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 लोक  सभा  11  बजे  समवेत

 महोदय  पीठासीन  लॉ

 थी  कृष्ण  चन्द्र  हाल दर  पंजाब  की  स्थितिਂ  अत्यंत  गंभीर  तथा  चिंताजनक  है  ।  भाप

 चुप  हैं  ।  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अघिकारी  को  हत्या  के  बाद  कार्यवाई  करनी  चाहिये  थो  ।

 थी  रतन  fag  जब  जेसे  आदमी  को  मार  दिया  जाता  दै  ।  तब

 भाम  आदमी  का  जीवन  सुरक्षित  नहीं  है  ।  यद  एक  श्रसाघारण  स्थिति  है  ।

 went  महोदय  :  श्री  आप  एक  बहुत  पुराने  संसद  विज्ञ  आप  किस  नियम

 के  अधीन  बोल  रहे  हैं  ?

 et  रतन  fag  राजदा  «  असाधारण  स्थिति  के  लिए  असाधारण  उपायों  को  आवश्यकता

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  इसे  नियमों  के  अधीन  ही  चलायेंगे  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  caret  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  प्रश्नकाल  के  अस्त  में  आप  हमें  अपनी

 बात  कहने  की  अनुमति  देंगे  ।

 wert  महोदय  :  मैं  चाहता  हुं  कि  भाप  अपने  परों  पर  gs  रहिये  ।

 et  जगपाल  सिंह
 :

 अध्यक्ष  गुरु  नानक  निवास  से  चौधरी  साहब  के  पास  एक  लेटर

 माया है  ।

 wat  महोदय  ऐसे  बहुतेरे  आते  हैं  ।  सब  के  पास  आती हैं
 ।  बेठ  जाओ  ।

 (sqaata)

 अध्यक्ष  भो हदय  ।  भाप  TAT  काम  कर  रहे  |

 श्री  जगपाल  बात  यह  है  कि  को  गोली  मार  दी  गई  1...

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  सुनीं  जायेगी  ।

 *ै  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  तरीका  नहीं है
 ।

 घी  निवास  बागड़ी  अध्यक्ष  ऐसो  कोई  बात  नहीं  ऐसे  कोई  लफ्ज  नहीं  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  यह  गलत  है  ।

 भी  मनोराम  बागड़ी  :  श्राप  के  कहने  से  बेठ  आप  उनको  fears  करा
 दी  जिये

 **कार्यवाही  —aait
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 weal  के  मौखिक  उत्तर

 सरकारी  हार  निजी  संस्थाओं  पर  कोयला  कम्पनियों  को  बकाया  राशियाँ

 *746.  श्री  बापू  साहिब  पद लेकर  :

 श्री  titer  वर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  सरकारी  और  निजी  संस्थाओं  पर  विभिन्न  कोयला

 कम्पनियों  की  भारी  रानी  बकाया  है  ;

 यदि  gi,  तो  1982  में  इन  बकाया  राशियों  को  स्थिति  कया

 इन  बकाया  राशियों  को  वसूल  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  किये  गए  हैं  और  छन  के

 क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  कम्पनियों  के  वित्तीय  संकट  को  दूर  करने  के  लिए

 कोयले  के  मुल्य  में  बृद्धि  की  गई  है  ,  atc

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  ag  को  ले  के  मुल्यों  में  कितनी  बार

 वृद्धि  की  गई  भौर  प्रत्येक  बार  कितनी  वृद्धि  की  गई  ?
 चके

 उर्जा  मंत्रालय के  कोयला  विभाग
 में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :

 से
 दिनांक  31-12-82  की  स्थिति  के  अनुसार  कोल  इष्डिया  लि  को  विभन्न  उपभोक्ताओं  से  लगभग

 wo  250  करोड़  की  राशि  लेनी  थी  ।  कोयला  कम्पनियां  सभी  उपभोक्ताओं  पर  बकाया  राशि को
 शीघ्र  अदायगी  के  लिए  लगातार  जोर  डालती  रही  हैं  ।  चू  कि  बकाया  राशि  का  प्रमुख  भाग  बिजली

 बोर्डों  से  संबद्ध  है  इसलिए  कोल  इण्डिया  fro  के  अध्यक्ष  ने  बकाया  राशि  के  शीघ्र  भुगतान  के  लिए

 बिजली  ae  शरीर  कम्पनियों  के  अध्यक्षों  को  लिखा  है  ।  यह  मामला  संबद्ध  राज्य  सरकारों  के  साथ

 भी  सरकारी  स्तर  पर  समय  समय  पर  उठाया  गया  है  |

 कौर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  की  कीमतें  दो  बार  नीचे  दिए

 अनुसार  संशोधित  की  गई

 संशोधन  की  तारीख  कोयले  की  प्रति  टन  ओस  खान  मुहाना  कामत
 rs re  lee  ne  SS tS

 अ  | आ Mylo  So  लि०  सि०  को०  ao  लि०
 ee ee  ee  ee  ee

 14-2-81  रु०  128.02  के  136.85

 27-5-82  रु०  145.90  Ro  154.25

 कोयला  कोमतों  में  वृद्धि  उत्पादन  सामग्री  की  लागत  में  व ए  कामगरों  की  मजबूरियों  में
 बृद्धि  और  उत्पादन  की  लागत  में  बृद्धि  के  कारण  आवश्यक  हो  गई  बहुत  दिनों  बकाया  राशि
 के  कारण  नहीं  ।
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 ह

 थ्री  बापू  साहिब  पालेकर  उत्तर  से  आप  को  पता  चलेगा  कि  एक  ag  की

 भविष्  का  बकाया  250  करोड़  रुपये  है  ।  उतर  में  आगे  कहां  गया  है  कि  बकाया  राशि  का

 अधिकांश  भाग  बिजली  बोर्डों  से  संबधित  है  ।  उन्होंने  आंकडे  नहीं  दिये  हैं  ।  मैं  मंत्री

 जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  250  रुपये  के  कुल  बकाया  राशि  में  से  राज्यों  में

 से  बिजली  क्षेत्र  में  केवल  लगभग  70  प्रतिशत  अर्थात  175  करोड़  रुपयों  का  बकायों  है  भोर  रेल

 विभाग  में  लगभग  3.199  लाख  रुपये  अर्थात  लगभग  31  करोड़  रुपये  है  ।  क्या  यह  सच  है

 कि  ये  ates  केवल  एक  ag  के  अर्थात  हैं  1981-82  के  वित्त  ag  के  हैं  ate  क्या  ऐसे  कुछ

 मामले  हैं  जहां  विवादों  के  कारण  या  सप्लाई  की  गई  व  चीजों  की  किस्मों  या  मूल्यों  अथवा

 वितरण  अनुसूची  के  कारण
 भुगतान

 रोक  लिये  गये  है  ar  ये  उपक्रम  दिवालिया  हों  गए  दौरे

 यदि  नहीं  तो  250  करोड़  रुपये  की  इतनी  बड़ी  रकम  का  बकाया  दिखाने  के  क्या  कारण  हैं  जिससे

 मुल्यों  में  भी  वृद्धि  हो  रही

 थी  दलबीर  fag :  यदि  मैं  इन  बकाया  राशि  की  क्षेत्र  बार  स्थिति  को  स्पष्ट
 तो

 वह  इस  प्रकार  है  ।  मैं  विवाद स्पष्ट  राशि  के  बारे  में  भी  अलग  से  बिताउँगा  ॥

 लाख  रुपये  में

 x
 —

 aa  31.12.1982  को

 कटौती  कुल  जोड़ पूरा  बिल

 लोको  2,143  073  31,216 A,

 बिजली  11,381  5,9 7740  17,327

 इस्पात  926  1,704  2,630

 अवश्य  सरकारी  और  निजी  क्षेत्रों  को  मिलाकर  कुल  जोड़  24,903  लाख  रुपये  होता  है
 ।

 31.12.1982  तक  को  कुल  बकाया  राशि  की  स्थिति  यह  है  ।

 at  aq  सहित  परूलेकर
 :  मैंने  इन  बकायों  के  कारण  पूछे हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  उन्हों ने  भुगतान  नहीं  किया  ।

 थ्री  दल बोर  fag :  az  राशि  एक  ही  ad  का  बकाया  नहीं  है  ।  यह  संचित  बकाया

 राशि है  ।

 श्री  बापुसाहिब  परुलेकर  :  बस  इतना  ही
 ?  मेरा  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  बढ़ती  बकाया

 राशि  के  क्या  कारण  हैं  '  मैंने  उसका  विवरण  नहीं  पूछा ।  दूसरी  और  विवरण  मैंने  दिया  है  |

 मैंने  उसका  कारण  जानना  चाहा  ।  मैंने  कुछ  कारणों  का  उल्लेख  fear  और  जानना  चाहा  कि

 क्या  यह  संच  है  |

 aft  दलबोर  सिह  महोदय  कोयले  की  कम्पनियों  ने  देखा  है  कि  कोयले  की  सप्लाई  का

 भूगतान  किसी  एक  या  दूसरे  बहाने  रोक  दिया  जाता है  अथवा  विलंब  किया  जाता  है  ।  ओर

 अक्सर  भी  झगड़ा  खड़ा  कर  दिया  जाता  है  ।  इन  में  किस्म  के  बारे  में  झगड़ा  भी  शामिल  2  ।  यें

 विवादास्पद  धन  राशि  जो  किसी  एक  या  दूसरे  बहाने  रोक  ली  गई  है  ।
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 श्री  बाबूसाहब  परुलेकर  :  वह  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 थी  सत्य  नारायण  जटिया  :  आप  बिलकुल  जानकारी  लेकर  नहीं  जाये  हैं  ।

 थी  सुनील  मंत्रा  :  कृपया  उनसे  उत्तर  देने  को  कहें  कि  क्या  ag  राशि  विवादास्पद

 यदि  उसका  कोई  भाग  विवादास्पद  है  तो  ag  कौन  सा  भाग है  और  कितनी  मात्रा  विवादग्रस्त है

 कौर  विवाद  किस  बात  पर  है  ।

 थी  दलबीर  सिह  :  इसका  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  हम  कोयले  की  कम्पनियों  के  साथ

 कर।र  नहीं  कर  पाये  ।  इस्पात  ale  अन्य  क्षत्रों  में  करार  निष्पादित  क्रिया  जाता  परन्तु  यहां

 का  तरीका  ऐसा  है  कि  करारों  को  शामिल  नहीं  किया  जाता  और  इसका  कारण  यह  है  कि

 आखिर  में  घनसाली  age  करना  मुकल  हो  जाता  है  att  हम  अनुनय  तरीकों  से  धनराशि  को

 वसूल  करते  हैं  ।  ये  इसके  प्रमुख  कारण  हैं  ।  रेल  बोड़ें  के  साथ  मी  कौर  रेल  विभाग  के  साथ  तथा

 अन्य  क्षत्रों  के  साथ  यदि  बात  होती  है  कौर  हम  ये  करार  मिस् पादित  करने  को  कोशिश  करते

 जब  करारों  को  यतीम  रूप  देने  के  संबंध  में  अन्तिम  तस्वीर  आती  तब  इस

 घनसाली  को  वसूल  करना  आसान  हो  जायेगा  |

 श्री  arg  साहिब  परुलेकर :  मंत्री  महोदय  ने  जो  कुछ  उससे  मैं  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।

 एक  स्तर  पर  वह  कहते  हैं  कि  कुछ  विवाद  है  ।  दुसरे  स्तर  पर  वह  कहते  हैं  कि  करार  निष्पादित

 नहीं  हो  पाया  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कौन  सा  करार  क्योंकि  मेरा  बाद  का  अनुपूरक  प्रश्न  इस

 पर  निसार  करेगा  ।  मूल  उत्तर  में  उल्लेख

 थ्री  दलवीर  सिह  इस  संबंध  में  कोई  दुविधा  नहीं  हैं  ।  मैंने  विवादास्पद  धनराशि  का

 ब्योरा  अलग  दिया  है  ।

 श्री  arg  साहिब  परूलेकर  :  मेंने  उनके  बारे  में  नहीं  पूछा  .  .  .

 st  दलबीर  सिह  मैंने  इस  धनराशि  वसूली  में  हुए  विलंब  का  विवरण  दिया  है

 गौर  कारण  भी  बता  दिया है  ।

 थी  arg  साहिब  परुलेकर  :  महोदय  यदि  श्राप  सन्तुष्ट  हैं. तो  मैं  आगे  नहीं

 परन्तु  क्या  भाप  सन्तुष्ट  हैं  ;

 धन्य  महोदय  :  यह  भाप  के  संतुष्ट  होने  की  बात  है  ।

 ot  arg  साहिब  परूलेकर  :  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रदान  यह  है  मंत्री  महोदय  कहते  हैं
 कि  इन  विवादों  के  बावजूद  करार  निष्पादित  न  हीं  हो  उत्तर  के  उल्लेख  के  अनुसार
 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  इन  संगठनों  को  पत्र  लिख  रहे

 हैं  और  उत्तर  से  पता  चला  ा  है
 कि  पत्र  लिख  कर  वे  बकाया  राशि  वसूल  कर  सकते  हैं  ।  इसलिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना
 चाहूंगा  कि  कया  ag  सच  है  कि  जब  कोल  इन्डिया  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  द्वारा  पत  लिखवाने  a
 बावजूद  संबद्ध  उपक्रमों  से  इतनी  बड़ी  धनराशि  aga  करने  में  सफलता  तब  कोल
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 इन्डिया  लिमिटेड  में  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  हस्तक्षेप  चाहा  है  ?  यदि  at
 तो  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  कब  अनुरोध  किया  गया  था  और  इस  की  क्या  आवश्यकता  थी  तथा

 इतनी  बड़ी  बकायों  को  प्राप्त  करने  हेतु  कोल  लिमिटेड  की  मदद  करने  के  लिये  सरकार

 का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  सोचती  है  कि  यदि  इनमें  से  कुछ  उपक्रमों

 को  कोयले  की  सप्लाई  निलंबित  कर  दी  जाती  इन  बकायों  को  प्राप्त  करने  में  मदद  मिल

 सकती  है  ?  यदि  ननदों  तो  अगले  ag  बकाया  500  करोड़  रूपये  हो  जायेगा  ।  मैं  इसका  उत्तर

 जानना  चाहुंगा  ।

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :  लोक  उपयोगी
 सेवाएं

 श्री  दलवीर  fag  :  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  सरकार  की  ओर  से  भरसक

 प्रयत्न  करने  के  हम  यह  धनराशि  aga  कर  परन्तु  अब  तक  मामला  यही  है  भोर  ऐसी

 स्थितियों  में  सरकार  द्वारा  धनराशि  वसूल  करना  मुश्किल  है  ।  हम  इसे  समझ  सकते  हैं  ।  सरकार

 भी  प्रयास  कर  रही  है  ।  ये  सभी  कंपनियों  भी  सरकार  से  अनुरोध  करती  हैं  कि  हम  बिजली  बोडो

 को  मना  लें  ।  यहां  तक  कि  मंत्री  का  हस्तक्षेप  भी  है
 ।  उन्होंने  सभी  राज्य  बिजली  बोर्डों  ओर

 सरकारों  को  इस  धनराशि  की  वसूली  के  लिये  लिखा
 है  ।  हम  धनराशि  की  वसूली  के  लिये  ये

 तरीके  अपनाते  भाये  हैं  ।

 ०  बाला नन्दन  :  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार  ने  भी  बिजली  बोर्डों  को  लिखा  gt

 रेलवे  के  बारे  में  क्या  है  ।  रेलवे  स्वयं  सरकार  के  आधीन  है  और  रेलवे  कोल  इण्डिया  लिमिटेड

 को  भुगतान  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसे  कैसे  स्पष्ट  किया  जा  सकता  ?  क्या  सरकार  निश्चित  रूप  से

 कह  सकती  है  कि  सरकार  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  धनराशि  वसूल  करवाने  के  लिये

 आवश्यक  कदम  उठायेगी  |

 श्री  पी०  दिव  देखकर  :  बात  ऐसी  नहीं  है  कि  सरकार  अपने  प्रयत्नों  में  असफल  हो  रही

 है  ।  मेरे  मित्र  ने  पहले  हो  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  पेट्रोलियम  और  इस्पात  जसी  वस्तुएँ

 अज़ीम  भुगतान  के  आधार  पर  सप्लाई  को  जाती  है  ।  कोयले  के  क्षत्र  में  शुरू  से  ही  सप्लाई  पहले

 कर  दी  जाती  है  और  भुगतान  बाद  में  ।  इन  कंपनियों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  भी  ऐसा  रहा

 ari  जब  एक  बार  सप्लाई  प्रभावित  हुई  जब  तक  भुगतान  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम

 सप्लाई  नवदीं  रोक  क्योंकि  ये  लोक  उपयोगी  सेवाए  एक  बार  सप्लाई  प्रभावित  हो

 तो  विभिन्‍न  श्राघार  उठाये  जाते  ।  इन  आपत्तियों  के  कारण  बिलों  का  निपटारा  नहीं  किया

 जा  सका  ।  जब  उन्होंने  करार  का  हवाला  तो  उसके  संबंध  मैं  मुरे  बताना  है  कि  हम  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  के साथ  करार  करने  की  कोशिश  इसलिये  कर  रहे  हैं  कि  यदि  कोई  विवाद  खड़ा  हो  जाता

 है  तो  हम  मामले  को  समुचित  प्राधिकारी  के  पास  ऐसी  आपत्तियों  के  निपटारे  के  लिये  भेज

 सकते हैं  ।  यही  कारण  है  कि  उन्होंने  बताया  है  कि  विभिन्न  प्राधिकारियों
 के

 साथ  करार  करने

 की  कोशिश  कर  रहे  थे  ।  उन्होंने  इस  आधार  पर  आपत्तियां  उठायी  कि  उन्होंने  ऐसे  करार  पर

 कभी  हस्ताक्षर  नहीं  किये  ।  काम  ऐसे  चल  रहा  था  ।  हम  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  हेतु  सहमत
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 कराने  के  लिये  कोशिश  कर  रहे  हैं  जिससे  विवाद  की  स्थिति  में  मामला  समुचित  अधिकारी

 के  पास  भेजा  जा  और  उसका  समाघान  हो  सके  ।  मुश्किल  यह  है  कि  एक  परंपरा  चल  रहो

 थी  और  सुझाव  दिया  गया  है  कि  आप  सप्लाई  निलंबित  क्यों  नहीं  कर  देते  ।  ये  लोक  उपयोगी

 सेवाए ंहैं  ।  इसलिये  सप्लाई  निलंबित  नहीं  की  जा  सकती  ।  सरकार  जोखिम  नहीं  उठा

 केवल  बातचीत  के  द्वारा  ही  इसे  निपटाया  जा  सकता  है  और  ना  ही  धमकी  द्वारा  किया  जा  सकता

 हैं  जिसका  बुरा  असर  विभिन्न  क्षेत्रों  पर  पड़  सकता  है  ।  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  पहले  ही  उल्लेख

 किया  गया  है  ।  जहां  बिल  पेश  किये  गये  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  बिल  विवादास्पद  है  और  जिसके

 फलस्वरूप  विभिन्न  सं  गानों  रेलवे  या  अन्य  सं  एमिनों  के  पास  249  करोड़  रूपये  का  बकाया  है  |

 माननीय  सदस्य  इस  बात  से  ससमत  होंगे  कि  घमकी  देकर यह  राशि  aga  नहीं  की  जा  सकती

 यदि  जबरदस्ती  का  तरीका  अपनाया  गया  तो  इससे  देश  को  पुरी  अथंव्यवस्था  प्रभावित  हो

 जायेगी A

 wea  तेल  का  निर्यात  ste  तैयार  तेल  का  ्ाषात

 थो  रतन  सिंह  unary  :

 सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  कच्चे  तेल  का  निर्वात  भीर  तयार  तेल  का  देश  में

 आयात  होता  है  ;

 यदि  gi,  तो  भायात  कौर  निर्यात  की  गत  ag  की  स्थिति  बया  है  ;  भर

 इसका  निर्यात  घटाने  हेतु  किए  गए  प्रयासों  के  परिणाम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्यमंत्री  गार्गी  देखकर  ओर  :
 ay  (982  के  दौरान  भारत  में  लगभग  4.4  मिलियन  मी०  za  गदोधघित  aa  का  निर्यात  किया  था

 भर  लगभग  4.9  मिलियन  मी०  टन  परिशोधित  पेट्रोलियम  उत्पादों  को  आयात  किया  था  ।

 उपयुक्त  उल्लिखित  निर्यात  बम्बई  हाई  wafer  तेल  से  संबंधित  है  ।  मद्रास

 विशाखापत्तनम  तथा  बम्बई  स्थित  रिफाइनरियों  का  विस्तार  तथा  भाघुनिकीकरण  के  कार्य-को  ag

 1984-85  के  aa  तक  पूर  करने  के  लिए  प्रयास  पहले  हो  आरंभ  कर  दिए  गए  हैं  जिससे  कि

 क्ष  1984-85  के  अन्त  तक  पूरा  करने  के  लिए  प्रयास  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  दिए  गए  हैं  जिससे

 कि  वर्ष  1984-85  के  rae  तक  उस  समय  उत्पादित  किए  गये  बम्बई  हाई  अशोधित  तेल  के

 संसाधन  में  वुद्धि  को  जा  सके  ।

 भी  रतन  fag  राजद  :  अध्यक्ष  जहां  तक  हमारी  कच्चे  तेल  की  निर्यात  मौर
 परिशोधित  तेल  के  a  ara  की  नीति  का  संबंध  है  इसमें  काफी  शंका यें  हैं

 और  यह  संदेहपूर्ण  है  कि
 क्या  सरकार  ने  कच्चे  तेल  के  निर्यात  और  परिशोधित  तेल  के  आयात  के  बारे  में  कोई  योजना  वद्ध
 नीति

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हम  कच्चे  तेल  की  अपने  ही  देश  मैं  परिशोधित  करने  बजाए
 उसका  निर्यात  कयों  कर  रहे  हैं  ?  यह  इसलिए  कि  हमारे  तेलशोधक  कारखाने  हमारे  कच्चे  तेल  का
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 परिशोधन  नहीं  कर  सकते  हैं
 ?  यदि  यही  कारण  है  तो  कृपया  स्पष्ट  कीजिए  कि  नपा  हमारे

 शोधक  कारखानों  को माघ निक  बनाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  गए  हैं  जोकि  कच्चे  तेल  का

 परिशोधन  कर  सकें  ?  घरेलू  सप्लाई  बहुत  आवश्यक  है  किन्तु  उसके  बावजूद  हम  उसका  निर्यात

 गधी  कर  रहे  हैं  ।  आखिर  हमारे  देश  में  इतने  सभी  तेलशोधक  कारखाने  होने  के  बावजूद  कच्चे

 देल  का  निर्यात  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 att  गानों  शंकर  मिश्र  अध्यक्ष  बाम्बे  से  निकल  रहे कड़ द््ध  का  कुछ  हिस्सा  ऐसा

 होता  है  जिसके  लिए  हमारे  यहां  की  रिफाइनरी  अभी  तक  तैयार  नहीं  लेकिन  इस  मामले  में

 हुम  भागे  बड  रहे  हैं  मोर  1985  तक  ag  तयार  हो  जाएगी  ।  कोथली  भर  मारा  में  क्रकसे

 उनमें  कोथाली  का  एक  मिलियन  टन  का  चालू  मारा  का  70  प्रतिशत  मी  एक  मिलियन

 टन  का  वह  भी  चालू  हो  रहा  उसमें  ट्रायल्स  हो  रहे  हैं  ।  उसके  वाद  भी  कुछ  we  ऐसा

 बच  जाता  है  बाम्बे  हाई  जिसको  बाहर  भेजकर  रिफ  इन  या  cary  करना  पड़ता  है  ।

 रतन  fag  राजदा  :  महोदय  यह  उत्तर  संतोष  जनक  नहीं  मेरा  निवेदन  है  कि  देश  को

 अधिकारी  में  रखा  गया  हमारी  रिफाइनरियों  को  आधुनिक  क्यों  नहीं  बनाया  जाता  है  जो

 हमारे  अपने  ककने  तेल  का  परिशोधन  करेंगे  ?
 ag  पता  चलता  है  कि  हमारी  रिफाइनरियों  देश

 की  सामने  विद्यमान  चुनौतियों  का  सामना  नहीं  कर  सकती  यह  एक  बात  है  ।  दूसरी  बात  यह

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  कहते  हैं  कि  1985  तक  ये  तयार  हो  जायेगें  |

 att  रतन  fag  राजदा  :
 मैं  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  का  अपना  अधिकार  रखता  हूं  ।

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :  वर्ष  1982-83  में  मारे  तेल  शोषक  कारखानों  की

 परिशोधन  क्षमता  37.8  मिलियन  टन  थी  ।  बम्बई  we  का  निर्यात  क्यों  किया  मया  था  ~

 उसके  दो  कारण  एक  कारण  ag
 है

 कि  बम्बई  gre  क्रम  देश  में  श्रापेक्षित  लुब्रिकर्टिग  आयल

 और  बिट्टन  जैसे  कतिपय  उत्पादन  पेदा  नहीं  कर  सकता  है  ।  दूसरा  कारण  ug  है  कि  देश  में

 तेलशोधक  कारखानों  की  वत  मान  मौजूदा  तेलशोधन  क्षमता  से  इम  समय  पेट्रोलियम  पदार्थों  की

 विमान  मांग  को  परा  करने  हेतु  सम्पूर्ण  बाम्बे  हाई  फ्राड  का  परिशोधन  कर  पाना  संभव  नहीं  है  ।

 क्योंकि  गौण  सुविधाओं  के  बिना  बाम्बे  हाई  करुड  आयल  को  भारी  मात्रा  मात्रा  का  लगभग

 जिसे  जिन  किसी  कठिनाई  के  प्रयोग  करने  में
 30%)  सल्फर  हैवी  स्टाक  के  शप  में  छूट  जाता है

 कई  विशेष  सुविधाओं  की  आवश्यकता  होती  है  इसीलिए  यें  कटेलाइटिक क्रेकसें  मद्दीनें  लगाई  जा

 रही  हैं  इन  गौण  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जानी  है  ताकि  हम  पेट्रोलियम  का  उचित  उत्पादन  कर

 सकें  और  कोची  विभाग  तथा  बम्बई  तेलशोधक  कारखानों  में  बाम्बे  हाई  कऋ  आयल

 के  संसाधन  में  वद्धि  करने  हेतु  ये  कैटेलिटिक  क्रिस  मशीनें  लगाई  जा  रही  हैं  ।

 जहां  तक  क्षमता  का  संबंध  वहाँ  पुरी  क्षमता  है  ।  यह  क्षमता  37.8  मिलियन  टन  दै

 जिसे  समय-समय  पर  बढ़ाया  भी  जाता  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना

 चाहता हूँ
 कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  हुम  62.5  मिलियन  टन  कच्चे  तेल  का  परियोजना
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 करने  की  स्थिती  में  जहां  तक  हमारी  तेलशोधन  क्षमता  का  संबंध  हैं  इसीलिए  ga  इन

 सहायक  संशोधन  प्रणाली  के  लिए  इन  कैटेलिटिक  संगठनों  का  विकाश  कर  रहे  हैं  ।

 रतन  fag  राजद  :  क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  23  अप्रेल  के  हिन्दूਂ  में  प्रकाशित

 सोवियत  we  टु  बी  भिषेक  समाचार  की  मोर  दिलाया  गया  है  ।  कहानी  ag  है

 कि  तीन  दिन  पूर्वे  सोवियत  प्रतिनिधि  मंडल  यहां  आया  था  और  सोवियत  पड  का  आयात  करने

 हेतु  करार  हमारे  नवीकरण  के  बावजूद  कुछ  बातें  हुई  कुछ  विभेद  सामने  आए  और  रिर्पोट  से  यह

 प्रतीत  होता  है  कि  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  गंभीर  मतभेद  हुआ  हैं  तथा  हम  सोवियत

 मण्डल  के  साथ  किसी  भी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच  पाये  ।

 राजनितिक  इतिहास  में  यह  कभी  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  सोवियत  विदेश  व्यापार  उपमंत्री

 श्री गरे दो  जब  सोवियत  रवाना  होने  हेतु  हवाई  अड्डे  पर  थे  तो  श्री  प्रवीण  हुसन  हवाई  ass  भागे

 उस  समय  हवाई  अड्डा  पर  ही  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  |

 उनके  साथ  क्या  मतभेद  हैं  ?  समाचारों  में  कहा  गया  है  कि  भारत  2.5  मिलियन

 टन  के  नवीकृत  करार  के  अतिरिक्त  2,52,000  टन  ws  प्राप्त  करेगा  ।  इस  बात  को  बतंगड़

 बंदों  बनाया  गया  और  श्री  अबीद  हुन  को  हवाई  अड्डा  क्यों  आना  पडा  ?

 माननीय  मंत्री  को  सम्पूर्ण  देश  को  अपने  विश्वास  में  लेना  चाहिए  और  देश  को  यह  जानने

 का  अधिकार  है  कि  सोवियत  संघ  और  हमारे  देश  के  बीच  क्या  हो  रहा  है  ?  हमने  कब  नवीन

 कार्यक्रम  बनाए  थे  और  भारत  के  पक्ष  में  व्यापार  के  अनुभव  सुन  के  काम  पर  कुछ  अतिरिकत

 सफाई  क्यों  की  गई  ?

 सोवियत  ee  की  ada  किस्म  केसी  है  और  वर्तमान  स्पाट  मृत्य  क्या  है

 तथा  झोपड़ी  स्पाट  मूल्य  भीर  सोवियत  संघ  के  क्रूशल  के  मूल्य  में  क्या  अन्तर  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  कितने  प्रश्न  हैं  ITS  ?

 श्री  रतन  fag  राजद  :  यदि  इसका  विस्तार  पूर्वक  उत्तर  नहों  दिया  जाता  है  तो  देश

 अंधेरे  में  रहेगा  इसलिए  मैं  एक  महान  सेवा  कर  रहा  हूं  क्योकि  आप  ज  hd  BS

 श्रध्दा
 महो

 दय  :  ड्राप  मेरे  कार्यों  में  बाघा  डाल  रहे  हैं  ।

 at  रतन  fag  राजद  :  हमें  तथ्य  के  बार ेमें  अवश्य  जानना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  gary

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  यह  प्रश्न  बहुत  मह
 इसमें  सुघार  कर  दीजिये  ।

 त्व पूर्ण  यदि  आवश्यक
 हो

 तो  आप

 थी  रतन  fag  राजदा  :  कृप्या  आप  इस  पर  विचार  कीजिए  ।  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का
 प्रशन  है  ।  जब  कभी  राष्ट्रीय  महत्ता  का  कोई  प्रश्न  आता  है  तो  ge  पुरी  आशा  है  माप  इसकी
 अनुमति  देंगे  क्योंकि  उसमें  राष्ट्रीय  faa  होता  है  ।
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 a

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  हूं  ।

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  मैं  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  का  हुक  रखता  माननीय  मंत्री

 सोचते  हैं  कि  वे  इन  सब  बातों  का  जवाब  देने  के  लिए  सक्षम  हैं

 मध्यम  महोदय  आप  प्रश्नकाल  के  दौरान  इतना  लम्बा  प्रश्न  नहीं  पूछ  सकते  |

 थ्री  रतन  सिह  राजदा  तो  मैं  इसे  संक्षिप्त  कर  देता  हूं  ।

 रसायन  झोर  उकेरा  मन्त्री  वसंत  :  यह  क्रूड  श्री  सुब्रमण्यम  स्वामी  द्वारा

 परिशोधित
 किया  जा  सकता  है  |

 eit  रतन  fag  राजद  :  पहले  प्रशन  में  मैंने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  श्री  माजिद  हुसेन

 ने  क्या  किया  माननीय  मंत्री  को  ‘fe  हिन्दूਂ  में  प्रकाशित  खबर  के  बारे  में  बताना  चाहिये  ।

 दूसरे  प्रश्न  में  मैंने  सोवियत  संघ  से  क्र्ड ध  की  मात्रा  के  बारे  में  और

 स्पाट  मूल्य  तथा  सोवियत  मूल्य  में  अन्तर  के  बारे  में  पुछा  है  और  क्या  सोवियत  क्रूड  मूल्यों  में

 उतार  चढ़ाव  है  ।  यह  एक  व्यापक  है  ।

 eae
 श्री  मार्गो  कर  मिश्र  :  अध्यक्ष  राजदा  साहव  ने  बड  ज्ञान  की  बातें  कैदी  हैं

 झच्यक्ष  सहोदय  :  मैं  समझ  रहा  था  कि  ag  सवाल  कर  रहे  हैं  ।

 कि  के  के  के  की  कि थी  मार्गों  दांकर  मिश्र  ॥  लेकिन  वे  इस  सवाल  से  संबंधित  नहीं  मगर  वह

 दुसरा  क्वैश्चन  तो  सब  सुचना  इक ट्री  करके  उनको  बताई  जा  सकती  हैं  |

 थ्री  रतन  fag  राजद  :  यह  टालमटोल  जवाब  हैं  ।  इस  सभा  को  जानकारी  प्राप्त  करने

 का  हक  है  ।  मैंने  एक  विशिष्ट  seq  पूछा  है  ।  मैं  इस  विशिष्ट  प्रश्न  पर  जानकारी  प्राप्त  करना

 चाहता  हूं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  स्पष्ट  जवाब  है  ॥

 eft  रतन  सिह  राजदा  :  यह  eqte  उत्तर  कसे  हो  सकता  है  ?  सरकार  यह  बताये  कि

 यह  ऐसा  क्यों  हुआ  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  अध्यक्ष  साहब  आपकी  सहायता  कर  सकते

 श्री  रतन  fag  राजदा  :  वे  इसका  उत्तर  देने  हेतु  सक्षम  नहीं  हैं  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सभा  के  हितों  की  रक्षा  करनी  है  ।

 थ्री  रतन  सिंह  राजद  :  श्राप  तो  मंत्री  जी  के  feat  का  बचाव  कर  रहे  हैं  ।  जब  मैंने

 एक  विशिष्ट  sat  पूछा  है  तो  उसका  टालमटोल  जवाब  क्यों  दिया  गया  ?  मैं  सरकार  को

 विषम  स्थिति  में  नहीं  डालना  चाहता  ।  यह  हाल  में  घटित  हुआ  यदि  वे  उत्तर  नहीं  देना

 चाहते हैं  तो  मैं  प्रश्न  नहीं  पूछ गा
 ।  वे  इस  प्रश्न  का  जवाब  दे  सकते  हैं  कि  प्रयोग  स्पॉट

 मुल्य  और  सोवियत  संघ  के  क्र्ड [क  मुल्य  में  क्या  अन्तर  है  ।  इसका  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  ।
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 क  ——_— एएल्‍एएल्‍एएएल्‍एसणणलए

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  विशिष्ट  प्रत  है  ।

 धरो  पो०  शिवशंकर  :  मुझे खेद  है  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि

 करार  के  अनुसार  सोवियत  संघ  को  सरकारी  बिक्री  ger  तथा  हैंडलिंग  चीज़ें  के  रूप  में

 5  सेक्टर  का  भुगतान  किया  जा  रहा  है  ।  यह  बात  वहां  तक  है  जहाँ  तक  मूल्य  का  संबंध  हैं  ।

 प्रश्न  का  भाग  जो  आपने  पुछा  है  ।  वह  केवल  व्यापार  संतुलन  को  बिगाड़ने  बाली

 बात है  ।  क्योंकि  पहले  यह  भावना  थी  कि  सोवियत  संघ  को  हमारे  निर्यात  at  तुलना  में  उन्हें

 पहले  कम  निर्यात  किया  गया  था  ।  इसलिए  कायम  संतुलन  को  समायोजित  करना  यह  इत

 प्रक्रिया  में
 है

 कि  हम  उनसे  0.25  मिलियन  टन  क्रूड  खरीदने  के  लिए  सहमत  है  ।  इसमें  कुछ  भी

 गलत  नहीं  है  ।

 शी  रतन  सिह  राजदा  :  करार  पर  हस्ताक्षर  हवाई  अडडे  में  हुए  थे  ।

 थ्रो  पी०  शिव  जाकर  आपने  कुछ  पढ़ा  होगा  इसलिए  कह  रहे  हैं  ।  मैं  यह  कह  दू  कि

 मैंने  भी  कुछ  सुना  है  ।

 झच्यक्त  महोदय  :  यदि  इस  पर  हवाई  जहाज  में  हो  हस्ताक्षर  हुए  हों  तब  भी  इसमें

 गल  क्या है  ?

 श्री  पी०  fra  इसके  भी  अतिरिक्त  सोवियत  संघ  और  हमारे  बीच  हुए  करार  के

 अनुसार  सभी  भुगतान  रुपए  में  किये  गए  न  कि  दुर्लभ  मुद्रा  में  ।  हमारे  लिए
 यह

 फायदा  है  |

 शी  एम०  रामगोपाल  हमारे  इस  अकेले  प्रदन  पर  राधे  घण्टे  से  अधिक

 समय  खच  कर  दिया है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  मैंने  एक  दाऊद  भी  नहीं  कहा  है***

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वे  चाहते  हैं
 आप

 कुछ
 कहें

 ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  वे  मुत  चाहते  हैं  ?

 श्रीमान  उन्हें  अब  सावधान  रहना  चाहिए  कि  उनकी  पार्टी  चीन  की  कम्युनिस्ट  पार्टी

 की  तरफदारी  कर  रही  है  ॥.

 श्री  पी०  शिव  इसीलिए  आप  चिन्तित  हैं  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  मेरे  पास  सला  ह॒  देने  की  क्षमता  है  ।  मैं  mea  ज्वारी
 जो  उन्हे  इस  रास्ते  पहुंचेंगे  ।

 wa  स्थिति  स्पष्ट  हो  चुकी  है  ।
 उन्होंने  कहा  है  कि  सोवियत  संघ  भारत  सें

 अन्तरराष्ट्रीय  पूजा  वादी  मुल्य  तथा  5  सेन्ट  चाज  करता  है  ।  किन
 अरब  भर  अघिक  देशों  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  लगाया

 तु  कुछ  भी  a  ** (anaqr7)  सऊदी

 जाता  है--जिसमें  हैंडलिंग  चाज  के  रूप में  5  सेन्ट  और  होता  है  ।  आपको  उन्हें  हैंडलिंग  करने  में  5  सेन्ट  देने  पड़ते  हैं  ।
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 ना

 जोभी  प्रश्न  यह  है  tr  पिछले  वर्ष  4d  मि  लिया  टन  का  निर्यात  किया  गया  था

 झोर  मंत्री  जी  ने  यह  कह  कर  धोखा  दिया  है  कि  area  में  कोई  विशिष्टता है  ।  वहां  कोई

 ष्टता  नहीं  है  ।  बाम्बे  क्र्ड भ  का  बड़ा  aaa  कमेन्ट  है  और  ये  हमारी  रिफाइनरियों  उसे

 fsa  करने  में समय  नहीं  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  उस  बकाया  कच्चे  तेल  को

 हैंडल  करने  के  लिए  फासो  अन्य  तरीके  पर  विचार  करिया  क्या  आप  की  बम्बई  में

 अथवा  हमारे  अन्य  तेलशोधक  कारखानों  में  इस  क्रम  के  परिशोधन  के  लिए

 कोई  विस्तार  योजनाएं
 हैं  अथवा  व्यापार  निर्यात  के  स्थान  पर  क्या  आपने  विदेशों  में  ठेके  पर

 परियोजना  कार्य  के  विकल्प  पर  विचार  किया  है  ।  क्योंकि  क्रूड  अति  आधुनिक  है  अथवा  मैं  यद

 कहूंगा  कि  कड  एक  उत्तम  वस्तु  यदि  उच्च  तापक्रम  हो  तो  आप  मिट्टी  का  तेल  प्राप्त  करते

 हैं  गौर  यदि  निम्न  तापक्रम  हो  तो  बिट्टन  प्राप्त  करते  हैं  तथा  क्रम  से  बहुत  at  चीजें  मिलेंगी  ।

 क्या  आपने  विदेशों  में  ठेके  पर  परिशोधन  पर  विचार  किया  हैं  अथवा  क्या  आपने

 सो  और  बम्बई  में  अन्य  तेलशोधक  कारखानों  का  भविष्य  मेरे  के  परिशोधन  हेतु

 विस्तार  करने  की  बात  पर  विचार  किया  है  ?

 श्री  पो०  शिव  शंकर  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  हमने  विभिन्‍न  स्थानों  जैसे

 विभाग  और  बम्बई  में  फ्लू  कैटेलिटिक  क्  कसे  मशीनों  विकसित  करने  के  प्रयोजन  हेतु

 कदम  उठाए  हैं  ।  इसमें  परिणामस्वरूप  1983  में  यह  स्थिति  होगी  कि  1982-83  में  बांबे  हाई

 का  उत्पादन  12.88  मिलियन  टन  थी  जिसमें  से  देशी  परिशोधन  7.44  मिलियन  टन  था  मैं

 सभा  को  बताना  चाहता  1983-84  में  हम  16.1  मिलियन  टन  उत्पादन  का  अनुमान  कर

 रहे  हैं  ate  देशी  परिशोधन  '  .3  मिलियन  टन  इस  तरह  उसमें  वृद्धि  होगी  एक  बार

 विभिनन  यूनिटों  में  सहायक  शंशोघन  प्रणाली  विकसित  होने  दीजिए  फिर  मुझे  पूरी  गाद  है  कि

 हम  सम्पूर्ण  कर्ड  को  अपने  ही  देश  में  परिशोधन  करने  में  समझते  हो  जायेंगे  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  कांट्रेक्ट  रिफाइनिंग  के  बारे  में  आप  क्या  कहना

 चाहते  हैं  ?

 sit  पी०  शिव  शंकर  :  इसकी  क्या  आवश्यकता  है  जब  हम  स्वयं  ही  इसका  विकास  कर

 रहे  हैं  ।

 डा०
 सुब्रहमण्यम

 स्वामी  :  किन्तु  श्राप  आगामी  दो  वर्षों  तक  निर्यात  करते  रहेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुभाष  यादव  यहाँ  नहीं  हैं  ।  श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  ।

 ईस्ट नं  कोल  फोल्ड  लिमिटेड  में  बंध  खनन  में  मारे  गये  ब्यक्ति
 ना

 *748,  कही  रामगोपाल  रेड्डी  :

 के थ्री  सुभाष  यादव  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ह

 (*)  क्या  सरकार  ने  26  1983  के  कलकत्ता  में  प्रकाशित  समाचार

 को  देखा  है  जिसमें  कहां  गया  है  कि  25  मा  1023 4709  को  धनबाद  से  40  किलोमीटर  दूर
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 निरसा  के  पाव  feed  कोल  फोल्ड  लिमिटेड  में  अवैध  खनन  कार्य  करते  हुए  हुई  दुर्घटना  में

 बीस  से  भो  अधिक  व्यक्ति  मारे  गये  हैं  ;

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 क्या  इसकी  कोई  जांच  इस  बीच  कराई  गई  है  और  यदि  तो  इस  संबंघ  में

 किस  प्रकार  की  कार्यवाही की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  हां  ।

 कौर  (=):  ईस्टनें  कोलफील्डस  fro  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार

 कोलियरी  को  परित्यक्त  खदान  कोयला  कंपनियों  के  डोज सं  शोर  पे-लिंडसे  की  सहायता  से

 खोदे  गए  एक  स्थान  पर  पुलिस  और  खान  सुरक्षा  महा  निदेशालय  के  अधिकारियों

 की  उपस्थिति  में  पांच  शव  मिले  थे  ।  यद्यपि  खुदाई  अन्य  स्थानों  पर  भी  की  गई  किन्तु  किसी

 अन्य  शव  का  पता  नवदीं  लगा  ।  गवाह  खनन  में  हुई  इन  मौतों  की  जांच  स्थानीय  पुलिस  कर

 रही

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेडडी  ;  अध्यत्र  वास्तव  में  यह  आश्चर्य  की  बात  है  कि

 किसी  सरकारी  अधिकारी  हमारे  ध्यान  में  लाये  बिना  ही  गेर  कानूनी  रूप  से  खनन  काय  gar

 है  ।  मंत्री  जो  कहते  हैं  कि  पांच  शव  मिले  थे  जबकि  समाचार  पत्रों  को  रिपोर्टों  में  लिखा  है

 कि  बीस  से  भी  अधिक  व्यक्ति  मरे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हू ंकि  क्या  यह  सही  आंकडे  हैं  या

 वे  वहां  और  सब  मिलने  के  बारे  में  जांच  करने  जा  रहें  मैं  यह  भी  जानना  चहाता  हूं  कि

 इस  दुर्घटना  में  कितने  लोग  घायल  हुए  हैं  ।

 थी  aerate  सिंह  :
 महोदय  इन  क्षेत्रों  में  गेर  कानूनी  खनन  के  सम्बध  में  कम्पनी  ने  कई

 बार  स्थानीय  प्रशासन  ate  जिला  प्रद्यासन  को  बताया  है  ।  मामले  पर  प्रशासन  द्वारा  विचार

 किया  गया  लगभग  तीस  मामलों  का  हवाला  fear  गया  नवम्बर  दिसम्बर  में  भी

 स्थानीय  प्रशासन  को  कई  मामले  सौंपे  गये  हर  चीज  स्थानीय  प्रख्यात  के  ध्यान  में  लाई

 गई  हैऔर  हम  स्थानीय  सरकार  को  सुचित  करते  हुए  कदम  उठाते  हैं  ।  जैसे  कि  मैंने  उत्तर  के

 मुख्य  भाग  में  बताया  अघिकारियों  और  अन्यों  की  उपस्थिति  में  केवल  पांच  दाव  मिले

 माननीय  सदस्य  कहते  हैं  कि  समाचार  पत्न  की  खबर  के  भ्रनुसार  यह  संख्या  काफी  अधिक  है  1

 यह  मामला  अभी  भी  स्थानीय  पुलिस  की  जांच  के  आधीन  जेसे  gy  स्थानीय  पुलिस  द्वारा

 ag  जांच  पुरी  हो  यह  हमारी  जानकारी  में  थ  जाएगी  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी :  जब  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्देश  दिए  गए  हैं  और

 चू
 कि  स्थानीय  प्रशासन  कायें  नहीं  करता  तो  केन्द्रीय  सरकार  कया  करने  जा  रही  है  ?

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  गेर  कानूनी  खनन  से  सरकार  को  कितनी  हानि  हुई  है  ।

 श्री
 दलबीर  fag:  मैं  मानता हूं

 कि  उन  क्षत्रों  में  गर  कानूनी  खनन  की

 जानकारी  सरकार  के  ध्यान  में  आनी  हम  इसके  बारे  में  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों
 को  लिखते  रहे  हैं  ।  वे  इस  पर  कार्यवाही  भी  करते  रहे  हैं  ।  किन्तु  इस  संबंध  में  उन्होंने  सख्ती  से
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 कदम  नहीं  उठाया  भर  सतक  नहीं  इसलिए  वहां  ये  घटनाएं  हुई  हैं  ।  वहां  भ्रधघिकारियों  पर

 मामला  भी  हुए  हैं  ।  वहां  भद्दी  प्रकार  की  घटना ए  भी  हुई  हैं  ।  हर  तरह  की  घटना  हो  रही  हैं
 ।

 सभा  को  अवश्य  जानना  चाहिए  कि  वहां  विभिन्न  लोगों  कई  असामाजिक  तत्वों  द्वारा

 नेक  गेर  कानूनी  कायें  किये  गए  और  यह  भी  एक  गेर-कानूनी  घटना  मैं  सदन  को

 अवगत  करा  दूं  कि  उस  खान  में  उत्पादन  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  बल्कि  उत्पादन  में  उस  अवधि

 के  दौरान  वृद्धि  हुई  है  ।

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  मंत्री  जो  ने  अपने  उत्तर  में  गेर-कानूनी  खनन  के  बारे  में

 कहा  हैं  ।  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  स्थानीय  पुलिस  ale  स्थानीय  सरकारी  अधिकारियों  से  सम्पकं  क्रिया

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ईस्ट नें  विशेष  रूप  से  बिहार  के  क्षेत्रों  में  गेर-कानूनी
 रूप  से  चल  रहे  खनन  कार्यों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  जांच  करने  हेतू  ऊर्जा  मंत्रालय  में  कोई

 सतकंता  विंग  है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसे  कन  के  लिए  कोई  कदमਂ  उठाए

 गए  इस  विशेष  प्रश्न  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उस  क्षेत्र  में  जो  लोग

 कानूनी  खनन  कर  रहे  उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  है  we  गेर  egal  खनन  के  लिए

 क्या  कदम  उठाए  और  गेर  कानूनी  खनन  के  कारण  कुल  कितने  राजस्व  की  हानि  हुई  ?

 थी  दलबीर  सिह  जेसा  कि  मैं  पहले  हो  कह  चुका  हूं  कि  सरकार  के  ध्यान

 में  गर-कानूनी  खनन  की  खबरें  आ  रही  हैं  और  सरकार  इस  पर  राज्य  सरकारों  के  साथ  बात

 कर  रही  है  ।  यह  कहना  कठिन  है  कि  ऐसे  कितने  मामले  हैं  ।  क्योकि  गेर  कानूनी  खनन  उन  क्षेत्रों

 में  हो  रहा  है  जो  उपेक्षित  हैं  लेकिन  जब  कभी  हमारी  जानकारी  में  कोई  बात  आती  है  तो  हम

 उस  पर  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  जिस  तरीके  से  माननीय  स्त्री  उत्तर  दे  रहे  ऐसा

 लगता  है  कि  वहां  कोई  सरकार  नहीं हैं
 ।  प्रतिदिन  हम  जनसामान्य  के  असंतोष  पर  चिल्लाते  हैं  ।

 ्
 ः

 आप  सदन  को  आश्वस्त  करिए  कि  आप  इसे  रोकेंगे  क्योंकि  आप  सरकार  चला  रहें  है  ।

 डा०  छुपा  सिन्धु  भोई :  महोदय  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  मंत्री  जी  को  इस  तथ्य  की

 जानकारी  है  कि  राज्य  सरकारें  गेर  कानूनों  खनन  को  क।बंनयुक्त  सेल  जपे  नाम  पर  न्यायोचित

 ठहरा  रही  हैं  ?  राज्य  सरकारें  कार्बनयुक्त  सेल  अधिक  राख युक्त  कोयला है  )  के  नाम  पर

 विभिन्‍न  लोगों  को  wrt  करने  को  अनुमति  देती  आ  रही  है  ।  कोयला  मिट्टी  और

 चीनी  मिट्टी  का  सम्बद्ध  खनिज  है  ।  राज्य  सरकारें  मिट्टी  और  चीनी  मिट्टीं  के  नाम  पर

 कोयला  को  खानों  के  अन्दर  से  निकालने  की  अनुमति  दे  रही  हैं  ।  यदि  हां  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  मंत्री  जी  राज्य  सरकारों  पर  कार्बनयुक्त  सेल  के  नाम  पर  काय  की  अनुमति  देने  पर  रोक

 लगायेंगे  ।

 aft  दलवीर  fag  :  मेरे  साथी  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  वह  सब  राज्य  सरकारों  के

 वनाधिकार  में  आता  है  ।  यह  एक  प्रथक  प्रश्न  है  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 4

 थी  सत्य साधन  चन  at  भट  केन्द्रीय  सरकार  की  सम्पत्ति है  ।  इसे  बचाना  आपका

 कांस्य  है  ।
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 ओषधियों
 के  मुल्य  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 *750.  भी  अजित  बाग  :

 श्री  रेणु पद  दास  :  क्या  रसायन  मौर  उर्वरक  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  शीघ्र  ही  औषधियों  के  मूल्य  बड़ाने  का  इरादा

 है  जेसा  कि  देय  के  संगठित  फार्मास्यूटिकल  निर्माता  चाहते  हैं  ;

 यदि  तो  कपा  उक्त  मुल्य  afg  जीवन  रक्षक  ओषधियों  सहित  औषधियों  की

 सभी  मदों  पर  की  भर

 यदि  तो  सरकार  ऐसी  मूल्य  वृद्धि  करने  से  सामान्य  व्यक्ति  के  हित  की  के

 रक्षा  करेगी  ?

 रसायन  alt  उर्वरक  मंत्री  :  ada  :  औषधियों  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 करने  के  लिए  कोई  सामान्य  अथवा  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  श्रौषघों  के  मुल्यों  पर  भाषा  :

 ,1979  के  प्रावधानों  के  अधीन  नियंत्रण  रखा  जाता  हैं  और  age  मूल्यों

 में  संशोधन  की  अनुमति  ओधोगिक  लागत  और  ger  ब्यूरो  नामक  एक  विशेषज्ञ  निकाय  की

 सिफारिश  के  आधार  पर  दी  जाती  है  ।

 (a)  और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 श्री  अजित  बाग  अध्यक्ष  माननीय  मंत्रों  ने  टालमटोल  उत्तर  दिया  है  ।

 समाचार  पत्रों  में  यह  बताया  गया  है  कि  फार्मास्युटिकल  निर्माताओं  का  संगठन  जेसे  फाइनल  मे

 ौर  बेकर  तथा  ग्लैक्सो  औषधियों  के  मुल्यों  में  वृद्धि  करते  हुए  सरकार  पर  दबाब  ढाल  रहे  थे  ।

 नई  औषध  नीति  1978  में  घोषित  की  गई  लेकिन  औषधि  उत्पादन  का  तरीका  वही  चल

 रहा  है  ।  मौोषधियों  के  उत्पादन  से  aloe  फर्मे  हमेशा  लाभ  कमाती  रही  है  ।  औषधियों  के  निर्माण

 के  समय  पीड़ित  लोगों  की  आवश्यकता  पर  कभी  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इसे  ध्यान  में  रखते

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  बहुउद्देशीय  श्रेषऋ  कम्पनियां  विटामिन

 पौष्टिक  तत्व  और  ऐसे  ही  अन्य  उत्पाद  अपनी  लाइसेंस  क्षमता  से  काफी  अधिक  मात्रा  में

 बना  रही  गौर  क्या  कम  लाभ  की  दलाल  दिये  जाने  पर  आवश्यक  औषधियों  जेसे

 के  उत्पादन  में  कटौती  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?  यदि  at,

 तो  सरकार  इस  गड़बड़ी  को  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 थ्रो  बसंत  साठे  :  तथ्य  यह  कि  कुछ  आवश्यक  औषधियों  के  मुल्यों  में  कमी  की  गई  है  ।

 लेकिन  मूल्य  वृद्धि  का  प्रश्न  माल  पर  निर्भर  करता  अधिकांश  कच्चा  माल  पेट्रोलियम  उत्पादों

 पर  आघारित  होता  है  |  यदि  पेट्रोलियम  कच्चे  माल  की  कीमतों  में  वृद्धि  होती  है  तो  स्वभाविक

 रूप  से  उस  पर  आधारित  हन्य  उत्पादों  के  मुल्य  भी  बढ़ेंगे  ।  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  और

 दिला  दूं  कि  अन्य  थोक  मुल्यों  क्री  तुलना  में  औषधियों  के  मुल्यों  में  वृद्धि  की  अतिशयता  नियंत्रण
 के  अंतरंग  उदारण  के  लिए  1975-76  के  प्रारंभ  से  ही  सभी  वस्तुओं  के  एक  साथ  लेते  हुए
 हवा  1970-71  में  100  को  आधार  मानते  173  प्वाइंट  की  वृद्धि  थी  जो  1982-83  में
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 a  णतणएल्‍एणएयतयएणय  ———  ए  एए  —_—  ए  ए  एएएएटएल्‍एएएएइल

 288  तक  बढ़  गई  ।  सरकार  द्वारा  गए  नियंत्रण  के  कारण  औषधियों  के  क्षेत्र  में  यह  वुद्धि

 118  प्वाइंट  से  बढ़कर  176  प्वाइंट  तक  पहुंच  गयी  ।  1982-83  में  इसक  विधि  प्वाइंट  अन्य

 वस्तुओं  के  288  प्वाइंट  को  तुलना  से  176  था

 इससे  आप  यह  देखेंगे  कि  wat  तरू  ओषधियों  का  सम्बन्ध  है  ।  सरकार  यह  देखने  के

 के  लिए  चिन्तित  है  कि  इनके  मूल्य  एक  उचित  सीमा  से  आगे  न  जाए  ।  लेकिन  यदि  कुछेक  की

 qa  लागत  बढ़ती  है  तो  औषधियों  के  मूल्यों  पर  उसका  निश्चित  ही  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  अजित  बाग  मैं यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  स्ट्रेप्लोमा

 भाई  एन  पी  ए  डी  ई  सी  सिगरेट  जेपी  ओषधियों  तथा  अन्य  जोवन रक्षक

 औषधियों  की  सप्लाई  कम  है
 !  यदि  हां  तो यद  देखने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 है

 कि  जरूरतमन्द  लोंगों  को  यह  ओषधियों  प्रचुरमात्रा  में  उपलब्ध  रहें  ?  जनता  को  करोड़ों  रुपयों

 का  धोखा  देने  के  लिए  औषधि  मुल्य  नियंत्रण  आदेश  19  9  से  बच  निकलने  की  बहुराष्ट्रीय

 कम्पनियों  के  विभिन्‍न  चालाकी  भरे  कार्यों  के  विरुद्व  सरकार  अमा  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  ऐसी  ate  शिकायत  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आयी  है  कि

 किसी  fata  आवश्यक  औषधि  की  सप्लाई  में  कमी  है  ।  यह  एक  अस्थायी  बात  जसे  हो  हमें  इस

 प्रकार  की  कोई  शिकायत  मिलती  है  हम  यह  देखने  के  लिए  कार्यवाही  करते  हैं  ।  उस  क्षेत्र  विशेष

 में  उसकी  तुरन्त  सप्लाई  की  जाए  ।  किसी  अवसर  विशेष  पर  एसा  हो  सकता  है  अथवा

 कभी  कुछ  क्षेत्रों  में  ऐसा  हो  सकता  है  लेकिन  हम  उस  पर  काबू  पाने  के  लिए  तत्काल  उपाय

 करते हैं  ।

 थी  सुनिल  मंत्रा  मेरा  मु  प्रश्न  दो  भागों  में  था  ।  उनमें  से  एक  है

 जहां  तक  विटामिनों  आदि  का  सम्बन्ध  बहुराष्ट्रीय  औषध  कम्पनियां  अधिक  मात्रा  में

 इसका  निर्माण  कर  रही  हैं  क्योंकि  उससे  इन  कम्पनियों  को  बहुत  अधिक  मुनाफा  मिलता  है  ।

 मेरे  प्रात  का  दूसरा  भाग  है  क्योकि  इन  जीवन  रक्षक  औषधियों  से  बहुत  ज्यादा  लाभ  नहीं

 बहुराष्ट्रीय  बौद्घ  कम्पनियां  जानबूझ  कर  कम  मात्रा  में  उनका  निर्माण  कर  रहीं  हैं  |

 इस  विवरण  को  ध्यान  में  रखते  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  सदन  को

 यह  जानकारी  देगें  कि  भारत  में  कार्य  कर  रही  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  1979-80  और

 1981-82  के  दोरान  वास्तविक  रूप  से  कितनी  मात्रा  में  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  निर्माण

 किया  ?

 श्री  ada  साठे  :  माननीय  सदस्य  जो  जीवन  रक्षक  औषधियां  बता  रहे

 उसके  बारे  में  वस्तुतः  कोई  अंतराष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  नहीं है
 ।

 शी  सुनील  मला  :
 ठीक  आप  मुझे  इन  कमानियों  द्वारा  किए  गए  स्ट्रेप्लोमाइसिन  के

 निर्माण  के  बारे  में  आंकड़े  दीजिए  |

 श्री  बत  aia  उस  हरेक  औषधी  के  जो  भी  माननीय  सदस्य  महोदय  के  दिमाग  में

 हो  सकती  मेरे  पास  तेयार  ates  नहीं  मैं  उन्हें  जानकारी  दे  सकता  हुं  जिन  औषधियों

 को  वे  आवश्यक  समझते  उनके  नाम  बता  मैं  आंकड़े  एकत्रित  करके  उन्हें  दे  दुगां  ।
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 डा०  ए०  कलानिधि  :  श्रीमान  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  स्ट्रोतोमासीन  के  मूल्यों  जो  कि

 क्षयरोग  के  उपचार  के  लिए  एक  आवश्यक  औषधि  और  ea  उन  ग्रौषधियों  के  मुल्यों  में  जोकि

 क्षयरोग  के  उपचार  के  लिए  मात्रिक  समझी  जाती  कमी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  ?  महोदय

 हमने  2000  तक  सभी  को  स्वस्थ  बनाना  नारा  स्वीकार  किया  इसलिए मैं  अपने  दूसरे  प्रश्

 जानना  चाहूँगा  कि  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  लगायेंगे  कि  इलैट्रोक्हिन  हार्मोन

 शादी  की  एक  विशेष  मात्रा  में  निर्माण  करने  के  बाद  ही  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  अन्य  ओऔसक्षियों

 का  निर्माण  करने  के  लिए  ada  दिए  जाएंगे  ।  यह  आवश्यक  है  क्योंकि

 बारविलोन  और  डाप्रोन  बाजार  में  अनुपलब्ध  होते  जा  रहे  कारण  यह  है  कि  उन  औषधियों

 को  अत्यंत  सस्ती  दरों  पर  बेचा  जाना  होता  है  और  उन्हें  लाभ  कम  मिलता  है  ।  इसलिए

 राष्ट्रीय  आवश्यकता  के  अनुसार  काफी  अधिक  मात्रा  में  इनका  निर्माण  करने  में

 हिचकिचा  रही  है  ।  मेरा  कहना है  कि  क्या  इस  प्रकार  की  प्रवृत्ति  पर  प्रतिबंध  लगाने  और

 जोकि  एक  अत्यंत  अवश्यक  औषधि  के  मुल्यों  में  कमी  करने  का  मंत्रालय  में

 कोई
 प्रस्ताव

 श्री  बसंत  ad :  22  art  के  प्रश्न  संख्या  347  के  उत्तर  में  मैंने  सभी

 क्षयरोग  रोधी  औषधियों  के  बारे  में  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  है  ।  लेकिन  मैं  सदन  को  यह  स्वागत

 करा  सकता  हूं  कि  कुछ  क्षयरोग-रोधी  और  कुष्ठ  रोग-रोधी  जेसे  कि  के

 मुल्य  कम  कर  दिए  गये  है  ।  रिफाम्पीसिन  के  बल्क  का  मुल्य  25  से  30  प्रतिशत  तक  कम  कर

 दिया  गया  है  शर  उसके  फॉमलेशन  से  भी  यह  बात  जाहिर  होती  है  ।  एक  अन्य  क्षयरोग-रोधी

 औषधि  इथाम्बुतोल  के  बल्क  का  मूल्य  भी  837  रुपए  से  घटाकर  804  रुपए  कर  दिया  गया  है

 महोदय  इसके  अलावा  सलफेम्योवसाजोर  और  ट्रिम  ओप्रा  का  मूल्य  भी  55  प्रतिशत  तक  कम  कर

 दिया
 गया  है  |

 श्री  नाना  मे
 ता  :  यह  इस  सत्य  के  अलावा  है  कि  वे  इसका  रूम  मात्रा  मैं  निर्माण  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  वसंत  साठे  :  वास्तव  में  उनके  मूल्यों  में  कमी  करने  के  बावजूद  उनके  निर्माण  में

 कोई  गिरावट  नहीं  आयी  है  यदि  किसी  औषधि  का  निर्माण  मंजूर  शुदा  स्तर  से  कम  होता  है  तो

 हम  उसके  निर्माण  को  प्रोत्साहित  करेंगे  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  हम  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  पर  निसार  नहीं  करते  ।

 निर्माता  कम्पनियों  द्वारा  कमंचारो  भविष्य  निधि  रानी  का  जसा  किया  जाना

 *752.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह
 श्री  भोम  सिह  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच है  कि  अनेक  औषध  निर्माता  कम्पनियाँ  कमेंट्री  भविष्य  निधि  में
 अपना  अंश  नियमित  रुप  से  जमा  नहीं  करती  है  ;

 यदि  तो  उसका  पूर्ण  विवरण  क्या  है  तथा  सरकार  द्वारा  ऐसी  कम्पनियों
 के feats  क्या

 कार्यवाही
 की  गई  और

 इस  दिशा  में  की  गई  काय  वाही  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विशिष्ट  प्रतिष्ठानों  के

 श्रम  प्रो  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उपलब्ध  सूचना  के

 ऐसे  मामले  है  जिन्होंने  भविष्य  निधि  की  बकाया
 राशि  ऋ

 भुगतान  नहीं  किया  है  ।

 भर  (7)
 प्रतिष्ठानों  के  बकाया

 सदन  की  मेज  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया है  जिसमें  दोहे
 राशि  और  इस  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  को  गई  या  की  जाने

 वाली  प्रस्तावित  कार्यवाही  दर्शाई  गई  है  ।
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 6  1905  प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  a  ag  जाहिर  होता  है

 कि  अनेक  संस्थानों  ने  चूक  की  है  और  कुछ  मामलों  में  भविष्य  निधि  को  बकाया  राशि  3  लाख

 4  लाख  2  लाख  रूपये  और  एक  लाख  रुपये  तक  बदने  गई  है  ।  क्या  मैं  यह  जान

 सकता  हूँ  कि  किन  कारणों  से  सरकार  ने  जब  उन्होंने  भुगतान  करने  में  चूक  धारा  भर

 14  के  अंतगर्त  aa
 कायें  व।ही  करने  की  पहल  अ  oe  a,

 Core  कौर  पुन LAT  पुनर्वास  मंत्रालय  वीरेन्द्र  se :  जेसा  कि  विवरण  में

 मैंने  बता  दिया  है  ।  मैं  समझना  हूं  कि  विभिनन  औषध  निर्माण  की  कम्पनियों  पर  भी  यह  बकाया

 राशि  बहुत  बड़ी  धनराशि  नहीं  है  ।  कुछेक  हजारों  की  हो  चूक  कर  रहें  हैं  और  कुछ  लाखों  की

 चूक  कर  रहे  है  ।  लेकिन  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  बकाया  की  वसूली  करने  से  qa

 एक  निश्चित  कार्यविधि  को  पुरा  किया  जाना  होता  है  इसलिए  पहली  कार्यविधि  है  बकाया  का

 पता  लगने  के  पश्चात  धारा  के  अंतगर्त  का यं विधि  qe  करना  ।  इसलिए  धारा  ए  एक

 न्यायिक  कार्यविधि  ऐसी  पार्टियाँ  या  तो  स्वयं  व्यक्तिगत  रूप  से  अथवा  अपने

 वकीलों  के  माध्यम  से  क्षेत्रीय  भविष्यनिधि  आयुक्त  के  उपस्थित  हो  सकती  हैं  ।  कभी-कभी

 जब  वो  उपस्थित  होते  हैं  तो  स्थगन  मांगते  हैं  ।  इसमें  लम्बा  समय  लगता  है  ।  एक  बार  जब  उन

 पर  की  बकाया  राशि  का  निर्घारण  हो  जाता  है  तो  कार्यविधि  के  अनुसार  उनको  मांगपत्र  भेजे

 जाते  हैं  ate  यदि  मांग  पत्र  की  एक  विशेष  सीमा  के  अंतगर्त  घनसाली  जमा  नहीं  को  जाती  है  ॥

 तो  तब  राजस्व  अधिकारियों  को  वसूली  प्रमाणपत्र  भेजे  जाते  और  फिर  राज्य  सरकार  भोर

 राज्य  सरकार  के  राजस्व  अघिकारियों  को  यह  बकाया  धनराशि  वसूल  करनी  होती  है  जहां  तक

 इन  बकाया  राशियों  का  सम्बन्ध  है  ।  इसी  कारण  से  भविष्य  निधि  संगठन  कार्यवाही  करने  में

 अत्यंत  चुस्त  है  ।  वे  धारा  के  तगत  कार्यवाही  करते  रहे  भर  वे  बकाया  राशि  का

 निर्धारण  करते  रहे  वे  वसूली  प्रमाण  पत्र  जारी  करते  रहे  वे  मुकदमे  चलाते  रहे  वे

 भारतीय  दंड  संहिता  के  भारत  भी  कार्यवाही  करते  रहे  हैं  ।  बकाया  धनराशि  को  वसूल  करने  की

 दृष्टि  से  वे  आवश्यक  कदम  उठाते  रहे  हैं  ।  सदन  को  जानकारी  के  मैं  यह  बता  सकता  हूं  कि

 जहां  तक  बकाया  धनराशियों  का  सम्बन्ध  है  वे  भविष्य  निधि  से  प्राप्त  कुल  awa  का  एक

 प्रतिशत  भी  नहीं  है  ।  इसलिए  बकाया  घन  राशि  बहुत  ज्यादा  नहीं  उन  राशियों  में  गंभीर  रूप

 में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  में  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  संतुष्ट

 नहीं  हूं  कि  विभाग  ने  मुस्तैदी  से  कार्य  किया  है  ।  उदाहरण  के  लिए  मैं  उन्हें  दो  मामले  बता  सकता

 हुं  अर्थात  मद  संख्या  26  पर  अशोक  केमिकल  लेवोरटरीज  कौर  मद  संख्या  उन  पर  एक  अन्य

 कम्पनी  जिनमें  ये  दोनों  प्रतिदिन  अक्टूबर  1977  और  अक्टूबर  1980  से  चुक  करते  हैं
 ?

 फिर  at  अभी  तक  तत्संबंधी  कार्यवाही  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 इसके  बाद  मद  संख्या  34  गौर  35  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  पाएंगे  कि

 बकाया  राशि  3.60  लाख  रु०  ओर  2.48  लाख  रु०  तक  बढ़  गई  यदि  विभाग  मुस्तैद

 रहा  होता  तो  जो  उसने  इन  बकाया  राशियों  का  बहुत  cea  निपटारा  कर  दिया  होता  ।  कौर

 श्राप  यद  नहीं  कहू  सकते  कि  धनराशि  इतनी  ज्यादा  नहीं  है  कि  az  खतरनाक  रूप  घारण  करते  ।
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 real  के  लिखित  उत्तर  26  1983

 इसके  बाद  उन्होंने  कहा  कि  धारा  14  के  अंतंगत  sda  करने  से  get  धारा  7  के

 प्रतीत  प्रक्रिया  को  पूरा  करना  होता  है  ।  क्या  मैं  क्षेत्र  संख्या  8  अर्थात  उत्तर  मद  संख्या

 24  और  25  का  उल्लेख  मंत्री  महोदय  को  कर  सकता  हूं  ?  इसमें  फिर  घारा  7  ए  ओर  धारा

 14  के  अंतत  साथ  कार्यवाही  की  गयी  है  ।  इसलिए  क्या  7  जान  सकता  हूं  कि  कार्यवाही  पहले  टी

 कयों  न  की  जानी  जिससे  कि  बकाया  राशी  को  में  वृद्धि  होंने  से  बचा  जा  सके  ?

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  स्पष्ट  कर  दिया  है  एक  निश्चित  कार्यवाही  को

 पुरा  किया  जाना  होता  घारा  7  के  अर्थात  कार्यवाही  शूरू  करने  से  पूर्वे  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 आयुक्त  को  जानकारी  एकत्रित  करनी  होती  है  ।  उसे  नियोक्ताओं  से  जानकारी  इक्ट्ठी  करनी

 होती  है  ।  कभी-कभी  नियोक्ता  समय  पर  जानकारी  नहीं  भेजते  ।  मैं  सदन  को  भी  विश्वास  में  लेता

 हूं  और  यह  बता  सकता  हूँ  कि  जहां  तक  घारा  7  के  अर्थात  जांच  का  सम्बन्ध  है  ।  यह  क्षेत्रीय

 भविष्य  निधि  आयुक्त  की  संविधि  जिम्मेदारी  अब  क्योंकि  उसके  पास  काम  का  बहुत  श्रमिक

 भार  होता  क्योंकि  उसके  पास  ऐसी-ऐसी  बहुत  सी  जांचे  घारा  7  के  अंतत  लम्बित  पढ़ी  हुई  है

 और  अकेला  अधिकारी  इन  सको  श्रावस़्ती  से  नहीं  निपटा  सकता  ।  सरकार  अधिनियम

 में  संशोधन  करने  पर  गंभीरतापूर्वक  सोच  रही  है  और  उप  क्षेत्रीय  भविष्यनिधि  आयुक्त  भर

 सहायक  क्षेत्रीय  भविष्यनिधि  आयुक्त का  की  पदनाम  बदल  कर  ये  शक्तियां  उनको  देने  को  सरकार

 सोच  रही  है  ।  लेकिन  care  मैंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  और  बताया  है  कि  जो  बकाया  धनराशि

 है  वह  प्रतिवर्ष  वसूल  की  गयी  धनराशि  की  तुलना  में  sat  एक  प्रतिशत  के  बराबर  भी  नहीं हैं
 ।

 भविष्य  निधि  संगठन  एक  बहुत  बड़ा  संगठन  है  जो  प्रतिवर्ष  हजारों  करोड़ों  रुपए  इक्ट्ठे  करता  है

 हजारों  करोड़  रुपयों  में  से  कुछ  लाख  रुपये  बहुत  बड़ी  बकाया  रानी  नहीं  है  इसी  कारण  से  मैंने

 स्पष्ट  किया  कि  बकाया  राशि  प्राप्त  कि  गई  कुल  धनराशि  के  एक  प्रतिशत  के  बराबर  भी  नहीं

 है

 अध्यक्ष  महोदय  :  काल  समाप्त  हुआ  ।

 gaat  के  लिखित  उत्तर

 जोड़ों  श्रमिक  कल्याण  निधि

 *749.  थी  विजय  कुमार  यादव  कया  भ्रम  और  grata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बीड़ी  कर्मकार  कल्याण  उपकर  1981  के  अंतगंत

 1982-83  के  दौरान  उत्पाद-शुल्क  के  रूप  में  कुल  कितना  राजस्व  अजित  किया  गया  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत बड़ो  संख्या  में  बीड़ी  श्रमिकों  तथा  उनकी  शोचनीय

 वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्पाद-शुल्क  से  प्राप्त  राशि  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधी  के

 उद्देश्यों  की  पूर्ति  करने  के  लिए  अपर्याप्त  ओर

 यदि  तो  क्या  इस  कल्याण  निधी  में  पर्याप्त  घन  रानियां  उपलब्ध हो  ने  की  वृष्टि
 से  सरकार  का  विचार  उत्पाद-शुल्क  की  दर  बढ़ाने  तथा  उत्पाद-शुल्क  से  afer  राजस्व  में  वृद्धि

 के

 अनुपात  में  उत्पाद-शुल्क  से  उक्त  निधि  में  अंशदान  करने  का  है  ?
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 र

 अम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  200.39  लाख  रुपये  ।

 ओर  उपकर  की  वर्तमान  दर  पहली  1982  से  निर्धारित  की  गई

 हैं  ।  श्रमिकों  के  कल्याण  की  विभिन्‍न  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  व्यवस्था  से  प्राप्त  विधिक

 राशि  और  निधि  में  पड़ी  शेष-रिद्धि  इस  समय  पर्याप्त  प्रतीत  होती  है  ।  इस  मामले  की

 लगातार  पुनरीक्षा  की  जाती  है  प्रौढ़  यदि  आवश्यक  समझा  जाएगा  तो  अधिनियम  के  भन्तगंतत

 aga  सीमाओं  के  अन्दर  उपकर  में  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।  उत्पाद-शुल्क  से  अजित  राजस्व  में

 वृद्धि  के  अनुपात  में  उत्पाद-शुल्क  से  में  अंशदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 डाकतार  विभाग  का  विभाजन

 न्गा  51.  ot  लक्ष्मन  मलिक  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  डाक  और  तार  विभाग  को  दो  अलग  विभागों  में  बांटने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  उपर्युक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  क्यों  हुआ

 इस  मामले  को  ster  निपटाने  में  क्या  कठिनाइयां  ओर

 उपर्युक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वियन  का  सम्भावित  समय  कया  दै  ?

 संसार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  हां  ।

 से  दूरसंचार  संबंधी  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  डाक-तार  विभाग  की

 दूरसंचार  शाखा  का  स्वतंत्र  दूरसंचार  विभाग  के  रूप  में  पुनर्गठन  किया  जिसका  स्वतंत्र

 दूरसंचार  थोड़े  हो  ।  इसके  प्रमुख  दूरसंचार  सचिव  हों  जो  दूरसंचार  बोडें  के  अध्यक्ष  भी  रहें  ।

 विभाजन  के  बाद  डाक  स्कन्ध  को  सुचित  पुनर्गठन  के  बाद  डाक  सचिव  के  अधीन  अलग  से  एक

 सरकारी  विभाग  बनाया  जाए  और  दोनों  विभाग  डाक  और  दूरसंचार  के  सम्मिलित  मंत्रालय  के

 अधीन  काम  करें  ।  मौजूदा  संयुक्त  डाक  तार  विभाग  के  दो  स्वतंत्र  विभाग  बनाने  से  दोनों

 विभागों  की  सेवाओं  पर  बहुत  व्यापक  प्रभाव  होगा  जिसका  परिणाम  दूरगामी  हो  सकता

 प्रत्येक  पहल  पर  ब्यौरेवार  कौर  गहराई  से  विचार  किया  जाता  है  ।  यद  मामला  अभी  भी

 सरकार  के  विचाराधीन  है  और  इस  पर  बिना  किसी  अनावश्यक  देरी  के  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ।

 बिजली  at  कटौतियों  का  save  उत्पादन  पर  प्रभाव

 है  753,  श्री  गुलाम  रसुल  कोचक  :

 शी  बी०  ato  देसाई  :  क्या  रसायन  और  उर वंक  मंत्री  ase  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  उन्होंने  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  उर्वरक  क्षेत्र  को  बिजली  को  कटौतियों  से

 बचाए  रखने  को  कहा

 यदि  तो  कया  उन्होंने  यह  भी  बताया है  कि  बिजली  की  समस्याध्रों  के  कारण

 उत्पादन  में  भारी  हानि  हुई  थी  और  इसके  लिए  सभी  स्तरों  पर  प्रयत्न  जारी  रखे  जाने
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 ना

 राज्य  सरकारों  ने  उवेरक  फैक्ट्रियों  को  बिजली  की  कटौतियां  कहाँ  तक  कम

 को

 1982-83  के  दौरान  उसको  का  कुल  कितना  उत्पादन  और

 1983-84  में  उर्वरकों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं

 ?

 रसायन  भर  उवंरक  मंत्री  वसन्त  ।  भर  हां  ।

 जब  भी  सम्भव  हुआ  राज्य  सरकारों  ने  विद्युत  कटौती  समाप्त  करने  अथवा

 उसमें  कमी  करने  के  लिए  हमारे  अनुरोध  पर  अनुकूल  प्रतिक्रिया  दिखाई  है  ।

 1982-83  में  उब  रनों  का  उत्पादन  34.24  लाख  टन  नाइट्रोजन  गौर  9.80

 लाख  टन  था  ।

 उपकरणों  की  खराबियों  को  टूर  करने  के  लिए  अनवरत  आधार  पर  कदम

 जा  रहे  अस्थिर  विद्युत  सप्लाई से  प्रभावित  संयंत्रों  में  रक्षित  विद्युत  सुविधाघरों  की  भी

 स्थापना  की  जा  रही है  अथवा  उसके  लिए  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।  दोष  टर्बाइन  की  शीघ्र

 स्थापना  करने  के  लिए  हाल  ही  में  कुछ  संयंत्रों  को  मंजूरी  भी  दो  गई

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  की  वर्तमान  स्थिति

 754.0  श्री
 राम

 लाल  राही :
 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  कीं  बकाया  राशि  की  व्तेमान  स्थिति  बपा

 fi
 \  la)  क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  कम्पनियों  के  मालिकों  ने  भविष्य  निधि  की  राशि  को

 हड़प  लिया  भौर

 यदि  तो  सरकार  ने  मजदूरों  को  यह  राशि  दिलाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास
 मंत्री  बीरेन्द्र  :  (=)  से  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार

 31  1982  की  स्थिति  के  अनुसार  छूट-प्राप्त  और  छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  बारे  में

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अंशदान  की  भांति  गई  बकाया  राशि  60.91  करोड़  रुपये  थी  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारी  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  कमेंट्री  भविष्य

 निधि  भोर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के  उपबन्धों  के  अनुसार  दांडिक  और  कानूनी

 कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कार्यक  में  प्रादेशिक  संस्कृति  का  चित्रण

 थी  qa  मोहन  मिलती  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  निम्नलिखित
 जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दुकान  तथा  आकाशवाणी  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  में  प्रादेशिक  संस्कृति  के  पर्याप्त

 चित्रण  के  लिए  क्या  मागंदर्शी  सिद्धान्त  अपनाया  जाता

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  के  बाद  भारत  मणिपुरी  ate

 अन्य  नृत्यों  सहित  प्रत्येक  शास्त्रीय  नृत्य  के  लिए  कितना  समय  आवंटित  किया  और

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  लिए  उड़ीसा  के  कितने  ओडिसी  नर्तक  सूची  बद्ध  किए  गए  हैं

 और  उनका  ब्योरा  कया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  के०  एल०  :  दूरदर्शन  के  संगीत  ओर  नृत्य  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  सहित

 राष्ट्रीय  उपक्रमों  तथा  आकाशवाणी  के  शास्त्रीय  प्रादेशिक/सुगब  नाटकों  और  रूपकों

 के  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  का  लक्ष्य  लोगों  के  लिए  भारत  की  सर्वोतम  समृद्ध  और  विविध  संस्कृति  को

 प्रस्तुत  करना  है  ।  उद्देश्य  राष्ट्रीय  एकीकरण  को  gag  करने  के  विचार  से  लोगों  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  की  संस्कृति  की  बहुपक्षीय  समृद्धता  की  जागरूकता  को  बढ़ाना  है  |

 नृत्य  के  किसी  भी  वैयक्तिक  रूप  के  लिए  कोई  निश्चित  समय  आवंटित  नहीं  है  ।

 25  1980  से  grata  के  संगीत  और  नृत्य  के  राष्ट्रीय  उपक्रमों  को  शुरू  होने  के

 समय  नृत्य  के  विभिन्‍न  रूप  निम्नलिखित  अवधि  के  लिए  टेलीकास्ट  किए  गए  हैं

 a  भारत  नाट्यम
 ह  113  मिनट  14  सेकंड

 2  ओड् सी  62  मिनट

 मणिपुरी  100  मिनट  23  सैकंड

 कथक  121  मिनट  20  सैकंड

 विभिन्‍न  राज्यों  के

 लोक  नृत्यों  सहित

 अन्य  नृत्य  470  मिनट  16  सैकंड

 ओडिसी  के  फोन  प्रख्यात  नतीजों  ने  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  में  भाग  लिया है  ।

 देस  जमानत  जमा  धनराशि

 *756  श्री  aaa  मल्लु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हवाल  ही  में  टैक्स  जसानत  जमा  धनराशि  वसूल

 करने  की  प्रणाली  शुरू  करने  का  Haat  किया

 यदि  तो  इससे  प्राप्त  होने  वाले  अतिरिक्त  राजस्व  को  आमदनी  का  ब्यौरा

 क्या  और

 उठा
 STERT प्रतीक्षा  सुची  में  कितने  व्यक्ति  हैं  बौर  जमानत  जमा  के  लिए  कितनी  घन

 राशि  निर्धारित  की  गई  है  तथा  इस  बारे  में  क्या  मानदण्ड  भपनाए  गए  हैं  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ६.1 |  विजय  एन०  :  यह  योजना

 1-4-83  से  area  की  गई  है  ।

 इससे  विभाग  को  लगभग  37  करोड़  रुपए  की  आय  होने  की  सम्भावना  है  |

 समुचे देश  में  31-3-1983  तक  टेलेक्स  की  प्रतीक्षा-सूची  में  कुल

 मिलाकर  16,223  आवेदकों  के  नाम  दर्जे  हैं  ।  प्रत्येक  उपभोक्ता  1  आवेदक  से  जमानत  ufer

 के  बतौर  10,0001  रुपये  लेने  का  निचय  किया  गया  है  ताकि  विभाग  निम्नलिखित  बातों  से

 अपना  बचाव  कर  सके  :

 टेलेक्स  कनेक् दान  की  स्थापना  करने  के  लिए  विभाग  द्वारा  पूंजी  लगाने  के  पश्चात

 आवेदक  हार  कनेक्शन  लेने  से  इन्कार

 उपभोक्ता  के  अहातों  में  लगाए  गए  कीमती  उपस्करों  के  खोने  अथवा  उनके

 टूट-फूट  जाने  पर
 वसूली

 न  हो  कौर

 विभागीय  देयताओं  का  भुगतान  न  करना  t

 सरकारो-गर-सरकारी  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  को  खपत

 प्रो ०  अजित  कुमार  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  गर  सरकारी  क्षेत्र  को  तुलना  में
 सरकारी  क्षत्र

 में  पेट्रोल  को

 खपत  ज्यादा  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पीਂ  शिव  :  और  जो  हां  ।  तेल  कम्पनियों  द्वारा  मुख्य

 सार्वजनिक  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  की  यूनिटों  को  की  गयी  सीघी  थोक  सप्लाई  के  मामले  में

 परन्तु  यह  थोक  सप्लाई  मोटर  स्पिरिट  की  कुल  बिक्री  का  केवल  लगभग  88  प्रतिशत

 1981/82  के  लिए  ates  नोचे  दिये  गये  हैं  :

 (ated  “000  मीट्रिक  टनों  में  )

 कुल  भखिल  भारतीय  बिक्री  सीघी  थोक  बिक्री

 सार्वजनिक  निजी  योग

 क्षेत्र  क्षेत्र
 ध  1

 1  2  3  4  5

 198  1-82  1599  127  15.0  142

 थोक  fant
 की  कुल

 बिक्री  से  प्रतिशतता
 ee  ee  ee  LS  SEES  amet

 सार्वजनिक  क्षेत्र  योग
 ee SD  es  ey

 निजी
 क्ष

 a

 6  8

 7.9  0.9  8.8
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 00

 इन  क्षेत्रों  को  खुदरा  बिकी  केन्द्रों  कि  देश  में  मोटर  स्पिरिट  की  कुल  बिक्री  का  91.2

 प्रतिशत  से  को  गयी  बिक्री  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 माइक्रोवेव  कनेक्शन  वाले  FLSA  केन्द्र

 *758.  sit  चिंतामणि  पाणि प्र हो  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  s

 देश  में  उन  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  माइक्रोवेव  कनेक्शन  दिया  गया

 क्या  सरकार  का  विचार  1983-84
 में  और  अधिक  दूरदर्शन  केन्द्रों

 को  माइक्रोवेव

 war  देने  का  है  ;

 यदि  तो  उन  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  चालू  वित्तीय  वर्ष  में
 माइक्रो -

 वेव  कनेक्शन  देने  का  विचार  है  ;  पोर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  बिजय  yao  :  निम्नलिखित  स्थानों  के

 दूरदर्शन  केन्द्रों  में  माइक्रोवेव  कनेक्शन  प्रदान  किए  हैं

 इन्दौर  तौर  नई  जालंधर

 कलकत्ता  तथा  पीठ  ।

 जो  ati

 चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  भ्रासनसोल  तथा  पुणे  दूरदर्शन  केन्द्रों  में  माइक्रोवेव

 कनेक्शन  प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 आसनसोल  के  लिए  टी ०  do  वाही  माइक्रोवेव  चेनल  उपलब्ध  आसनसोल  में

 छोर  की  भोर  संस्थापन-कायें  उपस्कर  प्राप्त  होते  हो  शुरू  किया  जाएगा  ।  पुणे  में  जो  माइक्रोवेव

 लिक  स्थापित  किया  उसके  लिए  रेडियो  उपस्कर  चालु  वर्ष  में  बिदेश  से  प्राप्त  होने  की

 संभावना  है  ।

 पहाड़ी  कर  पिछड़े  क्षत्रों  में  दूरसंचार  टेलीग्राफ  इंजीनिर्पारग

 डिवीजनों  का  चघिमाजन  |  उनको  स्थापना  का  मानदण्ड

 प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  salt

 बाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पहाड़ी  ओर  पिछड़े  क्षत्रों  विस्तृत  और  भौगोलिक  क्षत्र  और  छितरी

 कम  कार्यभार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वर्तमान  टेलीग्राफ़  सब  डिवीजनों

 भर  टेलीग्राम  इंजीनियरिंग  डिवीजनों  पोस्टल  डिवीजनों  के  विभाजन  भीर/अथव।  नए  टेली

 प्राफ/पोस्टल  डिवीजन  और  सिर  डिवीजनों  के  निर्माण  क  लिए  मानदण्डों  में  कोई  ढील  दी  जाती
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 यदि  at,  तो  किस  किस्म  की  ढील  दी  जाती  है  और  मैदानी  क्षत्रों  के  लिए  वर्तमान

 मानदण्ड  क्या  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निम्न  स्तर  के  आधार  पर  किसी  निम्न  स्तर  के

 टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  डिवीजनों  ।  सब  डिवीजनों  भी  पोस्टल  डिवीजनों  का  निर्माण  किया  गया

 यदि  तो  सकिलवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 यदि  तो  कार्यकरण  दक्षता  और  बेहतर  प्रबन्ध  तथा  पर्याप्त  विस्तार  के

 के  लिए  इस  प्रकार  की  ढील  दी  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  और  भारत

 सरकार  द्वारा  दुर्गम  क्षत्रों  के  रूप  में  मान्य  इलाकों  के  संबंघ  में  तार  मंडलों  ्र  उप  मंडलों  के

 मानदण्डों  के  लिए  कुल  क्षमता  और  चालू  लाइनों  में  25  प्रतिशत  की  अतिरिक्त  छुट  दी  जाती  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  ऐसी  कोई  छुट  नहीं  दी  जाती  है  पोती  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  नए

 डाक  मंडल  बनाने  के  लिए  मानदण्डों  में  छूट  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  छूट  देकर  कोई  भी  तार  इञ्जीनियरी  उप  मंडल  यथा  डाक  मंडल  नहीं  बताया

 गया है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ्

 दूरसंचार  शाखा  के  बारे  में  इसका  ger  नद्दी  उठता  क्योंकि  इसके  लिए  पहले  से

 ही  छूट  की  व्यवस्था  है  जेसा  कि  ऊपर  भर  में  बताया  गया  है  ।  जहां  तक  डाक  शाखा

 का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  जुलाई  1979  में  ऐसे  पद/युनिटें  बनाने  पर  प्रतिबंध

 लगा  दिया  था  जो  मंजूर  किए  गए  मानकों  के  अन्तगंत  नहीं  आते  हैं  ।  नए  डाक  मंडल  बनाने  के

 मानकों  में  अप्रैल  1980  में दी  गई  ढील  को  मद्देनजर  रखते  हुए  नए  डाक  मंडल  बनाने  के  लिए

 पैंतीस  एवं  पिछड़े  क्षत्रों  के  मानकों  में  qe  देने  का  कोई  औचित्य  नवदीं  बनता  है  ।

 राज्यों  में  बन्घुध्रा  मजदूरों  को  समपारों  पर  विवार  करने  के  लिए

 सकता  समितियां

 1760.0  श्री  आर०  एन०  राकेश  क्या  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फक्र

 ay)  > उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां
 मजदूर

 ्य  2१ हेतु  सतकंता  समितियां

 स्थापित  की  गई

 क्या  इन  समितियों  में  से  किसी  समिति  ने  राज्य  में  बन्धु आ  मजदूरों  की  समस्याओं

 से  सम्बन्धित  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 Serr  ह  ats यदि  तो  उस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रति  क्रिया

 जिन  राज्यों  में  ऐसी  समितियों  का  गठन  नहीं  किया  गयां  है  वहां  ऐसा  करने  के  लिए
 सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने का  ्
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 aa  भोर  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :
 राज्य  सरकारों  से  उपलब्ध

 नवीनतम  रिपोर्टों  के  agar  बन्घुप्रा  श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कार्य  के  लिए

 हिमाचल  आन्ध्र  मध्य  महाराष्ट्र  और  मेघालय  में

 जिलों  उप-मंडलों  सकता  समितियां  गठित  की  गई

 परिचय  असमਂ  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  सरकारों

 तथा  दिल्‍ली  भोर  दमन  तथा  die  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  सूचित  किया  है  कि  वे

 ऐसी  समितियों  का  गठन  करने  समितियों  का  पुनर्गठन  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही

 कर रहे  हैं

 सतकंता  समितियां  अपनी  सिफारिशें  सम्बन्धित  जिला  मजिस्ट्रेटों  को  प्रस्तुत  करती

 है  भोर  न  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकारों  ate  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  जाता

 रहा  है  कि  वे  सभी  जिलों  और  उप-मंडलों  में  सकता  समितियां  गठित  करें  जेसा  बाधित  श्रम

 पद्धति  1976  के  अधीन  भपेक्षित हैं  ।  सभी  राज्यों  के  मुख्य

 संग  राज्य  क्षेत्र  के  प्रसासकों  को  भी  लिखा  गया  1983  है  कि  वे  अपने-अपने

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सभी  जिलों  और  उप-मंडलों  में  सकता  समितियों  के  तत्काल  गठन

 को  सुनिश्चित  यदि  अभी  तक  एसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  में  दे लो फोन  उद्योगों  को  स्थापना

 थ्री  के०  प्रधानी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  कुछ  टेलीफोन

 उद्योग  स्थापित  करने  की  स्थिति  में  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मन्त्रों  विजय  gto  :  और  (  @)  संचार

 मंत्रालय  के  अधीन  उपक्रमों  की  अधिकतम  परियोजनाएं  मौजूदा  कारखानों  के  विस्तार  की

 योजनाभों  के  रूप  में  नए  कारखाने  के  रूप  में  दूसरे  बड़े  इलेक्ट्रानिक  स्विनि  कारख़ाने  के

 स्थान  के  बारे  में  अभी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 समाचार  मारती  होरा  पालेकर  पंचाट  का  क्रियान्वयन

 *762.  श्री एन  नील  लोहिया  हसन  नाडार  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समाचार  भारती  में  पालेकर  पंचाट  का  क्रियान्वयन  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
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 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्री  वेरेन्द्र  :  गौर  दिल्‍ली  प्रयास  द्वारा

 भेजी  गई  सुचना  के  समाचार  भारती  1981  से  पालेकर  पंचाट  को

 लागू  कर  रहा  उसे  पहले  हीं  अवधि  के  लिए  कतिपय  बकाया  राशि  का  भुगतान  अभी

 करना  है  ।  प्रबन्फतंत्र  ने  यह  कहा  है  कि  वे  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इस  बकाया  राशि  का

 भुगतान  नहीं  कर  पाए  ॥

 उज्जैन  को  दिल्‍लो  से  सीधी  टेलीफोन  डायल  सेवा  द्वारा  जोड़ना

 *763  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  उन  जगहों  के  नाम  कपा  हैं  जिन्हें  ag  1983-84  के  दौरान  सीधी  टेलीफोन

 डायल  प्रणाली  के  अंतगर्त  दूरसंचार  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 दिल्‍ली  को  उज्जैन  से  सीधी  टेलीफोन  डायल  सेवा  द्वारा  कब  तक  जोड़  दिया

 जायेगा  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  gq-nat  विनय  एन०  (*)  देश  के  उन  स्थानों  के

 नाम  निम्न  प्रकार  हैं  जहां  वर्ष  1983-84  के  दौरान  एसपी  9STo  सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने

 का  प्रस्ताव  बातें  कि  समय  पर  उपस्कर  तथा  भण्डार  की  सप्लाई  हो  सके  :--

 (1)  कारागार  (2)  ब्रगालकोटे  (3)  चित्रदुर्ग  (4)  सागर  (5)  करीमनगर  (6)  संगरेड्डी

 (7)  भिलाई  (8)  बुरहानपुर  (9)  सुरी  (10)  देवास  (11)  विदिशा  (12)  इच्छलकरंजी

 (13)  पारादीप  (14)  सिरसा  (15)  रेवाड़ी  (16)  कृष्ण  नगर  (17)  भुसावल  (18)  बराबर

 दिल्‍ली  उज्जैन  के  साथ  Bao)  ०डी०  के  जरिए  पहले से  ही  जुड़ा  है  ।

 आदिवासी  संस्कृति  पर  फिल्म  बनाना

 eft  गिरिधर  गो मांगो :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  फिल्म  प्रभाग  प्रोडेक्शन  कलकत्ता  ने  1982-83  में  आदिवासियों  पर

 16  एम०एम०  की  एक  फिल्म  तथा  वृत्त  चित्र  बनाया

 यदि  तो  फिल्म  की  कथावस्तु  क्या  है  इसमें  कौन-कौन  से  आदिवासियों  को

 शामिल  किया  गया

 वर्ष  1983-84
 में  आदिवासियों  पर  फिल्में  बनाने  की  क्या  योजना  sit

 क्या  मंत्रालय  ने  पूर्वी  राज्यों  के  आदिवासियों  की  संस्कृति  कौर  रीतिरिवाजों  पर
 फिल्म  बनाने  के  लिए  उपाए  किए  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कायें  विभाग  में  राज्य  मन्त्री

 एच ०  फे०  एल ०  :  (=)  से  एक  विवरण  सदन  की  भेज  पर  रख  दिया
 गया है
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 विवरण

 1,  ag  1982-83  के  फिल्म  प्रभाग  की  क्षेत्रीय  निर्माण  कलकत्ता  ने

 आदिवासियों  पर  16  मिलीमीटर  में  फीचर  टाइप  की  तीन  फिल्में  बनाई  हैं  ।
 इन फिल्मों  के  नाम  site  उनका  विषय  इस  प्रकार  है

 (1)  जीवाणु  देवी  नहीं  (16  मिली  मीटर  :  फीचर  टाइप  की  यह  फिल्म

 एक  डाक्टर  की  कहानी  पर  आधारित  है  जो  उड़ीसा  के  बारीपाड़ा  नामक  गांव  में

 जिसमें  संधाल  शभ्रादिवासी  रहते  आता  है  भोर  उस  क्षेत्र  के  ग्रामवासियों  तथा

 आदिवासियों  को  उनकी  स्वास्थ्य  हालतों  तथा  ग्रामीण  स्वास्थ्य  में  सुघार  करने

 के  लिए  प्रेरित  करता  है  ।  इस  फिल्म  में  आदिवासियों  की  जीविका  हालतों  तथा

 आदिवासी  लोगों  के  उत्थान  के  कार्यक्रमों  पर  भी  प्रकाश  ढाला  गया  है  |

 (2)  दि  ओनली  आंसर  (16  मिली  मीटर  ।  यह  फिल्म  मणिपुर  के

 उखरूल  पहाड़ी  जिले  के  एक  स्कूल  अध्यापक  की  कहानी  पर  आधारित  है  जो

 आदिवासियों  को  समस्याओं  का  सामना  करने  के  लिए  तथा  सरकार  द्वारी  चलाई

 गई  स्व-रोजगार  योजनाओं  तथा  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  द्वारा  जीवन  स्तर  में

 सुघार  लाने  के  लिए  प्ररित  करता  है  ।

 (3)  डीसी  ट्राइबल  ars  मेघालय  (16  मिली  मीटर
 :  यह  फिल्म  खासी

 बोलियों  में  है  ।.  कहानी  आज  के  इसके  sur  तथा  इसको  आशाओं  के

 धारे  में  इस  फिल्म  में  आदिवासी  विकसित  सहित  राज्य  की  विकासीय

 विधियों  पर  प्रकाश  डाल  गया  हैं  ।

 फिल्म  प्रभाग  द्वारा  हर  ay  35  मिली  मीटर  में  या  तो  अपने  निर्देशकों  के  माध्यम

 या  स्वतंत्र  निर्माताओं  के  माध्यम  से  आदिवासियों  से  सम्बन्धित  कुछ  फिल्में  बनाई

 जाती  हैं  ।  एक  योजनागत  स्कीम  के  मातहत  16  मिली  मीटर  में  विशेष

 ग्रामोन्मुखी  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए  दो  क्षेत्रीय  निर्माण  केन्द्र-एक  कलकत्ते  में

 झर  दूसरा  बंगलौर  में-स्थापित  किए  गए  हैं  ।  ag  1983-84  के  दौरान  इन  दोनों

 केन्द्रों  द्वारा  आदिवासियों  पर  16  मिली  मीटर  में  6  फिल्में  बनाई  जायेंगी  ।  इसके

 वर्ष  1983-84  के  अपने  सामान्य  निर्माण  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  भी  फिल्म

 प्रभाग  आदिवासियों  से  संबंधित  विभिन्‍न  विकासीय  गतिविधियों  तथा  उनके  जीवन

 are  संस्कृति  पर  35  मिली  मीटर  में  डॉकयूमेंट्री  फिल्में  और  न्यूंजरी लें  बनायेगा  ।

 कलकत्ता  का  निर्माण  जिसे  योजनागत  स्कीम  के  अंतगर्त  स्थापित  किया

 गया  पूर्वी  राज्यों  के  आदिवासियों  पर  फिल्में  बनायेगा  |  इन  पूर्वी  राज्यों

 आदिवासियों  पर  निम्नलिखित  फिल्में  निर्माण  की  विभिनन  अवस्थाओं  में  हैं
 :--

 (1)  fe  भवेक्निंग--पह  फिल्म  उड़ीसा  के  आदिवासी  जीवन  पर  है  ।
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 A  4  णताातल्‍एयएयल्‍एणएल्‍यएतएयएतएएल्‍एएल्‍एल्‍एਂ एश

 (2)  मोह  मुक्ति--पह  फिल्म  संथाली  में  है  ।

 (3)  स्टोरी  आफ  नीरो--यह  फिल्म  अरुणाचल  प्रदेश  की  एक  महिला  की  सफल

 कहानी  पर  आधारित  आदि  बोलियों  में  है  ।

 4,  1958  से  फिल्म  प्रभाग  ने  आदिवासियों  पर  58  फिल्में  बनाई/खरी  दी/दान  स्वरूप

 स्वीकार  को  है  ।  इस  आदिवासियों  पर  17  फिल्में  निर्माण  की  विभिनन

 अवस्थाओं  में  है  ।

 चाय  बागान के  श्रमिकों  के  लिए  नियमित  रोजगार  को  व्यवस्था

 #765,  श्री  अभर राय  प्रधान  :  क्या  श्रम  ध्रौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  चाय  की  पत्तो  चुनने  का  मौसम  समाप्त  होने

 के  बाद  श्रमिक  बड़ी  संख्या  में  बेरोजगार  हो  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ;  भर

 इन  श्रमिकों  को  नियमित  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  क्या

 कदम  उठाना  चाहती  है  ताकि  वे  चाय  की  पत्ती  चुनने  के  अगले  मौसम  तक  बेरोजगार  न  रहें  ?

 श्रम  धौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  से  श्रम  मन्त्रालय

 के  रोजगार  बाजार  सूचना  के  जिसके  अंतगर्त  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के

 सभी  प्रतिशत  और

 are  ऐसे  गेर-कृषि  जो  10  या  इससे  अधिक  व्यक्ति  नियोजित  करते  रोजगार

 घी  cine  मासिक  आधार  अर्थात  सितम्बर  और  दिसम्बर  के  अन्त  में  एकत्र  किए

 जाते  हैं  ।  यह  देखा  गया  है  कि  चाय  बागानों  में  रोजगार  कुछ  मौसमी  परिवर्तन  को  प्रदर्शित  करता

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रयासों  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  और  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  आयोग  तथा  राज्य  बोर्डों  जैसे  कार्यक्रमों  जो  ग्रामीण

 संख्या  को  बेमौसमी  रोजगार  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करते  आशा  है  बेमौसमी
 रोजगार

 की

 आवश्यकता  में  बागान  श्रमिकों  की  ओर  भी  ध्यान  दिया  जाएगा  |

 नाथं/साऊथ  एवेन्यू  नई  दिल्‍ली  के  aqagarat  को  कोयला  सप्लाई  न  करना

 8512.  थी  राम  प्रसाद  अहिरवार  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह्  सच  है  कि  साऊथ  एवेन्यू  कौर  नाथे  एवेन्यू  कालोनियों  के  कोयला  डिपुओं

 से  सम्बद्ध  उपभोक्ताओं  को  गत  तीन  asa  से  कोयला  नहीं  मिल  रहा

 यदि  तो  इस  मामले  का  ब्योरा  कया  है  तथा  तत्संबंधी  कारण  क्या  और

 यदि  कोयला  व्यापारियों  को  कोयला  सप्लाई  किया  गया  तो  उनके  विरुद्ध  तथा

 जिम्मेदार  प्राधिकारी  इन  व्यापारियों  के  लिए  कोयले  की  सप्लाई  का  प्रबन्ध  नहीं कर
 तो  ऐसे  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  ?
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 उर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  मंत्री  दलबीर  fag)  (®)  :

 az  (7)  :  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍ली  टेलीफोन  हारा  उपभोक्ताओं

 के  पत्रों  के  उत्तर  न  दिया  जाना

 _As  13.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  व्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी है  कि  अतिरिक्त  दिल्‍ली  टेली  फोन्स
 क्षेत्र  प्रबंधक  और  डिवीजनल  इंजीनियर  चाणक्यपुरी  एक्सचेंज  के

 बारे  में  अब  यह  बात  आम  हो  गई  है  कि  टेलीफोन  को  खराबी  का  पता  लगाने  और  उसे  दूर
 की  बात  तो  अलग  है  वे  उपभोक्ताओं  द्वारा  भेजे  गये  उनके  टेलीफोन  को  खराबी  की  शिकायतों

 संबंधी  पत्रों  का  का  जवाब  तक  नहीं

 दिनांक  1
 1983

 तक  डी०  ato  पत्रों  सहित  ऐसे  कितने  पत्र
 उक्त

 रियों  के  पास  विचाराधीन  जिनका  भव  तक  उत्तर  नहीं  दिया  गया  और

 जनता  से  सीधा  संबंध  रखने  वाले  इन  कार्यालयों  के  कॉम-काज  को  कारगर  बनाने

 हेतु  तथा  ऐसी  लिखित  सभी  शिकायतों  का  उत्तर  देने  के  लिए  समय-सीमा  निश्चित  करने  के  लिए
 उनका  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्नी  विजय  एन०  :  (e)  और  अतिरिक्त

 दिल्‍ली  टेलीफोन  क्षेत्रीय  प्रबंधक  तथा  मंडल  हीन

 फोन्स  टेलीफोन  की  खराबी  से  संबंधित  सभी  पत्रों  की  पावती  स्थायी  seat  के

 अनुसार  भेजते  हैं  ।  तदुपरांत  जाँच  कार्य  पूरा  हो  जाने  पर  शिकायत  कर्त्ता  को  पत्र  भेजे  जाते  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  कुछ  मामले  हो  सकते  हैं  जिनमें  शिकायतों  का  उत्तर  qa  से  न  fear

 पया  हो  |

 1-3-1983  को  अधिकारी  पत्र  afer  इस  प्रकार  के  पत्तों  की  संख्या  शुन्य  थी  ।

 इस  संबंध  में  स्थायी  हिदायतें  पहले  से  ही  दी  जा  चुकी  फिर  भी  उन्हें  ga:  दरा
 दिया  जाएगा |

 निर्वात  के  लिए  लोधियों  का  उत्पादन

 8514.  श्री  we  सालना
 :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 रेंगे  कि :

 कया  सरकार  ने  इस  समस्या  पर  विचार  किया  है  अथवा  इसका  कोई  मुल्य  किन  किया
 कि  केवल  निर्यात  के  लिए  श्रोग्घि  मदों  के  उत्पादन  के  कतिपय  तारों  को  अस्वीकार  करने

 विदेशी  मुद्रा  अर्जन  को  नुकसान  पहुंच  सकता
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 q as  am था  में  डीजी  ठी  डी  को  पंजीकरण  संबंधी यदि  तो  ऐसे  प्रस्तावों
 के

 रहरू

 सरकारी  नोति  क्या  और

 निर्यातोन्मुख  प्रस्तावों  की  अस्वीकृति  के  मामले  ऐसी  स्थिति  में  भी  घटित  हुए

 हैं  जबकि  हमारे  देश  में  निजी  उत्पादन  अथवा  अन्य  स्रोतों  से  मूलभूत  कच्चा  माल  उपलब्ध

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :  केवल  निर्यात  के  लिए  प्रस्तावों  पर

 विचार  करते  समय  कम  से  कम  20  प्रतिष्ठित  मूल्य  वृद्धि  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  गहन

 यन  किया  जाता  है  ।

 केवल  निर्यात  हेतु  ates  मदों  के  निर्माण  के  प्रस्तावों  का  पंजीकरण  तभी  किया  जाता

 है
 जब  वह  पंजीकरण  तथा  साथ  ही  नई  औषध  नीति  के  सभी  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हों  ।

 जी  नहीं  ।

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रशिक्षु  प्रशिक्षण

 8515.  श्री  fag  सोरेन  :  क्या  श्रम  ale  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  कया  प्रशिक्षु  प्रशिक्षण  योजनाओं  के  अंतर्गत  मास्टर  wIFZAAA  द्वारा  प्रशिक्षण  दिया
 जाता  है  और  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  को  प्रतिमाह  60  रुपये  वजीफा  दिया  जाता

 यदि  तो  1977  से  1932  तक  परिचय  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश

 में  विवाद  भोर  प्रशिक्षित  किये  गये  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या

 कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  आदिवासी  क्षेत्रों  में  केवल  जनजातियाँ  के  लिये  प्रशिक्षण

 केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  वे  केन्द्र  कब  तक  आरम्भ  हो  झोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  शिक्षित  प्रशिक्षण  योजना

 के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  भ्रनुदेश कों  creel  और  अन्य  कार्मिकों  द्वारा  आवश्यकता  के  अनुसार  उद्योगों

 में  दिया  जाता  है  ।  शिक्षा  1961  के  अंतगर्त  शिशुओं  को  दी  जाने  वाली  मासिक

 वृत्ति  को  दरें  are  aro  नि०  संख्या  24  दिनांक  25.1.1982  शनिवार  के

 अनुसार  दी  जाती  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल

 वर्ष  1977  से  1982  तक  पश्चिम  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में
 प्रशिक्षित  भनुधूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  शिक्षकों  की  संख्या  अनुबन्ध  11  भर  111  के
 सार

 में  रखे  गये  देखिए  ।  संख्या  एल  टी  --6480/83]
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 (7)  केन्द्रीय  सरकार  जनजातीय  क्षत्र  में  दीक्षित  और  शिल्पकार  प्रशिक्षण  योजनाओं
 की  पुर्णतः  जनजातियों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापन  ||  का  प्रस्ताव  नहीं  रखती  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 (=)  शिल्पकार  प्रशिक्षण  योजना  के  aaa  प्रशिक्षण  केन्द्र  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  स्थापित  किए  जाते हैं  ।

 समारोह  में  आमन्त्रित  करने  संबंधो  अथवा  अध्यक्षता  करने  संबंधी

 अपनाएं  जाने  वाले  सागंदर्शों  निर्देश

 8516.  श्री  डी०  एस०  go  दिव  प्रकाशम :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  किन्हीं  समारोहों  जसे  कि  किसी  स्थान  पर  स्वचालित  टेलीफोन

 एक्सचेंज  प्रणाली  के  उद्घाटन  के  समय  आमंत्रित  करने  संबंधी  अथवा  अध्यक्षता  करने  संबंधी

 अपनाई  जाने  वाली  प्रक्रिया  के  बारे  में  स्टाफ  को  कोई  मागं दर्शी  निदेश  दे  रखे  हैं  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  अनुदेशों  अथवा  निर्देशों  क  ब्यौरा  बया

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  और  (a)  जी  हां ।
 चौहान  अनुदेशों  के  डाक-तार  सेवायों  का  नए  भवनों  का  उद्घाटन  भारी  जेसे

 महत्वपूर्ण  अवसरों  पर  आयोजित  डाक-तार  समारोहों  में  उन  क्षेत्रों  के  संसद  विधायकों

 कौर  जिला  परिषद  के  अध्यक्ष  यो  at  ata  होते  को
 निमंत्रित

 करने  के  बारे  में

 सकील  भाइयों  को  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 सकल  श्रष्यक्षों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  ऐसे  भ्र तिथियों  के  साथ  पूर्ण  शिष्टाचार  बरतें

 तथा  उन्हें  उचित  महत्वपूर्ण  स्थान  सकील  अध्यक्ष  aaa  सदस्यों  ate  विधायकों  को  किसी

 समारोह  में  अपनी  अपनी  भुमिका  निभाने  के  लिए  afar  कर  सकते  हैं  बात  कि  वे  स्वयं  इस

 प्रकार  के  सार्वजनिक  समारोह  के  रद्द  इयों  जसे  कि  डाक  तार  विभाग  द्वारा  प्रदान  की  गई

 सेवाओं  का  प्रचार  संचार  मंत्रालय  की  छवि  पेश  करने  के  लिए  आयोजित  समारोह

 की  पूर्ति  के  बारे  में  स्वयं  संतुष्ट  हों  ।

 aifeaveay  क्षेत्रों  में  स्टेशन/रि ले  स्टेशन

 8517.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  मध्य

 गुजरात  कौर  राजस्थान  में  आदिवासी  बोलियों  के  लिए  आकाशवाणी  केन्द्र  के  अनुभाग  के  बारे  में

 31  ard,  1981  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5757  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आदिवासी  लोगों  को  जो  कुल  जनसंख्या  का  1/5  भाग  है  कि

 aga  बोलियों  में  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  के  लिए  आकाशवाणी  में  उनके  संगीत/लोकगीत  को  कोई

 प्राथमिकता  नहीं  दी  जाती
 है  ;
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 ह

 क्या  यह  इस  तथ्य  के  कारण  है  कि  आदिवासी  क्षत्रों  में  कोई  रेडियो  स्टेशन  या  रिले

 स्टेशन  स्थित  नहीं

 क्या  इसका  कारण  यह  भी  है  कि  आदिवासी  लोगों  को  हालाँकि  वे  अच्छे  कलाकार

 होते  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लिए  चथन  नहीं  किया  जाता  और

 सरकार  का  विचार  आदिवासी  लोगों  की  बोली  भोर  परम्पराओं

 को  हुए  नुकसान  को  कसे  पुरा  करने  का  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्रो

 इन  क्षत्रों  में  स्थिति  विभिन्‍न  केन्द्रों
 से

 आदिवासी  बोलियों  मैं  संगीत

 सहित  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  को  हमेशा  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 (a)  नहीं  ।  आदिवासी  बाहुल्य  क्षत्रों  में  18  रेडियो  स्टेशन  स्थिति  हैं  ।  उनकी  सुची

 विवरण में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।  भादिवाती  बोलियों  में  प्रवीण  तथा  अपेक्षित  प्रतिभा  रखने  वाले  व्यक्तियों

 को  उन  बोलियों  में  कार्यक्रम  प्रस्तुत  करने  के

 लिए
 चुना  जाता  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 61.0  ८ nr झा दिवा सो  क्षेत्रों  में  स्थित  अ  |  है  !  |  वाणी  केन्द्रों  को  qat

 अगरतला

 ऐजवाल

 डिबुगढ़

 गोहाटी

 इंफाल

 जगदलपुर

 जोर

 को  हिमा

 कुर्सियां

 10  लेह

 11  पासीघाट

 12  पोर्ट  ब्लेयर

 13  रांची

 14
 सम्बलपुर

 15  दिलाने

 16  त्याग

 17  az

 18  गंगटोक
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 वोग

 ऑफ  सी  आई  कोरबा  प्लान्ट  ले  युगਂ  हिचक  से

 8518.  थी  नवल  किशोर  फार्मा  :

 at  माधव  राव  सीरिया  :

 डा०  ए ०  Jo  क्या  रसायन  और  saws  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  25  1983  के  इन्डियन  में  सो

 आई  कोरवा  प्लान्ट  लेंगयुशिग  शिक्षक  से  प्रकाशित  उस  समाचार  को  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें

 ag  उल्लेख  किया  गया  है  कि  अनेक  नौकरशाही  सम्बन्धी  विलम्ब  और  उदासीनता  से

 ग्रस्त  sata  निगम  को  कोरबा  परियोजना  अपनी  शुरूआत  के  दो  दादी  बाद  भी  एक  सपना

 ही  बनी  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 कोरवा  sate  संयंत्र  पर  कब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  at  की  जा  चुकी  भोर

 क्या  इस  परियोजना  के  पुरा  होने  की  कोई  आदा  है  ate  यदि  तो  यह  कब  तक

 पूरी  हो  जायेगी  तथा  बिलम्ब  को  कम  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गए  हैं  ?

 रसायन  भ्रांत  एवं रक  मंत्री  वसन्त  :  (*)  जी  att

 से  :  मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  नामक  स्थान  पर  कोयले  पर  आधारित  उवंरक

 संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  सिद्धान्त  रूप  से  मंजूरी  जनवरी  1972  में  दी  गई  ate  परियोजना

 को  औपचारिक  मंजूरी  जून  1974  में  दी  गई  थी  ।

 संसाधन  बाधाओं  के  कारण  1975-76  के  दौरान  परियोजना  पर  कायें  रोक  दिया  गया

 ari  परियोजना  पर  ait  तक  190  करोड़  रुपये  खच  किए  जा  चुके  है ं।

 ताल चर  कौर  रामागुण्डम  में  कोयले  पर  आधारित  संयंत्रों  ने
 1०  11०  1980  से

 ज्यदा  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  इन  संयंत्रों  को  25%  क्षमता  से  अधिक  चलाना  सम्भव  न

 हो  सका  ।  कोरबा  परियोजना  को  प्रारम्भ  करने  के  बारे  में  अन्तिम  दृष्टिकोण  तभी  अपनाया

 जाएगा  जब  कोयले  पर  आधारित  ये  संयंत्र  उत्पादन  के  उच्च  स्तर  पर  स्थिरता  प्राप्त  कर  लें  |

 बम्बई  कपड़ा  मिल  मजदूर  हड़ताल

 8519,  घरो ०  दण्डवत  :  क्या  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  +

 बम्बई  में  कपड़ा  मिल  मजदूरों  को  हड़ताल  की  क्या  स्थिति  है  ;

 कितने  श्रमिक  काम  पर  वापिस  भा  चुके  हैं  तथा  काम  करने  हेतु  वापिस  भाने  के

 इच्छुक
 कितने  श्रमिकों  को  कपड़ा  मिलों  में  काम  देने  से  इंकार  कर  दिया  गया  है  ;  भीर

 बम्बई  की  कपड़ा  मिलों  में  कपड़ा  मजदूरों  तथा  उनकी  यूनियनों  के  सहयोग  से  स्थिति

 सामान्य  बनाने  हेतु  कया  ठोस  उपाय  किये  जा  रहे  है  ?
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 श्रम  att  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  भर  :  महाराष्ट्र  सरकार  से

 प्राप्त  सुचना  के  22-4-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  58  कपड़ा  मिलों  में  1,  08  245

 श्रमिकों  ने  काम  शुरू  कर  दिया  उन  श्रमिकों  को  जिनकी  सेवाएं  मिल

 प्रबन्धकों  द्वारा  र-कानूनी  हड़ताल  में  भाग  लेने  और  हिसा  के  कारण  समाप्त  कर  दी  गई

 अभी  तक  किसी  भी  स्थायी  श्रमिक  जिसने  ara  के  लिए  रिपोर्ट  काम  करने से

 इन्कार  नहीं  किया  गया  ।  मिल  के  प्रबन्धकों  द्वारा  उन  श्रमिकों  जो  काम  TS

 कराने  के  इच्छुक  काम  न  देने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  को  कुछ  शिकायतें  मिली  राज्य

 सरकार  ने  एक  त्रिपक्षीय  समिति  नियुक्त  की  है  ।  जिसमें  बम्बई  मिल  ओन सं  राष्ट्रीय

 मिल  मज़ार  संघ  और  राज्य  श्रम-विभाग  का  एक-एक  प्रतिनिधि  शामिल  जो  इन  समस्याओ२ं  पर

 विचार  करेगी  और  उन्हें  यथाशीघ्र  निपटाएगी  ।  इस  समिति  ने  18-3-1983  से  काम  करना  शुरू

 कर  दिया है  ।

 सरकार  ने  एक  fares  समिति  गठित  की  है  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बम्बई

 सूती  कपड़ा  उद्योग  के  श्रमिकों  की  मांगों  को  भी  जांच  करेगी  ।  इस  समिति  ने  मकान  किराया

 भत्ते  के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  जिसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  बदली  श्रमिकों

 के  बारे  में  समिति  को  fens  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  लिए  गेस-एजे  तियों
 के  आबंटन  का  कोटा  पुरा  करना

 8520.  श्री  दयाराम  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  भारतीय

 गेस  एजेंसियों  के
 आबंटन  के  कोटे  को  अभी  तक  पुरा  नहीं  किया  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  गैस

 एजेंसियां  आबंटित  उनके  लिये  भारतीय  कोटे  को  शीघ्र  ही  पूरा  करने  का  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  के  माध्यम

 से  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  से  आवेदन  आमंत्रित  करने  का  है  और  यदि

 तो  कब  तक  तथा  आरक्षित  कोटे  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जायेंगे  ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  संती  मार्गों  शकर  ओर

 :  आरक्षण  नीति  के  लागू  होने  की  तिथि  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के

 दायों  के  लोगों  के  लिये  भ्रारक्षित  25  प्रतिशत  कोटे  को  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजातिਂ  वर्ग  सहित  सभी  वर्गों  के  प्रत्या  शित
 वारों  को  कम्पनियों  की  सभी  पेट्रोलियम  उत्पाद  डीलरशिपों/डिस्ट्री बूट  रूपों  को  प्रदान  करने
 के  विद्यमान  नीति/प्रक्रिया  में  सम्बन्धित  तेल  कम्पनियों  द्वारा  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  के
 माध्यम  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  की  व्यवस्था

 रेडियो  फोटो  सर्विस  सेन्ट र  को  स्थापना

 8521.  भो  चीरेगी  लाल  शर्मा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
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 re  पर  (zraxa भारत  में  किन-किन  स्थान  है  न  रेडियो
 फोटो  सर्विस  सेन्टर  स्थापित

 हो  चुके  हैं  ;  और

 1983-84  के  दोरान  कितने  और  किन-किन  carat पर  ऐसे  केन्द्रों

 की  स्थापना  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विजय  एन ०  विदेश  संचार  सेवा

 डाकतार  विभाग  की  भोर  से  बम्बई  नई  दिल्‍ली  का  संघ  शासिक

 कलकत्ता  भर  मद्रास  के  महानगरों  के  बीच  फोटो  पारेषण  सेवा

 बला  रही  है  ।  इनके  डाक-तार  विभाग  ने  दिल्‍ली  कौर  निम्नलिखित  शहरों  के  बीच  फोटो

 पारेषण  सेवा  स्थापित  की  है  $

 दाहर

 1.  पटना

 2  .  अहमदाबाद

 3  .  त्रिवेन्द्रम

 4  बम्बई  (v@rtse)

 5  जालन्धर

 6  जयपुर

 7  लखनऊ

 वर्ष  1983-84  में  दल्लो  और  निम्नलिखित  शहरों  के  बीच  फोटो  पारेषण  सेवा

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 दाहर

 1.  बंगलौर

 2.  पुणे

 मध्य  प्रदेश  हारा  मेजी  गई  मिनी  ke  माइक्रो  जल-विंदय/त  योजनाएं  |

 8522.  श्री  मातंण्ड  fag  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  ऊर्जा  मन्त्रियों  के  पिछले  सम्मेलन  में  यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  उन  मिनी  भोर  माइक्रो  जल  विद्युत  परियोजनाओं  को  विशेष  वित्तीय  सहायता  दी

 जायेगी  जिनके  बारे  में  31  1982  से  पहले  परियोजना  रिपोर्ट  भेजी  जा  चुकी  है  ;

 क्या  यह  सच
 है

 कि  मध्य  प्रदेश  faa  बोर्ड  ने  31  1982  से  पहले

 केन्द्रीय
 frag  प्राधिकरण  को  स्वीकृत  के  लिए  मिनी  भर  माइक्रो  जल-विद्युत  परियों  जनाज़ों

 सम्बन्धी  10  योजनाएं  भेजी  थीं  ;  कौर
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 मध्य  प्रदेश  विद्य/त  बोह  द्वारा  भेजी  गई  योजनाओं  की  स्वीकृति  भर  वित्तपोषण

 सम्बन्धी  स्थिति  ear  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर  fag)  :  (%)  नहीं  ।

 और  मध्य  प्रदेश  के  प्राधिकारियों  से  10.  माइक्रो/लघु  जल  विद्युत  स्कीमों  की

 परियोजना  रिपोर्टे  प्राप्त  हुई  हैं  इनमें  से  5  स्कीमें  31  1982  से  पहले  प्राप्त  हुई  थीं

 तथा  शेष  5  स्कीमें  1983  में  प्राप्त  हुई  हैं  ।  स्कीमों  का  ब्यौरा  संकलन  विवरण  में  दिया

 गया है  ।

 हन  स्कीमों  के  लिए  तकनीकी-आाधिक  व्य वहा यंता  सुनिश्चित  किए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इन

 स्कीमों  को  fate  अनुमोदन  के  लिए  योजना  आयोग  से  सिफारिश  की  जा  सकती

 विवरण

 meq
 प्रदेश  में  लघु/मिनी/माइक्रो  जल  विजय त

 स्कीमों  की  जाँच  को  स्थिति

 क्रम  स्कीम  का  परियोजना  प्रतिष्ठापित  भानुमान  वर्तमान  स्थिति

 संख्या  रिपोर्ट  की  क्षमता  लागत

 प्राप्ति  की  करोड़

 तारीख  रुपये  में

 1  2  3  4  5

 (*)  1982  से  पहले  प्राप्त  हुई  लघु  /fadt/arem  जल  free  स्की  में

 1  महानदी  81  2.5  7.34  परियोजना  रिपोर्ट  की  केन्द्रीय

 जलदाय  विद्युत  प्राधिकरण  जल

 परियोजना  आयोग में  जांच  कर  लीं  गई  है  ६

 भोर  टिप्पणियाँ  परियोजना

 प्राधिकारियों  को  भेज  दी  गई

 परियोजना  प्राधिकारियों  ने

 सुचित  किया  है  कि  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  की  टिप्पणियो ं/

 सुझावों  के  अनुसार  अध्ययन

 किए  जा  रहे  उत्तर  को

 प्रतीक्षा  हैं  ।

 2.  fantarz
 82  1x5  5.24  परियोजना  रिपोर्ट  की  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण/किन्द्रीय  sey

 आयोग
 में

 जांच  कर  ली  गई  है  ॥

 के०वि०प्रा०/कि०ज०भा०  को

 44



 6  1905  seat  के  लिखित  उत्तर

 का
 1  2  3  4  5  6

 —

 टिप्पणियों  के  अनुसार

 योजना  रिपोर्टें  में  संसाधन  करने

 के  लिए  परियोजना  प्राधिकारियों

 को  सलाह  दी  गई  है  ।

 बरना  श्रक्तूषर  ,  82  1  >(1--1  2.985  परियोजना  रिपोर्टे
 की  केन्द्रीय

 x0.75-+  विद्युत  प्राधिकरण  में  जांच  कर

 0.25  ली  गई  है  ।  परियोजना

 कारियों  से  विद्य/त  आयोजना

 पहलू  में  संशोधन  करने  का

 रोध  किया  गया  दै  ।

 चम्बल  82  4  >(  0.3  2.11  परियोजना  रिपोर्ट  की  केन्द्रीय

 नहर  विद्युत  प्राधिकरण  केन्द्रीय  जल

 आयोग  में  जांच  कर  लो  गई  है  ।

 विद्युत  इलेक्ट्रिकल

 लागत  तथा  इलेक्ट्रिकल  डिजायन

 के  बारे  में  टिप्पणियां  परियोजना

 प्राधिकारियों  को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 उत्तरों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 भोरा  82  2  0.5  1.63  इरलव्ट्रकल  इलेक्ट्रिकल

 डिजाइन  के  बारे  में  टिप्पणियां

 परियोजना  प्राधिकारियों  को

 भेज  दी  गई  उत्तरों  को

 प्रतीक्षा  है  ।

 1982  के
 बाद

 प्राप्त  हुई  लघु/मिनो/माइक्रो
 जल  वित्त  सको

 में

 4,14  परियोजना  रिपोर्टे  को  केन्द्रीय
 कोलार  83  2x2

 विद्या  प्राधिकरण/किन्द्रीय  जल

 ara  में  जांच  कर  लो  गई

 इलेक्ट्रिकल  लागत  at  इलेक्ट्रा

 कल  डिजायनों  के  बारे  में

 frat  परियोजना  प्राधिकारियों

 को  भेज  दी  गई  उत्तरों  को

 प्रतीक्षा दै  4
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 2 rd  4  5  6

 2.  पासवान  83  20.3  1.06

 भोग  जनवरी  1  ह  2.6

 x0

 तवा  बाया  83  3  4.55  सिविल  डिजाइन  को  दृष्टि  से

 तट  नहर  परियोजना  के  लिए  न्हृवहाय॑

 सुनिश्चित  करने  हेतु  परियोजना

 प्राधिकारियों  द्वारा  अध्ययन  किए

 जाने हैं  ।

 महान  जल  83  0.5  0.55  चूकि  स्कीम  की  कुल  लागत  एक

 विद्युत  करोड़  रुपए  से  कम  अत

 परियोजना  परियोजना  प्राधिकारियों  को

 सूचित  किया  गया है  कि  इस

 स्कीम  के  लिए  केन्द्रीय  विजय त

 प्राधिकरण  की  स्वीकृती  की  कोई

 गा वस् यकता  नहीं  है  और  इस

 स्कोर  को  मय  प्रदेश  राज्य

 बिजली  बोड़ें  द्वारा  अपने

 कार  के  अंतगर्त  कार्यान्वयन  हाथ

 में  लिया  जा  सकता  है  ।

 i  णा
 र

 खान  natal ९९  पर  कोयले  के  भण्डार

 8523.  थी  हरिहर  सोरन  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिनांक  31  ara,  1983  तक  विभिन्‍न  खान  मुस्कानों  पर  कोयले  का  कितना  भंडार

 जमा  पड़ा  था

 खान  मुहानों  पर  कोयले  को  अन्यत्र  भेजने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  दलबीर  दिनांक

 2-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  ईस्टर्न  कोल फील्ड्स  लि०  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  सेन्ट्रल
 1-32-15 HABE  लि०  नाथ  feed  कोल फील्ड्स  कौर  वेस्ट नें  कोल फील्ड्स  लि०  में  कोयला  स्टाक  का

 एरिया-वार  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  रेल  द्वारा  कोयले  का  अधिक प्रेषण  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  रेलवे  के

 साथ  लगातार  संपक  रखा  जा  रहा  है  ।  किये-स्थलों  तक  कोयले  के  परिवहन  में  वृद्धि  के के  लिए  ओर
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 नए  लदान  स्थलों  तक  कोयला-रख-रखाव  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  भी  कोयला  कम्पनियां  उपाय

 कर  रही  हैं  ।  निर्दिष्ट  खानों  पर  कोयले  का  काफी  स्टाक  बिना  किसी  प्रतिबन्ध  को  बिक्री  के

 रखा  गया  है  ताकि  खान  मुहानों  पर  जमा  टाक  में  से  उठान  बढ़ाया  जा  सकें  ।

 विवरण

 कोयले का  स्टाक

 लाख  टनों
 en

 fed  कोल फील्ड्स  लि  ०  भा  काकोली

 एरिया  दिनांक  1-3-1983  को  एरिया  दिनांक  1-3-1983  तक

 लोन  3.46

 पाण्डवेश्वर  3.55  भोरा  1.77

 बंकोला  1.16  सुदाम डोह  1.46

 केन्या  3.18  0.14 मुनीडीह
 ि  oes

 कजोर  2.84  कुल  भा०को  ०को ०  59.14

 कुनुस्टो  रिया  1.43  लि०  tens ee

 सेन्ट्रल  कोल  फिल् इस  लिमिटेड

 कस् टा फिल्ड  0.75  चर  काकानी  7.05

 seme
 खोटा डीह  अक़ीदा  7.62

 संग्राम  0.72  13.37 हजारीबाग

 2.86  रॉजर प्पा  5.42

 0.75 सीता रामपुर  कुजू  8.08

 सोनेपुर  0.27  o®
 6.31

 सालनपुर  9.93  कार गली  2.03

 एसपी खानें  9.54  मोरो  5.01

 लालमटिया  3.59  कठारी  10.30

 निरमा  2.20  उड़ीसा  2.40

 कपास रा  3.54  सिंगरौली  3.69

 46.29 कुल  कुल  से०  कोली  71.28

 nw  eee  ate  cere  apc
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 भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  वेस्टेज  कोलफल्ड्स  मिलि टेड
 ना

 अरोरा  6.25  बनाया  2.27

 मुद्दा  0.90
 नागपुर  1.95

 गोविदपुर  5.14  पाथाखेड़ा  0.45

 कटरास  5.98  पेंच  1.41

 शिजुआ  7.77  कहानी  0.95

 5.33  कोरबा  7.09 कुवुन्डा न्ड्

 चंच/विक्टो  रिया  3.99  सोहागपुर  6.61

 भाषाविद  7.88  चिरिमिरी  4.19

 कुट्योर  4.13  1.63 बैकुंठपुर

 बस्ता कोला  4.94  झारखंड  1.96

 ऊपर  दूसरे  कालम  में  जारी  इब-घाटी  0.34

 वे  कोली  29.05

 ST

 ard  ईस्ट नं  कोलफील्डस

 ware  उपलब्ध

 0.60

 सुन्दरी  सें  एककों  का  बन्द  होना

 8524.  श्रीमती  जिन्हों  पटनायक  :  क्या  रसायन  और  sate  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंदरी  वंचक  एककों  में  से  कुछ  एकक  बन्द  हो  गए

 यदि  तो  उवंरक  का  उत्पादन  करने  वाले  कौन-कौन  से  एकक  बन्द  हुए  हैं  ;

 उनके  बन्द  होने  के  war  कारण  हैं  ;  भोर

 इन  एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  झोर  उर्वरक  भरो  बहुत  :  जी
 हाँ

 ।

 जो  उर्वरक  उत्पादन  यूनिटें  बंद  कर  दी  गई  वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 .  सेमी-वाटर  एण्ड  प्रोडयूसर  गेस  प्लाट  |

 गस  रि फोर मिंग  प्लांट  |

 हरमोनिया
 प्लॉट

 कंस्ट्रक्शन

 अमोनिया  प्लॉट  न  rf
 fea)
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 नेफथा  रिफोरपमिंग  प्लॉट  |

 6.  एयर  सेपरेशन  यूनिट
 7.  एयर  सेपरेशन  यूनिट

 यूरिया  प्लॉट  |

 9.  एमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट  प्लॉट  |

 ये  यूनिटें  बहुत  असुरक्षित  मौर  अप्रचलित  तकनीकी  के  कारण  अलाभकारी

 हो  गए  थे  तथा  उनकी  मियाद  पूरी  हो  चकी  थी  ।

 1-10-1979  अमोनियम  सल्फेट  के  उत्पादन  के  900  टन  प्रतिदिन

 अमोनिया  भर  1000  टन  प्रतिदिन  यूरिया  के  उत्पादन  के  लिए  एक  नए  सिंदरी  भाघुनिकीकरण
 संयंत्र  ने  वाणिज्यिक  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  मामले

 8525.  थ्री  ए०  के०  बया  न्याय  ओर  कंपनी  कायें  मंत्री  ag  बताने  को

 कपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1950,  1960,  1970,  1980;  और  1981-82  में  तथा  1  1983

 को  उच्चतम  न्यायालय  में  कितने  न्यायाघीश  थे  और  कितने  मामले  लंबित  थे  ;

 क्या  बकाया  मामलों  में  और  मामलों  तथा  न्यायधीशों  के  अनुपात  में  वृद्धि  हो  cet

 है  ;  भर

 यदि  तो  इस  संबंघ  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गुलाम  लबों  :  ॥

 जानकारी  संलग्न  विवरण  एक  में  दी  गई  है  ।

 और  (7)  :  वर्षों  से  लंबित  मामलों  की  संख्या  में  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  उच्चतम

 न्यायालय  1956  में  संशोधन  करके  31-12-77  से  उच्चतम

 न्यायालय  में  न्यायाधीशों  की  स्वीकृति  संख्या  13  से  बढ़ाकर  17  कर  दी  गई  है  ।  मुख्य

 न्यायमूर्ति  सम्मिलित  नहीं  है  ,  पदासीन  न्यायाधीशों  की  dear  में  वृद्धि  हुई  है  और  15-3-83  से

 ug  संख्या  16  हो  गई  है  भारत  का  मुख्य  न्यायमूर्ति  सम्मलित  नहीं  ।  किए  गए  अन्य

 उपायों  को  संलग्न  विवरण  दो  में  उपस्थित  किया  गया है  |

 विवरण  एक

 तारीख  26-4  83  के  लिए  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  do  8525

 के  माग  के  उत्तर  में  विवरण

 aq  न्यायाधीशों  की  संख्या  के  मुख्य  प्रत्येक  वर्ष  31

 को  लंबित  मामले न्यायमूर्ति  को  सम्मिलित

 EE  कौर  प्रहण

 स्वीकृत  संख्या  वास्तविक  संख्या  करने  के  लिए

 *
 ee

 1950

 1960  2319

 1970  14  12  7104

 1980  18  I4  36293

 1981  18  14  48643

 1982  18  15  6:041

 1-1-83  को  18  14

 *
 इस  समय  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 विवरण  दो

 लंबित  मामलों  को  कम  करने  के  लिए  को  गई  कार्रवाइयां

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  मामलों  की  संख्या
 कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 दवाइयां  की  गई  हैं  :--

 (1)  उच्चतम  न्यायालय  के  नियमों  का  dates  करके  रजिस्ट्रारों  और  चेंबर  में

 दीदों  को  भारिक  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  जिससे  कि  न्यायालय  का  समय  छोटे

 प्रवीण  मामलों  में  नष्ट  न  हो  ।

 (2)  उच्चतम  न्यायालय  ने  मिम्तलिखित  उपाय  भी  किए  हैं

 (1)  कुछ  मामलों  को  पूर्ववर्ती  दी  जाती

 (2)  प्रकोप  मामले  प्रतिनिधि  सुनवाई  के  लिए  रखे  जाते  हैं  ।

 (3)  ऐसी  रिट  पिटीशनों  को  जिसमें  एक  जैसे  प्रश्न  अन्त वं लित  होते  एक  ग्रुप  में

 रखा  जाता  है  और  50  से  लेकर  100  मामले  gears  के  लिए  एक  साथ  बेंचों

 में  रखे  जाते

 (  4)  एसे  अन्य  मामलों  का  भी  जिनमें  एक  समान  प्रश्न  अंतर्वलित  होते  समय

 समय  पर  पता  लगा  कर  उन्हें  एक  साथ  रखा  जाता  है  और  इंस  बात  क

 ध्यान  रखने  का  प्रयास  किया  जाता  है  कि  ऐसे  gat  को  निपटारा  शोघ

 हो  जाए  ।

 (5)  उच्चतम  न्यायालय  नियमों  को  1966  में  पुनरीक्षित  किया  गया  था  और  ag

 उपबन्ध  किया  गया  था  कि  अभिलेखों  का  मुद्रण  उच्चतम

 म्पायालय  के  Waa  में  ही  कराया  जाएं  ।  इसमें  भी  काफी  समय

 लग  जाता  अतः  कुछ  दिनों  से  इव  न्यायालय  ने  जहां  कहीं  भी

 संभव  होता है  अभिलेख  तयार  करने  को  आवश्यकता  को  समाप्त  करना

 शौर  कपिल  की  सुनवाई  विशेष  इजाजत  पेपर  बुक  पर  करना  आरम्भ  कर

 दिया  है  परन्तु  ag  ऐसा  तब  करता  है  जब  दोनों  पक्षकार  अपने  शपथ  पत्र

 कौर  प्रति-शपथ  पत्र  दाखिल  कर  देते

 (3)  सरकार  ने  देश  में  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिए  विधि

 आयोग  (10  वें  विधि  की  भी  नियुक्ति  की  विधि  आयोग  को  निर्दिष्ट

 विषयों  में  से  कुछ  निम्नलिखित  हैं  ।

 ag  सुनिचित  करने  के  लिए  कि  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों
 के  अनुकुल  हो  और  विशेष  रूप  a——

 (1)  इस  आधार  सूत  सिद्धान्त  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  नीना  कि  विनिश्चय
 न्यायोचित

 शर
 निष्पक्ष  होने  मामलों  के  शीघ्र  और  कम  खर्च
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 पर  निपटारे  को  सुनिश्चित  करने  के  area  से  विलंब  समाप्त

 बकाया  मामलों  को  निपटाने  पौर  खर्चों  में  कमी  करने  के  लिए  ;

 (2)  तकनीकों  बारीकियों  और  विलम्ब कारी  युक्तियों  को  कम  करने  भोर

 उन्हें  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  जिससे  कि  ag  साध्य  के  रूप  में  नहीं

 बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के  साधन  के  रूप  में  कार्य  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाने  के  लिए  ;

 (3)  न्याय  प्रशासन  &  संबद्ध  सभी  व्यक्तियों  के  स्तरों  में  सुधार  करने

 के  लिए  ;

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहना  ;

 सावंजनिक  महत्व  के  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  पुनरीक्षण  करना  जिससे  कि  उन्हें

 सरल  बनाया  जा  सके  और  उनकी  संदिग्धता ओं  भर  अनुचित

 बातों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 नैमित्तिक  श्रमिकों  करमचारियों  को  सिवा  को  नियमित  करना

 8526.  थो  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 war  ag  aw  है  कि  उनके  मंत्रालय  अथवा  उनके  मंत्रालय  के  अंतगर्त  विभागों
 अधीनस्थ  कार्यालयों  द्वारा  नमत्तिक  श्रमिकों/मस्टर  रोल  कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  में  तथा  उनके  मंत्रालय  के  अंतगर्त  प्रत्येक  विभाग  गोर

 अघीनस्थ  कार्यालय  में  ऐसे  कितने  कर्मचारियों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ;

 Far  काफी  समय  गुजर  जाने  के  बाद  भी  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  नहीं  किया  जा

 रहा  है  ;  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 asf  तक  उन्हें  नैमित्तिक  श्रमिक  अथवा  केवल  मास्टर  रोल  कर्मचारी  बसाये  रखने

 की  बजाय  उनकी  सेवाओं  को  नियमित  करने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का

 बिचार  हैं  ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्रालय  में  संप्रदाय  wa  विभाग  में  उप  मंत्री

 (*)  से  (=)  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर

 रखा  दिया  जायेगा  t

 कमंचारो  मनुष्य  निधि  संगठन  में  सतकंता  विभाग  के  लिए  स्वीकृत  पद

 8527.  रामावतार  क्या  श्रम  पौर  पुनर्वास  मंत्री  महू  बताने
 की

 करेंगे
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 कमेंट्री  भविष्य  निधि  संगठन  में  सत करता  विभाग  के  लिए  स्वीकृत  पदों  की  संख्या

 कितनी  है  और  संवेग-बार  उनकी  स्वीकृत  किये  जाने  की  तारीख  क्या  है  ;

 अब  तक  खाली/न  भरे  गये  पदों  की  संवर्ग वार  साया  कितनी  है  ;

 इन  पदों  को  खाली  रखने  के  क्या  कारण  है  और  इन  पदों  कोन  भरने  के  लिये  कौन

 जिम्मेदार  है  ;  और

 इन  पदों  को  किस  तारीख  तक  भरा  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण

 धम  भौर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में

 स्थापित  सकता  के  लिए  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  और  उनकी  वर्ग-वार  मंजूर  की  तारीख़ों  के

 बारे  में  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 —  ns oe

 पद  का  नाम  पद  मंजूर  करने  की  तारीख पदों  की
 संख्या  वाया

 1  12-8-1976 निदेशक

 उप-निदेशक  3  12-8-1976

 सकता  ध्रधिकारी  7  14-10-1981

 7 सतकंता  सहायक  14-10-1981

 1  22-10-1977

 1-4-1987  की  स्थिति
 के  अनुसार  निम्नलिखित  पद  खाली  पड़  हैं

 निदेशक

 उप-निदेशक

 area  अधिकारी

 सतकंता  सहायक

 गौर  ४  इन  पदों  के  रिक्त  रहने  के  लिए  विभिन्  कारक  जिम्मेवार  है  ।  निदेशक

 कौर  उप-निदेशक  के  रिक्त  पदों  पर  नियुक्ति  की  कार्यवाही  संघ  लोक  सेवा  आयोग/कार्मिक  और

 प्रशासनिक  सुघार  विभाग  के  परामर्श  से  सरकारी  स्तर  पर  की  जा  रही  है  ।  इसी  तरह  सकता

 अधिकारी  और  सतकंता  सहायक  के  रिक्त  पदों  पर  नियुक्ति  करने  के  लिए  केन्द्रीय  भविष्य  निधि

 झा यु वत  द्वारा  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  गई  है  ।  इन  रिक्त  पदों  को  यथा  aver  भरने  के  लिए  प्रयास

 किए जा  रहे  हैं  ।

 बिहार  में  ऊर्जा  विकास  हेतु  केन्द्र  सरकार को  पहल

 8528.  sit  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  ऊब  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  में  ऊर्जा  विकास  हेतु  पहल  की  है  ;  मौर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 nn  एएए  एएए

 wat  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  बखर  कौर  छठी  योजना  के

 प्रारम्भ  में  बिहार  राज्य  को  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  890  मेगावाट  थी  जो  कि  अब  बढ़कर  1051

 मेगावाट  हो  गयी  है  ।  कुल  970  मेगावाट  की  क्षमता  की  परियोजनाएं  निर्माण  की  विभिन्‍न

 कथाओं  में  हैं  जिसमें  से  550  मेगावाट  को  क्षमता  की  छठी  योजना  की  शेष  अवधि  में  तथा  देव

 क्षमता  को  सातबीं  योजना  में  चालू  करने  का  लक्ष्य है  ।  इसके  बिहार  को  केन्द्रीय  सेक्टर

 की  एक  परियोजना  नामशः  फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  चरण-एक  (3  x  200

 से  135  मेगावाट  के  हिस्से  का  आबंटन  feat  गया  राज्य  को  भूटान  में  चुका  जल  विद्युत
 परियोजना  से  तथा  केन्द्रीय  सेक्टर  की  भावी  परियोजनाओं  नामशः  कोयल कारों  जल  विद्युत

 फरक्का  सुपर  ताप  त्रि युत  केन्द्र  चरण-दो  तथा  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से

 भी  सहायता  मिलने  को  संभावना  है  ।

 बम्बई  हाई  में  उत्पादन

 8529.  श्री  मोहनलाल  पटेल  :  कया  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  हाई  में  वर्ष  (1980-81,  1981-82  1  Q29.2 70475  3  के  दौरान  कितनी

 मात्रा  में  तेल  का  उत्पादन  हुआ  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  ay  1982-83  के  दौरान  तेल  उत्पादन  सें  गिरावट  आयी  है  ;

 यदि  gt,  तो  उसके  कया  कारण हैं  ;

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  बम्बई  हाई  से  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  उपाय

 किए जा  रहे  हैं  ;  भोर

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  तेल  उत्पादन  का  अनुमान  किया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  इंकर  (®)  बम्बई

 हाई  से  व्य  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के  दौरा  4,  98,  8,00  कौर  12

 88
 मिलियन  मी ०  टन  तेल  की  मात्रा  का  उत्पादन  हुआ  था  ।

 (a)  हां

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  उत्पादन  बढ़ाने  के  बम्बई  हाई  में  और  उसके

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  कुछ  विद्यमान  रुग्ण  कपों  में  से  कुछ  के  मरम्मत  कॉर्य/सवित  कार्य  के  अलावा

 94  विकासात्मक  कपों  को  खोदने  को  योजना  बनाई  गई  है  ।

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  बम्बई  हाई  az  उसके  सभी  पार्टी  क्षेत्रों  से  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  17-00  विलियन  मी०  टन  तेल  का  उत्पादन  करने  की  आशा  है  ।

 जिनकी  भूमि  अधिगृहित  की  गई  उन  व्यक्तियों  को  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 को  कम्पनियों  द्वारा  नोकरी  देने  का  प्रावधान

 8530,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1983

 क्या  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  सी  सी  एल  कम्पनी  का  एक  अलिखित  नियम  है

 कि  उन  काश्तकारों  को  जिनकी  तीन  एकड़  तक  जमीन  भधिगुहीत  को  गयी  नौकरी  नहीं  दी

 जाएगी  जिसके  कारण  हजारीबाग  मोर  गिरडीह  जिलों  में  बराबर  शभ्रान्दोलन  होता  रहता

 क्या  यह  सच  है  कि  कोल  इंडिया  लिमिटेड  की  ध्वन्य  कंपनियां  उन  व्यक्तियों  को

 भी  नौकरी  दे  रही  हैं  जिनकी  एक  एकड़  अथवा  उससे  भी  कम  सूची  अधिगृहित  की  गई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इतनी  या  इससे  कम  जमीन  वाले  अधिकांश  व्यक्ति  अनुसूचित

 जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  है  और  इस  नियम  के  कारण  उनको  सबसे  अधिक  हानि  हो

 रही  और

 इन  गरीब  व्यक्तियों  को  न्याय  दिलाने  हेतु  सरकार  कया  कदम  उठा  रहो  है  ?

 कर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag)  ate

 यह  सच  हैं  कि  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  fro  उस  परिवार  के  एक  सदस्य  को  एक  नौकरी  देता  है

 जिसकी  3  एकड़  अथवा  इससे  अधिक  जमीन  का  अधिग्रहण  किया  जाता  है  ।  भारत  कोकिंग  कोल

 लि०  प्रत्येक  2  एकड़  घानी  भूमि  भर  3  एकड़  अन्य  प्रकार  की  भूमि  के  लिए  एक  व्यक्ति  को

 काम  जाता  ईस्टनें  कोल फील्ड्स  लि०  में  उन  भूस्वामियों  अथवा  उनके  आश्रितों  को

 कार्य-दर  आधारित  काम  अथवा  तकनीकी  व्यवसायों  में  प्रशिक्षु  का  काम  दिया  जाता  है  जिनकी

 अधिग्रहीत  भूमि  एक  एकड़  से  कम  नहीं  होती  है  और  तीन  एकड़  से  अधिक  होने  पर  ऐसे  yale

 परिवार  के  दो  आश्रितों  को  काम  दिया  जाता  है  ।  acer  कोल फील्ड्स  लि०  प्रत्येक  परिवार  के

 एक  व्यक्ति  के  आधार  पर  कायें-दर-आधारित  काम  देता  है  ।  परन्तु  सामान्यतया  रोजगार

 उपलब्ध  रिक्तियों  पर  ही  दिया  जाता  है  ।

 कौर  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  |

 पेट्रोल  ate  पेट्रोलियम  उत्पादकों  के  आयात  हेतु  समझोता

 8531.  भी  नवीन  रावणी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वह  1983-84  के  दौरान  पेट्रोल  और  पेट्रोलियम  उत्पादकों  के  आयात  के  लिए

 विदेशों  से  समझौता  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गार्गी  शंकर  भर

 खनिज  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादकों  के  आयात  के  लिए  प्रबंध  कैलेंडर  वर्ष  के

 arent  पर  किये  जाते  हैं  ।  age  1983  के  दौरान  सऊदी  Yo  We  ई
 सीरिया  और  Jo  एस०  एस०  आर०  की  नेशनल  ऑयल  कम्पनियों  के  साथ  करीब  12.1  मि.मी

 टन  खनिज  तेल  कौर  से  करीब  2.25  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  के
 गाया  के  लिए  ठेके  किये

 गये  हैं  ।

 इस  सम्पन्  में  आगे  और  ब्यौरा  देना  जीवित  में  नहीं  होगा  ।
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 बंटी  बायोटिक्स  को  खपत

 8532.  श्री  जून  सेठी  :  कया  रसायन  ध्रौर  अदरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  एम्पसिलियन  एक  प्रमुख  एंटी

 टिप्स  औषधि  है  जिसको  व्यावहारिक  रूप  से  देश  में  सर्वाघिक  बिक्री  है  और  उसे  अभी  भी

 यक  और  भाम  खपत  की
 औषधि  नहीं  माना  गया

 क्या  यह  यह  सच  है  कि  बाजार  में  इसके  मूल्य  अत्यन्त  अधिक  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  औषधि  को  आवश्यक  और  आम  खपत

 की  औषधि  विकृत  करने  का  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :  नहीं  ।  एस्पिसिलिन  एक  प्रमुख

 एन्टी  rrafera  है  ।  अन्य  प्रमुख  एन्टी  बायोटिक्स  पेनिसिलीन  और  स्ट्रेप्टोमाइसिन

 मात्रावार  पेनिसिलीन  ar  सबसे  अधिक  प्रयोग  होता  दै  उसके  पश्चात  स्ट्रप्टोमाइसिन

 आती  है  ।

 एम्पिसिलिन  के  मुख्य  alee  (qea  आदेश  1979  के  अनुसरण  में

 निर्घारित  किए  गए  हैं  ।

 एम्पिसिलिन  पहले  ही  व्यापक  प्रयोग  बाले  एंटीबायोटिक्स  में  से  एक  तथापि

 इस  समय  इस  alee  का  मु  स्तर  से  निर्माण  नवदीं  किया  जाता  ।  औषध  asa

 1979  के  अधीन  इसकी  श्रेणी  में  परिवहन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नही ंहै  ।

 उत्तरी  बंगाल  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठ  स्थापित  करना

 8533.  श्री  dap  तिरकी  :  क्या  विधि  न्याय  भोर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 छपा  करेंगे

 क्या  सरकार  उत्तरी  बंगाल  के  पांच  जिलों  के  मामलों  को  सुनवाई  करने  के  लिए

 उत्तरी  बंगाल  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  को  एक  न्यायपीठ  स्थापित  करने  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  यह  न्यायपीठ  कब  तक  स्थापित  कर  दी  और

 यदि  नहीं  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गुलाम  नबी

 जी  नही ं।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ  है  ।  इस  विषय  पर  राज्य

 सरकार  से  प्रस्ताव  शान्त  हान  पर
 seh  ए  att

 विचार  किया  जा  सकता  है  ।
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 डाक  तथा  तार  विभाग  के  तूतिया  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  ड

 अवसरों  की  पुनरीक्षा  सुनिश्चित  करने  के  निर्देश

 8534.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  HIT  करेंगे

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  को  तीसरी  श्रेणी  के  कमेंचारियों  की  पदोन्नति  के

 अवसरों  की  पुनरीक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  15  1974  का  कोई  निर्देश  यदि  तो

 उसके  बारे  में  विशिष्ट  ब्यौरा  क्या

 क्या  पटना  सकील  के  अंतर्गतਂ  कायें  कर  रहे  कर्मचारियों  का  31.3.80  से  इस  प्रकार

 को  पदोन्नति  के  अवसरों  की  कोई  पुनरीक्षा  नहीं  की  गई  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 भर  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 कया  बिहार  के  मधुबनी  जिले  के  अंतगर्त  पर जुआर  के  और  पटना  सकील  के  अंतगर्त

 अन्य  स्थानों  पर  कुछ  विभागतर  शाखा  पोस्टमास्टर ों  को  15-5-73  से  15-8-80  तक  वेतनों  का

 भुगतान  नहीं  किया  गया  यदि  तो  उसका  विशिष्ट  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  at  उस

 शीघ्र  भुगतान  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (at  विजय  एन०  जी  हां  ।  प्रत्येक  वित्तीय  ag

 की  पहली  तिमाही  में  एक  पुनरीक्षा  करनी  पड़ती  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि

 तृतीय  श्रेणी  के  कमेंचारियों  के  चयन  पदक्रमाउच्च  पदों  की  निर्घारित  प्रतिशतता  को  20  प्रतिशत

 तक  बनाए  रखा  जा  सके  ।

 जी  नहीं  ।  बिहार  सक्रिय  में  वर्ष  1980-81  के  दौरान  तृतीय  श्रेणी  के  पदों  के

 संबंध  में  पुनरीक्षा  की  गई  है
 जिसके  परिणामस्वरूप  समय मान  लिपिकों  के  30  अतिरिक्त  पदों  ऋ

 निम्न  चयन  cana  के  संवर्ग  में  दर्जा  बढ़ाया  गया  था  ।  1981-82  के  दौरान  भी  पुनरीक्षा  को

 गई  लेकिन  समयमान  लिपिकों  से  निम्न  चयन  पदक  में  दर्जा  बढ़ाने  का  औचित्य  नहीं  पाया  गया

 पोस्टमास्टर  पटना  को  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  थी  ।  मधघुबरनऋ

 जिले  सहित  बिहार  सकील  के
 अंतगर्त  सभी  यूनिटों  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है

 टेलीकाम  और  टेलीग्राफ  पक्ष  में  राजपत्रित  अधिकारियों

 का  दिल्‍ली  से  स्थानान्तरण

 8535.  श्री  सुशील  भट्टा चा यें  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टेलीकाम  और  टेलीग्राफ  पक्ष  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  राजपत्रित

 कारियों  का  दिल्‍ली  से
 विवाद  स्थानान्तरण

 किया  गया  ;

 अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  सरकारी  अधिकारियों  का

 वर्ष-वार  स्थानान्तरण  किया

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  कित  te  सेवी  भक्ति  में  सरकारी  अधिकारियों  का  tay  y_
 acy  किया  जाता
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 क्या  अनुसूचित  जाति  आर  अनुसूचित  जनजाति  के  सरकारी  अधिकारियों  के  मामले

 में  इसका  पालन  किया  जाता  और

 उन  सरकारी  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  स्थानान्तरण  आदेश  दिए  भोर

 अन्यथा  कोणयुक्त  कर  दिया  गया  तथा  प्रत्येक  मामले  में
 अनुसूचित

 जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति

 के  सरकारी  अधिकारियों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  से  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 विभिनन  तेल  कम्पनियों  को  एल०  पी०  जी०  उत्पादन  क्षमता

 8536.  थी  मनोहर  लाल  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्‍न

 तेल  कम्पनियों  के  एल०  पी०  जी०  संयंत्रों  में  वास्तव  में  कितनी  एल ०  पी०  जी०  उत्पादन  क्षमता

 उपलब्ध  है  और  किसी  भी  निर्दिष्ट  समय  पर  एल०  पी०  जी०  के  लिए  ea  को  विभिनन  तेल

 कम्पनियों  की  कुल  कितनी  भण्डारण  क्षमता  उपलब्ध  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  प्रचलित

 सुविधाओं  सहित  प्रत्येक  रिफाइनरी  की  एल  of}  it  उत्पादन  क्षमता  प्रत्येक  रिफाइनरी  के  उत्पादन

 अनुमानों  में  प्रदर्शित  होती  है  और  किसी  विशेष  रिफाइनरी  में  परिशोधित  कऋ  की  किस्म  पर

 भी  निसार  करेगी  ।  देश  में  देशी  और  आयातित  जो  इस  समय  परिशोधित  किया  जा  रहा

 के  साथ  aT  1982-83  के  दौरान  एल०पी०जी ०  का  उत्पादन  5,66,000  टन  थी  ।

 रिफाइनरियों  भर  बॉटलिंग  प्लांटों  पर  एल०  पी०  जी०  भण्डारण  क्षमता  करीब  28,500

 टन  है  ।

 विद्य,/त  पारेषण  झोर  वितरण  की  जांच  हेतु  उच्च  स्तरीय  समिति

 8537.  डा०  Yo  यू०  काज़मी  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विद्युत  पारेषण  att  वितरण  के  काय  में  लगे  राज्य

 बिजली  बोर्डों  att  केन्द्रीय  संगठनों  के  कार्यकरण  के  पतलूनों  की  जांच  करने  हेतु  कोई

 स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  भीर

 यदि  तो  उसको  मुख्य  सिफारिशों  के  बारे  में  राज्यों  के  साथ  हुए  पंचामर  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रगति  हुई  है  और  उसके  परिणाम  स्वरूप  क्या  सुधार  किए  गए  हैं  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  देखा  fag)  att  लोक  सभा  में  22

 1983  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3801  के  बारे  में  पढ़ले  ही  दिए  गए  उत्तर  के  पश्चात्‌

 इस  संबंध  में  art  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 aaa  बाटा  इण्डिया  लिमिटेड

 8538.  श्री  दिगम्बर सि हू
 :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ag  बताने  at

 कृपा  करेंगे
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 बाटा  इण्डिया  कलकत्ता  विंमान  बिदेशी  धारण-ईवीपी  भोर  भ्रमण

 प्रकार  की  पूँजी  की  स्थिती  क्या  है  ;

 क्या  इस  कम्पनी  को  मुख्य  कार्यालय  को  राशि  में  कोई  कटोती  की  अनुमति  यदि

 तो  गत  3  वर्षों  के  दौरान  इस  मद  पर  भारत  से  बाहर  कितनी  धनराशि  भेजी  गई  है  ;

 कया  इस  कम्पनी  ने  कुछ  विदेशी  तकनीशियनों  को  नियुक्त  किया  यदि  तो

 उनकी  नियुक्ति  की  अवधि  तथा  वेतन  आर  परि लब्धि या  तथा  दिनांक  1-4-83  शक  जितना  घन

 विदेश  भेजे  जाने  की  अनुमति  दी  गई  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 क्या  भारी  प्रासंगिक  खर्चों  के  कारण  इस  कम्पनी  ने  अपने  द्वारा  निमित  जूतों  के

 मूल्य  बढ़ा  दिए  यदि  तो  उन्हें  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 न्याय  ओर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  3q-Neat  गुलाम  नबवी  :

 31-12-1982  को  समाप्त  अवधि  के  लिए  मैसेज  बाटा  इण्डिया  लिमिटेड की  वार्षिक

 विवरणी  के  कम्पनी  को  प्रदत्त  पूंजी  3,7  5,00,000  रु०  थी  ।  जिसमें  से  1,50,00,000

 रु०  कुल  प्रदत्त  पूंजी  का  40  प्रतिशत  विदेशी  कम्पनी  अर्थात  लीडर  ए०जी ०  सेन्ट  मोरिया  साफ

 स्वीटी  लैंड  द्वारा  धारित  ars

 बाटा  इण्डिया  लिमिटेड  कम्पनी  1956  के  अंतगर्त  पंजीकृत  भारतीय

 कम्पनी है  ।  मुख्यालय  के  व्ययों  की  अनुमति  देने  और  उसके  परिणामस्वरूप  इस  लेखे  के  अंतगर्त

 विदेश  में  घन  भेजने  का  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  है  ।

 कम्पनी  1956  की  घारा  के  अंतगर्त  कम्पनी  विधिक  रिपोर्ट

 3000  रु०  भोर  उससे  अधिक  मासिक  वेतन  पाने  वले  व्यक्तियों  की  सुची  के

 उसको  सम्मिलित  आवश्यक है  ।  31-12-1982  को  मेसर्स  बाटा  इण्डिया  लिमिटेड  के

 नियोजन  में  4  विदेशी  कार्मिक  जिनके  ब्योरे  नीचे  दिये  जाते  हैं  yd

 नाम  परि लब्धियों  को  सम्मिलित  करते  हुए

 पारिश्रमिक
 का

 श्री  डी०  एम०  मेट  3,42,810  रु०

 श्री  to  Yo  कम्पस  2,06,817  रु०

 श्री  पी०  टी ०  कनाडा  1,74,366  रु०

 श्री  जेड०  कोटा  2,09,809  के

 विदेशी  कार्यकारियों  को  art  संदर्शिका  और  भारतीय  रिवेंज  बेक  द्वारा  दी  गई  अनुमति
 के  अनुसार  अपनी  बचत  को  बाहर  भेजने  की  अनुमति  है  |

 इस  विभाग  और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा
 कम्पनी  द्वारा  जूते  निर्मित  किये  जाने  के  मुल्यों  को  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नवदीं

 हुई  है
 ।
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 नांगल  उदास  संयंत्र  हेतु  अधिगृहित  की  गई  भूमि  का  दुरुपयोग

 8539,  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  1955-57  के  mada  नांगल  sate  कारखाने
 के  लिए

 3600  एकड़  भूमि  अधिकरण  किया  गया  था  भर  यदि  तो  भज  तक  कितनी  भूमि

 का  उपयोग  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रनप्रयुक्त  भूमि  मूल  किसानों  को  हानि  पहुंचा  कर  जिन से

 वह  लो  गई  गलत  ढंग  से  सेवा  निवृत  कर्मचारी  आवास  समितियों  आदि  को  दी  जा  रही  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वर्गीय  लालबहादुर  शास्त्री  के  आदेशों  से  फालतू  भूमि  उन

 किसानों  जिनसे  यह  ली  गई  थी  वापस  लीज  पर  दी  गई  थी  और  क्या  ag  सच  है  कि  उस

 भूमि  को  किसानों  से  वापस  जा  रहा  है  ;  और

 क्या  इसे  तुरन्त  रोकने  और  किसानों  को  परेशान  किए  जाने  की  ate  करने  के

 area  देने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 रसायन  att  sate  मंत्री  वस्त  :  नंगल  saws  संयंत्र के  लिए

 1957-58  में  3680  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  जिसमें  से  1112  एकड़  भूमि

 मूल  स्वामियों  को  वापिस  कर  दी  गई  थी  और  दोष  2576  एकड़  भूमि  नेशनल  फर्ट्लाइजसं

 लिमिटेड  के  पास  है  ।

 से  1966
 में

 544  एकड़  भूमि  पूर्वी  पंजाब  भूमि  उपयोग  अधिनियम के

 के  अंतगर्त  होशियारपुर  द्वारा  ले  ली  गई  थी  ale  उसे  विभिन्‍न  ग्राम  पंचायतों  को

 पट्टे  पर  दिया  गया  था  जो  मूल  रूप  से  इस  भूमि  के  स्वामी  थे  ।  1973  में  राज्य

 सरकार  के  ध्यान  में  आया  कि  यह  भूमि  उक्त  अधिनियम  को  परिधि  के  अन्दर  नहीं  आती  और

 इसलिए  भूमि  एन०  एफ०  एल०  को  लौटा  दी  गई  थी  ।  एन०  एफ०  एल०  40  एकड़  भूमि

 अपने  कर्मचारियों  के  लिए  सहकारी  सामूहिक  आवास  समिति  के  लिए  देने  का  विचार  रखती  है

 ताकि  कम्पनी  की  विद्यमान  श्रीवास  व्यवस्था  पर  दबाव  में  कमी  हो  सके  |

 माइन  दिल्‍ली  में  काय  कर  रहे  कमंचारियों  को

 नियमित  सेवा  में  व्यवधान

 8540.  श्री  निहाल  सिंह  :  क्या  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  लारेंस  में  स्थित  मान  ब्रेड  फैक्ट्री  में  बड़ी  संख्या  में  कमेंट्री

 1980  से  दैनिक  मजदूरी  पर  कार्य  कर  रह ेहैं
 और  उनके  लगातार  तीन  महीने  पूरे  होने  से  पहले

 हर  बार  फैक्ट्री  मैनेजर  द्वारा  वे  एक  या  दो  दिन  के  लिए  हटा  दिए  जाते  हैं  जबकि  ये  सभी

 व्यक्ति  रोजगार  दफ्तर  के  माध्यम  से  रखे  गये  थे  ;  ate

 यदि  तो  उपरोक्त  फैक्ट्री  में  1980  से  अथवा  इससे  पहले  से  कितने  ब्यक्ति

 दैनिक  मजदूरी  पर  काय  कर  रहे  हैं  बर  उनको  स्थायी  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 are ?
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 es

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  ;  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  लारेंस

 दिल्‍ली  में  स्थित  मानें  फुड  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  बेकरी  युनिट  में  212  नियमित

 श्रमिक  हैं  ।  af  यह  युनिट  निरंतर  प्रक्रिया  वाला  उद्योग  इसलिए  इसमें  सप्ताह  के  सभी

 सातों  दिन  तीन  पारियों  में  दिन-रात  ara  होता  है  ।  जब  कभी  नियमित  श्रमिक  अपनी  डयूटी  से

 अनुपस्थित  tea  तब  उनके  स्थान  पर  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियोजित  किया  जाता है  ।  इस

 प्रकार  से  नियोजित  ने  fafaa  श्रमिकों  को  रोजगार  कार्यालय  से  लिया  जाता  जहां  उनके  नाम

 दर्ज  हैं  ।  नैमित्तिक  श्रमिकों  के  रोजगार  की  अवधि  नियमित  श्रमिकों  की  अनुपस्थिति  की  अवधि

 पर  निमार  करती  जो  अलग-गलत  अलग-अलग  दिन  ओर  अलग-अलग  मौसम  में  भिन्न

 भिन्न  होती  है  ।

 (a)  इस  समय  नैमित्तिक  श्रमिक  27  हैं  जो  1980  या  उससे  पहले  से  दैनिक  मजदूरी

 पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  जैसे-जैसे  नियमित  रिक्तियां  उत्पन्न  होती  इन  नैमित्तिक  श्रमिकों  को

 नियमित  पदों  में  खपाया  जा  रहा  है  ।

 मर्दों  नियम  बनाने  के  बारे  में  अनुदेशन

 8541,  थी  झटल  बिहारी  बाजपेयी :  कया  सुचना  MIT  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  पदों  सेवाओं  के  लिए  भर्ती  नियम  बनाने  अथवा  उनमें

 संशोधन  करने  के  बारे  में  कामिक  ate  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  22  1979  को

 जारी  किए  गए  समेकित  अनुदेश  मिले  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  मैनेजमेंट  ने  इन

 अनुदेशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अब  तक  कोई  कायंवाह्दी  की  है  ;

 कया  सिविल  कंस्ट्रक्शन  विंग  द्वारा  भर्ती  न्यासों  के  बारे  में  कोई

 विवरणी  अब  तक  प्रस्तुत  की  गयी  है  ;

 जूनियर  ufsfafaediea  ग्रेड  (1100-1600  रुपए  से  1500-2000)  रुपए तक
 में  पदोन्नति  हेतु  संस्तुत  agar  सेवा  अवधि  क्या  है  ;

 क्या  सिविल  कंस्ट्रक्शन  विंग  में  ऐसे  विभागीय  उम्मीदवार  इंजीनियर

 उपलब्ध  हैं  जिन्होंने  जूनियर  एडमिनिस्ट्रेटिव  प्रेम  (grhefsa  इजीनियर/सी  नियर

 में  पदोन्नति  हेतु  सेवा  अवधि  पूरी  कर  ली  है  ?

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  पदोन्नतियों  हेतु  इन  उम्मीदवारों  पर  बिचार  किया

 जा  रहा है  ;  कौर

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्रो
 :  नहीं  ।

 इन  meat  जिनमें  कुछ  मागंदर्शी  सिद्धान्त  शामिल  को  आकाशवाणी
 निदेशालय  के  सिविल  निर्माण  स्कन्ध  समिति  सभी  सम्बन्धियों को  परिचालित  किया

 गया
 है  ।
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 तिराहों  रिटों  आकाशवाणी  महानिदेशालय  सहित  सभी  माध्यम  एककों  से  मंत्रालय

 में  प्राप्त  होती  है  ।  इन  रिजर्वों  को  संकलित  करके  उसे  कामिक  ओर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग

 को  भेजा  जाता  है  ।  आकाशवाणी  महानिदेशालय  की  रिटों  में  सिविल  निर्माण  स्कन्ध  से  सम्बंघित

 सुचना  भी  शामिल  होती  सिविल  निर्माण  cara  द्वारा  कोई  तिमाही  feed  कामिक  और

 प्रशासनिक  सुधार  विभाग  को  सीधे  नहीं  भेजी  जाती  ॥

 1100-1600  रुपये  के  वेतनमान  से  1500-2000  रुपये  के  वेतनमान  में  पदोन्नति

 के  लिए  सामान्यतया  निर्धारित  age  सेवा  की  अवधि  पांच  ag  है  ।

 ऐसे  दो  अधिकारी  है  जिन्होंने  1100-1600
 रुपये  के  वेतनमान  में  5  बर्ष

 में
 को

 सेवा  पुरी  कर  ली  गई  है  ।

 और  सिविल  निर्माण  स्कन्ध  के  इंजीनियरी  dat  के  पदों  के  लिए  1975  में

 अधिसूचित  मोजूदा  wat  नियमों  के  एक्जीक्यूटिव  इन्जीनियर/आधचिटेक्ट  (1100-

 1600  से  अधीक  इंजीनियर  (1500-2000  के  पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  निर्धारित

 aes  सेवा  की  अवधि  7  वर्ष  इस  प्रकार  इन  नियमों  के  पदोन्नति  के  लिए  विचार

 किए  जाने  के  लिए  सिविल  निर्माण  स्कन्ध
 में

 कोई  अधिकारी  नहीं  है  ।

 एक्रिलिक  रेशे  की  मांग

 8542.  st  फूल  चन्द

 at  रोत  लाल  प्रताव  वर्मा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मन्त्रालय  ने  एक्रिलिक  रेशे  की  50000  alo  टन  की

 प्रति  बल  की  मांग  का  अनुमान  लगाया  है  ;

 en  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उद्योग  मंत्रालय  ने  प्रति  ag  की  इस

 मांग  को  बढ़ा  कर  100,000  मो०  टन  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  ;

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  यह  मामला  उद्योग  मंत्रालय  को  भेजा  है  ;  गौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  और  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  सादगी  शंकर  :  जी

 हां  |

 से  (a)  मांग  अनुमानों  का  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  और  जहां  कहीं

 भावुक  होता  है  अन्य  विभागों  से  भी  परामर्श  लिया  जाता  है  ।

 कारखानों  को  उत्पादन  क्षमता

 8543.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  कया  रसायन  कौर  उकेरा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (%)  देश  में  शराब  के  कितने
 कारखाने

 कार्य  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  वे  कट्टों-कहाँ  स्थित है  ;

 कि  नन  र प्रत्येक  कारखाने  को  उत्पादन  क्षमता  दि क  नी
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 कीटो

 रहे क्या  ये  कारखाने  अपनी  उत्पादन  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नहीं  कर
 द  हैँ  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कायंवाही  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  श्र  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामचन्द्र  :  भोर  (a)

 उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  के  अनुसार  देश  में  143  आसानियों  उनके  स्थान  घोर  आसवन

 क्षमता  मनुबन्घ  में  दर्शाए  गए  हैं  ।

 [ vara  में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल  टी  6481-83]

 at

 आसमान  क्षमता  के  कम  उपयोग  के  निम्नलिखित  कारण हैं  :--

 कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  ध्रल्कोहुल  पर  विभिन्न  उच्चतर  शुल्क  और  उप-कर

 अधिकता  वाले  राज्यों  से  कमी  वाले  राज्यों  क्वारा  आवंटित  को  गई  धीरे  को  मात्रा

 की  तुलना  में  पर्याप्त

 विद्युत  कोयले  भारी  की  कमी  के  कारण  आसानियों  का  अपर्याप्त

 निधियों  के  अभाव  के  जो  कम  उत्पादन  के  कारण  सर्जित  नहीं  को  जा  सकी

 भा सव नियों  में  आधुनिकीकरण  न  किया  जाना  ।

 और  सरकार  श्रौद्योगिक  अल्कोहल  पर  उपकरों  में  कटोती  करने  और  उन्हें

 जलान  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुरूप  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  पर  निरन्तर

 जोर  देती  रही  है  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  उत्तर  तमिलनाडू  और  महाराष्ट्र  राज्य  सरकारों  ने  अल्कोहल

 पर  शुल्कों  और  उपकरों  में  कुछ  कटौती  कीं  है  ।  तथापि  उद्योग  द्वारा  इनको  पर्याप्त  नहीं  समझ

 गया है  ।

 भारत  राज्य  सरकारों  तथा  उपयोगकर्त्ता  उद्योगों  के  बीच  सतत  पारस्परिक  क्रिया

 के  माध्यम  से  सहयोगात्मक  दृष्टिकोण  तयार  करने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  हाल  ही  में  तीन

 कारी  दल  गठित  किए  (1)  उपकरों  सम्बन्धी  कार्यकारी  (II)  शीरा  के  भण्डारण  सम्बन्धी

 कार्यकारी  और  (111)  क्षमता  उपयोगिता  संबंधी  कार्यकारी  दल  ।  इन  कायदों  ने  dow  की  हैं
 समस्याश्रों  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 सरकार  ने  100  लाख  लिटर  अल्कोहल  के  निर्यात  की  भी  अनुमति  दी  है  जिसके

 रामस्वरूप  वर्तमान  अल्कोहल  ी बष  1982-83  के  दौरान  आसमान  क्षमता  का

 asa  उपयोग  होने  की  भाषा  है  ।

 कोयला  खदान  भविष्य  निधि  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  कांय  क्षमता  बढ़ाना

 8544.  भो  राजिन्द्र  प्रवाद  यादव  :  कया  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 _

 (=)  कोयला  खदान  भविष्य  निधि  के  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  क्षेत्रवार
 श्र

 की  संख्या  कितनी  है  ;  और  क्षेत्रवार  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  इससे  वहां  कर्मचारियों  को  कम  संख्या  और  उनके  कार्यालय  में  कम  सामान  होना

 विदित  होता  हैं  ;  और

 (7)  क्या  उपयुक्त  की  दृष्टि  से
 सरकार  विभाग  को  किये-क्षमता  बढ़ाने  में  उदार  दृष्टि

 कोण  अपनाएगी  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  भन्ती  बलबीर  ।  कोयला

 खान  भविष्य  निधि  संगठन  के  22  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  अभिनेताओं  की  क्षेत्रवार  कुल  संख्या  तथा

 अधिकारियों  को  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 क्रम  संख्या  क्षेत्रीय  कार्यालय  का  नाम  कुल  संख्या

 OS  NY  SE

 अभिलाषा
 अधिकारी

 1  2

 1.  |  46,681

 57,433

 44,651

 4.  हास  bp  ho  | है  37,419

 we
 era ब  थ

 58,862

 61,139

 68,084

 रांची  -  13,916

 61,446

 10  37,649

 11  कलकत्ता  432

 12  Hea frer  4,409

 13.  जबलपुर  53,067

 14  छिंदवाड़ा  31,329

 15  बिलासपुर  17,901

 16  सिंगरौली  3,134

 17  हैदराबाद  53,445

 18  कोथागुदम  20,170

 19  नागपुर  40,446

 20.  भुवनेश्वर  6,250

 21.  जम्प  1,784  1+1

 अदाकारी  अधिकारों

 22.  दोषी  3,716
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 और  कोयला  खान  भविष्य  निधि  संगठन  पहले  8  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  साथ

 काम  कर  रहा  था  कौर  वर्ष  981  में  14  ea  क्षेत्रीय  कार्यालय  मंजूर  किए  गए  थे  ।  नए  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  में  कितने  आवश्यक  हैं  उतने  भ्र ति रिक्त  पद  बनाए  गए
 हैं  ।  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  अनेक

 पद  रिक्त  पढ़े  fate  इन  पदों  की  भर्ती  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  को  जा  चुकी  है  ।  इन  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  में  स्टाफ  की  कमी  है  कितु  इस  बीच  नए  खुले  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  कार्यारम्भ  के  लिए

 उपलब्ध  वर्तमान  स्टाफ  से  ही  समायोजन  किया  गया  है  ।  निशित  ग्रेडों  में  रिक्तियां  भरी  जाते

 ही  यद  कमी  दूर  हो  जाएगी  ।  इन  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  संचालन  के  लिए  श्रावक  उपकरण

 saree  कराए  गए  हैं  और  अतिरिकत  जरूरतें  भी  समय-समय  पर  पूरी  की  जा  रही है
 ।

 सिक्का  में  उत्पादन  शुल्क  को  छुट  समाप्त  किए  जाने  के  कारण

 उद्योगों  के  बंद  होने  का  खतरा

 8545.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  रसायन  कौर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे

 क्या  उत्पादन-शुल्क  से  छट  समाप्त  किए  जाने  के  कारण  प्रसाधन  सामग्री  तथा  भेषज

 उद्योग  सहित  अनेक  उद्योग  सिक्कम  से  हटने  के  लिए  विवाद  हो  गये  हैं  तथा  इससे  age से  लोगों

 के  बेरोजगार  हो  जाने  की  आशंका  और

 इस  बारे  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  7

 सरकार  ने  केन्द्रीय रसायन  मौर  vite  मंत्री  बसंत  :  ओर

 उत्पाद  You  कानून  हाल  ही  में  ।  1983  से  सीपीएम  राज्य  पर  लागू  किया  पहले

 निमित  वस्तुओं  पर  शुल्क  सम्बन्धी  किन्हीं  दायित्वों  के  बिना  कुछ  निर्माताओं  को  सिक्किम  में

 उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  था  ।  यह  सम्भव  है  कि  अब  उस  राज्य

 पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  कानून  लागू  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कुछ  प्रसाधन  अथवा  भेषज

 एककों  पर  प्रभाव  पड़ा  हो  ।  प्रभावित  एककों  के  नाम  भर  संख्या  सरकार  के  पात  उपलब्ध

 नहीं

 पन  बिजली  क्षमता  का  कस  उपयोग  और  इसे  बढ़ाने  के  प्रयास  ।

 8546.  थ्री  जगपाल  सिह  क्या  कर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  लगभग  89  प्रतिशत  पन-बिजली

 क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  इसके  फलस्वरूप  प्राचीन
 क्षेत्रों  में  24  घंटों  में  से

 दस  घंटे  भी  विद्युत  सप्लाई  नहीं  की  जा  सकी

 यदि  तो  निर्माणाधीन  पन  बिजली  इकाइयों  के  नाम  क्या  हैं  और  जिनके

 विकास के  लिए  सरकार  का  बिचार  आगामी  योजना  में  पन-बिजली  की  क्षमता  बढ़ाने

 लिए  ध्यान  देने  का  हे  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  पर  कितना-कितना  व्यय  होरा ह

 और  उसका  पुरा  विवरण  क्या  और

 सरकार  60  प्रतिशत  पन-बिजली  क्षमता  का  उपयोग  कब  करने  लगेगी  are

 इसके  लिए  क्या-क्या  कार्यक्रम  अपनाये  जा  रहे  हैं  बर  उनका  सम्पूर्ण  विवरण  क्या  है  ?
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 बा

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  60%  भार  अनुपात  पर  75

 मिलियन  किलोवाट  की  अनन्तिम  रूप  से  अनुमानित  जल  विद्युत  क्षमता  में  से  लगभग  11.3%

 क्षमता  का  अब  तक  विकास  किया  गया  है  तथा  7.8%  क्षमता  का  विकास  क्रियान्वित  की  जा  रही

 carat  के  पुरा  हो  जाने  पर  किया  जाएगा  |

 देश  में  निर्माणाधीन  जल  विद्यालय  स्कीमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 जल  विद्युत  विकास  को  बहुत  महत्व  मिला  है  ।  तदनुसार  5567  मेगावाट  की  कुल

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  वाली  43  जल  विद्युत  स्कीमों  से  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  4768

 बाट  की  अतिरिकत  जल-विद्युत  क्षमता  को  परिकल्पना  की  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  7598

 वाट  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  वाली  जल-विद्युत  स्की में  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  योजना  arma

 द्वारा  स्वीकृत  की  जा  रहीं  हैं  ।  केन्द्रीय  विद्य/त  प्राधिकरण  में  अब  3700  मेगावाट  की  कुल

 ष्ठापितਂ  उत्पादन  क्षमता  वाली  जल-विद्य,/त  स्कीमों  को  तकनीकी-अधिक  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  कई  जल-विद्युत  स्कीमें  राज्य/,किन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  अन्वेषण  तयार  किए  जाने  की

 विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 चेम्सफोर्ड  क्लब  लिमिटेड

 8547.  धो  के०  लक प्पा  :  क्या  विधि  न्याय  ate  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  चम्सफोडें  क्लब  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  निदेशकों  की

 भोर  क्लब  के  ध्रन्तनतिथयमों  के  अधीन  निर्धारित  300  रुपये  को  ऋण  सीसा  के  उल्लंघन  में  कलब

 की  बहुत  बड़ी  घनसाली  देय  है  और  यह  तथ्य  कम्पनी  कानून  प्राधिकारियों  के  fears  में

 यदि  तो  ऐसी  बकाया  राशियों  का  पूरा  ब्यौरा  क्या

 हर  कम्पनी  कानून  प्राधिकारियों  ने  ऐसे  निदेशकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  है

 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  ऐसे  निदेशक  क्लब  के  निदेशकों  के  रूप  में  कार्य  करना  जारी  रखे  हुए  हैं  ?

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप  संती  नबी  :  (=)  तथा

 :  विभाग  के  पास  उपलब्ध  निरीक्षण  रिपोर्ट  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  31.12.1980  तक

 कम्पनी  के  केवल  दो  निदेशकों  ने  317.60  रू०  तथा  390.15  रु०  300  रु०  को  ऋण

 सीमा  से  कम्पनी  से  ऋण  लिया  ।

 तथा  :  उपरोक्त  मामले  कम्पनी  1956  के  प्रतिशत  कोई

 कार्यवाही  करणीय  नहीं  है  ।

 (=)  श्रीमान  नी  ।
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 अमरीकी  लेषण  फर्मों  से  मुआवजे  को  सॉंग

 8548.  श्री  एस०  (० &-]  हमारा  :  बया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  wg  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (=)  क्या  भारत  ने  अमरीका  की  कुछ  औषध  निर्माता  कम्पनियों  से  टेट्रासाइक्लीन  आदि

 जैसी  कुछ  एंटीबायोटिक्स  झोपड़ियों  के  मुल्य  बढ़ाने  के  लिए  मुआवजे  की  मांग  की  और

 यदि  तो  वे  कम्पनियां  कौन-कौन  सी  हैं  और  उसका  कया  परिणाम

 रसायन  आर  उर्वरक  मंतो  बसंत  !  ale  (a)  ares  स्पेक्ट्रम

 बायोटिक्स  कीं  में  एनटी  ट्रस्ट  कानून  के  उल्लंघन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  निम्नलिखित

 फर्मों  से  क्षति  का  दावा  करने  के  लिए  अमरीकी  न्यायालय  में  शिकायत  दायर  की  थी  ।

 1  फाइनल  इनका ०

 2  अमरीकन  समि नाम भिड़  कम्पनी

 3  ब्रिस्टल  dyad  कम्पनी

 4  न  आर०  स्कीम  एण्ड  संज  eto

 5  fe  अपजान  कम्पनी

 6  इनका ०

 7  कालीन  कार्पोरेशन

 न्यायालय  से  बाहर  एक  समझौता  हुआ है  ale  सरकार  ने  0.8  मिलियन  अमरीकी

 डालर  मुआवजे  के  रूप  में  वसूल  किया  |:

 दिल्लो  में  डाक  तथा  तार  विभाग  में  क्मंचार

 8549.  शी  बाबू  राव  परांजपे

 थ्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 दिल्‍ली  में  डाक  तथा  तार  विभाग  में  कितने  कमंचारी

 उनमें  से  कितने  दैनिक  मंजूरी  पर

 कितने  तमंचा  रियों
 की  सेवा  अभी  स्थायी  ही

 उनकी  स्थायीकरण  संबंधी  नी  तिਂ  क्या  और

 डाक  तथा  तार  विभाग
 के  कितने  कर्मचारियों  को  गत  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  as

 में  स्थायी  बनाया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  विजय  एन०  और  के  संबंध  में
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  र  ay

 जाएगी  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  ढाक तार  विभाग  में  कामिक  एवं  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  की

 सामान्य  नीति  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ॥

 राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  द्वारा  बनाये  जा  रहे  विद्युत  केन्द्र

 ४550.  श्री  नो०  amo  कृष्णन  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  के  नियंत्रण  के  अधीन  इस  समय  निर्माणाधीन  विद्युत

 केन्द्रों  का  ब्योरा  क्या

 ऐसे  विद्युत  से  विद्युत  के  वितरण  के  लिये  किये  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  के  माध्यम  से  या  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  माध्यम

 से  इसकी  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  fret  fag)  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम

 टी०  पी०  द्वारा  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  सुपर  ताप  विद्या त  केन्द्रों  eo  पी०

 के  ब्योरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  सिंगरौली  सुपरताप  विद्युत  केन्द्र  की  200-200

 वाट  की  पहली  दो  युनिटें  चालूं  की  जा  चुकी  हैं  ।  सिंगरौली  सुपरताप  face  केन्द्र  की  200

 वाट  की  तीसरी  युनिट  और  कोरबा  सुपर  ताप  विद्य/त  को  200  मेगावाट  की  पहली  यूनिट

 को  समकालित  किया  जा  चुका  है  ।

 और
 :  रामगुडम  ae  फरक्का  सुपर  ताप  विद्युत

 केन्द्रों  से  उत्पादित  विद्युत  को  इन  विद्युत  केन्द्रों  पर  लागु  आबंटन  की  पद्धति  के  अनुसार

 कवित  राज्यों  के  प्रत्येक  क्षेत्र  के  बीच  आबंटित  किया  गया  है  ।  15%  अनाबंटित  विद्युत  को  केन्द्र

 अपने  पास  रखता  है  ताकि  समय-समय  पर  अलग-मलय  राज्यों  की  अप्रत्याशित  आवश्यकताओं

 को  पुरा  कर  सके  |  संबंधित  राज्य  अपने  क्षेत्रों  उपभोक्ताओं  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  बीच  विद्युत

 का  वितरण  करने  के  लिए  उत्तरदायी  होते  हैं  ।  विन्ध्याचल  atte  freq  को

 विद्युत  के  श्वा बं टन  के  बारे  में  अभी  निर्णय  नह्ठीं  लिया  गया  हैं  ।

 विवरण

 सुपर  ताप
 विद्युत

 परियोजना

 परियोजना  का  क्षमता  स्थल  अनुमोदित  पुरा  होने

 _

 नाम  लागत  की  संभावित

 पारेषण  लाइनों  तारीख

 करोड़

 रुपये में

 3  4

 सिंगरौली  2000  जिला  मिर्जापुर  1001.17  1987-88

 कोरबा  2100  1138.44  1989-90 जिला  बिलासपुर
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 न्  विविध
 1  2  3  4  5

 5.06
 रामागु डम  2100  जिला  करीमनगर  112  नली ०  बन  ची  1989-90

 फरक्का  600  जिला  मुर्शिदाबाद  320.30  1986-87

 बंगाल )
 विन्ध्याचल  1260  जिला  सिधी  1110.42  1989.90

 प्रदेश

 रिहाई  1000  जिला  मिर्जापुर  1033.00*  1988-89

 *सम्बद्ध  पारेषण  तार-जाल  सम्बधी  काय  को  छोड़कर  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  ale  पिथौरागढ़  जिलों  में  खोले  गए
 शाखा  शाकिर  और  उप  डाकघर

 8551.  भी  हरोश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अलमोड़ा  ate  पिथौरागढ़  जिलों  ह... में व |: ह  1980-81,  1982  और

 1983  में  aa  तक  कितने  शाखा  उप  डाकघर  भीर  अतिरिक्त  ढाक घर  स्थान-वार  और

 तारीख-वार  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ?

 क्या  ये  ढाकघर  उन  समस्त  स्थानों  में  खोल  दिए  गए  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (eit  विजय  एन०  :  जानकारी  विवरण  में

 दी  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 हालांकि  अल्मोड़ा  जिले  में  9  डाकघरों  तथा  पिथौरागढ़  जिले  में  12  डाकघरों  की

 मंजूरी  दे  दी  गई  है  परन्तु  वे  अभी  खोले  नहीं  जा  सके  हैं  ।  ग्रामीण  डाकघरों  को  संख्या  सम्बन्धित

 वार्षिक  योजना  के  लिए  भाबंटन/लक्ष्य  तक  ही  सीमित  होती  है  ।  इसके  कारण  कुछ  मंजूर  शुदा

 प्रस्तावों  को  उससे  अगले  वर्ष  में  ga:  विचार  करने  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाता  है  ।

 विवरण

 1980-81,  1981-82  wiz  1982-83  के  दोरान  मंजूर  किए  गए

 ध्रतिरिक्त  विभागीय  दाखा  डाकघरों  के  नाम

 क्रम  Ao  मंजूर  किए  गए  शाखा  मंजूरी  की  तारीख

 डाकघरों  के  स्थान  तारीख
 पगवाना

 (*)  अल्मोड़ा
 जिला

 स  SS  एक

 1  बदियार  13.8.81

 2  बालेश्वर  20.8.80

 3  alg  20.8.80
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 2

 भयारी  20.8.  80

 वीर केला

 दल  as

 6.0

 मौलाना  ग्

 ge  पड

 10  गोरा  ee

 11  दासी  |

 12  घूमती  कैलाना

 13  ि TAT

 14  हर कोट  a
 15  लाख  न

 16  सकी  ”
 17  कफ लानी

 18  किसे  रमन्ना

 19,  किराया  गी

 aa  चक दि
 TUNE
 yor

 18.9.81

 21.  नाली  20.8.80

 ht  het 22  सौरभ  3.8.81

 समस्या  20.8.80

 24,  तौलिया  1.0

 23.  त्यूकलाना

 26.  उज़रा रा  178-81

 पिथौरागढ़  जिला
 ्

 1  बाग जी वाला  22.8.80
 weer’
 है  |  बी

 बांका  ग
 ata  (

 भंडारी गांव
 a

 बड़ागांव  शक

 7.  बूंदी  ह

 चुकाना

 दौर  |

 10  डूंगी गांव  2.0

 1.0  हुमैरा  ज
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 अपनाया 12  WTR  10.9.80

 13,  झाल  ् नदियों  25.9.81

 14  WasrTer चमकना  22.8.80

 15  SBeliaiar  डी

 आ  भरा
 tk  riesay

 PETHAPLE
 20

 ee

 bBo)  GAT  क

 ly  लाती  ”

 20  मदालकियह  ”

 21  ह  है  3" AS  ”

 22  मऊ  ”

 23.  या  ”

 24  पथ रौं ली

 शही 25  सिलिगियाटोलीं

 26  सलोनी  ”

 सिमलखेत  ”

 थापें  ” 28

 29  अपराधों  ड्
 ————

 इस  अवधि  के  दौरान  उक्त  दो  जिलों  में  कोई  भी  उप  डाकघर/अतिरिक्त  उप  डाकघर

 मंजूर  नहीं  हालांकि  अल्मोड़ा  भर  पिथौरागढ़  जिलों  में  चार-चार  शाखा  डाकघरों

 का  दर्जा  अतिरिक्त  विभागीय  या  विभागीय  उपडाकघर
 स्तर  का  बनाया  गया  ।

 एक  लेखा-परोक्ष  की  मृत्यु

 8552.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उस  लेखा-परीक्षक  की  मृत्यु  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  मिली  है  जिसे

 हाल  ही  में  कोयला  लेखों  की  लेखा-परीक्षा  करने  के  लिए  कलकत्ता  से  घनबाद  भेजा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 धनबाद  में  कोयला  कार्यालयों  में  लेखों  के  रख-रखाव  के  सम्बन्ध  में  व्याप्त  कथित

 प्रक्रियायें  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  (=)  से  ।  इस

 मामले  की  जांच  का  काम  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  है  ।
 उनकी  रिपोर्टे  को

 प्रतीक्षा  है  ।
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 फिल्मों  के  अध्ययन  के  लिये  एशियाई  क्षत ोय  ser  को  स्थापना

 8553.  at  साधन  राव  सीरिया  :  सुचना  घौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  फिल्मों  के  अध्ययन  के  लिए  एशियाई  क्षेत्रीय  केन्द्र  की  स्थापना

 के  लिए  पुणे  स्थिति  भारतीय  फिल्म  एवं  दूरदर्शन  संस्थान  की  क्षमता  के  बारे  में  किसी  ares  fang

 फिल्म  निर्माता  की  रिपोर्ट  को  प्रस्तुत  की  गई  है  ;

 क्या  ने  उक्त  परियोजना  स्वीकृत  कर  दी  हैं  और  यदि  तो  तर संबंधी

 ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
 f

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  ata  विभाग  में  उप  मंत्री  | ह 4 श्री

 :  सरकार  यूनेस्को  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  करके  भारतीय  फिल्म  ale  टेलीविजन

 संस्थान  में  अपलब्घ  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  इस

 संदर्भ  में  युनेस्को  द्वारा  आस्ट्रेलिया  के  फिल्म  निर्माता  भी  स्टेशन  face  को  सलाहकार  के  रूप  में

 भारतीय  फिल्म  ate  टेलीविजन  पुणे  में  उपलब्ध  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  1982  में  उक्त  संस्थान  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  भेजा  गया  था  |

 भोर  श्री  फिल्म  की  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  हुए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टे  को

 ody  अन्तिम  रूप
 दिया  है  और  वित्तीय  सहायता  की  मांग  करने  के  लिए  उसे  युनेस्को  को

 भेजा  जाना  है  ।

 ध्रौद्योगीकर ण  के  परिणामस्वरूप  उड़ीसा  में  विद्युत  को  कसी

 8554.  डा०  कृपा  तिरू  मोई  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  को  गत  चार  वर्षो  से  विद्युत  कीं  कमी  का
 सामना  करना  पड़  रहा  है

 तथा  हाल  ही  के  औद्योगीकरण  उसे  आने  वाले  वर्षों  में  भी  विद्यू/त-संकट  का  सामना  करना

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै;

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  ओऔद्धोगीकरण  करने  से  og  उड़ीसा  सरकार  ने  कोई  ठोस  अवधि

 या  दी घं विधि  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है

 ताकि  समूची  जनता  को  विद्युत  सम्बन्धी  उचित  आधारभूत  संचरना  के  बिना  अ  धुन्ध

 करण  के  कारण  कष्ट  न  उठाना  पढ़े  ?

 कर्ना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बोलर  से  उड़ीसा  विभिनन

 मात्राओं  में  विद्युत  की  कमी  का  सामना  करता  रहा  पर्याप्त  मात्रा  में  मानसून  भा  जाने  के

 पश्चात्‌  जब  जलविद्युत  का  उत्पादन  सामान्य  हो  स्थिति  सुधर  सकती  है  ।  विंमान  कमी
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 का  कारण  पिछले  दो  ag  के  दौरान  बलिमेला  और  हीरा कुड  परियोजनाओं  के
 ग्रहण  कत्

 में

 मानसून  कम  होने  के  कारण  जल-विद्युत  की  सन्तोषजनक  तल चेर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 का  असंतोषजनक  कायम-निष्पादन  तथा  मच कु ड  जल-विद्युत  परियोजना  सहित  मां  प्रदेश  से  प्राप्त

 होने  वाली  सहायता  में  कमी  हैं  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  बड़े  पैमाने  पर  एक  औद्योगिक  योजना  आरम्भ  करने  के  बारे  में  ऊर्जा

 मंत्रालय  को  सुचित  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  उपलब्धता  के  आधार  पर  औद्योगिक  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जाता  है  ।  विद्युत  उपलब्धता  में

 सुघार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  है  ।

 (1)  माघुनिकीकरण  करके  तल चेर  ताप  बिद्युत  केन्द्र  स ेअधिकतम  उत्पादन  करना  |

 (2)  हाल  ही  1983  में  तलचेर  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  110  मेगावाट  का  एक

 अतिरिकत  यूनिट  चालू  किया  गया  है  |

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  की  ऋण  देने  को  नीति  का  पुनर्विलोकन

 8555.  श्री  एम०  ato  चन्द्र गो खर  मुर्ति  :  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  ने  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  से  कहा  है  कि  वह  अपनी  ऋण  देने की

 नीति  का  पुनर्विलोकन  करे  और  राशियां  वसूल  करने  में  सुधार  करने  के  तरीकों  का  पता

 क्या  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  प्रबन्धक  के  अनुसार  गत  बाईस  वर्षों  में  1.25

 करोड़  रुपये  तक  ऋणों  को  बट्ट  खाते  में  डाला  जा  चुका  है  ;

 इस  समय  1.07  करोड़  रुपये  तक  की  राशि  बकाया  थी  ;  और

 केन्द्र  सरकार  ने  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  किस  सीमा  तक  मदद  को

 सुचना  झर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्रो

 हाँ  ।

 और  31-3-1982  के  दिन  की  स्थिति  के  बट  जाते  में  हाली  गई

 ऋण  की  कुल  राशि  125.37  लाख  रु०  थी  ate  बकाया  राशि  108.69  लाख  स०  है  |

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  को  कोरी  फिल्  हैं  के  आयात  तथा

 भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  तथा  विदेशी  फिल्मों  के  आयात  का  कनेलाइजेशन/औद्योगिक  किस्म

 की  परियोजनाओं  सी०  arto  उप  ate  युनिट  और  16  मिली  मीटर

 स्थापना  सिनेमाघरों  के  निर्माण  के  लिए  एम०  पी०  fo  ए०  एं०  के  कोनों  से  ब्याज

 मुक्त  इत्यादि  जसे  राजस्व  प्राप्त  करने  वाले  कार्यों  को  सौंप  कर  उसको  फिल्म

 पोषण  गतिविधियों  में  सहायता  की  है  ।

 गोमो  पा सेलों  आदि  के  गुम  हो  जाने  क  कारण  धनराशि  को  वापसी

 8556.  थमी  जाज  फर्नाडो  :  क्या  संचार  मंत्री  ja
 AQ  बताने  की  छुपा  करेंगें  कि  :
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 डाक  विभाग  द्वारा  पागलों  आदि  के  गुम  हो  जाने  के  कारण  लोगों  को

 घनसाली  वापस  करने  में  सामान्यतया  कितना  समय  लिया  जाता  है  ;

 कया  ऐसे  भी  मामले  हुए  हैं  जब  एक  ag  से  अधिक  की  अवधि  के  लिये  ऐसी  धनराशि

 वापस  नहीं  को  गई  है

 कया  बम्बई  के  कोलाबा  डाकघर  से
 सम्बन्धित

 ऐसा  कोई  मामला  उनके  ध्यान  में

 लाया  गया  है  ;  कौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विजय  एन०  :  पासंलों  आदि

 के  गुम  हो  जाने  के  मामलों  पर  क्षतिपूर्ति  की  अदायगी  यथाशीघ्र  करने  के  हर  संभव  प्रयास  किए

 ति

 जी  हाँ  ।  क्षतिपूर्ति  की  cai  में  कमी-कभी  एक  वर्ष  से  भी  अधिक  लग  जाता  है

 क्योंकि  जांच  ate  दावे  सिद्ध  होने  में  समय  लगता  है  ।

 कौर  जी  इस  प्रकार  का  एक  मामला  जांच  पूरी  न  होने  की  वजह  से  लंबित

 पड़ा  है  |  ऐसी  संभावना  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  शीघ्र  ही  fasta  ले  लिया  जाएगा

 भाकादावाणों  के  गुलबर्गा  कख  फो  क्षमता  बढ़ाना

 8557.  st  नरसिंह  सूर्यवंशी  :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 भाकादावाणी  के  गुलबर्गा  केन्द्र  की  किलोवाटों  में  क्षमता  कितनी  है  ओर  गुलबर्गा

 रेडियो  स्टेशन  से  प्रसारित  कार्य कमों  की  किलोमीटर ों  में  रंज  कितनी  है

 क्या  गुलबर्गा  रेडियो  स्टेशन  की  क्षमता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 (7)  गुलबर्गा  रेडियो  स्टेशन  में  कितने  आदमी  काम  कर  रहे  हैं  ओर  कितने  पद  रिक्त  हैं  ;

 गोर

 ये  रिक्त  पद  कब  तक  भरे  जाएंगे
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 गुलबर्गा  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  के  एक  ट्रांसमीटर  से  सुसज्जित

 हैं  तथा  इसकी  दीर्घकालीन  प्राथमिक  ग्रेड  को  परिधि  चारों  और  लगभग  100  किलोमीटर  है  |

 जबकि  गुलबर्गा  के  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  गुलबर्गा  में  स्थायी  स्टूडियों  कौ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (7)  भरे  हुए  पदों  की

 रिक्त  पदों  की
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 a

 खाली  पड़े  22  पदों  में  से
 10  पदों  की  आवश्यकता  केवल  तभी  होगी  जब  स्थायी

 स्टूडियों  चालु  हो  जाएंगे  ।  दोष  पदों  कों  भरने  की  कार्यवाई  अर्थात्‌  विभागीय  पदोन्नति  समितियों  की

 बैठकें  रोजगार  कार्यालय  से  उम्मीदवारों  को  प्राप्त  पहले  ही  शुरू  हो  चुकी  है  तथा

 रिक्तियों  के  शीघ्र  भरे  जाने  की  संभावना  है  ।

 गाँधी  फिल्म  को  भारतीय  भाषाओं  में  za  बरना

 8558.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  स्चिडें  एटनबरो  द्वारा  बनाई  गई  फिल्म
 '
 गांधीਂ  भारत  में  बहुत

 लोकप्रिय  हो  गई  है  और  सब
 जगह बड़ी

 संख्या  में  लोग  इसे  देख  रहे  हैं  ;

 क्या  इस  फिल्म  को  समी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  करने  का  विचार  है  ;  बर

 यदि  होता  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  हैं

 ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  हां  ।

 भर  इस  फिल्म  को  हिन्दी  में  पहले  ही  डब  किया  जा  चूका  है  ।  इस  फिल्म  को

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  हब  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 चेम्सफो डे  क्लब  लिमिटेड

 8559,  श्री  qe  अहमद  :  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चेम्सफोर्ड  क्लब  नई  दिल्ली  केवल  1973  &  1978

 के  दोरान  क्लब  में  एयर  इण्डिया  की  प्रचार  सामग्री  प्रदर्शित  करने  के  लिए  एयर  इंडिया  के  साथ

 करार  शिया  था  जिसके  बदले  में  एयर  इण्डिया  ने  प्रत्येक  ay  बलब  को  दिल्ली  के

 लिये  एक  वापसी  टिकट  दिया  जिसके  मुल्य  हिसाब  लब  के  खाते  में  नहीं  लगाया  गया  था

 ee  टिकेट  का  दुर विनियोजन  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  तथा  दुर बि नियोजन  का  प्राधिकृत  करने  वाले

 निर्देशकों  तथा  उससे  वास्तविक  रूप  से  लाभान्वित  होने  बाले  व्यक्तियों  का  ब्योरों  कया  है  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गुलाम  नबी  यह

 सत्य  है  कि  चेम्सफोर्ड  क्लब  मई  दिल्‍ली  ने  एअर  इंडिया  की  प्रचार  सामग्री  अपने  यहाँ

 प्रदर्शित  करने  के  लिये  1973  से  1978  तक  के  वर्गों  में  एअर  इन्डिया  के  साथ  करार  किया

 तथा  ag  भी  सत्य  है  कि  इस  प्रकार  के  प्रदर्शन  के  रूप  में  इस  अवधि  के  दौरान  एअर  इडिया

 दिल्‍ली-लन्दन-दिल्‍ली  के  दो  एअर  टिकट  प्रेषित  किये  गये  थे  ।  वास्तव  में  यें  दोनों  टिकट  करार  के

 यथा  अनुसार  इनके  प्रयोग  के  लिये  पात्र  व्यक्तियों  द्वारा  प्रयोग  में  लायें  गये  थे  ।  जबकि

 करार  के  अन्तगंत  दोनों  टिकट  बिना  किसी  लागत  के  मुफ्त  इस्तेमाल  किये  जा  सकते  तब  भी

 बलब
 ने  केवल  एक  मामले  में  मुफ्त  प्रयोग  की  अनुमति  दी  एवं  दूसरे  मामले  में  लागत  का
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 ह  एए  एएस

 50  प्रतिशत  वसूल  कर  लिया  ag  वसूली  कम्पनी  के  खाते  में  लाई  गई  थी  ।  क्लब  के

 लिये  टिकटों  के  मुफ्त  प्रयोग  की  करार  की  शर्तों  के  कलब  के  विरुद्ध  एयर

 इन्डिया  का  यदि  कोई  प्रतिकार  हो  तो  इससे  बलब  अथवा  इसके  किसी  अधिकारी  द्वारा  इस  प्रकार

 से  विधियों के  दु्विनियोजन  का  अनुमान  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 wat  के  उत्तर  की  दृष्टि  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 करमचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  अधिकारियों  द्वारा  प्रतिष़्ठानों

 का  दौरा  न  feat  जाना

 8560.  श्री  कमला  fae  मधुकर  :  क्या  धम  भर  पुनर्वास  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्याब्सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  उप क्षेत्रीय

 कार्यालय  में  सहायक  आयुक्त  भ्रांत  प्रभारी  ग्रधिकारी  अपने  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  का  दौरा

 नहीं  करते  कौर  अपने  कार्यालयों  ही  में  as  रहते  है  तथा  दैनिक  भर  प्रक्रियात्मक  कार्यों  को

 gt  देखते है

 क्या  इन  अधिकारियों  का  ag  दाधित्व  नहीं  है  कि  वे  भविष्य  निधि  की  बकाया

 राशि  aga  वैयक्तिक  रूप  से  जाकर  स्थानीय  प्रतिष्ठानों  से  भविष्य  निधि  की  अदायगी

 संबंधी  नियमों  का  पालन  उनसे  बिवंरणियां  लें  वहाँ  का  दौरा  करें  और  प्रतिष्ठानों  को

 उनका  दायित्व  याद  दिलायें  ताकि  गरीब  श्रमिकों  के  हितों  को  नुकसान  न  पहुंचे  ;  ओर

 क्या  उपयु क्त क्त  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  का  विचार  उपायुक्तों  तथा  उप

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  aq  मं चा  रियों  को  स्पष्ट  निदेश  जारी  करने  का  है  ?

 थम  घोर  पुनर्वास  मंत्री  बिरेन्द्र  भोर  (a):  कमेंचारी  भविष्य  निधि

 कौर  प्रवीण  उपबन्ध  1952  की  घारा  13  के  भविष्य  निधि  निरीक्षकों  के

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  अधिकारियों  को  निरीक्षक  के  रूप

 से  नियुक्त  किया  गया  है  भर  उनसे  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  प्रतिष्ठानों  का  निरीक्षण  करें

 उप-क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  प्रभारी  अधिकारियों  के  पास  इस  प्रकार  के  अधिकार  नहीं  है  ।  उनसे  यह

 अपेक्षा  को  जाती  है  कि  वे  इस  उद्दीन  के  लिए  भविष्य  निधि  निरीक्षकों  की  सेवाओं  का  उप

 योग

 (7)
 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 कोहली  पन  बिजली  परियोजना

 8561.  श्री  चित  बसु  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  में  कोहली  पन  बिजली  परियोजना  के  कार्य  में  निर्धारित  समय  के

 अनुसार  प्रगति  हो  रही  है  ;

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 aye
 (1)  विलम्ब  के  कारण  लागत  में  कितन i  fd  गाव  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है  ।
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 क्या  कोपिली  बिजली  घर  के  प्रचेण  तत्र  का  निर्माण  कायें  शुरू  हो  गया  गौर

 यदि  तो  इसके  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 उर्जा  मंत्रा  लथ  में  राज्य  मन्त्री  (6... |  चन्द्र  शेखर  fag)  से  :  असम  शौर  मेघालय

 के  बाहर  क्षेत्रों  पर  स्थित  कोपिली  जल-विद्युत  परियोजनाओं  को  1974  में  56.77  करोड़  रुपये

 की  अनुमानित  लागत  पर  स्वीकृत  किया  गया  था  ।  बाद  में  परियोजना  को  1976  में  गठित

 किए  गए  उत्तर-पूर्वी  विद्युत  शक्ति  निगम  को  हस्तांतरित  कर  दिया  था  तथा  खानडौंग

 विद्युत  केन्द्र  की  पहली  यूनिट  को  कोपिली  बिद्युत  केन्द्र  को  पहली  यूनिट  को  चालू  करने  का

 निर्धारित  लक्ष्य  1981  और  1981  असम  में  अशान्ति  के  कारण  इस

 परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  विलम्ब  हुआ  है  ।  arg  की  वर्तमान  स्थिति  के  अनुसार

 खान डौग  बिजलीघर  की  पहली  यूनिट  1983  तक  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  है

 बचाते  कि  कार्य  की  प्रगति  में  और  बाघा  न  ara

 कोपिली  परियोजना  के  लागत  अनुमानों  को  1982  में  संशोधित  करके  149.02  करोड़

 रुपए  कर  दिया  गया है
 ।  अनुमानों  में  वृद्धि  के  कारण  से  लागत  में  अभिकल्प

 में  मामुली  संशोधन  तथा  सामग्री  की  मात्राओं  में  वृद्धि  ।

 धौर  :  कोपिली  जल  विद्युत  परियोजना  से  विद्युत  ले  जाने  के  लिए  स्वीकृत  की

 गई  दो  पारेषण  (1)  कोपिली  समा गुड़ी  220  Fo  alo  डबल  सकट  लाइन  ओर

 (2)  कोपिली  खे हरि याट  132  के०वी०  सिंगल  सकी  लाइन  पहले  ही  पुरी  की  जा  चुकी  है  ।  उसके

 पश्चात्‌  कोपिली  परियोजना  से  उत्तर-पुर्वी  राज्यों  को  विद्युत  का  हिस्सा  सप्लाई  करने  के  लिए

 भरि रिक्त  पारेषण  लाइन  1980  में  स्वीकृत  की  गयी  थी  और  इस  परियोजना  पर

 कायें  चल  रहा  है  ।

 न्यायालयों  में  किराएदारी  और  विवाह-विषयक  मामलों

 को  निपटाने  में  अत्यधिक  विलम्ब

 8562,  थी  नित्यानंद  मिश्र  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी
 हि  कायें

 मंत्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  किराएदार  और  विवाह-विषयक  मामलों

 में  न्याय  प्राप्त  करने  में  होने  वाले  अत्यधिक  बिलम्ब  से  जनसाधारण  में  नैराश्य  और  संतोष

 व्याप्त

 सरकार  न्यायालयों  में  ऐसे  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  कोन  से  विशेष

 उपाय  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या है
 ?

 न्याय  धौर  कम्पनी  कार्य  संलालय  में  उपमंत्री  गुलाम  नबी  :  से
 :  सरकार  को  न्यायालयों  में  मामलों  के  निपटारे  में  विलम्ब  होने  की  जानकारी  है  ।

 भघोनस्थ  न्यायालयों  में  न्याय  के  प्रशासन  का  सम्बन्ध  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  भोर
 उच्च  न्यायालयों  से  है  ।
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 विचारण  न्यायलयों  में  बिलम्ब  और  बक़ाया  मामलों  के  बारे  में  विधि  आयोग  की  77

 fens  में  को  गई  सिफारिशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विवाह-विषयक  मामलों  कौर  बेदखली

 के  मामलों  के  शीघ्र  निपटे  को  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  और  सिफारिशों  राज्य  सरकारों

 और  उच्च  न्यायालयों  को  भेज  दी  गयी  हैं  ।  पर्याप्त  संख्या  में  न्यायिक  अधिकारी  रखे  जाने  की

 आवश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  गया  है  ।

 विवाह-विषयक  मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  का  विशेष  उपबन्ध  करने  के  विवाह  विधि

 (danaz)  1976  द्वारा  हिदू  विवाह  1955  भर  विशेष  विवाह

 1954  में  संशोधन  किया  गया है  ।

 भारत  में  ia  एजंसियों  की  संख्या

 8563.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 AITa  में  खाना  पकाने  की  गस  को  कुल  कितनी  एजेंसियाँ  हैं  और  गैस  » aS |  सीटों

 में  उपभोक्ताओं  ने  जमाराशि  के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  की  हुई  है  ;  ale

 क्या  यह  राशि  वापस  लेते  समय  उपभोक्ताओं  को  कोई  ब्याज  दिया  जाता  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  देश  में

 31.  12.  1982  को  खाना  पकाने  की  गस  की  एजेंसियों  की  कुल  संख्या  1571 है  ।  जमा

 राशियां  तेल  कम्पनियों  की  ओर  से  वितरकों  द्वारा  एकत्र  की  जाती  हैं  और  उनके  द्वारा  अपने

 पास  रखी  नहीं  जाती  है  ।  तेल  कम्पनियों  के  पास  wal  हुई  जमा  राशि  सम्बन्धी  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 नहीं  ।

 उच्च  प्रोद्योगिकी  से  बनने  वाले  श्रेषऋ

 8564.  sit  तारिक  अनवर  :  क्या  रसायन  प्रौढ़  थ उधबरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्च  प्रौद्योगिकी  से  बनने  वाले  ओषधों  के  रूप  से  मान्यता  प्राप्त  कितनी  औषधियों

 में  औषधियों  के  लागत  बीमा  भाड़ा  (ato  आई०  मुल्य  से  50  प्रतिशत  अधिक  रायात  तत्व

 अंत प्र स्त  हैं  ;

 (a)  ऐसे  भाषणों  को  उच्च  प्रौद्योगिक  से  बनने  वाली  औषधियों  के  रूप  में  वर्गीकृत  करने

 के  लिए  किन  प्रमुख  बातों  पर  विचार  किया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  ओषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  oofeta  मध्यवतियों  का  आयात

 को  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  अपनी  प्रमुख  कम्पनियों  से  किया  जाता  जिसमें  अन्तरण  लागत

 भन्तप्रंस्त  होती  भोर

 उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  उन  aval  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  उत्पादन  भारतीय

 कारी  तथा  लघु  क्षेत्र  में  किया  जाता  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  विदेशी  तथा  अन्य

 क्षेत्रों  में  पृथक-पृथक  उनका  कितना  उत्पादन  हुआ  है  ?
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 रसायन  और  gaze  मंत्री  वसंत  भर  —zszaat  जांच  की  जा

 रही है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  निमित  बल्क  ओऔषधों  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  निहित  के  ea

 में  वर्गीकृत  करने  के  लिए  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  अपनाये  गए  प्रमुख  मानदण्ड  में

 दर्शाए  गए  में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  यह  देखा

 जाएगा  कि  प्रौद्योगिकी  की  प्रकृति  के  वर्गीकरण  के  लिए  अपनाये  जाने  वाले  कारणों  में  सम्बद्ध

 बल्क  भाषणों  में  आयात  अंश  एक  कारण  नहीं  था  ।

 af  1979-80  से  1981-82  तक  के  लिए  सम्बद्ध  सुचना  उपलब्धि  की  सीमा  तक

 ् में  दर्शाई  गई  है  ।

 ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  3

 दीवालिया  होने  वाली  कम्पनियां

 8565.  श्री  भिखु  राम  जन  क्या  विधि  vara  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  ag  बताने  की

 कृपा  करा  कि

 क्या  उन्हें  यह  जानकारी  है  कि  1982  में  3700  कम्पनियां  दीवालिया  हो  गई

 जिनमें  965  पश्चिम  बंगाल  690  महाराष्ट्र  500  तमिलनाडु  की  और  300  दिल्‍ली  की

 कम्पनियां  शामिल  यदि  हाँ  तो  इतनी  प्रतीक  कम्पनियों  के  दिवालिया  होने  या  अपना  कारोबार

 बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं

 किसी  कम्पनी  के  दीवालिया  हो  जाने  के  बाद  sar  होता

 परिसमापक  नियुक्त  करने  के  बाद  कम्पनी  को  अपना  कायें  पूरी  तरह  समेटने  में

 कितना  समय  लगता  कौर

 लोक  हितों  धारकों  ate  की  सुरक्षा  किस  प्रकार  की  जाती  है
 ?

 न्याय  धौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी

 1982  के  अन्त  तक  कुल  3691  की  संख्या  में  कम्पनियां  परिसमापन  में  जिनमें

 982  पश्चिम  बंगाल  700  महाराष्ट्र  514  तमिलनाडु  324  दिल्ली  में  afer

 लित हैं  ।

 एक  कम्पनी  विभिन्‍न  कारणों  से  ऐच्छिक  परिसमापन  अथवा  न्यायालय  परिसमापन  में

 सकती  है  ।  ऐच्छिक  परिसमापन  तबर  होता  है  जबकि  कम्पनी  स्व॒यं  अपना  व्यापार  बन्द  करना

 चाहती  waar  ag  अपने  जमाकर्ताओं  की  देयता यें  war  करने  में  असमर्थ  et  अनिवार्य

 कम्पनी  1956  की  घारा  433  में  वर्णित  कारणों  में  से  किसी  एक  के  लिए

 हो  सकता  जिनमें  इसके  द्वारा  उठाई  गई  हानियों  के  way  ऋणों  को
 अदा  करने  में

 भराये  होना  भी  सम्मिलित  है  ।

 एक  कम्पनी  के  परिसमापन  में  जाने  के  पश्चात  एच्छिक  समापक  अथवा  शासकीय

 जो  मी  जमाकर्ताओं  को  संभव  सीमा  तक  अदायगी  करने  तथा  इसके  पश्चात  बचो
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 हुई  राशि  यदि  कोई  तो  उसे
 हिस्से  रियों

 में  वितरण  करने  की  दृष्टि  कंम्पनी  की

 सम्पत्तियों  तथा  ऋणों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कार्यवाही  करता  है  ।

 एक  जो  परिसमापित  हो  गेई  वह  किसी  अवधि  के  अन्दर  पूर्णरूप  से

 अपना  att  समेट  यह  प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  एवं  परिस्थितियों  पर  नि भेंर  होता  जिसमें

 ऋणों  एवं  इसकी  परिसम्पत्तियों  की  बिक्री  द्वारा  वसूल  करने  में  लिया  समय  भी  सम्मिलित

 ag  एक  समय  उप भागी  प्रक्रिया  जिसमें  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  कठिनता  से

 ही  हो  सकता  है  ।

 ऐच्छिक  परिसमापन  की  कम्पनियों  में  जनता  तथा  के

 हित  कम्पनी  1956  की  घारा  497,  509  के  उपबन्धों  द्वारा  सुरक्षित  होते  एवं

 अनिवायें  परिसमापन  at  कम्पनियों  इस  पर  जिसके  पर्यवेक्षण  एवं  निर्देशन  में

 समापन  शासकीय  समापक  द्वारा  सम्पन्न  कों  जाती  द्वारा  देख  भाल  रखी  जाती  है  ।

 कहलगांव  सुपर  थरमल  पावर  स्टेशन  की  स्थापना  में  लापरवाही

 8566.  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  के  कहलगांव  में  सुपर  थरमल  पावर  स्टेशन  की  स्थापना  की

 योजना  को  क्रियान्वित  करने  में  ढील  दिखाई

 यदि  तो  सरकार  वहां  बिजली  घर  की  स्थापना  पर  कितनी  धनराशि  खे

 करना  चाहती  है  कौर  इस  बिजली  घर  को  क्षमता  feat  मेगावाट  होगी  शर  इसके  लिये  अब

 तक  कितनी  घनसाली  उपलब्ध  की  गई

 नयी  ag  संच है
 कि  कहलगांव  के  लिए  कोयले  की  सप्लाई  12  मील  दूर  से  की  जाएंगी

 जबकि  फरवरी  के  लिए  यह  150  मील  दूर  से  की  जाएगी  जिसके  परिणामस्वरूप  चहा  उत्पादित

 बिजली  मंहगी  az

 क्या  इस  बता  को  ध्यान  में  रखकर  कहलगांव  थरमल  पावर  स्टेशन  को  प्राथमिकता

 दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  बखर  :  से  (a)  केन्द्रीय  विद्युत

 करण  ने  कहलगांव  सुपर  ताप  बिद्य/त  केन्द्र  (Go  ato  fao  Fo)  के  4  210  मेगावाट  के  प्रथम

 चरण  को  494  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  तकनीकी  आधिक  स्वीकृति  प्रदान  करें  दी  इस

 संबंध  में  निवेश  सम्बन्धी  facia  लेने  से  पब  वित्त  सहित  अनेकों  निवेशों  को  सम्बद्ध  किया  जाना

 है  ।  फरक्का  सु०  ता०  fao  केन्द्र  को  कोयले  की  सप्लाई  राज  महल  कोल  फील्ड्स  के  पूरा  ब्लाक

 से  की  जाएगीं  जो  फरक्का  परियोजना  स्थल  से  62  किमी ०  की  दूरी  पर  है  ।  कहलगांव  स०  ता०

 foo  केन्द्र  के  प्रथम  चरण  को  इन  कोयला  क्षेत्रों  से  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  मामले  में

 प्रस्तावित  परियोजना  स्थल  सें  दूरी  26  किमी  होगी  |

 गेर-सरकारो  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  उबर  को  किस्म  की  ata

 8567,  श्री  राम  अवध  :  क्या  रसायन  झोर  save  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि s
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 क्या  देवा  के  fafaeq  राज्यों  में  गर  सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  sate  कारखाने

 चलाये जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  कुछ  कारखानों  में  नाइट्रोजन  की  अपेक्षित  मात्रा  के  बिना  घटिया

 किस्म  के  gata  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  और  इसे  किसानों  के  उपयोग  के  लिए  सप्लाई

 किया  जा  रहा  है  और  इसका  अन्यथा  अच्छी  फसल  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  समय-समय  पर  इन  उर्वरकों  की  किस्म  की  जांच  करती

 है  और  इसके  लिए  उचित  स्तर  निर्धारित  करती  और

 तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  वसंत  :  देश  में  कुछ  उर्वरक  गर

 सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 हालांकि  गेर  सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  शुद्ध  उवेरकों  में  नाइट्रोजन  की

 वांछित  मात्रा  की  सप्लाई  न  करने  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  कुछ  शिकायतें  की  गई

 थी  कि  कुछ  जो  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  द्वारा  उत्पादित  फिजिकल  ग्रेमुलेटेड  मिश्रित

 उर्वरकों  में  नाइट्रोजन  की  मात्रा  कम  थी  ।  ऐसी  शिकायतों  की  जब  भी  ये  प्राप्त  हों  उचित  प्राशि

 करण  द्वारा  जांच  की  जाती  है  ।

 कौर  आवश्यक  वस्तु  1955  के  अधीन  उवंरक  को  आवश्यक  वस्तु

 घोषित  नहीं  किया  गया है  ।  उर्वरक  की  मुल्य  और  वितरण  को  नियंत्रित  करे  के

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अनत्तगंत  उर्वरक  1957  जारी

 fear  गया  है  ।  इसमें  sate  के  नमूने  लेने  और  उनका  विश्लेषण  करने  का  उपबन्ध  भी  शामिल

 लगभग  52,000  नमूनों  के  प्रतिशत  विश्लेषण  की  क्षमता  वाले  36  राज्य  gata  क्वालिटी

 नियंत्रण  प्रयोग  झा लाएं  राज्यों  में  विद्यमान  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  कृषि  मंत्रालय  के

 बाद  में  एक  सेन्ट्रल  फर्टिलाइजर  क्वालिटी  एण्ड  एक  ट्रेनिंग  इंसटोट्यूट  भी  स्थापित  किया  गया

 उकेरा  1957  के  प्रवर्तन  का  काय॑  राज्य  सरकारों  को  सौंपा  गया  है

 जिन्होंने  किसानों  को  मानक  उर्वरकों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निरंतर  नमुने  लेने

 भोर  विश्लेषण  करने  के  लिए  एक  sada  तंत्र  की  नियुक्ति  को  है  ।

 सप्लाई  की  गई  उवंरक  को  क्वालिटी  सूचित  करने  को  सामान्य  नीति  के  रूप  में  सरकार

 ने  निम्न  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  हैं  :

 1.  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सावधिक  रिपोर्टों  के  माध्यम  से  उर्वरकों  को

 क्वालिटी  नियंत्रण
 स्थिति

 पर  निगरानी  रखती  है  |

 2.  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  सेन्ट्रल  फर्टिलाइजर

 fat  कन्ट्रोल  एण्ड  ट्रेनिंग  इन्सटिट्यूट  में  नियमित  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  आयोजन  किया  जाता

 है  |

 3.  राज्य  सरकार  के  तंत्र  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्य  at  अनुसूचित  करने  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  ने  हाल  ही  में  अपने  क्वालिटी  नियंत्रण  निरीक्षण  नियुक्त  करने  की  शक्तियां  प्राप्त  की  हैं  ।
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 4.  देश  में  उर्वरकों  को  क्वालिटी  नियंत्रण  व्य  च्  v था  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  के  लिए  दो

 सर्वेक्षण  दलों  का  गठन  भी  किया  गया  है  ।

 5.  मिलावटी  घटिया  उर्वरकों  को  बिक्री  की  शिकायत  मिलने  पर  केन्द्रीय  दस्ते  घटना

 स्थान  पर  जांच  के  लिए  राज्यों  में  भेजे  जाते  हैं  ।

 संपति  योग्य
 पन

 वीकली  परियोजना

 8568.  थ्री  पी०  राजगोपाल  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंग  के  ST  में  संपूर्ति  योग्य

 पन  बिजली  संसाधनों  को  आवश्यकता  पर  बल  दे  रही

 कया  यह  सच  है  कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  श्री  राम  सागर  भोर  नागार्जुन  सागर

 परियोजनाओं  पर  विभिन्‍न  स्थानों  पर  बिजली  उत्पादन  के  लिए  एक  परियोजना
 रिपोर्ट

 तैयार

 करके  केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  की  है  ;

 क्या  प्रदेश  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  योजना  से  बाहर

 प्रति  वह  25  करोड़  रुपये  की  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  tax  fag)  देश  में
 लघु  जल  विद्या त

 परियोजना  के  विकास  के  कार्य  को  नये  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  शामिल

 फिया  गया  है  ।

 af

 6  से  7  वर्षों  की  अवधि  में  राज्य  प्राधिकारियों  द्वारा  पता  लगाई  गई  विभिन्न  लघु

 जल  वित्त  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  के  लिए  आध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  योजना  आबंटन

 से  अतिरिक्त  प्रतिवर्ष  लगभग  25  करोड़  रुपए  देने  के  लिए  कहा  है  |

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  लघु  जल  fas  स्कीमों  के  वित्त  पोषण  के  लिए

 योजना  आयोग से  100  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  करने  हेतु  wade  किया  गया  है  ॥

 योजना  आयोग  द्वारा  अपेक्षित  निधियों  के  लिए  सहमत  होने  के  पश्चात्‌  ही  आध्र  प्रदेश  के  मुख्य

 मंत्री  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  सकेगा  ॥

 जैसलमेर  और  बाडमेर  के  लिए  रेडियो  सुविधाएਂ

 8569,  थी  वृद्धि चन्द्र  जैन  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमती  है  कि  आकाशवाणी  के  माध्यम  से  लोगों  को  देश  की

 प्रगति  और  विकास  कीं  जानकारी  मिलनी  चाहिए  ;

 यदि  तो  देश  में  उन  क्षेत्रों
 के

 नाम  क्या  हैं  जहाँ  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं

 (a)  क्या  राजस्थान  में  पाकिस्तान  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  जैसलमेर  और  बाढ़मेर  के

 sia  भाग  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं
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 =

 कया  उक्त  क्षेत्रों  में  रेडियो  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  चौथी  और  पाँच  वीं

 पंचवर्षीय  योजनाओं  में  बाड़मेर  और  जैसलमेर  में  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  व्यवस्था  की

 गई  थी  परन्तु  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इसे
 रद्द

 कर  दिया  और

 क्या  इन  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  लोगों  का  मनोबल  ऊंचा  रखने  के  लिए  केन्द्र  सरकार

 इस  ay  उन  क्षेत्रों  की  महत्वपूर्ण  मांगों  को  पूरा  करेगी  ?

 सुचना  site  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 हां  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्रयुक्त  किये  जाने  वाले  सरकारी  माध्यमों  में  से

 आकाशवाणी  एक  है  ।

 जबकि  यह  सिटी  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  स्थिति  देश  का  लगभग  22  प्रतिशत

 क्षेत्र  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटरों  की  दीर्घकालीन  प्राथमिक  सेवा  परिधि  के  अन्दर  नहीं  कवर

 न  होने  वाले  इन  क्षेत्रों  को  द्वितीय  ६ गड़  की  मीडियम  वेव  तथा  शाट  वेव  सेवा  द्वारा  कवर  किया

 जाता  है  ।

 जैसलमेर  और  बाढ़मेर  के  पश्चिमी  भाग  जोधपुर  ट्रांसमीटर  की  सेवा  परिधि  के

 बाहर  हैं  ।

 बाड़मेर  और  जैसलमेर  में  भाकादावाणी  केन्द्रों  की  स्थापना  के  प्रस्तावों  पर  विचार

 पांचवीं  भर  छठी  योजनाओं  में  विधिवत्  किया  गया  था  किन्तु  संसाधनों  के  अभाव  और  सापेक्ष

 प्राथमिकताओं  के  कारण  इनको  अन्तिम  योजनाओं  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सका  ॥

 प्राथमिकताओं  ale  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  इस  वर्ष  के

 दौरान  बाड़मेर  तथा  जैसलमेर  में  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 श्रीपुर  गांव  दिल्‍ली  में  निष्क्रिय  कृषि  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा

 8570.  at  सोमजी  भाई  डामोर  :

 बक न  ood

 डा०  वसन्त  कुमार  पीड़ित  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  Far

 करा

 अलीपुर  दिल्‍ली  दिल्‍ली  में  कितनी  ग्रामीण  निष्क्रिय  कृषि  भूमि  पर

 nae  लोगों  का  कब्जा

 क्या  उपरोक्त  भाग  में  लिखित  भूमि  के  अवैध  कब्जाघारियों  से  कोई  भाड़ा

 फसल  का  मुआवजा  या  क्षति  प्रभार  लिया  जाता  है  और  प्रति  एकड़  किस  दर  से  लिया  जाता  है

 और  क्षति  प्रभार  के  मूल्यांकन  का  सुत्र  क्या

 क्षति  सुझाव जा  प्रभार  को  वसूली  किस  ad  तक  at  गई  और

 कया  दिल्‍ली  में  कोई  ऐसा  मामला
 है  जिसमें  froma  ग्रामीण  कृषि  भूमि  पर

 विकृत  करने  के  लिए  कब्जाघारियों  से  कोई  क्षतिपूर्ति  ली  गई  है  site  यदि  तो  उक्त  क्षतिपूर्ति
 के  मूल्यांकन  का  सुत्र  कया है

 ?
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 ga  कौर  पुनर्वास  संत्तावन  में  राज्य  dat  at  :  लगभग  21  एकड़  ।

 wae  कब्जाघारियों  से  भूमि  राजस्व  का  6  गुना  क्षति  प्रभार  वसूल  किया  जाता  है  ।

 और  :  अधिकांश  ade  कब्जाघारियों  ने  1965  तक  के  क्षति  प्रभार  दे  दिये हैं  ।

 कुछ  मामलों  में  1965  के  बाद  की  vata  का  भुगतान  भी  प्राप्त  हो  गया  है  ।  प्रश्नगत  भूमि  पात्र

 मभूमि  दावेदारों  को  आवंटित  की  जानी  जैसे  ही  alae  कर  दिया  जाता  ada

 घारियों  से  भूमि  खालो  कराने  तथा  क्षति  प्रभार  की  यदि  कोई  के  लिए  कार्यवाही

 आरंभ  कर  दी  जाएगी  |

 इलेक्ट्रानिक  मतदान  मकीन  का  वित्तीय

 8571.  st  अनादि  चरण  दास  :  क्या  न्याय  भोर  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  कया  इलेक्ट्रॉनिक  मतदान  मशीनों  का  प्रयोग  प्रारम्भ  करने  के  वित्तीय  पहलुओं
 शर

 ad  की  गणना  कर  ली  गई

 यदि  तो  पिछले  निर्वाचन  में  परीक्षण  के  आधार  पर  प्रयोग  की  गई  मतदान

 मशीनों  पर  कितनी  रकम  ae  भर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 न्याय  घौर  कम्पनी  कार्प  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ri लाम  नौ  माजोद) १  (*)

 निर्वाचित  आयोग  के  पास  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  क्रमिक  रूप  से  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनों  का

 प्रयोग  आरम्भ  करने  भर  कालांतर  में  उक्त  प्रयोजनों  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  awa  उपाधि

 करने  के  प्रस्ताव  कितु  पर्याप्त  संख्या  में  मशीनें  मिलने  भोर  उन्हें  खरीदने  के  लिए  अपेक्षित
 ्

 घन  उपलब्ध  होने  पर  ही  ऐसा  किया  जा  सकेगा  ।  आयोग  क  प्रावधान  के  अनुसार  देश  में

 इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनों  का  प्रयोग  आरम्भ  करने  में  कुल  व्यय  लगभग  165  करोड़  रुपए

 होगा  |

 भोर  :  भारत  निर्वाचन  आयोग  ने  fend  दी  है  कि  कुछ  निर्वाचन-क्षेत्रों  में

 परीक्षण  के  arene  पर  प्रयोग  के  लिए  इलैक्ट्रानिक  मतदान  महीनों  और  बैटरियों  के  क्रय  पर

 उसने  भव  तक  निम्नलिखित  रकम  at  की  है

 |  मैसेज  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन

 माफ  इंडिया  fafate  को  भूमि

 संदाय  1981)  2,75,000,00  रु०

 भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड

 को  196  मतदान  मशीनों  को

 क्रय  कीमत  के  मद्दे  संदाय

 (1982-83)  10,85,985.00  रु०

 भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड

 की  74  एम०  ए०  io  बैटरियों

 की  क्रय  कीमत  के  मुद्दे  संदाय

 (1982-83)  1,154,40  रु०

 TS  VL  ANS  SS

 योग  13,62,139.40  रु०

 वि  ee  ee  ee  oy
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 राजस्थान  सें  दे  साप्ताहिक  पत्र

 8572,  aft  favat  राम  फुलवरिया  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 राजस्थान  में  कुल  कितने  दैनिक  और  साप्ताहिक  पत्र  प्रकाशित  होते  हैं  और  उनके

 नाम  क्या  हैं  ;

 उनके  प्रकाशन  स्थान  कोन  से  हैं  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  के  सम्पादक  भोर  प्रकाशक  के

 नाम  क्या  हैं  भोर

 तत्सम्बन्धी  सम्पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  से  अपेक्षित  सूचना  भर  2  में  दी  गई  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo
 ०  6484/83 1]

 ् cares  रोचਂ  में  facia  संयंत्र  के  विस्तार  की  योजना

 8573,  थमो  सत्य  गोपाल  मिश्र  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  गाडन  के  20  मेगावाट  विद्यू/त  संयंत्र  का  120  मेगावाट

 तक  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया है  ;

 4G)  क्या  सरकार  इस  तथ्य  से  अवगत  है  परियोजना  को  मंजूरी  देने  में  बिलम्ब  होने

 से  उसमें  अधिक  लागत  भाएगी  ;  गौर

 यदि  तो  परियोजना  की  शीघ्र  मंजूरी  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  !

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  बोबर  :  (#)  से  (=)  सुचना  एकत्र  की  जा

 wet  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 उड़ोसा  में  कोयला  खानों  से  कोयले  का  उत्पादन

 8574.  श्री  armed  टुट  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  को  विभिन्‍न  कोयला  खानों  से  1981-82  और  1982-83  में  कुल  कितने

 टन  कोयले  का  उत्पादन  किया  गया  ;

 उड़ीसा  की  कोयला  खानों  से  कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  किया  है  ;  धौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  faa  में  राज्यमंत्री  (at  दलबीर  :  वर्ष  1981-89

 1982-83  में  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयले  का  उत्पादन  निम्नलिखित

 टनों  में  )

 1981-82  1982-83
 rs es

 33.24  34.58

 और  उड़ीसा  की  खानों  में  1983-84  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम

 ठाए  गए  हैं  जिनमें  यह  बातें  शामिल  हैं--नई  खानों  का  चरणों  में  यंत्रीकरण  शुरू

 पेन कास्ट  खानों  का  विकास  भोर  भूमिगत  खानों  के  लिए  विद्यमान  यूनिटों  का  नवीकरण  |

 दिल्‍ली  के  न्यायालयों  में  रोक  आदेशों  निरस्त  कराने  के  लिए  को  गई  कार्यवाही

 8575.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 थ्रो  सनो हूर  लाल  सेनी  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 इ
 कृपा  काटने

 कि

 विभिन्‍न  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेशों  के  sada  के  विरुद्ध  रोक

 पदेश  देने  से  संबंधित  कुल  कितने  मामले  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  और  अन्य  निचले  न्यायालयों  में

 कवित हैं  भर  प्रत्येक  मामला  क्रिस-किस  तारीख  से  लम्बित  है  ;

 क्या  काले  घन  के  उपभोक्ताओं  के  पोषण  आदि  को  रोकने  के  लिए  सरकारी

 देशों  के  vada  से  संबंधित  मामलों  के  तुरन्त  निपटारे  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 पोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विधिन्य्सय धौरे  कम्पनो-कार्य--मंदालप-में  S39-RRY  :  (=)

 जानकारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है श्रीर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 शाहदरा  ईस्ट  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  कनेक्शन  काटा  जाना

 8576,  भरी  होरीलाल  आर०  कया  संचार  eat  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 पिछले  छः  महीनों  शाहदरा  ईस्ट  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  मास-वार  कितने  टेलीफोन

 निशान  काटे  गए  ;

 कनेक्शन  काटे  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  शाहदरा  ईस्ट  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  कई  टेलीफोन  कनेक्शन  उनके  लिए  नियमित

 दायगी  किये  जाने  के  बावजूद  काट  दिये  गये  हैं  ;  भर

 यदि  हां  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  कनेक् दानों  को  अविलम्ब  लगाये  जाने  और

 हमारा  इस्ट-दो  एक्सचेंज  की  सेवा  में  सुधार  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाए  जाएंगे  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  Uo  पानी  3  (=)  पिछले  महीनों  के

 दौरान  शाहदरा  gd  एक्सचेंज  में  काटे  गए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  महीना-वार  संख्या  इस

 प्रकार  हैं

 0
 महोना  साया

 मकतूब  क  ची 72.0  253

 82  261

 2  97

 83  115

 83  28

 83  106
 सलना

 कुल  860

 कलायत  oe

 (a)  गौर  ये  सभी  टेलीफोन  faker  अथवा  उसी  पार्टी  द्वारा  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे

 धन्य  टेलीफोनों  पर  बकाया  राशि  का  भुगतान  न  करने  के  कारण  काटे  गए  हैं  जेसी  कि  भारतीय

 तार  नियम  के  नियम  443  में  व्यवस्था  यद्यपि  एक  मामले  में  उपभोक्ता  को  दिया  गया

 टेलीफोन  कनेक् दान  काट  दियो  गया  था  क्योंकि  उपभोक्ता  ने  अपने  टेलीफोन  से  सम्बन्धित  देयताओं

 का  भुगतान  नहीं  किया  था  ।

 टेलीफोन  नम्बर  201476  को  टेलीफोन  नम्बर  200215  से  संबंधित  देयताओं  का

 भुगतान  न  करने  के  कारण  काटा  गया  था
 ।  देहातों  का  भुगतान  करने  पर  इस  टेलीफोन  को

 चालू  कर  दिया  गया  है  ।  शाहदरा  एक्सचेंज  की  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए  हैं  eee

 मुख्य  और  गौण  केबिलों  का  दाबीकरण  ।

 2  अत्यघिक  घनत्व  वाले  केबिल  मार्गो  पर  कंट्रोल  को  बनी  केबिल  डक्ट  बिछाना  ।

 ् 3  जहां  केबिल-खाइयों  की  गहराई  कम  है  वहां  द्वारा  केबिलों  की  सुरक्षा

 की  जा  रही है  ।

 केबिल  खाइयों  को  बन्द  करेने  से  दबाना  |

 टेलीफोन  नम्बर  344921  पर  कायें  करने  से  पहले  डायलਂ  सेवा  आलम

 करना  ताकि  अन्य  एजेंसियां  खुदाई  कार्य  करने  से  पूर्वे  हमको  सुचित  कर  सकें  ।

 6  किसी  भी  खुदाई  कार्य  का  पता  लगाने  के  लिए  केबिल  मार्गों  पर  व्यापक  गश्त

 करना  तथा  केबिलों  को  टूट-फूट  से  बचाने  के  लिए  एहतियाती  उपाय  करना

 टेलीफोन  लाइनों  डी०  पी०  भर  उपकरणों  का  व्यापक  अनुरक्षण |

 एक्सचेंज  विशेषकर  भीतर-एक्सचेंज  ज़ैदानों  की  विशेष  जांच  ।
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 a

 दोष  मरम्मत  आटो  मैनुअल  और  =  सेवाओं  की  कायें  प्रणाली  any  निरन्तर

 मानीटर  करना  1

 10,  टेंडर  एक्सचेंजों  के  माध्यम  से  कार्य  कर  रहे  अन्तर-एक्सचेंजों  में  सुधार  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  टेंडर  एक्सचेंजों  के  माध्यम  से  कार्य  कर  रहे  सभी  मार्गों  की  aaa

 अलग  विशेष  जांच  की  जाती  है  ।

 11  हाल  ही  से  qa  एक्सचेंज  उपस्कर  तथा  जंक्शन ों  की  स्वीकृति

 जांच  की  गई  थी  ।

 उल्लास  नगर  में  नया  टेलीफोन  केन्द्र

 8577.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दोम्बीवाली  ठाणे  स्थित  3,500  लाइन  के  क्रास बार

 एक्सचेंज  भोर  उल्हासनगर  ठाणे  में  नये  टेलीफोन  केन्द्र  की  adara

 स्थिति  कया  है  ;  भोर

 इन  परियोजनाओं  में  से  प्रत्येक  की  अनुमानित  लागत  कितनी  अब  तक  कितनी

 धनराशि  ea  को  गई  और  कितना  कार्य  किया  गया  और  इससे  कब  तक  चालू  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विजय  एन०  :  एक्सचेंजों  की  वर्तमान  स्थिति

 इस  प्रकार  है

 होम्बोविली  :  10,000  लाईनों  को  got  क्षमता  वाली  एक  इमारत  के  लिए  स्वीकृति  दे

 दी  गयी  है  और  इसे  1985-86  में  dare  करने  की  योजना  है  ।

 उल् हासन गर  :  इमारत  का  निर्माण  कार्य  काफी  az  तक  हो  चुका  है  और  ऐसी  संभावना

 है  कि  यह  इमारत  जून  83  तक  तैयार  हो  जाएगी  ।

 डोम्बीविलो  :  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  2.9  करोड़  रु०  है  ।  इस  परियोजना

 को  अभी  मंजूरी  वी  जानी  है  ।  इस  एक्सचेंज  को  1986-87  में  आरम्भ  करने  को  योजना  है  |

 उल्हासनगर  इस  परियोजना  को  अनुमानित  लागत  4.98  करोड़  रु०  है  और  अब  तक

 लगभग  38  लाख  रु०  व्यय  किया  जा  चुका  आशा है  कि  ag  एक्सचेंज  1985  में  चाल

 हो  जाएगा  ।

 चोटो  के  दस  प्रौद्योगिक  घरानों  की  बिक्री  और  लाम

 8578.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  थी  जेनुल  बसर  :  क्या  न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य

 मंत्री  चोटी  के  दस  औद्योगिक  घरानों  को  बिक्री  और  लाभ  के  बारे  में

 1982  के  अतारांकित  saa  संख्या  1382  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चोटी  के  दस  औद्योगिक  घरानों  को  बिक्री  और  लाभ  के  बारे  में

 नवीनतम  स्थिति  कया  अब  जब  कि  1981  के  लिये  ates  उपलब्ध  करा  दिये  गये  होंगे  ;
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 बड  लाा

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  1981  के  दौरान  उनको  सरिताओं  में  किस  सीसा

 तक  वृद्धि  हुई  ;  और

 आधिक  शक्ति  के  कुछ  ही  हाथों  में  संकेन्द्रण  को  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्या

 रचनात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 न्याय  site  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  गुलाम  नबी  (*) )
 तथा  (=)  :  चोटी  के  दस  औद्योगिक  घरानों  की  वर्ष  1981  में  ब्यापारावतं

 लाभ  तथा  1980  &  उपर  परिसम्पत्तियों  में  वृद्धि  को  दर्शाता  हुआ  विवरण  संलग्न  किया

 जाता  है  ।

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  शनिवार  अधिनियम  के  उद्देश्यों  में  से  एक

 यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  आर्थिक  cafe  का  संचालन  सामान्य  अधिकारों  श्रमिक  शक्ति  के

 संकेन्द्रण  का  परिणामी  नहीं  हो  ।  यह  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 प्रमुख  घरानों  के  भारी  विस्तार  नये  उपक्रमों  की  समामेलन  अधिप्रहण  ate  केर

 प्रस्तावों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  बेईमान  प्रौद्योगिक  नीति  को  भी  ध्यान  में  cag  हुए  एकार्षिका

 तथा  भवरोघक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  संचालित  उपबन्धों  के  माध्यम  से  प्राप्त  किया

 जाता  है  ।  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  रद्द  दय  एकप्चिंकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कम्पनियों  की  बृद्धि  में  सम्पूर्ण  रूप  से  रोकथाम  करने  का  नहीं  है

 किन्तु  इस  प्रकार  से  उनके  विस्तार  में  संचालन  को  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  इस  प्रकार  का

 विस्तार  आधिक  यक्ति  के  संकेन्द्रण  को  दिशा  में  नहीं  हो  तथा  ag  लोकहित  विरोधों  भी  नहीं  हो  ।

 विवरण

 वर्ष  1981  में  दस  चोटी  के  औद्योगिक  घरानों  (31-12-81  तक  एकाधिकार  तथा

 रोचक  व्यापारिक  व्यावहार  1669  की  घारा  26  के  अंतगर्त  पंजीकरण  के

 की  व्यापारों  और  कर  पु  लाभ  ate  वर्ष  1981  में  उनकी  परिसम्पत्तियों  द्वारा

 श्र  णी बद्ध  तथा  वह  1981  की  अवधि  में  वर्ष  1980  की  तुलना  में  उनके  कारणों  में  वृद्धि  को

 दर्शाता  हुआ  विवरण-पत्र  ।

 रु०
 में  फ

 1981  में

 क्रमसंख्या  भौद्योगि  घराने  BT  नाम  1981  में  1980  से  ऊपर  198!  में  कर-पूर्वे
 परिसम्पत्तियों  व्यापक  रावत  लाभ

 में  वृद्ध  ~~

 (1)  2)  (3)  (4)  (5)  (  6)

 टा  1840°'16  301°19  2389°77  15400
 बिडला  169  1°69  25970  216  155  110°4

 बनके  मफतलाल  10758  79767  39°42
 जे०  के ०  सिंघानियां  520°14  107°42  551°75  22°86
 थापर  529*80  87°90  389°53  33°51

 To  सी  ०  सी  ०  34277  68°26  270°06  1033
 आई०  सी ०  भाई०  33784  S17  416°66  9°74
 साराभाई  31°23  13°29
 बां

 406°33  2°55
 280-73  16°40  443°63  14:29

 10  किलॉस्कर  278°16  57°79  429°31  44:49
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 सेवा  निवत्त  स्यायाधोशों  के  पेनल  द्वारा  खाना  की  गेस

 की  डीलरशिप  का  आवंटन

 8579.  थी  बाला  साहिब  बि लेपा टिल :
 कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यद  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  देश  के  प्रत्येक  जोन  के  लिये  खाना  पकाने  की

 गैस  की  डीलरशिप  के  आबंटन  का  किये  सेवा  निवास  न्यायाधीशों  को  सौंपते  का  निर्णय  frat  ह ै;

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  में  किस  ढंग  से  कमी  पाई  गई  ;.  और

 क्या  बेरोजगार  तथा  विकलांग  व्यक्तियों  को  ये  गस  एजेंसियां  wafer  करने  के

 लिये  कोई  नये  मागं दर्शी  निदेश  तैयार  किये  गये  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  झंकर  ओर

 :  चयन  में  अनियमितताओं  की  शिकायतें  दुर  करने  के  लिए  तथा  तेल  कंपनियों  के  पेट्रोलियम

 उत्पाद  ढीलरों/डिस्ट्रीब्युटरों  के  सही  चयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  चयन  का  कार्य  अब  चयन

 जोडों  को  सौंप  दिया  गया  है  जीना  अध्यक्ष  उच्च  न्यायालय  का  एक  अवकाश  प्राप्त  न्यायाघीश  है  ।

 तेल  कम्पनियों  द्वारा  अभी  हाल  में  तयार  किये  गए  मांगंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार
 समस्त  पेट्रोलियम  उत्पाद  डीलर  शिपें/डिस्ट्रीब्यूटर  fat  स्नातकਂ  तथा

 रूप  से  अपंग  व्यक्तिਂ  की  श्रेणियों  में  25%  और  15%  आरक्षित  की  जाती  है  ।

 भायातित  तापीय  विद् यत संयंत्रों  का  उपयोग

 8580.  घी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa  |

 राज्य  सरकारों  के  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  कम्पनियों  का

 ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  विदेशों  से  तापीय  विद्युत  संयंत्र  टरबाईन  जनरेटर  और  बायलर
 का

 आयात

 करने  को  अनुमति  दी  गई  वे  किन-किन  देशों  से  आयात  किये  जायेंगे ;

 स्थापित  किये  जाने  वाले  ऐसे  शंयन्त्रों  की  क्षमता  क्या  और  sa  भर  विदेशी

 gar  तथा  भारतीय  रूपये  दीनों  मे ंही  कितना  पूंजीगत  परिव्यय  होंगा  पौर  उनको

 लगाने  के  लिए  किस  तारीख  का  लक्ष्य  रखा  गया

 इस  बारे  में  बी०  एच०  Fo  एल०  की  प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  न  करने  के
 कया  कारण

 है  ;  भोर

 गर  सरकारी  तथा  सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाने  बाले  भावों

 संयंत्रों के  लिए
 नो ०  एच०  ई०  एल०  के  उपकरण  का  पूरा-पूरा  उपयोग  करने  में  कितना

 समय  लगेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दोहर  fag)  :  और  निर्माणाधीन  ताप

 विद्युत  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  ब्योरा  संगीत  विवरण  में  दिया  गया है  ।

 और  उपस्करों  को  प्राप्ति  के  लिए  मुख्य  तौर  पर  स्वदेशी  निर्माताओं  पर

 निर्भर  किया  जाता  है  ।  समस्त  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करते  हुए  गण  दोषों  के  आधार

 पर  उपस्करों  के  आयात  के  लिए  कभी-कभी  अनुमति  दी  जाती है  ।  आयात  की  अनीति  उन

 परियोजनाओं  के  मामले  में  दी  जाती  है  जिन  परियोजनाओं  में  विशव  बेक  की  सहायता  द्विपक्षीय

 स्रोतों  से  सहायता  शामिल  होती  है  या  जहां  पर  उपलब्ध  ऋण  सहायता  को  उपयोंग  में  लाना

 होता  है  कुछ  विशिष्ट  उपस्कर  जो  कि  स्व देशों  निर्माताओं  की  निर्माण  सीमा  से  बाहर  होते  हैं  ;

 भी  aaa  किये  जाते  हैं  ।
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 तमिलनाडु  में  विद्युत  कटोती  के  कारण  जबरदस्ती  छुट्टी  किये  गये  मिल  कर्मचारी

 8581.  थी  ato  एस  नेगी  :  कया  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है.कि  तमिलनाडू  में  सम्पूर्ण  विद्युत  कटौती  के  कारण  83000  मिल

 कर्मचारियों  की  जबरदस्ती  छूटी  कर  दी  गई  टाइम्स  7-1-83]  ate  यदि  तो  इस

 बारे  में  क्या  उपरात्मक  उपाय  किए  गए  तथा  विंमान  स्थिति  कपा  है  ;  ओर

 इस  समय  में  विद्या त
 की

 राज्य-वार  कुछ  अनुमानित  कमी  कितनी  है  ओर

 1990  के  लिये  अनुमानित  कितनी  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  देख्र  :  रिपो  को  1-1-83  के

 इकनॉमिक  टाइम्स  में  देखा  गया  तथापि  ag  कहना  कठिन  है  कि  कुल  विद्युत  कटोती  के  कारण

 83,000  मिल  कर्मचारी  खाली  रहे  थे  ।  ag  सही  है  कि  तमिलनाडु  ने  13-1-1973  तक

 उच्च  वोल्टास  वाले  उद्योगो  पर  100%  कटोती  लागू  की  थी  ।

 तमिलनाडु  में  विद्युत  संकट  पर  arg  पाने  के  लिए  विद्युत  उपलब्धता  में  सुघार  करने  के

 लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  थे

 (1)  हल्दिया  पोट  से  टूटी को रन  ताप  विद्युत  केन्द्र
 को

 कोयले  की  सप्लाई  में
 आने

 वाली

 कठिनाईयों  की  दूर  किया  गया  |

 (2)  faa  उत्पादन  को  करने  से  लिए  तमिलनाडु  का  तेल  को  अतिरिक्त

 मात्रा  प्रदान  करने  की  पेशकश  की  गई  है  ।

 (3)  नेवेली  लिगनाइट  कॉपोरेशन  से  विद्युत  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  को  कहा

 गया

 इन  उपायों  से  तमिलनाडु  में  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुघार  हुआ  कौर  विद्युत

 कटौती  में  कमी  की  गई  ।  इस  समय  तमिलनाडु  में  15  से  75%  मांग  कटौती  तथा  15%  से

 होने  पर  सुघार  होगा  ।

 60%  ऊर्जा  कटौती  लागू  है  ।  तमिलनाडु  में  विद्युत  स्थिति  में  1983  में
 मानसून

 के  प्रारम्भ

 1983  के  महीने  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  कमी  (agerfra)  की  स्थिति

 विवरण  एक  में  दी  गई  है  ।  विधिक  विद्युत  सर्वक्षण  में  मांग  के  बारे  में  ध्यान  किए  गए

 अनुमान  तथा  निर्माणाधीन/स्वीकृत  विद्युत  परियोजनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  at  1989-90  में

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  कर्जा  की  कमी  लगभग  6.7%  रहने  की  संभावना  है  ।  वाचिक

 विद्युत  सर्वेक्षण  में  किए  गए  gaigara  का  स्वरूप  आशावादी  है  ।  इसके  1989-90

 तक  की  अवधि  मांग  की  तुलना  मैं  ऊर्जा  उपलब्धता  का  सही-सही  मुल्यांकन  करने  के  लिए

 काफी  लम्बी  अवधि  है  |  स्थिति  भ्रमों-व्यवस्था  का  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विद्युत  परियोजनाध़ों

 को  चालू  करने  के  कार्यक्रमों  को  निधियों  की  विद्युत  क्षेत्र  में  प्रमुख

 परियों  की  उपलब्धता  आदि  जेसे  विभिनन  प्रकार  के  पतलूनों  पर  निरभर  करेगी  ।
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 t

 1983  के  दोरान  विभिनन  में  विद्वत  की  अनुमानित  प्रतिशत

 कमी /  अधिकता

 राज्य  का  नाम  कमी

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  +2.0

 2.5 भर  कश्मीर

 पंजाब  6.2

 उ  जन्
 दे  ३  जिद  24.0

 6  उत्तर  देश  7.2

 7.  दिल्‍ली  18.6
 rr प्चृ  डी गढ  23.5

 44.2

 10  मध्यप्रदेश  463

 | ही  गोवा  सहित  10.1

 गाध  प्रदेश

 13  कर्नाटक  17.1

 14  केरल  21.6

 15  पांडिचेरी  सहित  28.9

 16  बिदार  23.6

 17.  पश्चिम  बंगाल  18.5

 18.  दामोदर  घाटी  निगम  14.6

 19,  उड़ीसा  ६  1.2

 20.  सिक्किम

 21.  उत्तर-पूर्वी  क्ष  त्र  9.7

 22.  अखिल  भारत  10.3

 —_——  1...  वावमाममभभाभाध

 प्रान्तीय  हैं  ।

 ग्रामीण  माघाझों  पर  आाधारित  प्रसारण

 8582.  श्री  सी०  पठानों  ध्यान  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  पह  बताने  कौ  कंपा

 करेंगे  कि  शारीरिक  शिक्षा  प्रसारण  सहित  ग्रामीण  तथा  क्षेत्रीय  भाषाओं  पर  आधारित  प्रसारण  के

 लिये  war  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  सचिवों  कार्य
 वि  माग  में  तप  मंत्री  मल्लिका जु

 ग्रामीण  श्रोताओं  के  लिए  afasta  सभी  कार्यक्रमों  को  आकाशवाणी  के  विभिन्न  केन्द्रों  वारा
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 fra  क्षेत्र  को  प्रमुख  और  अन्य  बोली  जाने  वाली  मुख्य  भाषा/बोली  में  प्रसारित  किया  जाता  है  ॥

 स्वास्थ्य  दिक्षा  संबंघी  कार्यक्रम  ग्रामीण  श्रोताओं  के  लिए  प्रसारित  किए  जाने  वाले  सभी  काय  क्रमों

 का  अंग  होते हैं  ।

 खाना  पकाने  को  गत  एजेंसियों  की  संख्या

 8583  st  सुरज  भान  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 31.12.1982  को  देश  में  खाना  पकाने  को  वितरण  करने  को  कितनी  एजेंसियां

 भौर

 31.12.1982  को  खाना  पकाने  की  गेस  की  कुल  कितनी
 एजेंसियां  अनुसूचित  जाति

 ae  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  पास  थीं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  गार्गोदंकर  दिनांक

 31.12.1982  की  यथा  स्थिति  को  देश  भर  1571  एल०  पी०  जी०  डिस्ट्रीड्पूटरशिपें  थीं  ।

 146  एल  पी०  जी०  डिस्ट्रीब्यूटरणिपें  अनुसूचित  जातियों/प्रनुूहूचित  जनजातियों

 से  सम्बन्धित  समुदायों  के  लोगों  की  थी  ।

 कच्छ  के  क्षेत्रों  में  छिदा  कार्य  चलाने  का  प्रस्ताव

 8584.  wax  पो०  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि  ।

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  arta  का  विचार  कच्छ  के  क्षेत्रों  में  छिद्र  कायें

 चलाने  और
 वाणीਂ  क्षेत्र  में  भूकम्प  संबंधी  सर्वेक्षण  करने  तथा  गुजरात  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्रचलित

 कु  ए  खोदने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  क्या  सूचना  ओर  संभावनाए  प्राप्त  हुई

 ऊर्जा  मंत्रालय  के
 पेट्रो  निगम

 विभाग  में  राज्य  मंत्री
 गर्मी

 शंकर  :  भीर

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  अयोग  इस  समय  कच्छ  में  बाणी-लख्यत-सुधरी  क्षत्रों  में  भूकम्पीय

 सर्वेक्षण  कर  रहा  है  ।  कच्छ  क्षेत्र  में  दो  qed  ट्रक  कूलरों  ake  गुजरात  क्षेत्रों  के  अन्य  क्षेत्रों  सें

 तीन  कूचों  ही  खुदाई  करने  की  योजना  है  ।  भण्डारों  की  सं  भावना  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  के  परिणामों

 और  पेरा मेट्रिक  कुओं  की  योजनाबद्ध  खुदाई  पर  निर्भर  करेंगी  ।

 सुन्दरी  उब  रक  संयंत्र  की  क्षमता  को  उपयोगिता

 8585  शो  गुलाम  मुहम्द  कया  रसायन  शौर  उब  रक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  fared  की  सं युक्तिकरण  परियोजना  वर्ष  1977  से  15

 शत  कम  क्षमता  पर  चलाई  जा  रही

 इस
 से  ठीक  काम  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 (a)afaat  को  दूर  करने  तथा  कार्य  निष्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय

 के  विचाराधीन  और
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 ae
 एएए

 तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है
 ?

 रसायन  भोर  उब  रक  मंत्री  वसंत  :
 जी  हां  11.10.79  से  चालू  किए  गए

 सुन्दरी  रेतीला  इजेक्शन  प्रोजेक्ट  से  का  क्षमता  उपयोग  15  प्रतिशत  से  कम  है  ।

 इसके  घटिया  निष्पादन  के  मुख्य  कारण  निम्न  प्रकार  हैं  :

 (1)  सल्फ्यूरिक  एसिड  प्लॉट  में  डिजायन  की  कमियों  तथा  उपस्कर  संम्बन्धी  समस्याओं

 के  कारण  बारम्बार  राबिया  |

 (2)  फास्फोरिक  एसिड  प्लॉट  में  रबड  लाइनिंग  की  विफलता  उपस्कर  सम्बन्धी

 समस्या  |

 (3)  टी एसपी  प्लॉट  में  मिक्सिंग  एवं  were  समस्याएँ  |

 और  :  एक  विदेशी  परारशंदात्री  फर्म  ने  रेशनलाइजेशन  प्रोजेक्ट  STEN

 स्टिक  सर्वेक्षण  किया  ताकि  इसे  सतत  आधार  पर  चलाया  जाए  इस  द्वारा  सुझाए  गए  उपाए  निम्न

 प्रकार  हैं

 1.  फास्फोरिक  एसिड  कौर  संयंत्रों  में  संशोधन  एवं  परिवहन  |

 ह  तक  चलाने  के 2.  सल्फ्यूरिक  एसिड  प्लाट  की  लगभग  50  प्रतिशत  क्षमता  पर  3-4

 लि  उसकी  मरम्मत  करना  ।

 एक  नए  सल्फ्यूरिक  एसिड  संयंत्र  को  स्थापित  करना

 लघु  तथा  माइक्रो  पन  बिजली  योजनाएं

 8586  शी  वो  off ofestatiaaa  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  लघु/माइक्रों  qa-fastail  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  वाले  राज्यों  के

 नाम  क्या हैं  ;

 प्रति  युनिट  fare  उत्पादन  को  लागत  का  राज्य-बार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यह  प्रमुख  पन  बिजली,/ताप  बिद्युत  परियोजनाओं  की  लागत  की  तुलना  में  कैसा  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  सिखों  चन्द्रशेखर  13  राज्यों/सँघ॑  क्षेत्रों में

 माइक्रो/लघु  जल  विद्युत  स्कीमें  प्रतिष्ठापित  की  गई  उल्लेख  संलग्  विवरण  में  कियां

 गया  हैं  ।

 भर  :  गत  3  वर्ष  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  माइक्रो/लघू  जल  fara

 wars  में  ऊर्जा  उत्पादन  की  लागत  10  पंचे  प्रति  यूनिट  से  लेकर  49.30  पैसे  प्रति  युनिट
 तक

 भिन्न-शीसा  है  इसकी  तुलना  में  वृहत  जल  विद्युत  परियोजनाओं  में  ऊर्जा  उत्पादन  को  लागत

 10.25  पैसे  प्रति  युनिट से  लेकर  33.12  पैसे  प्रति  युनिट  @  और  पिट  हंडों  पर  स्थित  500

 मेगावाट  तक  की  ताप  विघुत  परियोजनाओं  में  ऊर्जा  उत्पादन  की  लागत  30  पैसे  प्रति  युनिट  से

 लेकर  35  पसे  प्रति  युनिट है  ।
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 उन  राज्यों  की  gat  जिन्होंने  माइक्रो/लघु  जल  विद्युत

 स्कीमों  के  विकास  तन्वी  काय  पुरे  कर  लिए  है

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कदा मीर

 उत्तर  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 area]  नद

 सिक्किम

 पश्चिम  बंगाल

 हारा  प्रचालित  एक  परियोजना  इस  में  शामिल  2)

 मकसद

 9  मणिपुर

 10,

 11.  नागालैण्ड

 12.  त्रिपुरा

 13.  अरुणाचल  प्रदेश

 विद्युत  शक्ति  निगम  द्वार  प्रचालित  एक  परियोजना  इसमें  शामिल

 नुकसान  देह  दवाओं  ate  कोट  नादारों  का  उत्पादन

 8587. श्री  केयूर  थी हुषण  रसायन  आर  vive  मन्त्री  यह  बताने  की  sav

 करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  देश  में  कुछ  ऐसे  नुकसान  दवाओं  ate  कीट  eT  का  उत्पादन  कियाह

 जा  रहा  है  जिनके  उत्पादन  पर  कानूनन  प्रतिबन्ध  लगाया  गया
 नि

 भौंरे  विकसित  देशों  में  जिन  कह

 उपयोग  निशाद  घोषित  किया  2  ;

 यदि  उन  नुकसान  देह  दवाओं  भीर  कीट  नादारों  के  ताम  कया  हैं  जिनका  देश

 मैं  उत्पादन  किया  जा  रहा  ओर

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  उत्पादन  पर  प्रतिबद्ध  लगाने  का  है  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  भोर  उब
 रक

 मन्त्री  बसन्त  :  भर  भारत  में  उत्पादित

 की  जाने  वालीं  जिनके  उपयोग  पर  कुछ  देशों  शप्रतिबन्घ  आइडोक्लोर  द्वाइड्रोक्सी

 क्वि नो लीन  गौर  लोमो टिल  है  ॥
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 देश  में  इस  समय  उत्पादित  की  जाने  वाली  कीटनाशी  भाषणों  में  और

 के  उपयोग  पर  यूरोपीय  भ्रामक  समुदाय  के  देशों  में  प्रतिबन्ध  अमेरिका  में

 के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  है  बर  2,4  तथा  का  उपयोग  सीमित  है  ।

 (1)  आइडोक्लोर  हाइड्राक्सी  क्वि नो लीन  दस्त  तथा  पेरिस  के  उपचार  के  लिए  अनिवार्य

 औषध  है  और  इस  औषधि  के  उपयोग  से  जापान  में  पाए  गए  कुप्रभावों  की  इस  देश  में  कोई  सूचना

 नहीं  प्राप्त  हुई  है  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  इस  alee  के  विपणन  को  जारी  रखा

 जाए  बात  कि  यह  डाक्टरी  नुक्ते  पर  ही  बेवी  जाएगी  ।  औषध  नियंत्रित  ने

 निर्देश जारी  किए  हैं  कि  लोमोटिल  की  छः  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  के  लिए  सिफारिश  न  की

 जाए  ॥

 ates  नियंत्रित  भारत  में  किसी  भीषण  के  आयात  था  उत्पादन  की  तभी

 सिफारिश  करता  है  जब  वह  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  कि  औषध  सुरक्षित  है  तथा  लाभ  लाभप्रद  हैं

 और  इस  समय  विपणन  की  जा  रही  औषधियों  की  अपेक्षाकृत  अधिक  लाभप्रद है  |

 भारत  में  कीटनाशियों  का  उत्पादन  बौर  उपयोग  कीट नादि  1968  के  अधीन

 विनियमित  होता  है  ।  कीटनश्रद्नी  के  उपयोग  की  स्वीकृत  देने  से  अधिनियम  के  अधीन  स्थापित

 को  गई  पंजीकरण  नशीलेपन  तथा  लाभप्रदता  संबंधी  सभी  सम्बद्ध  पहलुओं  की

 भारतीय  स्थिति  के  dad  में  जांच  करती  है  ।  जिन  कीट ना शियों  की  पंजीकरण  समिति  द्वारा

 भारत  में  उपयोग  के  लिए  स्वीकृति  नहीं  दी  जाती  उनके  उत्पादन  को  भूमि  नहीं  दी  जाती  ।

 दिशा  झा हार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ato
 ato

 रेडियो  झोर  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन

 8588.  बसन्त  कुमार  पीड़ित  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन/संयुक्त  राष्ट्र  अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि

 के  1981  के  कोड  जेसा  कि  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किया  जा  चुका  के  अनुसार

 पान  को  बढ़ावा  तथा  अन्य  शिशु  आहार  और  दूघ  पिलाने  की  बोतलों  से  संबं  गीत  विज्ञापनों

 पर  रोक  लगाना  सरकार  को  नीति  2  ;

 दरकार  का  ध्यान  ae  शिशु  आहार  तथा  दूघ  की  बोतल  के  बारे  में  eo  वी० |

 समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  उन्हें  अधिक  स्वास्थ्यप्रद  है  और

 बल कारक  बनाये  जाने  की  ओर  आक्षित  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  संदर्भ  में  बहुराष् ट्रकों  ate  विजय  आदि  भारतीय

 कम्पनियों  के  विज्ञापनों  और  प्रचार  सामग्रियों  की  जांच  की  है  ;  और  यदि  तो  उसकी  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  भारतीय  उपभोक्ता  मा्गंदशंक  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  और

 भारतीय  शिशु  चिकित्सा  अकादमी  ने  सरकार  को  शिशु  भार  शरीर  दूध  की  बोतल  से  संबंधित

 विज्ञापनों  और  प्रचार  के  बारे  में  लिखा  है  जो  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  केयकोड  का  उल्लघंन  कर

 रहे  हैं  ;  और
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 (S$)  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कार्रवाई  को  गई  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  west  मिली

 इस  सम्बन्ध  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन/यु.  की  बविभिव्न

 सम्बन्धित  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  के  समाज  के  कल्याण  मन्त्रालय  मे  देश  में

 दिशा  बहारों  के  विपणन  तथा  संबोधन  से  सम्बन्धित  विषयों  के  समूचे  क्षेत्र  की  जांच

 करने  के  लिए  झर  एक  उपयुक्त  आचार  जिसे  बाद  में  कानून  का  भ्राता  बनाया  जा

 dare  करने  के  लिए  एक  कार्य  दल  गठित  किया  था  ।  काय  दन  की  रिपो  पर  अन्तिम  दृष्टिकोण

 अभी  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 और  समाचारपत्रों  में  विज्ञापन  देश  के  कानूनों  के  अधीन  है  ।  आकाशवाणी  ate

 दूरदर्शन  के  वाणिज्यिक  प्रसारण  की  सहता  में  यह  व्यवस्था  है  कि  विज्ञापन  सच्चे  द्वारे

 इनमें  तथ्यों  को  तोड़  मरोड़  कर  नहीं  दिया  बाना  चाहिए  तथा  इनको  निहितार्थ  और  चूकों  के

 द्वारा  लोगों  को  गुमराह  नहीं  करना  चाहिए  ।  इसे  उपभोक्ताओं  wea  बातों  के

 साथ-साथ  माल  की  विशेषता  अर्थात्  इसकी  उपयोगिता  इत्यादि  के

 ws  व्यक्तियों  के  द्वारा  गुमराह  नहीं  करना  चाहिए  ।  सभी  विज्ञापन  की  आकाशवाणी  और

 aaa  द्वारा  स्वीकार  किए  जाने  से  पहले  इस  संहिता  के  उपबन्धों  के  सनद  में  इनकी

 gan  जांच  पड़ताल  को  जाती  है  ।

 हमें  कंज्यूमर्स  गाइड्स  सोसायटी  माफ  इन्डिया  तथा  तथा  इन्डियन  एकेडमी

 आफ  पेइडियाट्क्स  से  इस  प्रकार  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 जैसा  कि  उत  में  कहा  गया  सरकार  ने  देव  में  शिशु  आहारों  के

 विपणन  तथा  संवर्धन  से  सम्बन्धित  विभिन्न  उपयुक्त  विषयों  पर  कायें  दल  की  रिपोर्टे  पर  अन्तिम

 दृष्टिकोण  wat  नहीं  बनाया  है  ॥

 तेल  के  आयात  में  कटोती  से  बिदेशी  मुद्रा  में  बचत

 8589.  श्रीमती  संयोगिता  राने  ८  क्या  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  के  आयात  में
 1980-81

 से  1984-85  तक  की  गई  कटोती  से  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  की  बचत  हुई  ;  और

 देना  में  विभिनन  स्रोतों  से  तेल  का  औसत  दैनिक  उत्पादन  कितना  दै  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  सन तली  writ  शंकर  :

 पिछले  ag  की  तुलना  में  ag  1981-82  से  आगे  खनिज  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात

 में  शुद्ध  विदेशी  मुद्रा  का  बहिगंमन  कम  हुआ  है  ।  ब्यौरे  निम्न प्रकार  हैं  :

 न
 aq  करोड़  रुपयों  में  शुद्ध  विदेशी  gar  का

 बहि गें मन  करोड़  रुपयों  में
 —a

 1980-81  35258
 (280)

 1981-82  4978
 (481)

 1982-83  4497
 (481)

 198  3-84  3462
 (1035)
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 ail
 के  लिखित  sax

 इस  समय  ag  1984-85  में  बचत  की  मात्रा  बिना  कठिन  है  क्योंकि  यह  आयातित

 खनिज  तेल  के  मूल्य  भर  उस  समय  के  रुपये  और  डालर  के  बीच  विनियम  दर  qs  पहलुओं  पर

 निसार  करेगी  ।

 देश  में  ag  1982-83  के  दौरान  विभिनन  स्रोतों  से  खनिज  तेल  का  alae  दैनिक

 उत्पादन  निम्न  प्रकार  है

 डाटा

 उत्पादन  की  औसत  दैनिक  दर

 (000
 ay  बनों

 8.6 गुजरात

 aaa  13.8

 बम्बई  हाई  अपतटीय  34.0

 योग  56.4

 आंकड़  अस्थायी

 कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  स्थानीय  कालों  के  विफल  होने  को  द्र

 8390.  शी  अमल  दत्त  ।  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  करता  टेलीफोन  प्रणाली  की  लगभग  माना  लेह  मरम्त

 से  बाहर  है  और  मशीनरी  के  दो  तिहाई  भाग  में  प्रयोक्ताओं  तथा  एकसचेंज  के  बीच  आवश्यक

 बिनेट  और  खम्मे  नहीं  हैं  :

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  विभाग  के  अपने  मुल्यांकन

 के  अनुसार  स्थानीय  की  विकास  को  दर  बम्बई  से  चार  गुना  अधिक  दिल्‍ली  से  पांच  गुना

 अधिक  भौर  मद्रास  से  16  गुना  अघिक  हैं  ;  और

 (7)  यदि  at,  तो  विफल  होने  की  दर  में  कमी  लावे  हेतु  यदि  कोई  कदम  उठाए  हैं  तो  वे

 क्या  और  वे  कदम  कब  उठाए  गये  थे  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 संचार  मंतालय  में  उपमंत्री  बिजय  जी  नहीं

 जी  नहीं  ।  तथापि  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  स्थानीय  कालों  की  दोष  दर  अन्य

 महानगरीय  चादरों  की  तुलना  में  अधिक  है  ।

 (1)  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  में  art  ate
 सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा

 रहे है  ?
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 (1)  बाह्य  संयंत्र  परिपथ  जाल  में  विस्तार  करने  के  लिए  एक  कार्यबल  स्थापित  किया  गया

 है  |

 (2)  जिन  टेलीफोन  एक्सचेंज  उपस्करों  की  कार्य  अवधि  समाप्त  हो  गई  है  उन्हें  उत्तरोत्तर

 बदला  जा  रह  है  ।

 (3)  जहां  कहीं  जरूरी  समझा  गया  वहां  घिसे-पिटे  उपस्करों/पुों  को  बदलने  के  लिए

 भी  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 (4)  बिजली  बंद  रहने  मौर  अधिक  समय  तक  बिजली  फेल  होने  की  समस्या  से  निपटने  के

 जहाँ  कहीं  भी  wet  पृथक  पावर  फीडर  ओर  उच्च  क्षमता  वाले  इंजिन  आपरेटर

 प्रदान  करने  की  व्यवस्था की  गई  गई  है  ।

 हूँ  )  मेकेनिकल  संचालकों  के  स्थान  पर  इलेक्ट्रानिक  संचालक  उत्तरोत्तर  स्थापित  किए  जा

 रहें  हैं
 ।

 बाल  निन  की  रोकथाम  पर  श्रंतर्राष्ट्रीय  अस  संगठन  के  नियम

 8591.  श्री  मोहम्मद  प्रसार  अहमद  :

 शी  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  क्या  श्रम  धर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बाल  श्रम  की  रोकथाम  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  द्वारा  कित  कन् वें दानों  की

 सिफारिश  की  गई  है  ;  ओर

 क्या  भारत  द्वारा  उन  कन्वेंशन ों  को  अपनाया  तथा  प्रमावी  रुप  में  लागू  किया  गया

 arm  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  बालको  के  रोजगार  में  भर्ती  के  लिए

 न्यूनतम  ary  को  निर्धारित  करने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन
 अभिसमय

 निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  संख्या  5  न्यूनतम  arg  (  उद्योग  )  ,  1919

 (2)  संख्या  न्यूनतम  आयु  (  समुद्र  )  ;  1920

 (3)  संख्या  10  न्यूनतम  वायु  (  कृषि  1921

 (4)  संख्या  15  न्यूनतम  आयु  (  ट्रिगर  भर  स्टोर  ),  1921

 (5)  संख्या  33:  न्यूनतम  आयु  (  गैर-औद्ययोगिक  नियोजन  1932

 (6)  संख्या  58  :  न्यूनतम  ary  (  समुद्र  )  1936

 न्यूनतम  arg  उद्योग  (  संशोधित  ),  1937 (7)  संख्या  59

 न्यूनतम  आयु  (anita),  1937 (8)
 संख्या  60  :

 (9)  संख्या  112  :  न्यूनतम  आयु  (  मछुआरे  1959

 (10)  संख्या  123  :  न्यूनतम  आयु  (  भूपति  कायें  ),  1965

 (11)  संख्या  138  ॥  न्यूनतम  1973
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 उपयु क्त  म्रभिसमयों  में  भारत  ने  अभिसमय  संख्या  5,15  और  123  का

 सेन  कर  दिया  है  ।  मिलाजुला  कर  इन  अनुसमर्थित  अभिसमयों  को  लाग  करने  वाले  कानूनों  का

 कारगर  रूप  से  पालन  फिया  जा  रहा  है  ।

 झलको हल  के  बारे  में  राष्ट्रीय  नीति
 का

 निरीक्षण

 8592.  श्री  के०  रामसुरत  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 की

 क्या  इस  दृष्टि  से  कि  इस  लक्ष्य  के  बावजूद  कि  1981-82  में  भारत  में  85  लाख

 टन  चीनी  का  रिकार्ड  उत्पादन  हुआ  अल्कोहल  पर  आधारित  उद्योग  अल्कोहल  की  भारी

 कमी  का  सामना  कर  रहे  है  ,  क्या  इस  अल्कोहल  के  बारे  में  कोई  राष्ट्रीय  नीति  निर्घारित  की  जा

 रही  और

 प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  शीरा  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 जिसके  लिये  देश  में  भण्डारण  की  भी  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  ?

 रसायन  और  उवंरक  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्रो  (ait  राम  चन्द्र  :  (1)  सरकार  ने

 धीरे  और  अल्कोहल  के  उत्पादन  और  मांग  का  पुनरीक्षण  करने  ate  आवंटन  वितरण  निर्यात  के

 सम्बन्ध  में  नीति  dare  करने  और  इनके  मुल्यों  और  करों  पर  नजर  रखने  के  लिए  सरकार  को

 परामर्शों  देने  हेतु  केन्द्रीय  शीरा  ars  संगठन  फिया  है  ।

 (2)  भारती  की  अल्कोहल  और  शीरे  के  उठान  और  अन्य  संबंधित  मामलों  के  पुन

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  शीरा  ss  की  एक  कार्यकारी  समिति  भी  गठित  गई  है  ।

 (3)  शीरे  के  व्यापार  गर  निगरानी  रखने  के  लिए  एक  सहवर्ती  समिति  का  भी  गठन

 ख़बर  1981  में  किया  गया है  ।

 (4)  अल्कोहल  के  मुल्यों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सरकार  ने  इथाइल  प्रल्कोहल

 आदेश  1971  जारी  किया  है  ।  शीरे  का  मूल्य  और  विवरण  भारतीय  शीरा  नियंत्रण

 1961  के  अधोन  किया  जाता  है  ।

 (5)  भारत  राज्य  सरकारों  तथा  उपयोगकर्ता  उद्योगों  के  बीच  सतत  पारस्परिक

 किया  के  मध्यम  से  सहयोगात्मक  दृष्टिकोण  तयार  करने  विचार  से  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  के

 तीन  कार्यकारी  दल  गठित  किए  जो  एक-एक  निम्नलिखित  से  सम्बन्धित  हैं  :

 (#)  कर  और  शल्क

 वीरें  का  भण्डारण  और

 क्षमता  उपयोगिता  ।

 ये  कार्यकारी  दल  उन  को  निर्दिष्ट  किए  गए  मामलों  का  गहन  विश्लेषण  करेंगे  और

 युक्‍्तसिफारिशों  देंगे  ।
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 राज्य  सरकारों  से  अन्य  बातों  के  साथ  ag  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 (1)  यह  निश्चित  करें  कि  सम्पूर्ण  उपलब्ध  धीरे  का  लाभकारी  ढ़ंग  से  प्रयोग  हो  और

 (2)  शीरे  के  भण्डारण  के  लिए  qatar  और  उचित  सुविधाओं  का  सृजन  frat

 सुनिश्चित  करें  ।  भारतीय  शीरा  नियंत्रण  1961  के  निर्माताओं  द्वारा

 दर्शाएं  जाने  वाले  मूल्य  का  33%  अगल  से  कोष  में  रखा  और  पति  भण्डारण  सुविधाओं

 के  सुजन  के  लिए  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  स्थित  को  तत्काल  भीतर  पर  सामान्य  बनाने  के

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  फिल  हाल  4०  75  लाख  टन  शीरे  का  निर्यात  करने  का

 fauna  दिया  गया  |

 इसके  अतिरिक्त  100  लाख  मीटर  अल्कोहल  के  निर्यात  की  भी  अनुमति  दी  गई  यह्

 आसानियों  को  अधिक  शोरे  को  मल् क्रो हल  में  परिवतितंत  करने  में  सहायक  होगा  ।

 राजस्थान  में  ताप  बिजली  परियोजनाश्रों  के  प्रभावशाली  कार्यकरण  के  लिए  कदम

 8593.  शी  जयनारायण  रोत  :  क्या  कर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  राजस्थान  में  स्थित  ताप  बिजली  परियोजनाओं  के  प्रभावशाली  कार्य

 करण  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  ate  (a):  राजस्थान  में

 कोटा  ताप  विद्युत  परियोजना  का  क्रियान्वयन  किया  किया  जा  जा  रहा  है  ।  परियोजना  में  प्रथम

 चरण  के  अंतगर्त  110-110  मेगावाट  के  दो  यूनिटों  तथा  चरण-दो  के  अन्तरगत  210-210

 मेगावाट  के  दो  यूनिटों  का  निर्माण  किया  जाना  है  ।  110  मेगावाट  को  पहली  युनिट  17.1.83

 को  चालू  की  गई  थी  ।  निर्माण  अवघि  के  दौरान  ऊर्जा  मंत्रालय  तथा  के ०  वि०  sro  द्वारा

 स्थान  राज्य  बिजली  बोई  को  सतीश  और  लगातार  सहायता  कौर  मार्गदर्शन  किया  गया  थी

 प्रचालन  और  अनुरक्षण  स्टाफ  को  प्रशिक्षण  देने  के  मामले  में  भी  राजस्थान  राज्य  बिजली  बोल

 को  सहायता  दी  गई  है  ।  ताप  विद्युत  युनिट  के  क्रियान्वयन  के  लिए  निर्धारित  मानक  प्रक्रिया  के

 अनुसार  चालू  करने  के  तुरन्त  बाद  निरीक्षण  करने  और  शेष  बचे  मदों  की  जांच  करने  के  लिए

 यह  यूनिट  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।  इसका  में  लगभग  तीन  महीने  लगते  हैं  ।

 उस  समय  राजस्थान  में  व्याप्त  बिद्द ूत  सप्लाई  की  कठिन  स्थिति  कें  कारण  ऊर्जा  मंत्रालय  ने  भेल
 से  इस  कायें  को  न्यूनतम  संभावित  समय  में  पुरा  करने  कथा  युनिट  को  चालू  और  प्रचालित

 करने  के  लिए  राजस्थान  सहायता  करने  के  लिए  अपने  वरिष्ठ  विशेषज्ञों  को  भी  भेजने  का

 अनुरोध  किया  परिणामस्वरूप  इस  युनिट  को  9.3.83  अर्थात  सामान्य  अवधि  बहुत  कम
 समय  में  पर  लाया  गया  है  ।

 2.  फिलहाल  यह  युनिट  aifaran  उत्पादन  पर  कायें  कर  रहा  है  क्योंकि  कोयला  हैंडलिंग
 संयंत्र  को  पूरा  करने  का  कार्य  अभी  भी  चल  रहा  है  तथा  अस्थायी  काम-चलाऊ  व्यवस्था  करके
 वायलर  को  कोयला  दिया  रहा  है  ।  कोयला  हैंडलिंग  संयंत्र  के  1983  तक  पुरा
 हो  जाने  की  सम्भावना  उस  समय  इस  युनिट  के  अपना  उत्पादन  करने  की  आशा  है  ।
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 3.  110  मेगा ०
 >  eat  यूनिट  के  1983  में  चालू हो

 जाने  की
 आ है

 ।

 4.  परियोजना  के  चरण  दो  (2  >(210  यूनिट  ।
 से  1986  तक  ओर  यूनि  2

 से  1987  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  लाम  प्राप्त  होने  की  ara है  ।

 atefaat  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  योजना

 8594,  श्री  जी०  ax  सिन्हा  रेड्डी  क्या  रसायन  पोर  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  चार  वर्षों  में  सरकार  ने  ओषधियों  का  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिए  तीन  योजनाओं  की  घोषणा  की  परन्तु  उन्हें  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  घोषित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनका  क्रियान्वयन  न  करने

 के  क्या  कारण

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  औषधि  उद्योग  की  क्षमता  के  एक  बड़े  भाग  को  नियमित

 किया  जाना  शेष

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  नियमित  न  करने  के  कारण  क्या  और

 1983  के  दौरान  उत्पादन  बढ़ाने  के
 लिए

 यदि  किन्हीं  योजनाओं  के  क्रियान्वयन

 की  सम्भावना  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 रसायन  और  उब रक  मंत्री  (sit  वसंत  शौर  :  भीषण

 नीति  1978  के  जिसमें  कुछ  शर्तों  के  ara  अधिक  उत्पादन  के  विनियमन  की  व्यवस्था

 सरकार  ने  निम्नलिखित  योजनाओं  की  घोषणा  की  है

 1,  उत्पादक  स्थापित  क्षमता  के  दिनियमन/अधिक  उत्पादन  के  विनियमन  की  |
 सितम्बर  1980  की  योजना  जिसे  17.10.81  के  प्र्  नोट  के  माध्यम  संघो  गीत

 किया  गया  ।

 2.  25%  क्षमता  की  बुद्धि  की  नवम्बर  1980  की  भर

 3.  क्षमता  उपयोग  में  वृद्धि  के  लिए  एक  उपाय  के  रूप  में  क्षमता  के  qatar  कै

 बारे  में  अप्रैल  1982  की  योजना  ॥

 (7)  क्षमता  के  पुनः  पृष्ठांकन  से  सम्बन्धित  योजना  के  अधीन  कुल  63  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 हुए  हैं  और  इनमें  से  लगभग  सभी  का  निपटारा  कर  दिया  गया  है  भर  औद्योगिक  विकास  विभाग

 argo  उन  कम्पनियों  जो  अपने  मूल  औद्योगिक  अनुमोदन  प्रस्तुत  कर  रहे  को

 पात्र  मदों  के  लिए  आवश्यक  पृष्ठांकन  जारी  कर  रहा  है  |

 अगस्त/सितम्बर  1980  में  घोषित  नीति  के  अधीन  62  कम्पनियों  ने  71  आवेदन  पत्र

 प्रस्तुत  किए  हैं  ।  भारतीय  कम्पनियों  के  सभी  भारतीय--एम  आर०  टी०  पी०  कम्पनियों

 के  तीन  मामलों  और  विदेशी  कम्पनियों  के  सभी  मामलों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  ले  लिए  गए  हैं  ।  शेष

 28  आवेदनपत्रों  पर  विभिनन  स्तरों  पर  चल  रही  है  ।
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 वृद्धि  की  योजना  के  aa  केवल  एक  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुआ  था  ओर  उसका

 निपटान  किया  जा  चुका  है  ।

 भौोषध  नीति  1978  के  oe  जब  अधिक  उत्पादन  के  विनियमन  के  सम्बन्ध  में

 निर्णय  लिया  जा  रहा  क्षमता  के  विनियमन  के  बारे  में  ध्रगस्त/सितम्बर  1980  में  सरकार

 की  नीति  की  घोषणा  की  गई  थी  जिसे  दिनांक  17.10.81  के  प्रेस  नोट  के  अनुसार  औषधियों  और

 भेषजों  पर  लागू  किया  जाना  था  ।  अगस्त/सितम्बर  1980  में  घोषित  क्षमता  को  मान्यता  देने  के

 बारे  में  योजना  के  कार्यान्वयन  में  इसलिए  बिलम्ब  हुआ  कि  1982  में  घोषणा  को  गई  क्षमता

 के  पृष्ठांकन  को  और  अधिक  उदार  होती
 के  aa  प्राप्त  हुए  मियादी  आवेदन  पत्रों  के

 टान  को  azar  दी  गई  ।  1980  की  नीति  के  अधीन  प्राप्त  हुए  भावेदन  पत्रों  पर  कायें

 वाही  को  अब  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 क्षमता  के  पृष्ठांकन  के  बारे  में  दिनांक  8/4/1983  के  प्रेस  नोट  के  माध्यम  से

 31.3.1983  को  सरकार  ने  दुबारा  दूसरी  योजना  की  घोषणा  की  है  ।

 इसके  अलावा  सामान्य  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  पद्धतियों  के  अधीन  बल्क  aval  और  कामू

 पेशनों  के  लिए  अतिरिक्त  क्ष  बताएं  प्रदान  करना  जारी

 राजस्थान  में  बिजली  की  मांग  घौर  उत्पादन

 8595.  श्री  चतुभरुज  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  को  इस  समय  कितने  यूनिट  बिजली  की  आवश्यकता  है  तथा  इसकी  तुलना

 में  वहां  कितने  यूनिट  बिजली  का  उत्पादन  हो  रहा

 राजस्थान  में  कहां-कहां  और  कौन-कौन  से  fara  उत्पादन  संयंत्र  हैं  वर्ष

 1983  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  नये  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का  विचार  ओर

 अन्य  राज्यों  से  राजस्थान  कितने  मेगावाट  और  युनिट  बिजली  ले  रहा  है  तथा  उन

 राज्यों  के  नाम  क्रिया  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चन्द्र  देखा  29.3.83  से  13.4.83  तक

 के  पखवाड़े  के  दौरान  राजस्थान  में  औसत  ऊर्जा  उपलब्धता  12.96  मिलियन  युनिट  प्रतिदिन

 थी  ।  इसकी  तुलना  में  आवश्यकता  15.27  मिलियन  युनिट  प्रतिदिन  थी  ।  इस  प्रकार  कमी  लगभग

 15%  रही  थी  ।  राजस्थान  में  स्थिति  केन्द्रों  से  ऊर्जा  का  उत्पादन  बहुत  मामुली  ary  राजस्थान

 परमाणु  विद्युत  भाखड़ा  तथा  ब्यास  केन्द्रीय  स्वामित्व  वाले  बदरपुर

 विद्युत  पिग रौ ली  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  तथा  मध्य  प्रदेश  (aager  से  राजस्थान

 के  fea  विद्युत  की  सप्लाई  करके  अधिकांश  विद्युत्  की  उपलब्धता  की  गई  थी  ।

 राजस्थान  के  विद्युत  उत्पादन  संयंत्रों
 के

 नाम  और  उनके  स्थान  नोचे  दिये  गए

 बंदो  जिले  में  जवाहर  सागर  जल  विद्युत  केन्द्र  |

 2.  चित्तौड़गढ़  जिले  में  राणाप्रताप  सागर  जल  विद्युत  केन्द्र  .

 3.  चिन  गर्ग  जिले  में  राजस्थान
 परमाणु  विद्युत  संयंत्र  ।
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 कोटा  में  नया  संयंत्र  ताप॑  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा है  जहां  110  मेगावाट

 के  पहले  यूनिट  को  1983  में  चालू  किया  गया  था  ।  इस  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  दूसरा

 युनिट  1983  के  दौरान  चालू  किया  जाएगा  |

 1  ata  से  20  ata  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  राजस्थान  द्वारा  अन्य

 राज्यों  से  ली  गई  बिजली  की  मात्रा  यूनिट  ओर  मेगावाट  में  नीचे
 दी

 जाती  है  :--

 क्रॉस  राजस्थान  से  बाहर  बिजली  की  5.4.83  को  व्यस्ततम

 संयंत्रों  का  नाम  यूनिट  की  मात्रा  समय  में  राजस्थान  द्वारा

 प्राप्त  की  गई  मात्रा

 मेगावाट  में  ।

 1.  भाखड़ा  499.96  253

 2.  देहर  339.28  देकर  घर

 पोंग  256.91  ढोंग

 4.  294.27  62 सिंगरौली  (Foro)

 5.0  चम्बल  att  सतपुड़ा  112.76  33

 (Hoo)

 6.  बदरपुर  ताप  विद्युत  901.29  137

 केन्द्र  से  स्थानीय  सहायता

 भार०  ए०  पी०  एस०  822.28
 165

 सिंगल  सुपर  फास्फेट  पर  राजसहायता  मोर  धारण  मलय

 8596.  शी  प्रताप  भानु  शर्मा  ;  क्या  रसायन  wie  sate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  1980  के  बाद  स्थापित  नये  यूनिटों  द्वारा  निर्मित  किए

 जाने  वाले  सिंगल  सुपर  फास्फेट  के  धारण  मूल्य  भर  राज  सहायता  का  पुनरीक्षण

 कर  रही  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन  धौर  उरवंक  मंत्री  बसंत  :  और  सिंगल  सुपर  फास्फेट  को

 1982  में  सांविधानिक  मुल्य  नियंत्रण  के  अंतगर्त  लाया  गया  था  ।  इसके  साथ  ही  अन्तर

 स्तरीय  सहायता  की  एक  योजना  चालू  की  गई  थी  ।  इस  योजना  के  उचित  कारखाना

 मुल्य  तथा  सहायता  का  निर्धारण  प्रत्येक  उत्पादक  के  लिए  अलग  अलग  किया  जाता  है  ।

 नई  सिंगल  सुपर  फास्फेट  इकाईयों  के  मामले  में  उनके  उचित  कारखाना  मुल्य  तथा  सहायता

 निर्धारण  हेतु  उनकी  निवेश  लागत  को  भी  उचित  रूप  से  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  को  हुई  कठिनाइयाँ

 8597.
 श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  श्रम  घोर  grata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 विभिन्‍न  देशों  में  कितने  भारतीय  श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं  ;

 क्या  उनकी  देख  रेख  और  सुरक्षा  को  जिम्मेदार  भारत  सरकार  के  किसी
 भिखारी

 अथवा  एजेंसी  को  सौंपी  गई

 क्या  अनेक  श्रमिकों  जो  दूसरे  देशों  में  गये  यह  शिकायत  की  है  कि  विदेशों

 में  उन्हें  रोजगार  दिलाने  के  लिए  लाइसेंसी कृत  एजेंसियों  ने  उनसे  4  से  10  हजार  रुपये  तक  प्रति

 श्रमिक  के  हिसाब  से  लिया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  श्रमिक  सप्लाई  करने  वाली  एजेंसियों  के

 लाइसेंस  रद्द  करने  तथा  विदेशों  की  श्रमिकों  सम्बन्धी  मांग  की  पूति  के  लिए  एक  निगम  के  गठन

 करने  का  जिससे  श्रमिकों  को  वेतन  का  पुरा  भुगतान  तथा  उन्हें  बाघ  वेतन  के  भुगतान  और

 उनके  पासपोर्ट  अवैध  कब्जे  में  रखना  मदि  जसे  शोषण  से  मुक्ति  सुनिश्चित  हो  सके  तथा  विदेशी

 मुद्रा  भी  अजित  की  जा  सके  ?

 शम  ate  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र
 :

 पश्चिम  एशिया  और  उत्तरों

 अफ्रीका  के  देवों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  अनुमानित  संख्या  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  जो

 इन  देशों  में  स्थित  भारतीय  दूतावासों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  gare  पर  तयार  किया  गया  ay

 भारतीय  दूतावास  अपने  के  एक  भाग  के  रूप  ईन  देशों  में  भारतीय

 श्रमिकों  के  हितों  का  भी  ध्यान  रखते  हैं  ।

 इस  समय  देश  में  कोई  भी  लाइसेंस-घिरी  भर्ती  एजेंसियां  नहीं  एजेंटों  द्वारा

 इच्छुक  उत् प्रवासियों  ने  भारी  धनराशि  लेने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 चूंकि  कोई  भी  लाइसेंस  लाइसेंसधारी  एजेन्सियों  नदीं  इसलिए  रह  करने  का  प्रदान

 नहीं  उठता  |  प्रत्येक  मामले  में  शिकायत  की  जाँच  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जाती  है

 aire  शिकायत  का  समाधान  हो  जाने  के  बाद  ही  कौर  भागे  अनुमति  दो  जाती  है  ।  विदेशी

 afer  निगम  की  स्थापना  करने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  ने  कुछ  समय
 qa

 विचार  किया  था

 किन  इसे  व्यवहार  नहीं  पाया  ।

 चथिचरण

 चविभिन्‍्त  देशों  में  भारतीय  श्रमिकों  को  संख्या  को  दर्शाने  वाला  वितरण

 ऋम  संख्या  देश  का  नाम  भारतीय  श्रमिकों  की

 संख्या
 —  oe

 कुवैत  1,  15,000

 बतौर  40,000
 बहरीन  50,000

 यूनाइटेड  अरब  अमी
 रात  2,50,000

 5  सऊदी  गरब  1,00,000
 6  पीपल्स  डेमोक्रेटिक  रिपब्लिक  2,000

 आफ  यमन

 वाई०ए०भार०  6,000
 इराक  60,000
 otra  या  40,000

 10  आमोद  1,00,000
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 उत्तर  प्रदेश  के  सभी  जिलों  में  बीड़ी  कामगारों  के  कल्याण  के  लिए  उत्पाद  शुल्क  के
 साथ  उपकर  के  रूप  में  एकत्रित  राशि

 8598.  श्री  जेनुल  बच्चन  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रों  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर-प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले में  बीड़ी  कामगारों  के  कल्याणार्थ  उत्पाद  शुल्क  के  साथ

 आयकर  के  रूप  में  कितनी  aft  एकत्रित  की  गई  ;

 प्रत्येक  जिले  में  कल्याण  कायें  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ;  और

 कल्याणकारी  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 धम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  उपकर  के  संग्रहण  के  जिलावार

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  के  लिए  1982  के  दौरान

 प्रदेश  में  उत्पाद  शुल्क  के  साथ-साथ  उपकर  के  रूप  में  20.57  लाख  रूपये  को  राशि  एकत्रित

 को  गई  थी  ।

 बीड़ी  श्रमिकों  के  कल्याण  के  लिए  खर्च  को  गई  राशि  के  जिलावार  आंकड़े  उपलब्ध

 महीं  है  ।  1982-83  के  दौरान  इलाहाबाद  क्षेत्र  जिसमें  बिहार  तथा  उत्तर-प्रदेश  के

 राज्य  शामिल  लगभग  28,95  लाख  रूपये  खच  किए  गए  थे  ।

 कल्याण  उपायों  में  स्थिर  तथा  चलते-फिरते  औषधालयों  की  स्थापना  जोड़ी

 श्रमिकों  के  लिए  क्षयरोग  अस्पतालों  में  पलंगों  का  बीड़ी  श्रमिकों  के  पुत्रों  व  पुत्रियों  के

 लिए  छात्रवृत्तियां  देना  भर  गृह-निर्माण  के  लिए  आधिक  सहायता  देना  भारी  शामिल  हैं  ।

 उच्च  प्रौद्योगिकी  बल्क  ओषधियों  में  अतिरिक्त  क्षमता  नियंत्रित  करने  का  निर्णय

 8599.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उच्च  प्रौद्योगिकी  बल्क  ओषधियों  की  अतिरिक्त  क्षमता  और  उनके

 सूत्रों  को  नियंत्रित  करने  का  निर्णय  किया  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायन  भर  sata  मंत्री  वसंत  भीर  उद्योग  मंत्रालय  के

 1982  के  प्रस  नोट  के  भ्रनुसार  फेरा  धौर  एम०  आर०  टी ०  पी०  कंपनियों  को  1973

 के  शरीद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  प्रत  नोट  के  में  शामिल  मदों  के  लिए  ही  क्षमता  के

 पृष्ठांकन  की  सुविधा  उपलब्ध है
 ।

 पुन  पृष्ठांकन  1982  को  समाप्त  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान

 उच्चतम  उत्पादन  के  एक  तिहाई  भाग  को  जोड़  बरस  कि  वह  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  के

 प्रतिशतਂ  से  अधिक  जाता  है  i  विदेशी  कंपनियों  को  पुर्णपृष्ठाँकन  केवल  उच्च

 प्रौघोगिकी  प्राप्त  औषध  अन् तव त्तियों  ate  मौलिक  अवस्था  से  उत्पादित  sg  श्रोषघों  तथा  उन

 पर  आधारित
 फामु  सेशन

 के  लिए  उपलब्ध है
 ।  ऐसे  पुर्नेपृष्ठांकन  भारतीय  कंपनियों  के  मामले
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 में  सभी  श्रौषघों  तथा  भाषणों  के  लिए  उपलब्ध  हैं  1  1983  शक  के  उत्पादन  के  बारे  ऐसा

 ही  एक  प्रस  नोट  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  3'4'1983  को  जारी  किया  जा  चुका  है  |

 alae  कम्पनियों  की  अनुसंधान  और  विकास  यूनिटों  पर  व्यय

 8600.  श्री  एन०के०  दे जवल कर  :  क्या  रसायन  और  उन  रक  मंत्री  निम्नलिखित

 कारी  ania  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  कितनी  ated  कम्पनियों  के  पास  अनुसंधान  और  विकास  यूनिटें  कौर

 उनके  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खां  की  गई  सरकारी

 उपक्रमों  सहित  कम्पनीवार  दिए  ?

 रसायन  झोर  उकेरा  मंत्री  बसंत  और  ।  73.0  औषध  उत्पाद क

 संस्थानों  के  पास  मान्यता  प्राप्त  प्रनुतंधान  भोर  विकास  इकाइयां  हैं  ।  इन  संस्थानों  द्वारा  उकल

 वर्षों  के  दौरान  व्यय  की  गई  कथित  राशि  उपलब्ध  सीमा  तक  विवरण  में  दर्शाई  गई  हैँ  ।

 विवरण

 <<

 alten  व्यय
 e

 न्र०  स०  हम  का  नाम  ay  रानी  लाखों  मे ं)

 1  2  3

 एम्बालाल  साराभाई  इंटरप्राइजेज  बड़ौदा  82-83  112°9

 2.  20°6 अमृतांजन  लि०  मद्रास  79

 81-82  4:0 दि  बंगाल  कम्पनी  लि०  कलकत्ता

 भारत  सीरम  एण्ड  सेशन्स  एण्ड  भारत  81-82  0:4

 बम्बई

 दि  बूट्स  कंपनी  बम्बई  78  80°2

 केडिला  लेबोरेटरी  अहमदाबाद  79

 दि  इण्डस्ट्रियल  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  81-82  1:0

 लैबोरेटरीज  लि०

 सिबातुल  गुजरात  स्टेट  81-82  14°5

 डेज  मेडिकल  ls  लि ०  50  9:3

 20  ई०  आई०  डी०  पारी  लि०  मद्रास  79  1  46

 11.  ई०  ate  fro  बम्बई  81  12°5

 12.  fz ्  दे  फेयर डील  कार्पोरेशन  प्रा०  लि०  बम्बई  79-80
 13°5
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 नि

 2
 ————

 4

 हिन्दुस्तान  एन्टी बायोटिक्स  fo  पुना  81-82  142°38

 14,  glace  फार्मास्युटिकल्स  लि०  बम्बई  81  165°0

 15 iw  इन्डियन  eva  एण्ड  फार्मास्युटिकत्स  लि०  नई  दिल्‍ली  81-82  45°5

 16  ्य  oo ASU केरला  स्टेट  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  80-81  3°0

 17  78-79 कोठारी  सेन्टर  माफ  कलकत्ता
 17°6

 18  निशान  थाना  80-81  3°4

 19.  झार्गेनन  कलकत्ता  81  35°3

 20  रेपटेक  Nz  एण्ड  कंपनी  fro  बम्बई  80  26°4

 21  रिचर्डसन  हिदुस्तान  लि०  बम्बई  81-82  54:0

 12  81-82 रोचे  प्रोडक्ट्स  बम्बई  13*1

 23,  79  11°6 सूसन  फार्मास्युटिकल्स  fro  बम्बई

 24  सैन्टोस  लि  ०,  बम्बई  81-82  1353

 25  सलें  लि०  बम्बई  81  20°0

 26  सुघीर  नेगी  कमी  एण्ड  फोन  लि०  अहमदाबाद  79-80  134°5

 27  सुनीता  लेबोरेटरीज  fo  इनडोर  78-79  0°9

 28  81-82 सिनबायोटिवस  लि  बड़ौदा  94

 29  79-80  4°7 तमिलनाडु  arar  फार्मास्युटिकल्स  fro  मद्रास

 30  युन लल् वाइट  लि,०  हैदराबाद  79-80  40°0

 31  यूनि क्यू  बम्बई  77-78  0°6

 32  वार नर  हिन्दुस्तान  हैदराबाद  80  16°9

 33  78-79 वेयथ  लेबोरेटरीज  बम्बई  26°6

 34  एलर्जिक  केमिकल्स  बेबस  कंपनी  fro  बड़ौदा  79  100-9

 35  दि  एल कली  एण्ड  केमिकल्स  कार्पोरेशन  माफ  80-8  1  96°9

 इन्डिया  लि०  कलकत्ता

 36  78-79 भारी  सुगर  लि०  टानक  0°3

 37  81 अनिल  cera  प्रोडक्ट्स  लि०  अहमदाबाद  8°6

 aga  प्रोडक्ट्स  गुजरात  स्टेट  80  35:9

 39  बायोलॉजिकल  इवेन्ट  लि०  हैदराबाद  81  13°0

 40  बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फामत्युटिकल्स  ै वक्सं  लि०  कलकत्ता  81-82  5°32
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 41.  मेमो  क्लीन  sto  लि०  बम्बई  78-79  30°9

 42.  सिनमाइड  इन्डिया  लि०  बम्बई  79  45°97

 43.  80  56°S धूपर  इन्टरफान  बम्बई

 44,  इग्नोर  बम्बई  79  6°S

 45.  फाटकों-इण्डियन  फार्मास्युटिकल्स  प्रा०  लि०  बम्बई  76-77  2.9

 46.  घर डा  केमिकल्स  प्रा०  बम्बई  82  36°2

 47.  गूफी  बम्बई  81  1°9

 48.  हाफ का इन  बायो-फार्मास्युटिकल्स  कार्पोरेशन  लि०  aay  80-81  2°0

 49,  आईडीएल  केमिकल्स  fro  हैदराबाद  81  4\°5

 50.  81-82  17°70 इन्फ़ो-फार्मा  फार्मास्युटिकल्स  sto  लि०  बम्बई

 Si.  इन्न  लेबोरेटरीज प्रा०  लि०  बम्बई  77-78  4°9

 52,  जोनसन  एण्ड  जोनसन  बम्बई  81-82  12°5

 33.  लुपिन  लेबोरेटरीज  प्रा०  fro  बम्बई  80-81  14°2

 54,  81-82  2°8 माईज  प्रोडक्ट्स  अहमदाबाद

 55.  areca  इण्डिया  लि०  बड़ीदा  80  2°9

 81-82  25°0 56.  नुचेम  प्लास्टिक  fro  फरीदाबाद

 517.  फाइजर  बम्बई  77  65°4

 3°8 58.  रेलिस  इण्डिया  लि०  बम्बई  78-79

 59.  रैनबैक्सी  लेबोरेटरीज  लि०  नई  दिल्‍ली  81  43°2

 60.  आरसीए  फार्मो  बम्बई  79  4-0

 719  3°4 61.  रैकिट  एड  कोलमैन  आफ  इण्डिया  लि०  कलकत्ता

 62.  एस०जी  फाइज  केमिकल्स  प्रा०  लि०  बम्बई  79  0°7

 96°2 63.  स्मिथ  कोलाइन  एण्ड  खरोंच  fo  बंग्लौर  81-82

 64.  81-82  7:0 स्मिथ  स्टेनीस्ट्रीट  फार्मास्युटिकल्स  लि०  कलकत्ता

 65.  स्टेन्डेंड  यागनिक  लि०  हैदराबाद  79-80  "7

 66.  सुनील  सिनेमा  अलवार  79-80  0-8

 67.  सिटी  के  फार्मा  प्रो०  fro  सारांश  ह  0-8  2°2

 68  यूनिसेफ  लेबोरेटरीज  लि०  बम्बई  80-81  35°8

 69  यूनि-सन्ध्या  लि  ०  हैदराबाद  81-82  2°9

 70,  81-82  3°0 wee  फार्मास्युटिकल्स  aaa  लि०  बम्बई

 71  fe  भारतीय  एग्रो  इन्डस्ट्रीज-फाउन्डेशन पुना
 81-82  415°0

 72  सीबा  गंगा  आफ  इण्डिया  fro  बम्बई  81-82  2660

 73  221°1
 ———  ee MIT?

 लेबोरेटरोज  बम्बई  80-31
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 कर्नाटक  में  छोटे  araré  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन

 8601.  श्रीमती  प्रोमिला  दण्डवत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 डी०  ए०  वीं०  पी०  ने  हाल  में  छोटे  समाचार  विशेषकर

 को  विज्ञापन  देने  कम  कर  दिए  हैं  ;

 यदि  gi,  तो  कर्नाटक  राज्य  मेवे  1982  में  छोटे-भाषाई  समाचारपत्रों

 अधिकतम  कितने  विज्ञापन  दि  और

 छोटे  समाचारपत्रों  को  दिए  जाने  वाले  विज्ञापनों  में  कमी  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  और  racy  मंत्रालय  में  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 कार्बन  )  नहीं  ।

 (a)  भर  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  भाषा  के  छोटे  समाचारपत्रों  को  पुरस्कार

 8602.  श्रीमती  भारी  सिह  :  क्या  सूचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारतीय  भाषा  के  छोटे  समाचारपत्रों  के  लिए  पुरस्कार  स्थापित  करने  का

 विचार  कौर

 a =>
 (a)  यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  1  क  ory

 rate

 सूचना  मोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  संती

 नहीं
 ।.

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 afeaat  में  view  संयत्र

 8603.  थी  नारायण  चोबे  :

 श्री  grata  मोहल्ला  :  रसायन  शर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  परिचय  बंगाल  में  कोई  उर्वरक  संयंत्र

 इस  संयन्त्र  को  चालु  करने  की  मूल  तारीख  गया  थी  ;

 इसे  चालू  करने  की  वास्तविक  तारीख  क्या  है  ;

 असामान्य  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;
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 (=)  इस  संयंत्र  की
 अधिष्ठापित

 क्षमता  कितनी  है  ;

 इस  संयंत्र  से  अब  तक  कितना  वास्तविक  उत्पादन  हुआ  है

 इस  कारखाने  के  निर्माण  भूमि  को  लागत  कुल  कितनी  लागत

 आई  ;  और

 महाप्रबंधक  सहित  समी  कमंचारियों  द्वारा  अब  तक  भत्ते  तथा  सभी  प्रकार

 की  aq  परिलब्घियों  के  रूप  में  कितना  घन  प्राप्त  किया  गया  ?

 रसायन  ओर  sacs  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामचन्द्र  :  हां  ।

 इस  संयन्त्र  को  चालू  करने  की  मूल  तिथि  अक्टूबर  1976  थी  ।

 मेथानोल  ate  दुनिया  संयंत्रों  के  जुलाई  1983  तक  तथा  नाइट्रोफास्फेट

 सोडा  ऐश  के  1983  तक  आरम्भ  होने  की  सम्भावना  है

 विलम्ब  कई  कारणों  से  हुए  अर्थात्‌  निर्माण  के  दौरान  उत्पादकों  द्वारा  कुछ

 क्रांतिक  उपस्करों  की  प्रा पूर्ति  करने  में  बिलम्ब  तथा  प्रतिकूल  श्रमिक  स्थिति  ।  पश्चिम  बंगाल  राज्य

 विद्युत  बोर्ड  से  विद्युत  की  अपेक्षित  मात्रा  का  उपलब्ध  न  भर

 डिजाइन  त्रुटियों  तथा  संचालन  स्थिति  के  दौरान  बार-बार  उपस्करों  को  खराबी  !  हाल

 ही  में
 1983  के  दौरान  परीक्षण  के  लिए  संचालन  के  दौरान  भी  खराबियाँ  हुई  ।

 संयन्त्र  की  स्थापना  क्षमता  निम्न  प्रकार  है  :

 aq ~  क्षमता
 ————

 (1)  aiavatete  3,  79,  000  टी पीए

 या  एन  ०पी०के०  5,  00,  000  टी  of]  ०ए०

 (2)  यूरिया  1,  65,  000  टी  offeto

 (  3)  सोडा  ऐश  60,  000  टी  offoto

 (4)  मेथानोल  41,  250  टो  og}  ०ए०

 परीक्षण  प्रचालन  के  दौरान  संयन्त्र  में  लगभग  1450  मो०  टन  नेथानोल  का

 दन  किया  गया  है  ।

 1983  तक  लगभग  312  करोड़  रूपये  की  कुल  राशि  व्यय  की  काई  है  |

 1982  तक  महा-प्रबन्धक  सहित  कर्मचारियों  ने  15,  15,  88,  366
 रुपये  की  राशि  भत्तों  तथा  भ्रमण  प्रकार  की  उपलब्धियों  के  रूप  में  प्राप्त  की  है  ।

 गुजरात  में  पाइपलाइनों  से  तेल  को  चोरी

 8604.  श्री  शान्तु  भाई  पटेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
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 ag  सच  है  कि  हाल  ही  गुजरात  में  घनेज  तेल  की  पाइप  लाइन  से  तेल  को

 चोरी  का  एक  मामले  का  पता  चला  है  घोर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 यदि  तो  ae  स्थानों  से  ca  तक  सूचित  किए  गए  तेल  की  चोरी  के  ऐसे  मामलों

 की  संख्या  कितनी  है  ;  और

 इस  मामले  में  अथवा  इससे  पहले  हुई  तेल  की  चोरी  के  मामलों  में  कोई

 तालियां  की  गई  हैं  और  क्या  इन  मामलों  में  तेल  ale  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  कर्मचारियों  का

 gra  होने  का  सन्देह  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पैट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  :
 31.12.82  को  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  गुजरात  राज्य  के  धनेज  गांव  के  एक

 भि  के  मालिक  से  सुचना  प्राप्त  की  गई  जिसमें  यह  बताया  गया  fe  उसकी  कमी  में  से  जाने

 वाली  पाइपलाइन  से  तेल  टपक  रद्दा  है  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  की  असमदाबाद  परियोजना

 के  अधिकारी  उस  स्थान  पर  गये  ओर  पुलिस  द्वारा  निरीक्षण  किये  जाने  के  पश्चात

 जिसमें  छेद  पाया  गया  था  ।  को  मरम्मत  की  गई  और  1.1.83  को  इसके  हारा  काम  आरंभ  किया

 गया  ।  स्थल  से  कई  औजार  मिले  ।  तदनुसार  1.1.83  को  काजोल  पुलिस  के  पास  प्रथम

 सुचना  रिपोर्ट  act  कराई  गई  थी  ।

 गुजरात  में  गोटा  गांव  के  समीप  ट्र  पाइपलाइन  में  छिद्र  का  एक  भोर  ऐसा  मामला

 6.10.82  को  रिपोर्ट  किया  गया  था  ।

 अभी  तक  कोई  गिरफ्तारियों  नहीं  की  गई  और  इन  मामलों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक

 गेस  आयोग  के  किसी  कर्मचारी  का  हाथ  होना  नहीं  माना  गया  है  ।

 कोयले  के  मुल्य  में  विधि  किया  ज्ञाना

 8605.  श्री  जगदीश  टाईटलर  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  लागत  और  मुल्य  ब्यूरो  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है

 जिसके  परिणामस्वरूप  कोयले  के  मुल्य  में  वृद्धि  करने  पर  रोक  लगाई  गई  है  ;

 गत  मई  1982 में  कोयले  के  मुल्य  में  किये  गये  संशोधन  में  बाद

 उद्योग  कोयले  के  मूल्य  में  वृद्धि  करने  पर  जोर  देता  रहा  है  और  क्या  सरकार  ने  ब्युरो  द्वारा  प्रस्तुत
 रिपोर्ट  पर  विचार  किया  है  ;  पोर

 यदि  तो  इस  के  बारे  में  सरकार  कय  क्या  निर्णय  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  से  औद्योगिक

 लागत  भीर  कीमत  ब्युरो  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  कोयले  के  लिए  समुचित  कोमतों  को

 रिश  करने  की  दृष्टि  से  कोयला  उद्योग  ब्यूरो  कौ  उत्पादन  लागत  का  अध्ययन  करे  ।  औद्योगिक

 लागत  ध्रौरਂ  कीमत  ब्युरो  ने  सरकार  को  अभी  तक  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सुविधाएं

 8606.  शी  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa :
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 oo  re

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सुविधाओं  को  कारगर  बनाने  के  लिए  सरकार  का  विचार

 कया  कदम  उठाने  का  है  ;

 क्या  लोगों  की  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  के  लिए  मदानी  क्षेत्रों  के  अनुपात  में  पहाड़ी

 क्षेत्रों  में तकनीकी  कमेंट्री  नियुक्त  किए  जाते  हैं  ;  और

 बजे  से  ढके  क्षेत्रों  में  नियुक्त  किए  गए  कर्मचारियों  कें  लिए  कपा  सुविधाएਂ  उपलब्ध

 की  गई

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  सरकार  पहाड़ी  इलाकों

 में  दूरसंचार  सेवाओं  के  विस्तार  के  लिए  पहले  से  ही  उदार  नीति  अपना  रही  है  तथा  इस

 प्रकर  के  इलाको  में  आधिक  सहायता  प्रदान  कर  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन घर मं युक्त

 डाक  तार  घर  खोले  जा  रहे  हैं  ?

 जी  हां  ।  पहाड़ी  इलाकों  में  स्टाफ  को  मंजूरी  की  उचित  महत्व  दिया

 a  से  आच्छादित  क्षेत्रों  में  तैनात  स्टाफ  को  विशेष  भत्ते  दिए  जाते  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  फे  कल्याणार्थ  विदेश  क्रियान्वित

 कक्ष  को  स्थापना

 8607  sit  चन्द्रपाल  सैलानी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ag  1969  के  सभी  मंत्रालयों  अपने  अपने  मुख्यालयों

 तथा  अपने  अघीनस्थ  विभागों  के  मुख्यालयों  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के

 कल्याणार्थ  विशेष  क्रियान्वित  कक्ष  स्थापित  करने  के  अनुदेश  जारी  किये  थे  ;

 यदि  तो  संचार  मंत्रालय  और  नई  दिल्ली  स्थित  डाक  a  तार  महानिदेशालय  में

 उक्त  कक्ष  किस  किस  तारीख  को  स्थापित  नये  गये  ale  प्रत्येक  कक्ष  में  कितने-कितने  कर्मचारी

 तैनात  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कक्षों  की  विलम्ब  से  स्थापना  और  उनमें  कम  आदमी

 नियुक्त  करने  का  अर्थ  सरकारी  अनुदेशों  का  उल्लंघन  करने  और  अनुसूचित  जातियों
 के  कर्मचारियों  के  हितों  के  विरुद्ध  काम  करना  है  ;  भीर

 यदि  तो  संचार  मंत्रालय  तथा  डाक  व  तार  महानिदेशालय  में  विभाग/सकंल  स्तरों

 पर  उक्त  कक्षों
 की

 स्थापना  करने  तथा  वहां  कमेंट्री  नियुक्त  करने  हेतू  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 तथा  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  से  ag  मंत्रालय  ने

 1969  में  सम्पर्क  अधिकारी  द्वारा  उनका  कार्य  सुचारू  रूप  से  सम्पत  करने  में  सहायता  देने  और

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  पदों  के  आरक्षण  से  संबंघित  समय  पर  जारी  अनुदेशों
 का  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  के  उदुदेदय  से  प्रत्येक  मंत्रालय  में  एक  छोटा  कछ  स्थापित  करने  के

 अनुदेश  जारी  किये  थे  |
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 मंत्रालय  श्रघिकत्तर  कर्मचारी  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा/केन्व्रीय  सचिवालय

 भाषधुलिपिक  सेवा  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  के  हैं  ओर  इन  सेवाओं  में  भरती  कार्मिक  तथा

 प्रशासनिक  gait  विभाग  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  इस  मंत्रालय  का  इस  सम्बन्ध  में  काय

 उपय  क्त  विभाग  को  अनुसूचित  जाति  faqataa  जनजाति  के  रिक्त  पदों  का  विवरण  शादी  सुचित

 करने  तक  ही  सीमित  है  ।  इससे  सम्बन्धित  कार्य  की  मात्रा  को  देखते  हुए  स्वतंत्र  कक्ष  की  स्थापना

 महसूस  नहीं  की  गई  ।  फिर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  संबंधी

 समिति  ने  मंत्रालय  में  एक  स्वतंत्र  कक्ष  की  स्थापना  की  सिफारिश  1982  में  की  थी  ।

 तदनुसार  मंत्रालय  में  एक  स्वतन्त्र  कक्ष  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 डाक-तार  निदेशालय  में  22.7.1980  को  एक  कक्ष  की  स्थापना  की  गई  है  भोर  इस  कक्ष

 में  तीन  पूर्णकालिक  att  सात  अंशकालिक  अधिकारी  कांत  हैं  ।

 गृह  मंत्रालय  के  geal  के  अनुसार  प्रत्येक  परिमण्डल  में  ऐसे  कक्षों  की  स्थापना  की

 रत  नहीं  है  ।  फिर  उन  आदेशों  के  अनुसार  मंत्रालय  डाक-तार  निदेशालय  और

 तार  के  परिमण्डल  कार्यालयों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  हित

 संरक्षण  के  लिए  सहायक  कर्मचारियों  के  साथ  साथ  सम्पर्क  afantfat  की  नियुक्तियां  की  गई  हैं  ।

 नई  दिल्लो  नगर  पालिका  शौर  fact  नगर  निगम  के  बीच

 नई  दिल्लो  भर  दक्षिण  दिल्‍ली  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्रों  क  विषय  में  arat  विवाद

 8608  थी  के ०  ए०  राजन  :  क्या  न्याय  घोर  कंपनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की

 करेंगे

 क्या  नई  दिल्‍ली  और  दक्षिण  दिल्ली  dada  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  श्रन्तगंत  arr  वाले

 क्षेत्रों  के  संबन्ध  में  कोई  विवाद  है  ;

 (a)  यदि  बंतो  विवाद  के  प्रशन  गया  हैं

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पत्रिका  के  नोटिस  बीड  पर  दिखाए  गए  मानचित्र  में  दिखाई

 गई  और  dare  किए  गए  कुछ  अन्य  मानचित्रों  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  सोमा  शिकन-भीरत

 @  और

 यदि  तो  भारतीय  सर्वेक्षण  के  मानचित्र  के  अनुसार  सही  स्थिति  कया  है
 ?

 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :
 भर  निर्वाचन  आयोग  को  दिल्‍ली  और  ली  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों

 की  सीमाओं  के  बारे  जो  संसदीय  और  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  परिसीमन  1976  में

 वर्णित  विवाद  होने  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  आयोग  को  फरवरी  1983  को

 हुए  साधारण  निर्वाचनों  में  दिल्‍ली  के  सं०  2  लक्ष्मीबाई  नगर  महानगर ,  परिषद्‌  निर्वाचन  क्षेत्र

 से  निर्वाचन  लड़  रहे  एक  अभ्यर्थी  से  13  1983  को  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जो  नई
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 दिल्‍ली  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कुल  क्षेत्रों  के  अस्पताल  के  पश्चिम  की  और  का  क्षेत्र

 तथा  रग्बी  सरोजिनी  नगर  से  रिंग  रोड  के  दक्षिण  की  ओर  का  जो  उसके  अनुसार  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  सीमित  की  सीमा  से  बाहर  के  क्षेत्र  मतदाताओं  के  नाम  गलत  सम्मिलित

 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  था  ।

 :  नई  दि  नगर  पालिका  समिति  ने  सुचित  किया  है  कि  उसने  संप्रदान

 शादी  के  लिए  कोई  प्राधिकृत  नक्शा  जारी  नही  किया  है  भर  भारतीय  सर्वेक्षण  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्रों  की  सीमाओं  का  सर्वेक्षण  नहीं  करता  है  ale  इसलिए  ये  उनके  नक्शों  में  दलित  नहीं

 की  जाती  ।  भारतीय  सर्वेक्षण  के  ग्रनुसारਂ  भारतीय  सर्वेक्षण  द्वारा  दल्ली  मागं

 दोक  पहला  1978  उनके  द्वारा  सर्वेक्षण  ओर  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  समिति  के

 अधिकारियों  द्वारा  अधिप्रमाणित  दिल्ली  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  नगर  पालिका  सीमाएं  ena

 करता  है  a7  निर्वाचन  दिल्‍ली  ने  मी  सुचित  किया  है  कि  निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण  आफिसर

 नई  दिल्‍ली  संप्रदाय  निर्वाचन  क्षेत्र  द्वारा  इस  विषय  में  विनिश्चय  किए  जाने  के  पूर्वे  नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  afafa  से  मी  स्थिति  स्पष्ट  करा  ली  गई  थी  भर  समिति  द्वारा  दी  गई  जानकारी

 के  आधार  पर  विवादग्रस्त  क्षेत्र  नई  दिल्‍ली  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अंतगर्त  आता  है  नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  समिति  ने  यह  भी  बताया  है  कि  वह  प्रश्नगत  क्षेत्र  में  जल  प्रदाय  alt  विद्युत

 बनाए  रखती  उस  क्षेत्र  में  विद्यमान  भवनों  की  बाबत  ग्रह  कर  मी  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 समिति  द्वारा  बसुल  किया  जां  रहा  है  और  नए  निर्माण  के  लिए  भवन-रेखांश  att  aa  में

 घन  और  और  परिवर्तन  भी  नई  दि लो  नगर  पत्रिका  समिति  द्वारा  मंजूर  किए  जाते  हैं  ।

 समाचारों  का  हिन्दी  में  प्रसारण

 8609.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  wr  सूचना  शोर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  कारण  है  कि  हिन्दी  में  समाचार-प्रसारण  के  समय  भावाज  स्वर  स्थिर  नहीं

 रहता  यह  बार-बार  घटता-बढ़ता
 रहता

 है  जिससे  समाचार  के  सुनने  में  कष्ट  होता

 कौर

 उक्त  कार्यक्रमों  में  सुधार  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 सूचना  मौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  (#)  सम्भवतया  माननीय  सदस्य  शाट  वेव  पर  प्रसारित  होने  वाले  समाचार

 बुलेटिनों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  रेडियों  सिगनल  को  बॉक्सिंग  और  विनिंग

 तकनीकी  भाषा  में  मैदान  कहा  जाता  कभी  कभी  शॉट  वेव  प्राणों  को

 हवायें  विशेषता  होती  यह  आयनमंडल  में  प्राकृतिक  व्यवधानों  के  कारण  होता  है  ।

 आकाशवाणी  ने  इनसेट  1-a}  के  माध्यम  से  सभी  केन्द्रों  की  नेटवर्किंग  करने  at

 योजना  पहले  ही  तयार  कर  ली  है  ।  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  नेटवर्किंग  करने  की  योजना

 faa  हो  जाने  पर  समाचार  बुलेटिनों  सहित  इस  प्रकार  के  प्रसारणों  का  आकाशवाणी  के  अन्य

 केन्द्रों  द्वारा  उपग्रह  के  माध्यम  से  संग्रहण  किया  जा  सकता  है  जो  इस्तक्ष  प  मक्तल  होगा  ।
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 सरकारी  और  गर-सरकारी  क्षेत्र  से  बिजली  का  उत्पादन

 8610.  थो  मूलचन्द  डागा  :  क्यां  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 देश  में  इस  समय  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ga  कितनी  बिजली  उत्पादन

 इकाइयां  हैं  तथा  उनके  द्वारा  1981-82  और  1983  के  प्रत्येक  ag,  कितनी

 बिजली  पैदा  की

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  तुलना  में  गेर-सरकारी  क्षत्र

 को  बिजली  उत्पादन  क्षमता  अधिक  और

 यदि  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  बिजली  का
 उत्पादन

 करने  की

 अनुमति  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दावर  fag)  :  इस  समय  सार्वजनिक  क्षत्र

 की  142  और  निजी  क्षत्र  की  6  विद्युत  उत्पादन  यूनिटें  हैं  ag  1981-82  तथा  1983

 में  सावंजनिक  क्षत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  केन्द्र  द्वारा  उत्पादित  की  गई

 विद्य/त्त  की  मात्रा  क्रमशः  उपाबंध  1  तथा  2  में  दी  गई  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  वाया  एक  6485/83]

 नहीं  ।  निजी  क्षेत्र  को  faa  उत्पादन  क्षमता  1429  मेगावाट  है  ।  जिसमें

 1153  मेगावाट  ताप  विद्युत  तथा  276  मेगावाट  जल  विद्युत  है  ।  सार्वजनिक  यूनिटों  की  fara

 उत्पादन  क्षमता  32536  मेगावाट  है  जिसमें  19377  मेगा०  ताप  860  मेगा०  न्यूक्लिक

 तथा  12299  मेगा०  जल  विद्युत  शामिल  है  ।

 निजी  क्षत्र  को  विद्यमान  उत्पादन  यूनिटें  विद्य/त  का  उत्पादन  कर  रही  हैं

 मे  ०  फाइनल  एण्ड  ग्लैक्सो  द्वारा  औषध  फीस  सेशन्स  तयार  किया  जाना

 8611.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  क्या  रसायन  भोर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अधिसूचना  सभ  एच०  111
 दिनांक  27  1969 के

 अंतगर्त  म०७  फीचर  एण्ड  waar  द्वारा  कितने  किस्म  के  फामू लेदन्स  पतवार  किये  जा  रहे

 प्रत्येक  मिश्रण  में  क्या-क्या  सक्रिय  संघटक  भर  उन्हें  आयात  किया  गया  है  अथवा  वे

 स्वदेशी  है  प्रौढ़  उनके  उत्पाद  कब  से  तैयार  किये  जा  रहे

 क्या  इन  कम्पनियों  द्वारा  कोई
 मामू  सेशन

 क्षमता  से  अधिक  बनाया  जाता  है  और

 यदि  तो  दिनांक  27  मई  1969  की  अधिसूचना  का  करने  के  कारण  सरकार  ने

 इन  कम्पनियाँ  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  उक्त  बासु  सेशन्स
 से  निर्मित  अधिकांश  बल्क  भ्रौषधियां  इन  दोनों  कम्पनियों

 द्वारा  स्वयं  उत्पादित  की  गई  है  अथवा  वे  उनकी  खरीद  किसी  अन्य  स्रोत  से  करती  और  यदि

 gi,  वो  इन  स्त्रोतों  का  ब्यौरा  क्या  भोर
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 का  ie

 उक्त  ध्रघिसूच ना  कब  वापिस  ली  गई  थी  भोर  इस  mae  को  वापिस  लेने  के

 भादेश  किसने  जारी  किये  थे  झोर  आई०  (Sto  एण्ड०  ary  अधिनियम  के  किन  उपबन्धों  के

 भसीन  उसे  जारी  किया  गया  था  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मन्त्री  बसंत  :  से  उल्लिखित  1969  की  छूट
 देने  वाली  भ्रषिसूचना  को  समाप्त  करने  पर  Fo  फाइनल  ने  एक  सद  के  लिए  ato  Mo  do

 लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  किया  है  :--

 मद  का  ATH  संघटक उत्पादन  YS  करने  स्त्रोत

 की  तिथि
 a

 एमिबायटिक  1570  भाक्सीटेट्रासापक्लिन  स्वयं का

 कपल्स  कलोरोव्विन  फास्फेट  सारणी कृत

 डाइओडीहाइडोक्सी

 कि विनो लीन  स्वदेशी

 आवेदन  रद  कर  दिया  गया  मद  को  अनाधिकृत  माना  गया  अनधिकृत

 उत्पादन  के  ऐसे  मामलों  पर  सामान्य  नीति  facta  लिए  जाने  पर  बया  कार्यवाही  की  जाएगी

 इसी  THIT  Ho  ग्लैक्सो  ने  134  श्रौषधघ  काम  पेशनों  के  लिए  सी०  भो०  बी०  लाइसेंस

 हेतु  आवेदन  किया  ।  aren  पर  कार्यवाही  अंतिम  चरण  में  इसके  विवरण  आवेदन  पत्र

 के  मस्ती  रूप  ने  निपटान  पर  ही  दर्शाए  जा  सकते  हैं  ।  सी०  alo  बी ०  लाइसेंस  के  लिए  पात्र  न

 पाई  गई  मद  अनाधिकृत  मानी  जाएगी  और  उन्हें  सामान्य  निर्णय  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।

 (3)  समापन  अधिसूचना  औद्योगिक  विकास  विभाग  उद्योग  एवं  विनियमन )

 अधिनियम  के  qatar  30  space  1978  को  जारी  की  गई  थी  ।

 भाषा  फार्मो  के  आवेदन  पतों  का  ब्योरा

 8612.  श्री  शमिनुद्दीन  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ४

 (=)  विशेषकर  मन  एण्ड  बेकर  साइनेमाइड  तथा  द्वारा

 पंजीकरण
 प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  करने  से  प्रस्तुत  उनके  आवेदन  पत्रों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  ने  पहले  अनुदेश  जारी  किये  थे  कि  आवेदकों  द्वारा

 ए  तथा  बी  प्रपत्रों  में  निर्दिष्ट  उत्पाद  पंजीकरण  प्रमाणपत्रों  के  अंतगर्त  भा  जायेंगे  मौर

 अब  तक  कच्चा  माल  किस  मार  पर  दिये  गये  है  और  यह  किस  प्रकार  सुनिश्चित

 किया  गया  है  कि  ये  एकक  पंजीकरण  प्रमाण-पत्रों  के  बढाने  नये  उत्पादन  ET  न  करने

 पायें ?

 रसायन  शौर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  ।  चू  कि  पंजीकरण  का  मामला

 औद्योगिक  और  अधिनियम  के  att  1952  में  प्रारम्भ  किया  गया
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 कम्पगियों  दारा  अपने  आवेदन  पत्र  पत्रों  में  प्रस्तुत  किए  गए  sit  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से

 एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हां  1952  में  अनुदेश  जारी  किए  गए  थे  कि  पंजीकरण  प्रमाणपत्रों  में  केवल

 उन्हीं  vel  का  उल्लेख  किया  जाएगा  जिनका  उत्पादन  किया  जा  रहा  था  और  औद्योगिक

 कौर  अधिनियम  की  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  जिनके  लिए  आवेदन  किया  गया  था  ।

 सारणीबद्ध  कच्चे  मालों  की  जिसका  नियन्त्रण  ag  की  वितरण  नीति  द्वारा

 किया  जाता  लाइसेंस/पंजीकरण  पत्रों  में
 दी

 गई
 फीस  सेशन

 क्षमताओं  के  आघार  पर
 ओर  जहां

 ऐसे  आंकड़े  उपलब्  aval  है  वहां  विगत  में  खत  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 फिल्म  एडिड  रों/सा  उन्  रिकार्डिस्ट  आदि  के  रूप  में  विशेषज्ञता

 प्राप्त  स्टाफ  ध्रारटिस्टों  की  पदोन्नति

 8613.  थ्रो  राजेश  कुमार  fag:  क्या  सुचना  झोर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरदर्शन  में  फिल्म  arses  मेकप

 कम  श्रनाउनसें  आदि  के  रूप  विशेषज्ञता  श्रेणी  के  कुछ  स्टाफ  आर्टिस्टों  पर  1973

 में  प्रोड्यूसर  ग्रेड  दो  के  रूप  विभागीय  पदोन्नति  पदोन्नति/चयन  के  लिए  विचार  किया  गया

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  श्र  जियों  से  संबंधित  स्टाफ  जो  प्रोड्यूसर  ग्रेड-दो  के

 रूप  में  पदोन्नति  के  लिए  योग्य/अनुभव  प्राप्त  पर  अनुवर्ती  विभागीय  पदोस्नति/चयन  के  लिए

 विचार  नहीं  किया  गया  था  और  इस  प्रकार  उन्हें  पदोन्नति  के  लिए  तक  संगत  ओर  अधिकार  पूर्ण
 दाब  से  वंचित  कर  दिया  गया  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  है  ओर  उसके  परिणामस्वरूप

 प्रभावित  स्टाफ  भारटिस्टों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  ओर  इससे  मिक  के  शुल्क मान  वाले  दूरदर्शन  के  30  स्टाफ

 जो  12  श्रेणियों  के  थें  और  जिन्होंने  पांच  वर्ष  या  इससे  अधिक  की  सेवा  पुरी  कर  ली

 के  बारे  सीघे  भर्ती  के  लिए  1973  में  विज्ञापित  प्रोड्यूसर  के  कुछ  खाली

 पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  विवार  किया  गया  था  और  cant  इन्टरव्यू  लिया  गया  था  |  इनमें  a;

 छः  स्टाफ  आर्टिस्टों  का  चयन  किया  गया  था  |

 प्रोड्यूसर  के  पदों  बाद  में  1979  में  निर्धारित  किए  गए  भर्ती  नियमों
 के  पदोन्नति  द्वारा  और  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरा  जा  रहा  अरक  सेवा  रखने  वालें

 व्यक्तियों  के  बारे  में  पदोन्नति  के  लिए  विचार  जाता है  और  निर्धारित  श्रोताओं  को  प्रा
 करने  वाले  भी  सीधी  भर्ती  वाली  रिक्तियों  के  लिए  आवेदन  कर  सकते

 डी०  एम०  ato  के  निर्माण
 के  लिए  लाइसेंस शुदा  क्षमता

 8614.  श्री  कार  एन०  राकेश
 ;

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 Seotor  दे  Fan  पार्टीन्तिर VETTE:  ज  aN  MUG  ह  ला  Tacs ब् प पानचइ ह  -  ar/eatica  क्षमता डी०  UHo  टी०  के

 क्या

 देश  में  मोनो  इमालीन  ग्लाइकोल  के  उत्पादक  कौन

 एम८  fo  जी०  के  लिए  उनकी  स्थापित/लाइसेंसशुदा  क्षमताएं  क्या
 और

 क्यां  डी०  एम०  ao  को  और  लाइसेंस  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शकर  :  (*)

 डी०  एम०  टी ०  के  निर्माण  के  लिए  इकाई-वार  क्षमताएं  निम्न  प्रकार  हैं

 क्रम  स०  पार्टी  का  नाम  लाइससीकृत  क्षमता  स्थापित  क्षमता

 सि
 2
 टन  Iafaaeg

 )

 1.  बाम्बे  डायलग  एण्ड  Saptesfor  a.  लि  60,000

 2.  बाँगाईगाँव  रिफाइनरी  we  पेट्रोके  मिल्ल्त

 लिमिटेड  35,000

 इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  30,000  30,000

 4.  सिथेटिवस  लाव 4,000

 ate  के  निर्माण  के  लिए  इकाईवार  क्षमताएं  निम्न  प्रकार हैं

 _  —ee
 क्रम  पार्टी  का  नाम  लाइसेंसी कृत  क्षमता  स्थापित  क्षमता

 टन प्र  fa
 ति वर्ष

 )

 1.  नेशनल  आर्ग  निक  के  मीजल्स  10,000  10,000

 20,000 2.  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार्पोरेशन  20,000

 इसके  25,000  टन  प्रति  वर्ष  के  निर्माण  के  लिए  पश्चिम

 बंगाल  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कार्पोरेशन  को  आद्य-पत्र  जारी  किया  गया  है  ।

 (a)  fasta  यथा-समय  लिया  जायेगा

 कारीगरों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  के  लिए  गांधी  शान्ति

 प्रतिष्ठान  को  दी  गयो  धनराशि

 8615.  थ्री  fra  सोरेन  :  ear  aq  कौर  gaata  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  -  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अपरेटिसिसिक
 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लि

 धनराशि  मंजूर  को  है  ;

 एएक  स्वयंसेवी  संगठन  गांधी
 शान्ति

 प्रतिष्ठान  के  लिए  कुछ
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 यदि  हां  तो  की  गयी  धन  राशि  का  ब्यौरा  क्या  2  गौर  इस  योजना केਂ  अंतगंतਂ

 1979  से  1982  तक  स्थापित  कए  गए  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  प्रशिक्षण  योजना  के  अंतगर्त  कितने  आदिवासियों  को  शामिल  किया  गया

 धम  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न हो  नहीं  उठता

 अष्टाचार/प्रनुचित  लाभ  कमाने  के  मामले

 8616.  थ्रो  आरएन  क्या  रसायन  हावरा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 1983  से  1983  तक  उनके  मंत्रालय  में  अष्टाचार/अनुचित  लाभ

 कमाने  के  कितने  मामले  पकड़े

 अ्रष्टाचार/अनुचित  लाभ  कमाने  के  कुल  मामलों  में  से  कितने  ब्राह्मी  व्यक्तियों  द्वारा

 सुचित  किए  गए  और  कितने  उनके  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  पकड़े  ,*

 कितने  व्यक्तियों  को  सजा  दी  गई  और  उन्हें  किस  प्रकार  की  कौर  कितनी  सजा  दी

 गई  ote  जांच  के  आधीन  कितने  मामले  लम्बित  पढ़े  और

 भ्रष्टाचार  उन्मूलन  के  लिए  भविष्य  में
 उठाये

 जाने  वाले  निवारक  कदम  क्या

 साधन  और  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  कोई  नहीं  ।

 से  प्रदान हो  नहीं  उठते
 ।

 यो लिय स्टर  फिल्म  के  निर्माण  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करना

 8617"  श्री  भार०  एन०  राकेश  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 वे
 यूनिटें  कौनसी  जिन्हें  पोस्टर  फिल्म  के  निर्माण  के  लिए  | areaa/

 झबिया-पत्र  जारी  किये  गये  हैं  और  प्रत्येक  यूनिट  की  स्थान  और  अनुमानित  लागत  क्या

 कौर

 क्या  सरकार  इस  मद  की  भारी  माँग  को  दृष्टि  से  फिल्म  के  लिए

 भोर  लाइसेंस  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 ऊर्जो  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  mat  शंकर  मिश्र
 (5)

 और

 पोलियस्टर  fae  के  निर्माण  के  लिए  जिन  एककों  को  औद्योगिक  लाइसेंस/आशय-पत्र  जारी

 किये  गये  के  विवरण  निम्न  प्रकार  हैं  :
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 डिगा

 क्रॉस  एकक  के  नाम  क्षमता  स्थान  सुरक्षित

 प्रति  ag  में  सम्पत्तियों  पर

 अनुमानित

 विवाद  जेसा

 कि  उनके

 भावोदय-फलों

 पर  दिखाये  गये

 हैं  सपये/करो ड़
 10  न

 गरारे  प्लास्टिक्स  एण्ड  1500
 औरंगाबाद

 9.95

 पौलियस्टर  लि०

 प्रदेश  इण्डस्ट्राइल  एण्ड  2000  गजाला  737

 इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन

 माफ  यु ०  पी०  लि०

 3  पालिलैंसिता  1000  27 जिला  waza.  .

 प्राइवेट  लि  पुर

 aga दिल
 क्षमता  इस  समय  पर्याप्त  मानी  गई  है  ।

 बिना  बेध  लाइसेंस  के  रेडियो  तथा  टेलीविजन  az

 8618.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :

 श्री  Fo  मानना

 श्री  अजन  सेठी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 काफी  बड़ी  संख्या  में  बिना  उचित  लाइसेंस  के  रेश्यो  तथा

 टेलीविजन  सेट  चल  रहे

 (a)  यदि  तो  देश  में  विशेषकर  दिल्ली  में  चल  रहे  लाइसेंस  के  रेडियो  और

 टेलीविजन  सेटों  की  कितनी  संख्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  में  बिना  लाइसेंस  रेडियो  और  टेलीविजन  सेट  के

 स्वामियों  से  वर्ष-वार  कितनी  राशि  वसूल  की

 (a)  उचित  लाइसेंस  के  चल  रहे  सभी  रेडियो
 टेलीविजन  सेटों  का  पता  लगाने  के

 लिए  क्या  उपाय  किए  गए  भोर

 क्या  बिना  लाइसेंस  के  रेडियो  और  टेलीविजन  सेटों  के  स्वामियों  के  विरुद्ध  जुर्माने
 के  अलावा  aa  कोई  कायंवाही  भी  की  जा  सकती है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या है  ?
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 संचार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विजय  एन०  :  जी  नहीं  t

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ay

 ee  ee  ees
 वसूल  की  गई  रकम  रु०

 1980  4.82

 1981  8.07

 1982  “11.20

 विभाग  के  पास  समूचे  में  एक  कारगर  भ्रपवंचन  रोधी  प्रणाली  है  नियमित

 क्षणों  के  अलावा  बगर  लाइसेंस  वाले  सेटों  का  पता  लगाने  के  लिए  चोरी  विरोधी  अभियान  भी

 चलाए  जाते  हैं  t

 (=)  बिना  लाइसेंस  वाले  सेटों  के  स्वामी  जब  निर्घारित  श्रवषि  के  भीतर  मुल्क  तथा

 जुर्माना  जमा  नहीं  कराते  तो  उनके  विरुद्ध  न्यायालय  में  भारतीय  तार  अधिनियम  1885  तथा

 भारतीय  वायरलैस  टेलीग्राफी  अधिनियम  1933  के  अधीन  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ~~

 धम  के  2500  बम  के  नए  संस्करण  का  प्रकाशन

 8619.  नौ  नारायण  चन्द  परिसर  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री
 यह

 बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भ
 क्या  प्रकाशन  विभाग  द्वार  प्रकाशित  एक  पुस्तक  घर्म  के  2500  बहुत

 कम  उपलब्ध  है  भर  सरकार  को  इसके  नये  संस्करण  के  प्रकाशन  को  मांग  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  पुस्तक  का  नया  संस्करण  कब  तक  प्रकाशित  किया  और

 यदि  तो  इस  समय  sara  विभाग  के  भण्डार  में  पुस्तक  की  कितनी  प्रतियां

 हैं  भर  यदि  यह  सभी  प्रतियाँ  बिक  गई  हों  तो  एक  नया  संस्करण  कब  तक  प्रकाशित  किया

 जाएगा  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्री

 :  से  के  2500  agਂ  नामक  पुस्तक  का  प्रकाशन  1956

 में  10,200  प्रतियों  के  प्रिंट  भीतर  के  साथ  किया  गया  था  ।  दो  दशकों  से  अधिक  समय में

 8,000  प्रतियां  बिकी  थी  बिना  बिकी  दोष  प्रतियों  का  निपटान  उनका  पुस्तकालयों
 शक्षणिक  इत्यादि  को  निःशुल्क  वितरण  करके  किया  गया  था  ।  इस  पुस्तक के  लिए

 पुस्तक  व्यापार  शेक्षणिक  संस्थाओं  से  कोई  मांग  नहीं  है  और  इस  पुस्तक  का  पुनर्मुद्रण  नया

 करण  प्रकाशित  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 निम्न  स्तर  वाले  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  डिवयोजत
 और

 पोस्टल  डिमोन  का  सजन

 8620.  प्रो ०  नारायण  चंद  पराशर  :  कया
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  पिछले  पांच  वर्षों  में  देश  में  किसी  दूर  संचार  डाक/मंडलों  में  सम्बद्ध  क्षेत्र  की

 विशेष  स्थितियों  भौर  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  adara  डिवीजनों  का  विभाजन  कर  के  किन्नरी
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 निम्न  स्तर  वाले  टेलीग्राफ  इंजीनिर्यारग  डिवीजनों  सब  डिबीननों  और  qtr  डिवीजनों  का

 सुजन  किया  गया

 यदि  gt,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  प्रत्येक  मामले  में  उनके  सृजन  की  तिथि

 बया  कौर

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  ag  1983  के  दौरान  देश  में  दूर-संचार  और  डाक  तंत्र

 के  विस्तार  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  ऐसे  और  डिवीजनों  सब  डिवीजनों  को  बनाने  के  लिए

 लम्बित  मामलों  को  शीघ्र  स्वीकृत  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  विजय  एन०  :  तार

 जी  नहीं  ।

 डाक

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  मौजुदा  डाक  डिवीजनों  का  द्विशाखन  करके  निम्न  स्तर

 वाले  केवल  तीन  डाक  डिवीजनों  का  सुजन  किया  गया  है  ।

 तार

 प्रदान  ही  नदीं  उठता  ।

 डाक

 इन  डिवीजनों  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  c—

 डिवीजन  at  नाम
 ee  सर्किल

 का  नाम  मंजूरी  की  तारीख

 अंडमान  भोर  निकोबार  पश्चिम  बंगाल  19-4-1979

 द्वीपसमूह

 चम्बा  उत्तर  पश्चिम  19-6-1979

 लद्दाख  जम्मू  कौर  कश्मीर  19-4.1979

 ऐसा  कोई  मामला  लम्बित  नहीं

 वर्ष  1979  में  वित्त  मन्त्रालय  ने  ऐसे  पदों  के  सूजन  पर  पाबन्दी  लगा  दी  जो

 स्वीकृत  मानदंडों  के  अन्तगंत  नहों  आते  वर्ष  1980  में  डाक  डिवीजनों

 के  सुजन  के  लिए  मानदण्डों  को  उस  समय  और  अधिक  उदार  बनाया  गया
 था  जब  डाक  डिवीजन  का  भरत  कार्यभार  2.9  cage  के  स्थान  पर  2.6

 प्वाइन्ट  हो  जाने  पर  डाक  डिवीजन  के  द्विशाखन  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।
 किसी  त्रिदोष  क्षेत्र  में  डाक  डिवीजनों  के  सृजन  के  लिए  इन  मानकों  में  फिर
 अधिक  ढील  देने  की  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 प्रामोण  क्षेत्रों  में  दूर  dare  तथा  डाक  सुविधाओं  का  विकास

 8621.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  के  प्रावधान  के  लाचार  पर  पांच  वे  पहले  Fo  डी०

 flo  ato  का  दर्जा  बढ़ाकर  ई०  डी०  एस०  alo  किया  जाता  था  ताकि  जनता  को  अधिक  लम्बे

 समय  तक  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  की  सुविधा  प्राप्त  हो

 यदि  तो  इस  प्रणाली  के  शुरू  किए  जाने  के  बाद  कितने  Fo  डी०  बी०  ato  का

 दर्जा  बढ़ाकर  किया  गया  2;

 क्या  सरकार  ने  यह  व्यवस्था  बन्द  कर  दी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  दूर  संचार  तथा  डाक  सुविधाओं  के  विरासत  को  आघात  पहुँचा  है  ;

 (7)  यदि  तो  ई०  डो०  बी०  sito  का  दर्जा  बढ़ाकर  डी०  एस०  को  न  करने  का

 निर्णय  किस  तारीख  को  विया  गया  था  ओर  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  fae  को  बदलने  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लम्बे  समय

 तक  डाक-तार  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  पहले  की  तरह  दर्जा  बनाने  की  अनुमति  देने  का  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन ०  पाटिल  :  ऐसे  अतिरिक्त  विभागीय

 शाखा  डाक-घर  जिनमें  सार्वजनिक  टेलीफोन  की  व्यवस्था  मौजद  है  अतिरिक्त  विभागीय

 डाकघर  के  बतौर  दर्जा  बढ़ाने  के  आदेश  17-7-78  से  3-3-81  की  अवधि  के  दौरान  प्रचलन  में

 थे  ।  हलांकि  यह  कायें  अधिक  कायें  घंटों  से  संबंधित  नहीं  था  क्योंकि  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  की

 सुविधा  वाले  अतिरिक्त  विभागीय  दाखा  डाकघरों  ओर  अतिरिकत  विभागीय  उप  डाकघरों  को

 प्रतिदिन
 पांच  घंटे  ही  काय  करना

 होता  है  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  सार्वजनिक  टेलीफोन घर  सुविधा  बाले  11207  अतिरिक्त

 विभागीय  शाखा  डाकघरों  को  अतिरिक्त  विभागीय  उप  डाकघर  बना  दिया  गया  था  ॥

 इस  प्रकार  दर्जा  बढ़ाने  की  प्रक्रिया  रोक  दी  गई  है  ।  फिर  यह  कहना  ठीक  नहीं

 है  कि  इस  निर्णय  के  फलस्वरूप  ग्रामीण  दोनों  में  दूर  संचार  एवं  डाक  सुविधाओं  के  विकास  कायें

 में  रुकावट  आई  है  ।  वार्षिक  योजनाओं  में  प्रत् ता बिक  विकास  कार्यक्रमों  पर  यथोचित  कार्रवाई

 को  जा  रही  है  ।

 प्रतिष्ठित  विभागीय  शाखा  डाकघरों  का  अतिरिक्त  विभागीय  उप  डाकघरों  के

 बतौर  दर्जा  बढ़ाने  को  रोकने  के  आदेश  4-3-81  को  जारी  किए  गए  थे  ।  यह  आदेश  संबंधित

 नीति  की  व्यापक  पुनरीक्षा  करने  के  बाद  ही  जारी  किए  गए  थे  ।

 पुनरीक्षा  करने  पर  जो  बातें  सामने  उनको  देखते  हुए  यह  निर्णय  लिया  गया
 कि  जबकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक-तार  से  सबंधित  विकास  कार्य  जारी  अतिरिक्त  विभागीय

 शाखा  डाकघरों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  की  व्यवस्था  करके  उसका  दर्जा  बढ़ाने  की
 पहली  नीति

 को
 चालू  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 गर-कीर्तनी  कोयला  खनन  को  रोकथाम

 करें  ने  क 8622.  थी  के०  प्रधानी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  पोर  कि  :

 (a)  कपा  देना  में  कुछ  गू  र-कानूनी  कोयला  खानें  चल  रही  हैं  ;
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 _  विधि

 यदि  तो  ऐसी  गेर-कानूनी  खानें  कितनी  हैं  और  क्या  1980-81  की  संख्या

 से  तुलना  करते  समय  ag  संख्या  बढ़ी  भी  है  ;  गौर

 सरकार  ने  इन  गैर-कानूनी  खानों  को  रोकने  के  लिए  राज्यों  के  सहयोग  से  क्या  विशेष

 कार्यवाही
 की  है  ale  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  स्त्री  दलबीर  (5)  से  )
 कोयला  खान  (<rszrq HT j  अधिनियमों  को  1976  में  संशोधित  किया  गया  था  ।  इन  संबोध  नों

 के  उक्त  अधिनियमों  द्वारा  प्राधिकृत  व्यक्तियों  से  इतर  व्यक्तियों  को  भारत  में  किसी  भी

 रूप  में  कोयला  खनन  करने  से  रोक  दिया  गया  आर  लोहा  तथा  इस्पात  के  उत्पादन  में  संलग्न

 गैर-सरकारी  पार्टियों  को  छोड़कर  अन्य  सभी  गैर-सरकारी  पार्टियों  को  कोयला  निकालने  ar

 उसके  खनन  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  सभी  get  समाप्त  कर  दिए  गए  थे  ।  अधिनियमों  का  संशोधन

 भवेष  कोयला  खनन  को  एक  दण्डनीय  श्रीराम  बनाने  के  लिए  भी  किया  गया  था  ।  इस  अपराध

 के  लिए  तीन  ag  तक  की  सजा  और  रु०  जुर्माने  का  प्रावधान  किया  गया  |

 देश  में  कोयला  पट्टी  बहुत  विशाल  है  और  जब  कभी  कोयले  के  अवध  खनन  का  पता

 लगता  है  तो  कोयला  कंपनियां  कानून  ओर  व्यवस्था  लागू  करने  वाले  प्राधिकारियों  को  उस  की

 रिपोर्टे  कर  देती  हैं  ।  afafaaat  के  संशोधनों  के  कुछ  मामलों  में  न्यायालय  के  ध्रादेशों

 भाड़  में  कोयले  का  प्राधिकृत  खनन  हो  रहा  था  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक  11-4-80

 और  7-5-1980  के  अपने  निक्षेपों  में  अधिनियमों  के  इन  प्रावधानों  को  वैध  ठहराया  ।  इन  नीचे  याँ
 के  अवैध  कोयला  खनन  एक  बड़ी  सीमा  तक  रोक  लिया  है  ।  कभी-कभी  कुछ

 व्यक्ति  कानून  के  इन  प्रावधानों का  उल्लंघन  करते  हैं  और  कोयले  का  aia  खनन  करते

 कोयला  कम्पनियां  और  राज्य  सरकारें  ऐसे  अपराधियों  के  खिलाफ  समेकित  कारवाई  कर  रही

 राज्य  सरकारों  ने  जिला  प्राधिकारियों  को  पहले  यह  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  कि
 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  प्रावधानों  के  साथ  पठित  इन  अधिनियमों  के  अन्त  गीत  दण्डात्मक  झोर

 निवारक  कार्रवाई  की  जाए  ।  कोयला  कम्पनियों  को  भी  निदेश  दिए  हैं  ।  कि  कोयले  के  अवध

 खनन  का  जब  कभी  पता  चले  तो  संबद्ध  प्राधिकारियों  को  उसकी  रिपोर्ट  करें  ।  कोयला  कंपनियों

 के  सुरक्षा  स्टाफ  और  राज्य  सरकारें  दोनों  ही  इत  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  छापे  मारते  हैं  ।

 कर्मचारी  भविष्य  fafa  कम  वासियों  को  सेवा  स्थितियों  के  ढांचे  पर  कौर

 चन्द्र  समिति

 8623.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें
 ये

 fa :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  कर्मचारी  भविष्य  नीची  संगठन  में  नियोजित  wa

 नारियों  की  लेवा  शर्तों  के  ढांचे  पर  फकीर  चन्द्र  समिति  की  रिपोर्टे  प्राप्त  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  समिति की  कौन  सी  सिफारिश  सरकार  ने  स्वीकार  की  हैं  और  कौन  सी

 सिफारिशें  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  की  है  ;  और

 क्या यह  सच है  कि  संगठन  के  अधिकारी  समिति  द्वारा की  गई  वेतनमानों  के

 सरलीकरण  की  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  में  असाधारण  विलम्ब  से  हतोत्साहित  महसुस

 रहे
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 ee

 यम  ate  पुनर्वास  मन्त्री  वीरेन्द्र  :  हां

 (a)  जिन  सिफरिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और  जिन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 उनका  ब्यौरा  संलग्न  ओर  में  दिया  गया  है  ।

 [ weaTaT  में  रखे  गए  देखिए  संख्या  एल

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्तों  के  वेतनमानों  युक्तिसंगत  बनाने  संबंधी  इस

 समय  सरकार  के  विचारधीन  है  ।

 क़त्लो  में  मतदाताओं  को  पहचान  पत्र  जारी  करना

 8624.  sit  राम  प्रसाद  झ्रहिरवार  क्या  न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  s

 क्या  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  मांगों  में  मतदाताओं  को  पहचान-पत्न  जारी  करने  का  कोई

 श्राप वसन  दिया  गया  था  ;  यदि  तो  कब  ;

 भगवान  को  किसी  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है  ;  भर

 (7)  क्या  अन्य  क्षत्रों  के  मतदाताओं  को  भी  यह  सुविधा  देने  की  कोई  योजना  है  ?  4

 न्याय  धौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  गुलाम  नवी  :

 से  26  1982  को  राज्य  सभा  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  222  में  पूछे  जाने  वाले

 अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  यह  बताया  था  कि  दिल्ली  में  फोटो  लगे  पहचान-पत्रों  की  स्कीम

 का  कार्यान्वयन  ag  समाप्त  होने  से  पूरे  आरम्भ  कर  दिया  जाएगा  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  इस

 स्कीम  को  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  एक  संसदीय  निर्वाचन  क्षत्र  data  सदर  संसदीय

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  परीक्षण  के  रूप  में  आरम्भ  करने  का  निश्चय  किया  और  मुख्य  निर्वाचन

 दिल्‍ली  को  आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिए  ताकि  वह  इस  कार्य  को  प्रारम्भ  करके

 उसे  दिल्‍ली  महानगर  परिषद  के  लिए  साधारण  निर्वाचन  कराए  जाने  से  पूर्व॑  पूरा  कर  सक े॥

 किन्तु  आयोग  ने  बाद  में  सुचित  किया  कि  उसने  सोचा  कि  स्कीम  के  कार्यकरण  का  उन  राज्यों

 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जहां  यड़  sated  गई  वस्तुपरक  मुल्यांकन  करना  और  उस

 स्कीम  का  विस्तार  अन्य  क्षत्रों  में  करने  के  setae  विचार  करने  से  पुर्व  उपयुक्त  मुल्यांकन

 करना  समीचीन  होगा  ।  अब  निर्वाचन  आयोग  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  मुख्य  निर्वाचन  नामावलियों

 का  चालू  गहन  पुनरीक्षण  होते  सदर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र
 के  मतदाताओं  को

 फोटो  लगे  पहचान  पत्र  दिए  जाने  की  स्कीम  आरम्भ  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  की

 जाए

 इलेक्ट्रॉनिक  मतदान  मशीन  प्रयोग  से  बचत

 8625.  थ्री  राम  प्रवाद  अहिरवार  :

 थ्रो ०  पी०  Ho  कुरियन  :  क्या  sara  भगा ort र  Py
 at  का  ये  मंत्री  ae  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्री नया  न  द्वारा  मतदान  करने  से  खच  में  बचत  होती
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 -_-_eoOoOoOoOoo  एएस  Se

 य
 तो  लोक  सभा  के  के  लिए  दिल्‍ली  निर्वाचन  क्षेत्र  vat  अभ्यर्थियों

 की  संख्या  काफी  अधिक  होती  लगभग  कितनी  बचत  होगी

 क्या  इस  प्रणाली  से  अवैध  मतों  या  पुन गंग ना  संभावनाएं  भी  समाप्त  हो  जातों

 हैं  ;  और

 इस  प्रणाली  को  अपनाने  से  अन्य  क्या-क्या  लाभ  मिलने  की  संभावना  है
 ?

 fafa,  era  झोर  कम्पनी  काय  मालय  में  उपमंत्री  गुलाम  नबी  :  (*)

 निर्वाचन  आयोग  ने  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनों  से  निर्वाचन  किए

 जाने  की  लागत  प्राक् कलित  नहीं  की  है  ।  इस  प्रथम  मतदान  की  परंपरागत  रीति  को

 तुलना में  तत् संव घी  बचत  के  बारे  में  वास्तविक  ब्यौरा  gare  करना  कठिन  है  |

 निर्वाचन  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  इलेक्ट्रानिक  मतदान  प्रणाली  द्वारा

 मतदान  से  अवध  मतों  की  या  पुनर्गणना  की  संभावनाएं  भी  समाप्त  हो  जाएंगी  |

 निर्वाचन  आयोग  के  यदि  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनों  का  प्रयोग  किया

 जाता  है  तो  ह  ate  श्रुति  दोनों  व्ययों  विशेष  रूप  से  निम्नलिखित  के  बारे  में  बहुत  अधिक

 बचत  अर्थात  मतपत्रों  के  प्रयोग  से  अभिव्यक्ति  मिल  मतदान  कार्मिकों  और  यानों

 में  कमी  शीघ्र  मतदान  मतों  की  गणना  और  परिणामों  की  घोषणा  करने  के  लिए

 प्रपेक्षित  समय  में  कमी  होगी  और  मतपेटियों  का  प्रयोग  समाप्त  हो  आदि  ।

 जालन्धर  आकाशवाणी  से  स्वन  मन्दिर  के  दाऊद  कोतले  का  श्रवारण

 8626.  थी  चिरजी  लाल  शर्मा  :  क्या  सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भा कारा वाणी  के  जालन्धर  स्टेशन  से  cat  मन्दिर  अमृतसर  के  शब्द  दोतीन  के

 प्रसारण  के  लिए  सभी  आवश्यक  टेक्नीकल  व्यवस्था  पुरी  कर  ली  गई  और

 (a)  यदि  तो  यह  प्रसारण  कब  से  शुरू  किया  जायेगा

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में तथा  dada  कायें  विभाग  में  उपमंत्री

 हां

 (a)  समय  भोर  अवधि  के  बारे  में  निर्णय  हो  जाने के  बाद  रिले  शरू हो  जाएगा ॥

 पाल घाट  टंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  लिए  ठेका

 8627.  sit  बी०  ao  देसाई :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  पाल घाट  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  लिए  फ़ांसी  कम्पनी

 को  ठेका  न  देने  के  बारे  में  फैसला  किया  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  पाल घाट  यूनिटों  के  बारे  में  फैसला  करने  में  दिलम्ब  होने  के

 कारण  डाक-तार  विभाग  के  एस०  टी०  टी ०  कार्यक्रम  को  वास्तव  में  आधात  पहुंचा
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 डाक-तार  विभाग  के  अनुसार  एस०  टी०  ह  लाइनों  का  आयात  कब  तक  शुरू

 हो  जाना  चाहिये  था ;

 यदि  तो  क्या  अभी  तक  इस  बारे  में  कोई  संकेत  नहीं  मिले  है  कि  ठेके  को  दिये

 जाने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  फैसला  कब  तक  किया  जायेगा  ;  और

 अन्तिम  फैसला  करने  के  बारे  में  विलम्ब  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विजय  एन०  परियोजना  का  ठेका

 देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 जो  नहीं  ।

 कौर  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  द्वारा  विश्व  स्तर  पर  आमंत्रित  की  निविदाओं

 से  पता  चलता  है  कि  प्राप्त  प्रस्ताव  स्वीकृतਂ  की  लागत  से  बहुत  अधिक  हैं  ।  अतः  परियोजना  के

 क्षेत्र  को  कम  किया  गया  भर  निविदा  भेजने  वालों  की  सुची  में  से  कुछ  प्रस्तावों  को  प्रस्ताव

 भेजने  के  लिए  wer  गया  है  ।  मांगने  पर  प्राप्त  प्रस्ताव  भर  फ्रांस  के  मास  सी ०  माई०  टी  ०

 eben  द्वारा  भेजे  द्विपक्षी  प्रस्तावों  पर  विचार  हो  रहा  है  और  शीघ्र  ही  निर्णय  लिए  जाने  की

 आधा है  ।

 तेल  झर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  में  एल०  do  जो०  संयंत्र  का  विस्तार

 8628.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  तेल  भोर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  पास  इसके  बत  मान  एल०  पी०  जी०  संयंत्र

 का  विस्तार  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  संयंत्र  की  क्षमता  को  कब  तक  बढ़ाये  जाने  की  सम्भावना

 विस्तार  कायें  कब  तक  पूरा  हो  जायगा
 ;

 और

 इस  बारे  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  भविष्य  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  इंकर

 हा ं।

 से  पी०  जी०  संयंत्र
 के  विस्तार  कायें  में इस  समय  प्रगति  है  और

 ऐसी  सम्भावना  है  कि  इसको  ag  1985  तक  पुरा  कर  लिया  जाएगा  जो  एल०  पी०  जी०

 लने  के  लिए  प्राकृतिक  की  गस  विखंडन  क्षमता  3  मिलियन  घन  alee  प्रति  दिन  से

 बढ़ाकर  &  मिलियन  घन  मीटर  प्रति  दिन  कर  dad  इंजीनियर्स  इंडिया  लिमिटेड  को

 इञ्जीनियरी  के  लिए  परामशंदाता  तथा  प्रमुख  ठेकेदार  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  है  तथा

 करण
 के  लिए  arse  दिये  जाने  में  प्रगति  है  ।
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 nel

 बम्बई  से  दूर  संरचना  में  कुएं  से  तेल  का  बहाव

 8629.  शी  अनन्त  कया  ऊर्जो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करब  कि

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  से  95  किलों  मोटर  दूर  दक्षिण-पश्चिम  में  ato  13

 संरचना  में  खोदे  गये  पहले  अन्वेषणात्मक  कुए  से  60  मीटर  की  गहराई  से  कच्चा  तेल  प्राप्त  gay

 है  ;  भर

 यदि  at,  तो  इसकी  क्षमता  का  ब्योरा  क्यां  है  ओर  सरकार  का  इसका  उपयोग

 करने  के  बारे  में  क्या  कार्येक्रम हैं
 ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  डाकर  :  (*)

 हां  ।

 उत्पादन  परीक्षण  करने  1/2”  की  चोक  के  द्वारा  2400  बरल  प्रति दिन  के

 बहाव  को  देखा  गया  है  ।  इसके  उपयोग  के  लिए  एक  कार्यक्रम  तयार  करने  के  इस  संरचना

 में  तेल  तथा  गैस  के  भंडारों  का  एकपूल्यांकन  किये  जा  सकने  से  और  अधिक  कपों  को  खोदना

 पड़ेगा  तथा  आंकडों  का  विश्लेषण  करना  पड़ेगा  |

 अन्तर्राज्यीय  बिधादों  के  कारण  जल  विद्युत  परियोजना ओं  में  विश्व

 8630.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झन्तराज्यीय  विवादों  के  कारण  कुछ  जल  विद्युत  परियोजनाओं  की

 में  विलम्ब  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  कारण  से  जिन  परियोजनाओं  निष्पादन  में  चित्र  हुआ

 है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  ने  उन  जल  विद्युत  परियोजनाओं  के  शीघ्र  निष्पादन  के  बारे
 में  कया  कार्य

 वाही  की  है  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  neat  चन्द्रशेखर  :  से  जौ  अन्तर्राज्यीय

 मामलों  आदि  के  कारण  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  हुई  जल-विद्य/त  परियोजनाओं  की  सूची

 विवरण  रूप  में  संलग्न  है  ।  अन्तर्राज्यीय  मामलों  का  समाघान  करने  के  लिए  केन्द्र  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों  के  साथ  विचार  fare  कर  रहा  है  |

 विवरण

 उन  जल  विद्य,/त  परियोजनाओं  के  नाम  जिनकी  परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  विद्य/त

 करण
 में  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  तथा  भन्तरज्यीय  पहेलियों  कारण  विलम्ब  हुआ  है  ।

 कम  संख्या  स्कीम  उस  राज्य  का  नाम  जहां  पर  क्षमता

 मत
 परियोजना  स्थित  है  ।

 2  3  4

 1  किशोर  उत्तर  प्रदेश  600

 2.  खारा  उत्तर  प्रदेश
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 2

 we  परिचय  मना  हरियाणा  16

 4.  ओरला  मध्य  प्रदेश  90

 परियोजना

 पंडियार  पुननापूझा  तमिलनाडु  100

 MAA  TAT  तमिलनाडु  60

 नेल्लिथो  राई  तमिलनाडु  500

 ऊपर  अम  रावती  तमिलनाडु  30

 बंगलूर  नदी  तमिलनाडु  30

 10  पंडियार  पुन्ना पू झा  टेल  रेस  केरल  70

 11  मनन्थवाडी  केरल  240

 परियोजना

 12  कुट्टी या डी  विस्तार  केरल

 13  कोरों  विकास
 तमिलनाडु

 मुकेरियां  पजाब  207

 14 av  आनन्दपुर  साहिब  पजाब  134

 शाहपुर  कंडी  पजाब  94

 द  वाला

 कोयला-घोबनधालाप्रों  में  ठेके  पर  रखे  जाने  वाले  श्रमिकों  के  विभागीकरण

 के  औचित्य  की  जांच  करने  संबंधी  समिति

 8631.  शी  ए०के०  राय  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  घोवनकशालों  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  ठेके  पर  रखे  जाने  वाले  श्रमिकों  के

 विभागीय करण  के  औचित्य  संबंधी  मामले  की  जाँच  करने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की  गई

 थदि  तो  gaa  समिति  संबंधी  तथ्यों  का  ब्योरा  कया  है  तथा  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  थे

 तथा  उसमें  क्या  सिफारिशें  की  थीं  और  किन-किन  तारीखों  को  सिफारिशें  की  थीं  ;

 क्या  समिति  अब  भी  काम  कर  रही  है  ;

 (a)  कया  उसकी  सभी  सिफारिशें  क्रियान्वित  की  जा  चुकी  हैं  ate

 यदि  तो  इस  संबंघ  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही है  ओर  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 atoat  ०सी०एल०  के  अधिकारियों  के  यात्रा  भत्ते/देनिक  भत्ते

 8662.  को  ए०के०  राय  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  बी
 ०  सी  ०सी  ०  एल०  के  उच्च  सदस्य  दस  अधिकारियों  के  यात्रा

 भत्तों  पोर  दैनिक  भत्तों  पर  ag  वार  कुल  कितनी  धनराशि  खां  हुई  है  ;

 उन  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  पिछले  तीन  वर्षों  में  सर्वाघिक  यात्रा

 भत्तों  और  दैनिक  भत्तों  का  areca  किया  गया  है  ओर  प्रत्येक  वर्ष  में  कुल  feat  धनराशि  का

 भारत  किया  गया  भोर

 कया  यह  सच  है  कि  अधिकाँश  खच  फालत  किया  गया  है  यदि  तो  इस  बारें  में

 ब्या  कार्यवाई
 की  गई  है

 ?

 कर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  (att  दलबोर  :
 से  सूचना

 एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 छुट  प्राप्त  छुट  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  के  सजदा  में  तमंचा  f<at

 फे  भविष्य  निधि  at  आकलित  बकाया  घनसाली

 8633.  श्री  रामावतार  शास्त्री  कया  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करण

 किः

 अधिनियम  के  sada  आने  वाले  छूट  प्राप्त/गर  छुट  प्राप्त  प्रतिष्ठान  की  ओर  कुल

 कितनी  बकाया  घनसाली  आकलित  की  गई

 क्या  बकाया  घनराशियों  का  आकलन  करने  हेतु  केवल  क्षेत्रीय  आयुक्त  ही  सक्षम

 अधिकारी  है  और  क्या  ag  प्रत्येक  माह  सभी  प्रतिष्ठानों  की  अर  पाई  जाने  वाली  बकाया

 धनराशि  का  आकलन  कर  पाते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  के  कार्यकारी  अधिकारी

 के  अधिकार  हस्तांतरित  करने  का  है  अथवा  क्षत्रीय  भविष्य॑  निधिਂ  भा युक् ते  के  अतिरिक्त  पदों

 अथवा  अतिरिक्त  agar  अतिरिक्त  भविष्य  fafa  आयुक्त  के  पद  का  निर्माण  करने  का  है  ताकि

 समय  पर  सांविधिक  प्रावधानों  के  अंतगर्त  बकाया  घन-राशि  का  आकलन  किया  जा  सके  :  कौर

 नियोक्ताओं  द्वारा  भुगतान  को  जाने  वालो  बगर  आकलन  की  बकाया  धनराशि

 कितनी  है
 ?

 अम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  ।
 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  31-12

 "1982  की  स्थिति  के  अनुसार  आँकी  गई  बकाया  राशि  नीचे  दी  गई  है

 रुपये  करोड़ों  में

 es गट  एस

 छट  प्राप्त  प्रतिष्ठान  18.90

 छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठान  42.01
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 और  :  अभी  केवल  क्षेत्रीय  आयुक्त  हो  कमंचारी  भविष्य  निधि  और

 gary  उपबन्ध  1952  को  घारा  के  आश्रित  बकाया  राशि  का  निर्धारण  करने

 के  लिए  सक्षम  थे  ।  कि  सामान्यता  क्षेत्रीय  आयुक्तों  के  पास  बहुत  अधिक  काम  रहता  था

 भर  वे  बकाया  राशि  के  निर्धारण  से  संबंधित  कायें  को  भ्राततानी  से  नहीं  निपटा  पाते  इसलिए

 अब  महादेश  जानो  किए  गए  हैं  और  विभिन्न  क्षेत्रीय  भर  उप-क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  उप-क्षेत्रीय

 भविष्य  निधि  अ्रायुक्तों  के  रक  के  अधिकारियों  को  पदानमित  करके  उन्हें  बकाया  राशि

 के  निर्धारण  के
 सांवघिक

 अधिकार  दे  दिए  गए
 है

 ।

 :  घारा  के  ala  जांच-पड़ताल  करने  के  पश्चात  ही  बकाया  राशि  का

 निर्धारण  किया  जा  सकता  है  इसलिए  जित  बकाया  रानी  का  निर्धारण  नहीं  किया  उसका

 अनुमान  देना  संभव  नहीं  है  ।

 ग्लैक्सो
 द्वारा  विटे  भ्र ोन ोन  झोर  विटामिन  ए  का  उत्पादन

 8634.  श्री  नई  हीरो  क्या  carat  कौर  उर वंक  मंत्री  ्  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि ः

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्लैक्सो  द्वारा  विटे  ओजीन  और  विटामिन  ए  के  उत्पादन  के  लिए

 बहुत  अधिक  मात्रा  से  आयातित  सी  कोलोन  लिया  गया  है  जिसको  उच्च  श्रेणी  वाली  प्रोद्योगिकी

 के ्  |  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  इन  पेनल्टी मेट्स  से  उत्पादित  औषधियों  की  एक  प्रकार  उच्च

 टैक्नोलोजी  बाली  alafaat  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ag  वार  ग्लैक्सो  द्वारा  ।  इन  पेनस्टीट्स  की  कितनी

 मात्रा  आयात  की  स्थानीय  रूप  से  ager  की  गई  ?

 रसायन  और  उर  वंक  मंत्री  वसन्त  :  और  कम्पनी  ने  सुचित  किया

 है  कि  उन्होंने  केवल  निर्यात  के  लिए  बेटा-आयोनिन  का  उत्पादन  करने  के  लिए  sel  झाइप्रोनोन

 की  निम्नलिखित  आयातित  मात्रा  का  उपयोग  जिसे  समुद्र पार  खरीद  के  आधार  पर

 एक  निर्यात  गृह  से  प्राप्त  किया  गया  था  :

 1979-80  7%  टन

 1980-8  —  65  टन

 1981-82  187  टन

 यह  सुचित  किया  गया  है  कि  विटामिन
 ए

 में  परिवर्तन  के  लिए  उसका  बेटालोनोन  का

 सम्पूर्ण  स्वदेशी  उत्पादन  स्वदेशी  लेमनग्रास  तेल  से  किया  गया  है  ।  बेटा-आयोजन  की

 प्रक्रिया  को  नहींਂ  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  लेमनग्रास

 तेल से  उत्पादित  किए  जाने  वाले  एਂ  की  प्रक्रिया  को  उच्च  प्रौद्योगिकी  अन्तग्रंस्तਂ

 के  रुप  में  घोषित  करने  के  लिए  इन  की  ध्यानपूर्वक  जांच  को  और  उसके  लिए  मापदण्डों  तथा

 कारणों  के  ब्यौरे  रिकार्ड  किए  ।
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 मूल  झोपड़ियों  के  निर्माण  में  अनुसंधान  के  लिए  नो  त

 8635.  श्री  नई  हीरो  :  क्या  रसायन  और  उरवंक  मंत्री  यहं  बताने
 को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  मूल  औषधियों  और  फामस्युटिकल  के  निर्माण  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  कार्य

 चलाने  के  लिए  कोई  नीति  निर्धारण  करने  हेतु  सरकार  ने  पहले  की  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  और  ऐसी  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों

 का  ब्योरा  कया  है  ?

 रसायन  भर  उजबेक  मंत्रो  ada  :  और  हा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  होती  1978  के  ओषजन  नीति  विषयक  विवरण  पत्र  के  पैराग्राफ  41,  72  और  77  से  83

 तक  में  दी  गई  है  में  जिसकी  प्रतियां  29-3-1978  को  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  जहां  तक  पेराग्राफ  41  में  निहित  कनिका  का  सम्बन्ध  ऐसे  निर्णय

 विदेशी  भाषा  कंपनियों  के  औद्योगिक  लाइसेंसों  में  नई  wad  लगाने  के  लिए  सरकार  को  शक्ति

 प्रदान  करने  के  लिए  औद्योगिक  ste  अधिनियम  संशोधन  किए  बिना

 कार्यान्वित  करना  संभव  नहीं  है  ।  अनुबन्ध  में  दर्शाएं  गए  दोष  नियों  के  संबंघ  में  संबंधित

 संघान  संस्थान  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  उपलब्ध  संसाधनों  भारी  के  नियंत्रण  के  झन्तगंत

 सम्भावित  सीमा  तक  उनको  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।

 विवरण

 41.  जिन  विदेशी  कम्पनियों  का  वार्षिक  टर्न-ओवर  रुपए  5  करोड़  से  अधिक  उन

 कम्पनियों  के  लिए  यह  बाध्य  होगा  कि  वे  देश  के  अन्दर  अनुसंधान  एवं  विकास  काय  के  लिए

 अपने  नेट  ब्लॉक  के  कम  से  कम  29  प्रतिदिन  तक  कपिल  इनवेस्टमेंट  करें  और  आवंटन  at

 पर  अपनी  टर्न-ओवर  का  कम  से  कम  4  प्रतिशत  व्यय  करें  ।

 72.  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  अपनी  शुद्ध  बिक्री  का  5  प्रतिशत  अलग  रखकर  अनुसंधान

 भौर  विकास  के  सम्बन्ध  में  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करने  की  सिफारिश  को  जहां  तक  हो  सके  लागू

 किया  जाएगा  बचतें  कि  ऐसे  निवेश  लिए  के  निधि  उपलब्ध  हो  ।

 77.0  प्रयोगशालाओं  में  एप्लाइड  माइक्रोनाइलौजी  के  क्षेत्र  में

 wart  के  वर्तमान  स्तर  की  रिपोर्ट  पर  विचार  किए  जानें  के  बाद  हो  विज्ञान  तथा  तकनीकी

 विभाग  दरा  एस्जाइमालौजी  एवं  एन्जाइम  में  आर  एण्ड  डी  के  लिए  एक  मजबूत

 केन्द्रों  की  स्थापना  के  बारे  में  विचार  किया  जाएगा  ॥

 78.  सरकारी  क्षेत्रीय  इकाइयों  के  बीच  एण्ड  डी  कार्यकलापों  के  पत्रिकायें  आवृति

 से  बचने  के  लिए  सभी  प्रकार  से  प्रयास  किए  जाएंगे  ।  जबकि  सरकारी  क्षेत्रीय  इकाइयों  द्वारा

 विदेशी  तकनीकी  के  लिए  हाल  ही  में  तकनीकी  के  मनुष्य  के  हस्तान्तरण  की  व्यवस्था  के  बारे

 में  किए  गए  करारों  में  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।  इन  करारों  के  पैरामीटर  के  अन्तर्गत

 विंमान  करारों  पर  प्रत्येक  केत  (  के  अनुसार  विचार  किया  जाएगा  ।

 79.  सरकारी  क्षेत्र  राष्ट्रीय  राज्य  संस्थाओं  अन्य  शैक्षिक  संस्थाओं

 के  एण्ड  डी  एकक  के  साथ  निकटतम  सम्यक  बनाए  रखेगा  पता  लगाए  गए  संस्थानों
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 जहां  अपेक्षित  उचित  सुविधाएं  भी  दी  जाएगी  ताकि  पृथक-पृथक  परियोजनाओं  को  निर्धारण

 समय  के  अन्तत  पूरा  किया  जाए  ।

 80.  इण्डियन  का  कौंसल  आफ  मेडीकल  रिसर्च  से  अनुरोध  किया  जाएगा  कि  वे  विशेष

 रुप  से  ट्रापिकल  बीमारियों  के  लिए  नई  औषधियों  की  खोज  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  करें  ।

 81.  ट्रापिकल  एसटी  एन्यलमीनटिकस  कौर

 एण्टी-लौप्रोटिक्स  के  इलाज  के  लिए  नई  प्राणियों  फी  खोज  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  निर्दिष्ट

 संघान  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।  कार्ड  एक  वैसक्युलर  मेटाबॉलिक

 fears  से  और  कन्ट्रासेप्शन  के  लिए  नई  ओषधियों  के  बारे  में  तेज  गति  से  अ्रनुसंधान  किया

 जाएगा  |

 82.  देवा  में  मूल  रसायन  कच्चे  माल  और  मध्यवर्ती  पदार्थों /  उद्योगों  तथा  एंड  डी

 संस्थानों  द्वारा  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  |

 83.  आयातित  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  उपस्करों  की  स्वीकृति  खरीद  को  केवल  उस

 सोमा  तक  व्यवस्था  जाएगी  जब  तब  उनकी  देश  में  निर्माण  अथवा  श्रतियोगी  प्रस्तावों  के

 अंतगर्त  व्यवस्था  नहीं  हो  भावी है  ।

 जनकपुरी  के  ग्प्बीਂ  ब्लाक  को  जनकपुरी  टेलीफोन  एक्सचेन्ज  से  जोड़ना

 8636.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  नई  दिल्‍ली  के  ग्लोब  ब्लाक  को  राजौरी  नई

 दिल्ली  टेलीफ़ोन  से  एक्सचेंज  से  जोड़ा  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  जनकपुरो  के  अन्य  ब्लाकों  कौर  की
 जनकपुरी

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़ा  गया  है  ;

 क्या  सरकार  जनकपुरी  के  ब्लाक  को  जनकपुरी  टेलीफोन  एक्सचेंज  जो

 जनकपुरी  के  ब्लाक  से  काफी  नजदीक  से  जोड़ने  पर  विचार  कर  रही  है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संधार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  एन०  :  हां  ।
 जनकपुरी  का

 बी  ब्लाक  राजौरी  asa  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  जुड़ा  हुआ  है  |

 जी  हां  ।  यह  सच  है  कि  जनकपुरी  कैद  घौर  डीਂ  ब्लाक  जनकपुरी

 टेलीफोन  एक्सचेंज  से  जुड़े  हुए  हैं  ;

 जी  नहीं  ।  फिलहाल  जनकपुरी  &  ब्लाक  को  जनकपुरी  टेलीफोन  एक्सचेंज

 से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जनकपुरी  का  ग्लोब  ब्लाक  एकमात्र  ऐसा  ब्लाक  है  जो  राजौरी  गार्डन  से  जुड़ा

 इस  ब्लाक  को  जनकपुरी  एक्सचेंज  के  साथ  इसलिए  नहीं  जोड़ा  जा  क्योंकि  उक्त

 एक्सचेंज  में  अपेक्षित  क्षमता  का  प्रभाव  है  ।  इससे  पढ़ले  यह  ब्लाक  दिल्‍ली  एक्सचेंज  से  जुड़ा

 135



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1983

 हुआ  था  ।  तथापि  ara  1978  में  राजौरी  गाडन  एक्सचेंज  का  त्रित्तार  हो  जाते  पर

 ब्लाक  को  इस  एक्सचेंज  में  स्थानांतरित  कर  दिया  wart

 देश  में  दौर  अधिक  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करना

 8637.  श्री  गोहन  लाल  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  भारत  में  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  हैं  ;

 तो  किन  स्थानों  पर  ;

 उनका  कार्यकरण  कसा  चल  रहा  है  ;

 क्या  देश  में  ag  1983-84  के  दौरान  और  अधिक  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 खोलने  के  बारे  में  कोई  sweats  है  ;  भ्रांत

 यदि  तो  इसके  लिए  किन  स्थलों  चयन  किया  गया  सरकार  का  इस  बारे

 में  क्या  कार्यक्रम  है  ale  ऐसे  प्रत्येक  एक्सचेंज  में  कितनी  लाइन  होंगी

 (x)
 संचार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (sit  विजय  एन०  :  Ve)  wt

 उत्तर  प्रदेश  में  कोसी  नैनीताल  कौर  sara

 ये  संतोषजनक  ढंग  से  कायें  कर  रहे  हैं  ।

 जी  हां  ।

 वर्ष  1983-84 के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  स्थापित

 किए  जाने  की  सम्भावना  है  :

 1,  बम्बई  s—  कवरेज  iv  10,000  लाइनें

 10,000  लाइनें

 वर्ली  iii  10,000  लाइनें

 2.  दिल्‍ली  तीस  हजारी  iv  10,000  लाइनें

 ईदगाह  10,000  लाइनें

 3.  अलमोड़ा  384  लाइनें

 सी  ०सी  ०एल०  द्वारा  आदिवासियों  की  भूमि  को  हड़पना

 8638,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 कया  यह  सच  है  कि  हजारीबाग  की  कोयला  खानों  के  हासगढ़

 नाज़िल  भारी  कोयला  खानों  में  .  सो  ०सी  ०एल०  के  बिना  औपचारिक  रूप  से  भूमि

 अधिग्रहण  किए  मुआवजा  बिना  नौकरी  एवं  बिना  फसल  की  क्षतिपूर्ति  किये

 भादिवासी  हरिजन  पिछड़े  एवं  अल्पसंख्यकों  की  जमीनें  हड़प  ली  हैं  ;  और

 136



 6  1905  seat  के  लिखित  उत्तर

 यदि  at,  तो  इसके  लिए  कौन  अधिकारी  दोषी  हैं  और  सरकार  उनके  खिलाफ  क्या

 कार्रवाई  कर  रही  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  दिमाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  fag)  :  ag  कहना

 सच  नहीं  है  कि  सेन्ट्रल  कोलफील्डस  लि०  नेहजारीबाग  जिला  में

 शादी  क्षत्रों  में  हरिजनों  और  अल्प  संयंत्रों  की  जमीन  हथिया  ली

 भूमि  का  अधिग्रहण  भूमि  ध्रधिग्रहण  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अधीन  हजारीबाग  के  जिला

 प्राधिकारियों  के  माध्यम  से  और  कोयला  घिरी  क्षत्र  एवं  अधिनियम  के

 अधीन  केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  से  किया  गया  जब  कमी  भूमि  का  अधिग्रहण  जाता

 है  तो  काश्तकारों  को  देय  मुआवजे  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  और  क्या  जा  रहा  है  ।  कम्पनी

 के  प्रतिमानों  के  अनुसार  काश्तकारों  को  रोजगार  भी  दिया  गया  है  ।  काश्तकारों  को  सहमति  के

 साथ  भूमि-अधिग्रहण  की  बात  तय  होने  के  लिए  बातचीत  के  दौरान  तत्काल  आवश्यकता  के  कारण

 जहां  भूमि  लो  गई  है  वहां  फसल  का  मुआवजा  दिया  जा  रहा  है  ।

 sea  नहीं  उठता  |

 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  भूमि  का  अगप्रिहण

 8639.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारीकरण  के  बाद  कोल  इंडियन  feo  को  विभिन्‍न  कम्पनियों  द्वारा  खानों  के

 विस्तार  एवं  नई  परियोजनाओं  हेतु  अब  तक  भूमि  asta  अधिनियम  के  अंतगर्त  तथा  कोल

 बेयरिंग  1957  के  aga  अलग-अलग  कुल  कितने  एकड़  भूमि  अजित  की  गई  है  ;  और

 जमीनों  के  बदले  अब  तक  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  एवं  कितनों  के  लिए

 पुनर्वास  एवं  मुआवजे  की  व्यवस्था  को  गई  तथा  तत्सम्बन्धी  जिलावार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  (*)  ate

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बरौनी  ताप  बिजली  घर  के  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  के
 कम  चारी

 8640.  att  राम  विलास  पासवान  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बरौनी  ताप  बिजलीघर  में  विभिन्‍न  श्र  णी  में  कितने  कर्मचारी  हैं  ;

 इन  कोंचा  रियों  में  विभिन्‍न  श्र  जियों  में  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति

 के  कितने  कर्मचारी  हैं  ;  भोर

 (7)  क्या  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का  कोटा  पुरा  हो  गया  है  और  यदि

 तो  शेष  कोटे  का  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कपा  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 अर्ना  मंत्रालय  में  राज्य  मसनवी  चंद्र  बखर
 fag)  :  (*)  से  सुचना

 एकत्र
 की  जा

 रद्दी  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  जाएगी  |
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 मामलों  को  अधिनिर्णय  के  लिए  भेजना

 8641.
 श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  श्रम  श्र  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  उनका  मंत्रालय  सरकारी  क्षत्र
 के

 उपक्रमों  से  सम्बद्ध  मंत्रालयों  से  स्वीकृति

 लिए  बिना  मामलों  को  अधघिनिणंय  के  लिए  नहीं  भेजता  है  जो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के

 उपबन्धों  का  उल्लंघन

 क्या  उनका  मंत्रालय  बिहार  के  हजारीबाग  जिले  के  कोल  फील्ड  लेबर  यूनियन

 द्वारा  1976  में  उठाए  गए  मामले  को  afafacta  के  लिए  अब  तक  नहें  भेज  सका  और

 यदि  उक्त  भागों  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  इस  संबंधों  में  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 धम  और  पुनर्वास  मंखी  (ait  वीरेन्द्र  :  निर्धारित  पद्धति  के  श्रम

 विभाग  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  sada  विवाद  को  स्यायनिण॑यनत  के  लिए

 भेजने  से  पहले  उन  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालयों  से  विचार-विमश  करता  है  जिनके  नियंत्रण  में

 सरकारी  क्षेत्र  के  सम्बन्धित  उपक्रम  ard हैं  ।  किसी  मामले  को  न्याय-निर्णय  के  लिए  भेजा  जाय

 या  न  भेजा  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  श्रम

 विभाग  द्वारा  लिया  जाता  है  ।  इस  प्रक्रिया  का  ध्रनुपालन  करने  से  औद्योगिक  विवाद

 1947  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  नहीं  होता  |

 कौर  1976  में  बिहार  के  हजारीबाग  जिले  की  कोल फील्ड  लेबर  यूनियन  ने

 कोई  औद्योगिक  विवाद  नहीं  था  ।  कुछ  यूनियनों  ने  सेन्ट्रल  कोल फील्ड  लिमिटेड

 की  को लिय रियों  में  1976  में  भूतपूर्व  ठेकेदारों  के  फालतू  हुए  श्रमिकों  को  खप।ने  की  मांग  से

 सम्बन्धित  ऑद्योगिक  विवाद  उठाया  था  ।  इन  औद्योगिक  विवाद  में  अन्तिम  नीलेंथ  ले  सकने  के

 लिए  श्रम  विभाग  भूतपूर्व  ठेकेदार  के  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कोयला  कम्पनियों  को  कानूनी  स्थिति

 के  निवेदन  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।  कोल फील्ड  लेबर  युनियन  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  अभ्यावेदन

 देने  पर  कभी  हाल  में  यह  निर्णय  गया  है  कि  यदि  सरकार  इस  मसले  को  न्याय-निर्णयन

 के  लिए  भेज  तो  इस  विवाद  में  यूनियन  को  भी  पक्षकार  के
 रूप

 में  अभियोजित  कर  लिया

 जाय  |

 ज्ञापान  से  बक  sitar  feat  की  सप्लाई  के  लिए  करार

 8642.  aga  सेठी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  जापान  हिताची  को  दो

 वक  stat  रिणों  के  निर्माण  और  सप्लाई  के  लिए  arse  देने  का  निणंय  किया

 यदि  तो  लागत  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  कोई  करार  किया  गया

 है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  शरीर

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  है  ?
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 z  (on  amt ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  *  राज्य  मंत्री च्च्  जई  bd  बकर
 (#)

 जी  नहीं ।

 और  (71)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 टेलोग्राफ  इंजीनिर्यारग  अलीगढ़  में  टेलीफोन  लिपकों  ate

 टेक्नीशियन  के  पदों  के  लिए  चयन  में  अनियमितताएं

 8643.
 दयाराम  शाक्य  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अलीगढ़  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  प्रभाग  में  1981  के  दौरान  टेलीफोन

 लिपकों  और  टेक्नीशियनों  के  पदों  के  लिए  चयन  fear  गया  था  जिसके  संबंघ  में

 अनियमितताएं  होने  के  बारे  में  कुछ  शिकायत  की  गई  हैं  भर  यदि  तो  इन  शिकायतों  पर

 क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 इन  अनियमितताओं  के  किए  कौन  उत्तरदायी  है  ओर  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही

 की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  जी  ati  इन  संवर्गों  की

 समूची  चयन  सूची  te  कर  दी  गई  है  और  नई  सूची  बनाने  के  आदेश  दिए  गए  हैं  ।

 जिम्मेदारी  नियत  करने  के  लिए  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  और  उसके  बाद  हो

 कारंवाई  की  ब्ञाएगी  |

 तेल  के  मूल्य  में  कमी

 8644.  श्री  ato  एन०  राजद  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  भविष्यवाणी  पर  दिलाया  गया  है  कि  aa  कम  हो

 रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  मूल्य  लगभग  5  वर्षों  बाद  बढ़ेंगे  और  यदि  at,  तो  ऐसे  किसी  संकट  से

 निपटने  के  लिए  सरकार  के  पास  कोन  सी  अग्रिम  योजनाएं  (28  1983  का  इंडिया

 और

 क्या  सरकार  की  हमारी  निकलता  को  कम  करने  और  अल्कोहल  भर  कोयले  से

 faa  तेल  जैसे  वैकल्पिक  ऊर्जा  स्रोतों  पर  ध्रात्मनिभेर  होने  की  दिशा  में  कोई  योजनाएं  हैं  और

 यदि  तो  तत् सन् घी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  जाकर  :

 स्वदेशी  अद्योधित  तेल  तथा  फेंट्रोलियम  उत्पादों  के  उत्पादन  को  तेज  करके  और  साथ  ही

 उनके  कुशल  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाकर  अशोधित  तेल  तथा  पेट्रोलियम

 उत्पादों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  में  आत्म  निरंतरता  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सभी

 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (a)  अभी  तक  किये  गये  अध्ययन  यह  देती  हैं  कि  कोयले  से  संदिलष्ट  तेल  का  उत्पादन
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 करने  की  लागत  लगभग  40  Jo  एस०  डालर  प्रति  बैरल  होगी  थ  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  के  साथ

 गति  रखने  का  निर्णय  लिया  गया  है  और  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  दल

 का  गठन  किया  गया है  कौर  यह  दल  प्रारम्भ  में  एक  प्रक्रिया  प्रमाणन  युनिट  की  स्थापना  की

 संभाव्यता  की  जांच  करेगा  |

 हालांकि  इसाइल  भल्कोहुल  के  साथ  मोटर  स्पिरिट  के  सम्मिश्रण  की  प्रौद्योगिकी  आवश्यकता

 सिद्ध  हो  चुकी  इस  कार्यक्रम  को  घरेलू  स्त्रोतों
 से  इथाइल  अल्कोहल  की  पर्याप्त  एवं  नियमित

 उपलब्धता  सुनिश्चित  होने  पर  तथा  इसकी  आ्थिकी  प्रमाणित  हो  जाने  पर  ही  लागू  किया  जा

 सकेगा  ।

 वर्तमान  में  ऊर्जा  के  T-TTTETHH  स्रोत  विभाग  सौर  वायु  बायो

 लघु  ऊर्जा  के  रसायनिक  स्रोतों  इत्यादि  के  अनुसंधान  प्रमाणन

 तथा  विस्तार  के  एक  विस्तृत  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर  रहा  है  |

 रंगीन  फिल्‍मों  का  आयात

 8645.  श्री  राम  लाल  राही  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 न  फिल्मों  का  fade क्या  यह  सच  है  कि  एशियाड  के  दौरान  दिखाई  गई  कुछ

 से  आयात  किया  गया

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  लगभग  25  लाख  रुपये  लागत
 की

 कुछ  फिल्में  23,  इन्दिरा

 गोदी  से  गायब  पाई  शोर

 यदि  तो  इस  dara  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  तत्संबंधी  पूर्ण

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मंत्रो

 :  विशेषकर  एशियाड  के  दौरान  भारत  में  दिखाए  जाने  के  लिए  कती  फीचर  फिल्म  का

 aaa  नहीं  किया  गया  था  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  :  यह  रिपोर्ट  की  गई  है  कि  रंगीन  फिल्मों  सहित  फोटोग्राफिक  सामग्र

 से  युक्त  135  पैकेज  1982  में  गोदी  में  बर्थो  पर  एक  fest से

 गुम  हुए  पाए  गए  थे  ।  चोरी  किए  गए  माल  का  भाड़ा  सहित  मूल्य  लगभग  5,74,

 815  रुपये  हैं  ।  स्टीमर  के  एजेंटों  ने  खेलों  गेट  पुलिस  बम्बई  में  एक  शिकायत  दर्ज  करा

 दी  थी  जो  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिए  पुरा  प्रयास  कर  रहा

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  गेस  पर  आधारित  पेट्रो-रसायन  उद्योग

 8646.  भी  निहाल  fags  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  और
 गुजरात

 में  गैस  पर  आधारित  दो  पेट्रो-रसायन

 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कुछ  विख्यात  प्रोसेस  लाइसेंसधारियों  से  निविदाएं  आमंत्रित

 की

 यदि  at,  तो  उन  लाइसेंसधारियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  सरकार  को  अपनी

 निविदाएं  भेजो  और

 उन  निविदाओं  का  निपटान  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  क  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  शंकर  से

 इस  समय  सुचना  बताना  जन  हित  में  नहीं  होगा  ।

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  को  हानि

 8647,  थी  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  को  1981  से  भारी  हानि

 हो  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्या  और

 इन  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  :

 नहीं

 गौर  उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न
 नहीं

 उठते  ।

 बायोमास  का  सुवाह ूय  ऊर्जा  में  परिवर्तन

 8648.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृप  करेंगे

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  बायोमास  को  सुवाह्य  ऊर्जा  में  परिवर्तित  करने  की  एक

 बेहतर  प्रौद्योगिकी  विकसित  की

 यदि  तो  उस  प्रयोगशाला  अथवा  प्रनुसंघान  केन्द्र
 के

 नाम  क्या  हैं  जिसमें

 ऐसी  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  गई

 क्या  उक्त  मामले  पर  अनुसंधान  कार्य  करने  के  लिए  कोई  केन्द्र  प्रायोजित  योजना

 क्रियान्वयनाधीन  और

 यदि  तो  ऐसी  योजना  का  ब्योरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  dat  पी०  शिव  :  और  बायोमास  शोधन  तथा  जव

 कतरण  ईथेनॉल  के  रूप  में  सुवाहूय  ऊर्जा  उत्पन्न  करन  की  प्रक्रिया  पर  आधारित  द्रव  ऊर्जा

 के  उत्पादन  at  एके  विधि  को  विकास  भारतीय  प्रौद्योगिक  नई  दिल्‍ली  के  जीव

 रासायनिक  विभाग  में  कर  लिया  गया  है  ।
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 ee

 भर  अतिरिकत  ऊर्जा  स्त्रोत  आयोग  इस  विधि  का  इस्तेमाल  कर  के

 500  लीटर  ईथेनॉल  के  उत्पादन  की  एक  परियोजना  पर  एक  विस्तृत  व्यवह्दायंता  रिपोर्ट  तेयार

 करने  को  कहा  है  |  यह  रिपोर्ट  तैयार  को  जा  रही

 तेल के  कुए

 8649.  श्री  रमनसिंह  creat  :

 थ्रो०  अजित  मेहता  :

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  देश  में  बड़ी  संख्या  में  तेल  के  कए  रुग्ण  हो  गए  हैं  अथवा  होते  जा  रहे

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  ऐसे  कुओं  की  वीरवार  संख्या  कितनी  है  और  इस  संबंघ

 में  तथ्य  क्या

 इन  कुओं  में  फिर  से  उत्पादन  आरम्भ  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  और  उसके  परिणामस्वरूप  ऐसे  कितने  कुओं  में  उत्पादन  आरम्भ  हो  गया  भर

 उनमें  से  अलग-अलग  कितनी  मात्रा  में  तेल  का  उत्पादन  हुआ

 क्या  सरकार  ने  इस  दिदा  में  विदेशों  से  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए

 z द्  s  और

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  seve  ओर

 हां  ।  1983  के  अन्त  के  ऐसे  कुओं  की  संख्या  537  थी  रुग्ण  कुओं

 की  स्थिति  निम्नलिखित  रूप  में  थी  :

 1.  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग

 तिथि  रुग्ण  कुओं  को  कुल  संख्या

 es a  तटीय  दे arextzr  योग

 1.4,81  434  1  435

 1.4.  82  456  3  459

 1.4.83  447  3  450

 2.  wast  इण्डिया  लिमिटेड

 1.4.81,  1.4.82  भर  1.4.83  की  यथास्थिति  को  रुग्ण  कुओं  की  संख्या के  बारे  मैं

 सुचना  एकत्र  की  जा  रहटी  है  तथा  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  |

 रुग्ण  तेल  के  कुओं  की  मरम्मत  करने  और  सक्रिय  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं
 :--
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 1.  अपतटीय  के  लिए  वर्क  ओवर  मम  जैक-अप  रगों  तथा  तटवर्ती  के  लिए  भूमि  वक

 आवर  रिणों  की  संख्या  बढ़ानी  तथा  और  इन्हें  24  घण्टे

 2.  रुग्ण  कुओं  की  मरम्मत  के  लिए  विदेशी  विशेषज्ञता  प्राप्त

 3.  रुग्ण  कुओं  का

 4.  कुओं  को  दौरे  घीरे  afar  उठान  पर  रखना  ।

 qa:  चालू  किये  गये  सगण  कूलरों  की  संख्या  और  तेल  एवं  प्राकृतिक  मैस  आयोग  हारा

 उनसे  उत्पादित  तेल  निम्नलिखित  रूप  में  है  :--

 1.  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग

 aq  चालू  किये  गये  कुओं  की  संख्या  उत्पादित  तेल

 te ee  eS  का ee

 तटीय  अपलोड

 हाय  ण

 80-81  132  1831 ara  मी०  टन

 81-82  149  शुन्य  2656  मी ०  टन

 82-8  178  2426  मी ०  za qa

 इसके  बम्बई  हाई  में  ad  1981-82  के  दौरान  5  कुओं  पर  तथा  we  198  2-

 83  के  दौरान  7  कुओं  पर  मरम्मत  कायें  किया  गया  था  ।  इन  कुओं  द्वारा  उत्पादित  किए  जा  रहे

 तेल  के  सम्बन्ध  में  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 मायल  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  ga:  चालू  किये  गये  कुओं  को  संख्या  तथा  उससे  उत्पादित

 किये  गये  तेल  के  बारे  में  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 जायेगीं  ।

 wit  हां  ।  अधिकांश  रुग्ण  कुओं  को  सर्विष्/मरम्मत  का  कायें  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गस  आयोग  तथा  aaa  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा  स्वयं  किया  जाता  है  ।  रुग्ण

 कुओं  के  स्वयं  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  जटिल  कुओं  की  मरम्मत  कार्य  को  पूरा  करने  के

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  पश्चिमी  क्षेत्र  में  लगभग  120  रुग्ण  कुओं  के  मरम्मत  कायें  के

 लिए  तथा  इस  क्षेत्र  में  सक कर  रांड  पंपिंग  यूनिटों  की  प्रतिष्ठापन  तथा  अनुरक्षण  के  लिए  सोवियत

 संघ  के  साथ  एक  करार  किया  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  पश्चिमी  क्षत्र  में  कूप

 उत्तेजन  सेवा  के  लिए  कनाडा  की  मैसेज  नाडस्को  वैल  सर्विसिज  के  साथ  भो  एक  करार  feat

 है  ।  अपतटीय  में  मरम्मत  कार्यों  के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  साथ  किये  गये

 समय  सी ०  एफ०  पी०  करार  का  एक  भाग  आयोजना  तथा  तकनीकी  परामर्शी  सेवा  में  एक

 सी०  एफ०  पी०  इंजीनियर  को  भी  सहयोजित  किया  गया है  ।

 अपने  कुछ  te  के  रुग्ण  कुओं  की  मरम्मत  कायें  एक  सीमित  मात्रा  में  बिदेसी

 विशेषज्ञता  सहायता  की  आवश्यकता  है  1)  के  बारे  में  आपन  इन्डिया  लिमिटेड  कुछ  विदेशी

 एजेंसियों  से  सम्पक  स्थापित  कर  रही  है  ।
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 बीड़ी  भ्रमित  कल्याण  निधि  से  सहायता

 8650.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  श्रम  श्र  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  मकानों  के  निर्माण  और  छात्रवृत्ति  के  लिए  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  निधि  से  सहायता

 के  लिए  प्राप्त  आवेदनों की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  कितने  लोगों  को  इस  निधि

 से  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ?

 धम  भोर  पुनर्वास  मंत्रो  बीरेन्द्र  :  1982-83  के  बीड़ी  श्रमिक

 कल्याण  निधि  के  अधीन  छात्र बत्तियों  के  लिए  प्राप्त  हुए  शोबन-पत्तों  की  संख्या  ओर  उनमें  से

 स्वीकृत  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  शनि  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  1982-83  के  दौरान  मकान

 बनाने  के  लिए  कोई  आवेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विवरण

 कम  सं०  राज्य  का  नाम  1982-83  के दौरान  1982-83  के  दौरान

 छात्रवत्ति  के  लिए  वृति  के  लिए  मंजूर  किए  गए

 प्राप्त  हुए  आवेदन  पत्तों  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 को  संख्या
 विधा  ]

 2

 2611  1089 1.  गुजरात

 2  राजस्थान  347  253

 3  कर्नाटक  3500  2261

 4  तमिलनाडु  3734  1761

 5  मांदर-प्ररेणा  1091  899

 3000 6  केरल  679

 7  4210  2596 महाराष्ट्र

 8  मध्य-प्रदेश  35519  3512

 9  पश्चिम  बंगाल  8628  2017

 10.  उड़ीसा  611  347

 11.  असम  41  30

 133  86 2.
 त्रिपुरा

 13.  उत्तर-प्रदेश  3631  1252

 14.  बिहार  नै  ना

 *उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 ey

 कोयला  खानों  के  मुहानों  पर  कोयला  एकत्र  होना

 8651.  ot  भोग  fags  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  1982  में
 कोयला

 खानों  के  मुहानों  पर  बड़ी

 तादाद  में  कोयले  का  भंडार  एकत्रित  हो  गया  और

 यदि  तो  खानवार  कितनी  मात्रा  में  कोयला  एकत्न  हो  गया

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  ओर

 दिनांक  31.12.1982  को  स्थिति  के  अनुसार  कोल  इण्डिया  लि०  की  सहायक  कंपनियों  में

 एकत्र  कोयला  eel  का  एरिया-वार  ब्यौरा  वितरण  में  दिया  गया

 विवरण

 qed  कोयले  का  ~  ब्यौरा

 लाख  टनों

 31  1982  को एरिया

 ee  लि

 ईस्ट नें  कोलफील्डस  लि०  से०  ato  लि०

 ee  es  ee

 6.85 पांडे वर  3.46  नर का कानों

 बंकनेला  0.93  करदा  7.16

 केन्या  2.89  हजारीबाग  13.39

 का जोरा  2.74  राजरप्पा  4.90

 कुनुस्टोरिया  1.28  कुजू  7.27

 0.71  4.01 कस्ताफील्ड  एन०  के०

 खोटा डीह  का  अगली  1.75

 4.37 संग्राम  0.90  धोरी

 3.00  कपारो  10.10

 सीतारामपुर
 0.81  2.05

 सोदेपुर
 0.36  सिंगरौली  3.19

 सालनपुर
 9.26

 एस०  पी०  माइन्स  8.49  65.11 से०  को०  लि०
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 लालमटिया  3.12  ये०  को ०  लि०

 fata  1.43  eet

 का पास रों  2.92  वर्षा  2.42

 नागपुर  1.53

 42.30  पा धर खेरा  0.45 कुल  fo  को ०  लि०

 सा०  को  ०  to  लि०  पेंच  1.45

 हिट  0.97 कहानी

 अरोरा  4.37  कोरबा  7.99

 5.78 ager  0.76  सुहागपुरा

 गोविंदपुर  5.01  चिरमिरी  5.22

 कट रास  4.87  बैकुंठपुर  1.48

 7.06  1.95 सिकुड़ना

 4.79  इब घाटी  0.31

 चंच/विक्टोरिया.  3.97

 भाग बंद  7.38  कुल  वे०  को०  लि  29.58

 कुस्टोरे  3.52

 बस्ता कोला  4.22  ato  इ०  को ०  विवरण

 लौटना  2.87  उपलब्ध

 0.15 भंवरा  1.29

 gayle
 1.34

 0.09
 मुनी

 डीह

 ——  ao

 51.54 भा०  को०  को०  fro

 पांचवीं  योजना  में
 ग्रामीण  विद्य,/तीकरण

 8652.  भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  ।  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  पांचवीं

 योजना  में  विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  रत्नों  में  ग्रामीण  विद्य/तीकरण  के  लिए  निर्धारित

 लक्ष्य  और  प्राप्त  उपलब्धि  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  बोबर  पांचवीं  योजना  अवधि

 (1974-78)  के  दौरान  58,492  गांवों
 के  faa  taco  और  9,17,478  सिचाई  पम्प  सेटों|

 ट्युबैलों  के  oa  के  लक्ष्य  को  तुलना  में  अखिल  भारतीय  आधार  पर  60,134  गांवों  को

 विदा  arse  गौर  8,73,768  पम्पसेटों/ट्युवबैलों  को  fsa  किया  गया  था  ।  विभिन्‍न  राज्यों

 तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  गावों  के  विद्य/ततकरण  और  पम्प सेटों  के  दोनों  के  संबंध  में  लक्ष्य

 az
 उपलब्धि

 को  दिखाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 पांचवें  योजना  (1974-78)  के  दौरान  ग्राम  faa  तस्करी  के  संबंध  में

 भौतिक  लक्ष्य  और  वास्तविक  उपलब्धि

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  भौतिक  लक्ष्य  वास्तविक  उपलब्धि

 Fo  क्षेत्र  किय  लिपवाना a  SS

 yy गाव  पम्पसेट |  ट्|
 टदयबवल  द्यबवल

 a  a  ददा
 f

 $=

 3,790  58,930  58,3580 1.  मोटर  प्रदेश  4,447

 2.  गर्म  2,276  3,188  1,030  349

 >.  बिहार  6,146  52,656  8,599  (+)  43,060

 फि  गुजरात  2,530  61,560  2,445  53,343

 नथ  32,500  38,684 हरियाणा  (*)  (*)

 द «  2,450  450  3,253  432 हिमाचल  प्रदेश

 न  जम्मू  कौर  कश्मीर  8,974  239  2,679  377

 8.  कर्नाटक  2,800  55,000  2,516  72,674

 51.0  21;261 केरल  84  44,230

 10.  मध्य  4,47  96,06  5,647  1,00,365 av

 aa 11.  ot,  004  99,065  4,709  1,46,441

 af
 ia  73  12  22

 an
 ह  507  228  47

 125 aw  100 14  ez

 15.  उड़ीसा
 re

 4  840  4,100  6,084  3,668

 16.  पंजाब  ह  QU  70,000 ?  5,048  66,910

 17.  4,095  49,2  50  4,221  54,748

 43
 18  सिक्किम  38  ea na

 67  1,28,401 19  तमिलनाडु  81  1,29,000

 उत्तर  प्रदेश  1,37,500  5,261  65,110
 20  8,400

 wae 21  320  282  307  105
 त्रिपुरा

 22.  पश्चिमी  बंगाल  5,780  18,700  3,154  13,811

 वि

 59,911  8,68,368
 '

 जोड़  58,288  9,13,070
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 1  2

 1,  अण्डमान  और

 निकोबार

 द्वीपसमूह
 17

 2.  अरुणाचल  प्र प्रदा  35  शून्य

 3,  खण्डों गढ़  (*)  70

 _  4.  दादरा  और

 नगर  हवेली  31  90

 204 5,  दिल्‍ली  4,408  (*)  3,023

 6.  Tat,  दमन

 और  दीव  112  969

 लक्षद्वीप  1  a

 मिजोरम
 7  शुन्य

 9.  पॉंडिचेरी  (*)  1,247

 जोड़  राज्य  204  4,408  223  5,400
 —_—

 जोड़  58,492
 9,17  478  60,134  8,73,768

 100%  ग्राम  विद्युतीकरण  किया  जा  चुका  है  ।

 ga  को
 अवघि

 मे
 हिसाब  में  न  लाए  गए  3635  विद्युतीकृत  गांव  इसमें  शामिल  हैं  ।

 +ਂ
 मिटटी  के  तेल  का  उत्पादन  और

 खपत

 8653.  थी  चिन्तामणि  जेना  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fs

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  क्षेत्रों  में  ag  1982-83:
 के

 दौरान
 मिटटी  के  तेल  की

 कुल  खपत  कितनी  थी  ;

 देश  में  ब्लू  1982-83  में  मिटटी  के  तेल  का  कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 उक्त  वित्तीय  ad  के  दौरान  कुल  कितने  deer  मिटटी  के  तेल  का  आयात  किया

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  कि  a  hd |  qq  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  :

 148



 6  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 (0  **  04  >  a
 विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  शापित  प्रदेशों  में  19  82°59  क  att  मिटटी  के  की  कुल

 बिक्री  5107791  maa  टन  थी  ।

 1982-83  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  का  उत्पादन  83)  30,

 75,000  मीट्रिक  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 वर्ष  ।  1982-83  के  दौरान  (ava,  1982  से  1983

 542.89  करोड़  रुपये  मूल्य  की  मिट्टी  के  तेल  की  17,  10,  000  मीट्रिक  टन  मात्रा  का

 आयात  किया  गया  था  ।

 प्रेस  आयोग  को  सिफारिश  पर  भाषा  समाचार  एजेन्सी  का  बनाया  जाना

 8655.  श्री  नोला  लोहिया  हसन  नाडार  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रस  आयोग  ने  अपनी  नवीनतम  रिपोर्ट  में  भाषा  समाचार

 एजेन्सी  बनाने  की  सिफारिश  की  भर

 यदि  at,  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  det

 हां  ।

 सिफरिशों  पर  विस्तार  से  विचार  किया  गया  किन्तु  अंतिम  fata  अभी  नहीं
 लिया  गया  है  ।

 गाँवों  का  विद्युतीकरण  झोर  मध्य  प्रदेश  के  गांवों  में  स्ट्रीट  लाइट
 कौ

 व्यवस्था

 8656.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य  वार  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  है  भोर  कितने  गांवों

 का  अभी  विद्युतीकरण  किया  जाना  है  ;

 मध्य  प्रदेय  में  कितने  गांवों  में  दी  गई  है  भर  कितने  गांवों  में  1983

 84  में  यह  सुविधा  दिए  जाने  की  संभावना  है  तथा  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  है  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  प्रौढ़  कितने  गांवों  में  लाईट
 संबंधी

 मामले  अथवा

 रोध  विचाराधीन  हैं  ;  ओर

 मध्य  प्रदेश  में  1981  की  जनगणना  के  भ्रनुसार  एक  हजार  को  आबादी  के  ऐसे

 कितने  गांव
 है  जहां

 लाईटਂ  नहीं  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बोबर  28-2-1983  की  स्थिति  के

 अनुसार  विद्युतीकृत  गांवों  की  कुल  संख्या  तथा  विद्युतीकृत  किए  जाने  बाले  गांवों  को  संख्या  के  बारे

 में  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  मया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  बिजली  बों  ने  सूचित  किया  है  कि  31  1983  की  स्थिति

 के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  राज्य
 में

 32,  833  विद्युतीकृत  गांवों  में  से  11,316  गांवों में  सड़क  रोशनी
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 की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  और  1983-84  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 परन्तु  मांग  को  पूरा  किया  जाता  है  जो  ग्राम  पंचायतों  द्वारा  औपचारिकताएं  पूरी  करने  पर  निर्भर

 करता  है  tats  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  पिछले  3  वर्षों  से  वे  प्रतिवषषें  मगौॉसतन  1350

 गाँवों  में  सड़क  रोशनी  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  1982  तक  1555  गांवों

 में  सड़क  रोशनी  के  लिए  किए  गए  अनुरोधों  पर  बोलें  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 1881  की  जनगणना  के  आकड़े  मध्य  प्रदेश  राज्य
 बिजली

 बोले  के  पास  उपलब्ध

 नहीं हैं हैं  ।

 विवरण

 कुल  गांवों  की  28-2-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  विद्या  area  गांवों

 तथा  विद्युतीकृत  किए  जाने  के  लिए  दोष  बचे  गांवों  को  दिखाने  वाला  विवरण

 राज्य  का  नाम  गांवों  की  कूल  28-2-1983  को  विद्य/ती  कत  किए

 स०  संख्या  (1971  स्थिति  के  अनुसार  जाने  वाले  शेष

 की  जनगना  के  faa  विकृत  गांवों  गांव

 की  संख्या

 1  2  3  4

 aia  प्रदेश  27,221  20,283  6,938

 2.  aaa  15,103 21,995  6,892

 57,566  26,757  40,809 बिहार

 गुजरात  18,275  13,842  4,433

 हरियाणा  6,731  6,731

 हिमाचल  प्रदेश  16,918  12,319  4,597

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  5,503  5,186  1,317

 8.  कर्णाटक  26,826  18,229  8,597

 केरल

 10  मध्य  प्रदेश  70,883  31,738  39,145

 11  महाराष्ट्र  35,778  30,121  5365  1

 12.  मणिपुर  1,949  407  1,542

 13  मेघालय  4,583  961  3,622

 14  नागपाल ह  960  490  470

 15  उड़ीसा  46,992  20,681  26,311
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 पत्ता

 थ

 साना
 1  2  3

 बााााााायाानकनया

 16.  पंजाब  12,188  (+)  12,126

 17  राजस्थान  33,305  16.708  16,597

 18  सिक्किम  405  (x)  108  297

 102 19  तमिलनाडु  15,735  15,633

 20  4,727  1,415  3,312 त्रिपुरा

 21  उत्तर  प्रदेश  1,  12,561  15,113

 22  पश्चिमी  बंगाल  38,074  17,316  20,758
 ्  द

 5,71,441  3,10,324  (+)  2,61,058 जोड़  a

 4,685  1,821  2,864 राज्य

 5,76,126  3,12,145  (+)

 द

 2,63,919 जोड़  (afer
 के

 5,76,064

 (x)  जनगणना  प्राधिकारियों  ने  राजस्व  ब्लाक  को  सबसे  छोटी  प्रशासनिक  यूनिट

 माना है

 (+)  62  गांव  और  गेर-माबाद  घोषित  कर  दिए  गए

 30-11-1982  की  स्थिति  के  अनुसार  |

 31-12-1982
 की  स्थिति  के  अनुसार  |

 31-1-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  ।

 पुरे  किए  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  और  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में  ताप  बिजली  घर

 8657,  श्री  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  ऊर्जा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  ताप  बिजली  घर  पहले  ही  पूरे  और  चालू  को  गए  कितने  बिजली  घरों  का

 क्रियान्वयन  किया  रहा  है  और  कितनी  ताप  बिजली  परियोजनाओं  को  छठी  योजनाओं  के

 दौरान  स्वीकृति  करने  का  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  सुची  क्या  है  ;

 भारत  सरकार  और  राज्यों  के  अधीन  थलग-अलग  ताप  बिजली  घरों  के  नाम

 बया  हैं  ?

 उर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  दौर  :  और  केन्द्रीय  ak

 राज्य  क्षेत्रों  में  wot  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  ताप-विद्युत  परियोजना  की
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 तथा  इनको  चालू  करने  की  वर्तमान  स्थिति  में
 दी  गई  [waraa & में

 रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6487/83]  1980-81  से  1983-84  शक  छठी  योजना  के

 दौरान  योजना  आरोप  द्वारा  अब  तक  अनुमोदित  परियोजनाओं  की  सुची  क्रमशः  उपबंध  2  से  5

 में  दी  गई

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  6487/83]

 aes  प्रशिक्षण  संस्थानों  द्वारा  सिविल-ड्रापटसमंगों  को  दिया  गया  प्रशिक्षण

 8658.  थो  मोहम्मद  इस्माइल  क्या  श्रम  मोर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 देश  में  व्यावसायिक  पाठयक्रमों  के  माध्यम  से  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने

 की  दृष्टि  से  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  सिविल-ड्रफ्टसमैन  का
 प्रशिक्षण

 पादुपक्रम  कब  TS

 frat  गया  था ;

 क्या  सरकार ने  कोई  ऐसे  अनि वा यें  arte  जारी  किए हैं  कि  इन  संस्थानों  में

 प्रशिक्षित  ड्राफ्ट समे नों  को  प्र हता प्राप्त  मान  लिया  जाना  भर

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  ड्राफंटसमेनों
 और  स्टेनोग्राफर ों  को  कितनी  अवधि

 का  प्रशिक्षित  दिया  जाता  है  तथा  क्या  मन्त्रालय  ने  इन  पाठयक्रमों  को  प्राथमिकता  और  महत्व  देने

 के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  कर  रखे  हैं  ?

 aa  और  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :

 शिल्पकार  प्रशिक्षित

 1950  के  अन्तरगत  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  अन्य  व्यवसायों  के  साथ  नक्शानवीस

 (fafae)  के  व्यवसाय  को  शुरू  किया  गया  था  ;

 (a)  हां  ।

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानो ंमें  नक्शानवीस  और  आशुलिपि  व्यवसायों
 में

 प्रशिक्षण  को  अवधि  2  वर्ष  और  1  ag  है  ।  उपयुक्त  दोनों  पाठ्यक्रमों  को
 दी

 गई  है

 मिलता  तथा  महत्व  अन्य  पाठ्यक्रमों  के  बराबर  हैं  ।

 निर्धारित  पिछड़े  क्षेत्रों  ale  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  का  विकास

 8659.  श्री  गिरिवर  गो साँ गो  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  १

 कया  यह  सच  है  कितने  मन्त्रालय  ने  छठी  योजना  के  दौरान  निर्धारित  पिछड़ें

 क्षेत्रों  और  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  कार्यक्रम  और  योजना  बनाई हैं

 यदि  तो  क्या  पिछड़  क्षेत्रों  और  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  के लिए  डाक  तथा

 दूरसंचार  सकील  द्वारा  अलग  योजनायें  और  कार्येक्रम  बनाए  गए  हैं

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  के

 दोरान  देश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  केवल  इन  क्षेत्रों  के  लिए  धनराशि  और  सामग्री  निर्धारित
 की
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 ऋण

 यदि  नहीं  तो
 उसके  क्या

 कारण  हैं  ,  और

 इन  क्षेत्रों
 के  लिए  घनराशि  निर्धारित  न  करके  और  सामग्री  की  उपलब्धता  न  होने

 के  कारण  कठिनाईयों  तथा  विलम्ब  दूर  करने  लिए  वकीलों  और  उनके  संचालन  मंत्रालय  द्वारा

 क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  विजय  एन०  :  जी  ath

 जी  ait

 से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  निधि  के  अलग  से  वितरण  का  प्रावधान  योजना  के  अंतगंत

 नहीं  होता  ।  फिर  ऐसे  क्षेत्रों  में  किए  जाने  वाले  कार्यों  की  A(FRTHRAT  के  आघार  पर  कुल

 अनुदान  से  निधियाँ  उपलब्ध  कराई  जाती  जहां  तक  ग्रामीण  डाकघरों  के  खोलने  का  सम्बन्ध  है

 प्रत्येक  वाचिक  योजना  के  अंतर्गत  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  वास्तव  में  अलग-अलग  लक्ष्य  रखे  गए  हैं ।

 देश  के  जनजातीय  उप-योजना  क्ष  त्रों  के  लिए  निधि  का  निर्घारण  कर  दिया  गया  है  ।  पिछड़  और

 जनजातीय  उप  योजना  क्षत्रों  में  जिस  योजना  पर  कार्रवाई  को  जानी  है  उसकी  आवश्यकता

 दो  अनुरूप  सामग्री  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 राज्यों  में  मुक्त  किये  गये  aga  मजदूर  भ्र  उन्हें  दी  गई  सहायता

 8660.  थ्री  मनोहरलाल  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  चलाये  जाने
 के  बाद  से  राज्यवार  कितने  बंधुआ  मजदूरों  को

 मुक्त  किया  गया  है  ;

 क्या  मुक्त  किये  गये  बंधुआ  मजदूरों  को  भूमि  के  आबंटन  सहित  दी  गई  श्रावित

 सहायता  उन्हें  अधिक  समय  बर्बाद  किये  बिना  दे  दी  गई  अथवा  बह  सहायता  उन्हें  al  दी  जानी

 है  और  क्या  पहाड़ों  को  चटियों  पर  पर  भूमि  आवंटित  की  गई  है  ;

 कया  बंधुआ  मजदूर  अपनी  जानकारी  नहीं  देना  चाहते  हैं  वे  मुक्त  होने  के  लिये
 सामने

 नहीं  आते  हैं  ;  भीर

 यदि  तो  agar  मजदूरों  द्वारा  उठायी  जा  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा

 लाभकारी  तथा  सातंक  रूप  से  उन्हें  फिर  से  बसाने  के  लिए  क्या  कारगर  कदम  उठाने  का  विचार

 श्रम  ote  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  नए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  प्रीतम  होने  से  अर्थात्‌  1.०

 1.1  98?  a  2R.2.19%3  तक  विभिनन  राज्यों  में  पता  लगाए  गए  तथा  मुक्त  कराए  गए  बंधुआ

 श्रमिकों  की  संख्या  दर्शाई  गई  है  1
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 agar  श्रम  पशुपति  1976  के  अघोष  बंधुआ  श्रमिकों  का

 पता  उन्हें  मुक्त  कराने  तथा  फिर से
 बसाने  को  समस्त  जिम्मेवारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 की  जो  अघिनियम  के  अधीन  सरकारे  राज्य  सरकारीं  से  समय-समय  पर

 रोध  किया  जाता  रहा  है  कि  वे  पुनर्वास  योजनाओं  का  समय  पर  दिष्पादन  करके  बरुआ  श्रमिकों

 का  शीध्र  पुनर्वास  सुनिश्चित  कराएं  :  कुछ  मामलों  में  मुक्त  कराए  गए  agar  श्रमिकों  के

 पुनर्वास  की  प्रक्रिया  में  कुछ  देरी  हो  खाने  को  संभावना  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  क्योंकि

 पुनर्वास  स्थलाकृति  तथा  जलवायु  संबंधी  दशाओं  पर  निर्भर  करता  हे  शर  बरुआ

 श्रमिकों  के  पुनर्वास  हेतु  व्यवस्थित  किए  जाते  वाले  निवेशों  तथा  परिसम्पत्तियों  के  उपलब्ध  न

 होने  के  कारण  पुनर्वास  की  अभि सीमाएं  हैं  ।  भूमिका  आधारित  पुनर्वास  योजनाओं  के  संबन्ध

 राज्य  सरकारों  के  लिए  अपेक्षित  है  कि  वे  सुविधाजनक  स्थानों  पर  मामूं  श्राबन्टित  करें  ।

 भोगियों  को  भबन्टित  करने  से  पब  उसका  विकास  उसे  बेती  योग्य  बनाएं  तथा  सिचाई

 भारी  की  व्यवस्था  करे  ।

 मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  किसी  राज्य  सरकार  से  ऐसी  कोई  feds  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  कि  ager  श्रमिक  अपने  आप  को  जाहिर  नहीं  करना  चाहते  र  मुक्त  होने  के  लिए  सामने

 नहीं  भाते  |

 समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  जहां  wat  बरुआ

 श्रमिकों  के  विद्यमान  होने  का  पता  वे  उन्हें  शीघ्र  मुक्त  कराने  तथा  फिर  से  बसाने  के  लिए

 तुरन्त  कारगर  उपाय  जिसमें  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  गहन  सर्वेक्षण  करना  भी  शामिल

 राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  अनुपूर्ति  करने  के  उद्देश्य  से  1978-79  से  एक  केन्द्र  संचालित

 योजना  प्रारम्भ  की  गई  जिसके  अन्तगंते  राज्य  सरकारों  को  बरुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के

 लिए  बराबर-बराबर  (50:50,  के  आधार  पर  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  इस

 योजना  में  प्रत्येक  बंधुआ  श्रमिक  के  पुनर्वास  के  लिए  कौ  दर  से  व्यवस्था  को

 परिकल्पना  की  गई  जिसमें  से  आधी  राशि  केन्द्र  के  भाग  के  रूप  में  दी  जी  है  ।  यह  सुनिश्चत

 करने  से  लिए  agar  श्रमिकों  को  स्थायी  आधार  पर  पुनर्वासित  किया  राज्य  सरकारों  को

 1982)  में  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  का  बसो  ही  अन्य

 योजनाओं  का  अर्थात्‌  संमेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  मानूस

 चित  जातियों  के  लिए  बिष्ट  कम्पोनेंट  प्लान  और  आदिवासियों  सम्बन्धी  तथाराज्प

 सरकार
 की  अन्य  वर्तमान  योजनाओं  के  साथ  समा कलन  करें  /  सामजस्य  स्थापित  ताकि  बन्धु बा

 श्रमिक  के  प्रभावी  पुनर्वास  को  सुनिश्चित  किया  जा  सकें  ।  बन्धुआें  श्रमिकों  का  गुणात्मक  पुनर्वास
 कराने  के  लिए  समा कलन  करने  के  बारे  में  माग  सिद्धांतों  का  एक  ब्लूप्रिंट  मी  राज्य  सरकार

 को  उनके  मागं दर्शन  हेतु  भेज  दिया  गया
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 विचारा

 राज्य  पता  लगाए  गये  धौर  मुक्त

 कराए  गए  बंधुआ  श्रमिकों

 की  संख्या  (1.1-82  प्ले
 28  2.83  )

 भान्धघ्र  प्रदेश  159

 बिहार  1865

 गुजरात  21

 कर्नाटक

 केरल

 360 मध्य  प्रदेश

 302 महाराष्ट्र

 उड़ीसा  14956

 115 राजस्थान

 10  तमिलनाडु  395

 11  उत्तर  प्रदेश

 कुल  ि  19373

 Ae  ee  ee  eS  en

 चेम्सफोर्ड  बलब  लिमिटेड

 866  श्री  के  लक प्पा  :  क्या  विधि  न्याय  आर  कंपनी  का  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चेम्सफोर्ड  क्लब  लिमिटेड  उन  कम्पत्तियों/फर्मों  से
 स्टाक

 की  खरीद  कर  रहा  है  जिनमें  क्लब  के  कुछ  निदेशक  इच्छुक  हैं  क्योंकि  वे  ऐसी  फर्मों  के

 सहयोगी  बनते  हैं  ;

 मदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  सभी  जेसे  सम्बन्धित  निदेशक
 हारा

 हित  प्रकट  टेण्डर

 बुलाने  आदि  पूरी  की  गयी  थी  ;

 (3)  यदि  तो  कया  ये  चुकें  कम्पनी  विधि  विभाग  के  रिकार्ड  मैं  हैं  ;

 (5)  यदि  gt,  तो  कम्पनी  के  cist  निदेशकों  के  कया  कोतवाली  की  गेई  है  ;
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 (a)  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  उसका  क्या  औचित्य  है  ;  और

 क्या  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  लिये  कोई  काय  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  न्याय  पोर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :  से

 :  कम्पनी  अघिनियम  को  घारा  के  श्रन्तगंत  सम्पन्न  किये  गये  निरीक्षण  ag  देखा

 हैं  कि  कम्पनी  ने  दो  फर्मों  जिनमें  उसके  दो  निदेशक  भागीदार  1978  से  1980  को  ग्रवर्धघि

 में  कुछ  खरीद  की  थी  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  299  की  शर्तों  में  निदेशक  के  हित  के

 अपेक्षित  प्रकटीकरण ों  को  इन  निदेशकों  द्वारा  विधिवत  किया  गण  था  और  इसके  परिणामस्वरूप

 कम्पनी  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  किया  गया  जिसके  लिए  कि  किसी  भी

 भ्रक्षमत्ता  को  निदेशकों  के  साथ  सम्बन्ध  किया  जा  सके  ।

 खरीद  की  प्रक्रिया  एक  ऐसा  मामला  है  कि  जो  कम्पनी  के  आन्तरिक  प्रबन्ध  की  सीमा  में

 आता  है  धौर  अगर  कोई  निर्धारित  औपचारिकताओं  को  सम्पन्न  करने  में  कोई  भूल-चूक  हुई  है  तो

 कम्पनी  qa  करने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अनौचित्य  के  कायें  के  रूप  में  उचित

 कार्यवाही  कर  सकती  थी  |

 चेम्तफोड  बलब  लिमिटेड

 8662.  श्री  के०  :  क्या  विधि  न्याय  भोर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  rand  नई  दिल्‍ली  ने  ag  1979  के  दौरान  या  इसपे

 पहले  छेल  आयोजन  किया  था  और  तम्बोल  टिकटों  की  बिकी  से  प्राप्त  धनराशि

 में
 से  कुछ  धनराशि  काट  ली  थी  जोकि  क्लब  के  भाव  के  खाते  में  जमा  नहीं  की  गई  और  उसका

 दु विनियोग  किया
 गया

 था  झर  ag  तथ्य  कम्पनी  विधि
 रियों  के  fears  में  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  संबन्ध  में  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  भोर  दोषी  अधिकारियों  के

 नाम  क्या  हैं  ;

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  :  और

 यदि  कोई  कायंवाह्दी  नहीं  की  है  तो  उसके  कारण  और  औचित्य  क्या  हैं  और  क्या

 सरकार  का  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  बारे  में  कानूनी  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  न्याय  मौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :

 जबकि  ag  सत्य  है  कि  चेम्सफोर्ड  क्लब  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  ने  1979  तथा  इससे  पहले  के  वर्षों

 में  खेल  का  आयोजन  किया  परन्तु  यह  सत्य  प्रतीत  नहीं  होता  कि  चेम्सफोर्ड

 क्लब  लिमिटेड  अथवा  इसके  किसी  या  निदेशक  ने  टिकटों  बिक्री  से  प्राप्त

 धनराशि  में  से  कुल  धनराशि  काट  कर  तथा  उसे  क्लब  के  खाते  में  जमा  न  किसी  राशि  का

 दु विनियोग  किया  था  ।  इससे  हुई  जो  राजस्व  प्रकृति  की  समझी

 जानी  भवन  आरक्षित  निधि  में  जमा  द्वार  पंजीकृत  की  गई  थी  ।

 से  :  उत्पन्न  नवदीं  होता  ।
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 तेल  wie  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  उपकरणों  ate  पोतों  को  arta

 8663.  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 तेल  कौर  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  से  खरीदे  गये

 बड़े  उपकरणों  भौर  पोतों  कों  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (a)  वे  किन  देशों  और  किन  फर्मों  से  खरीदे  गये  और  उनका  मूल्य  कितना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर  :  और

 सुचना  एकत्न  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  को  जायेगी  |

 कृुषि-ध्रपशिष्ट  से  ठोस  इंघन  का  निर्माण

 8664,  श्री  age  दास  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वनस्पति  अपशिष्टों  अथवा  अन्य  किसी  कृषि  अपदिष्ट  और  चमड़ा

 अपदिष्ट  जिनका  अनेक  देशों  में  पहले  से  ही  उपयोग  किया  जा  रहा  से  ठोस  इंजन  क्रिकेट

 बनाने  स्थिति  में  है
 ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  :  भौर  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  दिल्‍ली

 के  रासायनिक  इञ्जीनियरी  विभाग  में  कृषि  अपशिष्टों  का  उपयोग  कर  के  क्रिकेट  ईधन  बनाने  की

 एक  विधि  विकसित  की  गई  इस  प्रौघोगिकी  का  प्रयोग  करते  हुए  प्रतिदिन  चार  तन  क्रिकेट

 faa  बनाने  की  क्षमता  वाला  एक  वाणिज्यिक  संयंत्र  चडीगढ़  में  चलाया  गया  है  ।  कृषि  अपशिष्टों

 और  बुरादे  आदि  विभिन्‍न  प्रकार  के  अपशिष्टों  से  fate  बनाने  के  संयंत्रों  को  विभिन्‍न
 अभिकरणों

 द्वारा  आजमाया  जा  रहा  है  ।

 गोरखपुर  उवंरक  संयंत्र  सें  अव्यवस्था

 १  | |  प् 8665.  शी  हरिके दा  बहादुर  :  क्या  रसायन  ale  उर्वरक  मंत्री  ने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गोरखपुर  उधर  संयंत्र  में  हडताल  के  बारे  में  मंत्रालय  में  27  1983

 के  लगभग  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कायें वाही  की  जा  रही  है  ;

 क्या  इस  अभ्यावेदन  में  भ्रष्टाचार  अनियमितताओं  के  आरोप  लगाये  गये

 और

 यदि  तो  कया  सरकार  उस  पर  कोई  उच्च  स्तरीय  जांच  का  भादेदा  दे  wet  है  ?

 साधन  और  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  :  से  इसके  बारे  में  एक  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ  है
 और  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  द्वारा  भारोपों  पर  उचित  कार्यवाही  की

 जा  रही
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 माथा

 भारत  में  सुपर  ताप  बिजलीघर  स्थापित  करने  की  इच्छुक  विदेशी  कम्पनियाँ

 8666.  श्रीमती  जयंती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विदेशी  कम्पनियां  भारत  में  सुपर  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करने  की

 इच्छुक हैं  ;

 यदि  तो  ऐसी  विदेशी  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या

 उन  कम्पनियों  को  सुपर  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करने  की  अनुमति  देने  के  लिए

 उनके  मंत्रालय  ने  क्या  शर्ते  निर्धारित  की  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  fag):  और  :  विवरण  में  दर्शाई

 गई  अनेक  विदेशी  फर्मों  ने  भारत  के  लिए  विद्युत  उपस्कर  सप्लाई  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 ये  प्रस्ताव  केवल  सांकेतिक  हैं  ।

 भर  इन  प्रस्तावों  पर  कोई  तिय  नवदीं  लिया  गया

 विवरण

 विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  जिन्होंने  विद्युत  उत्पादन  उपस्कर  की  सप्लाई/विद्युत  केन्द्र

 स्थापित  करने  के  लिए  पैदा  की  है  ।

 1  देउत्सच  बावक़ार

 भ्रकतियन  गोस्लस्चाफ्ट

 पश्चिमी  जमीन-इटैलियन  कंसोर्टियम

 पश्चिमी  कंसोर्टियम

 ब्राउन-बबेरू  एण्ड  कम्पनी

 6  पिच मी  ज  मंत्री

 7  अगलस्थोम-अलबर्टी क्यू

 8.  सी  ottofoF o-AATAT

 9  सोसाइटे-कामर्सायल  ताउतइले fee

 10.  भनसाह्दो

 1.  इलैक्ट्रोकन्शल्ट

 12 bao  aaa

 13.  स्वीडिश-डेनिस  कन्सोटियम

 14.  इलेक्ट्रिक
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 15  इंद्रा

 wiaaz 16  इंद्रो  ह  है  चह  तक

 17  मिस्तुबिसी

 158  एलिन

 19  वोइस्त  अल्पाइन-एलिन  यूनियन-सी  मेन्स  कन्सोटियम

 20  कनेडियन  इन्पूरनेशनल  डबलमेन्ट  एजेन्सी

 21.  केन्ट में

 22.
 अल-असडद-कारपोरेशन

 23.  उजिनएक्सपोटंइम्पो टें

 da  उत्पादों  की  कमी

 8667,  थ्री  जी०  argo  कृष्णन  :  क्या  ऊर्जा  dal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वदेशी  माँग  को  ध्यान  में  रखते  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान

 देश  में  तेल  उत्पादों  की  कमी  का  कोई  मूल्यांकन  किया  है  ?  ओर

 यदि  तो  देश  में  मॉंग  पुरी  करने  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  का  ब्योरा  क्या

 ह ै?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  fe  गार्गी  देकर  (a)  जी  हों  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  के  लिए  भे।वर्घिक  व्यवस्थाएं  कैलेंडर  वर्ष  के  श्राघार  पर

 की  जाती  हैं  ।  वह  1983  के  लिए  2.25  मिलियन  मी  टन  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  के  लिए

 सोवियत  संघ  के  साथ  पहले  ही  भाविक  व्यवस्थाएं  की  जा  चुकी  हैं  ।  वर्ष  के  awa  झ्लोट्रोलियम

 उत्पादों  में  हुई  wie  कमी  को  आयात  द्वारा  अथवा  बम्बई  हाई  क्रूड  तेल  के  निर्यात  के  साथ  विनिमय

 द्वारा  पूरा  किया  जाएगा  ।

 विभिन्न
 मंत्रालयों

 दारा  प्रारूप  विधेयकों  के  संबंध  में  सांगी  गई  सलाह  देने

 में  बिलम्ब  की  शिकायतें

 8668.  श्री  खरीदा  रावत  :  क्या  न्याय  मोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  तेयार  किए  गए  और  उनके  मंत्रालय  को  आवश्यक

 अनुमोदन  के  लिए  भेजे  गए  प्रारूप  विधेयकों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  कुछ  विधेयक  उसके  मंत्रालय  में  पिछले  छः  महीनों  से  अवधि  अधिक  लम्बित  है  ;

 क्या  ऐसे  विधेयकों  के  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  आवश्यक  सलाह  देने  में

 विलम्ब  किए  जाने  संधि  शिकायतें  प्रप्त  हुई  ate

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार
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 fafa,  न्याय  पौर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गुलाम  नबी  :  (=)
 से  सरकारी  विधेयकों  का  प्रारूपण  विधायी  विभाग  के  प्रशिक्षित  प्रारूप कारों  द्वारा  क्रिया  जाता

 है  और  इसलिए  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  तैयार  किए  गए  प्रारुप  विधेयकों  के  विधि  मंत्रालय  में

 लंबित  रहने  का  set  ही  नहीं  उठता  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  विधायक  के  लिए  प्रस्ताव

 निक  at  अन्य  विधिक  दृष्टिकोणों  से  संवीक्षा  के  लिए  विधि  मंत्रालय  कायें  विभाग  और

 विधायी  को  भेजने  होते  हैं  और  अंततः  उन  प्रस्तावों  को  विधायी  विभाग  द्वारा  विधेयक

 का  रुप  दिया  जता  है  ।  हाल  के  वषों  के  दौरान  सलाह  द्वारा  अनियमित  विधान  की  मात्रा  को  तुलना
 से  यह्  पता  चलता  है  कि  विधि  निर्णाण  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  i  इसके  उसमें  कुछ

 afa  ही  हुई  है  ।  यह  स्थिति  प्रशिक्षित  विधायी  प्रारपकारों  को  सेवाएं  प्राप्त  करने  में  आने  वाली

 कठिनाईयों  के  बावजूद  बनाई  रखी  जा  रही  है  ।  विधायी  प्रस्तावों  के  किसी  सेट  को  निपटाने  और

 उन  प्रस्तावों  की  प्रभावी  बनाने  के  लिए  विधेयक  तेयार  करने  के  लिए  अपेक्षित  समय  विभिनन  बातों

 पर  निर्भर  करता  है  जसे  प्रस्तावों  का  परिमाण  और  उनकी  उन  सांविधानिक

 इयों  की  प्रकृति  जिनसे  ऐसे  विधान  तैयार  करते  समय  बचना  होता  समय  विद्वेष  पर  मंत्रालय में
 कायें  का  बोझ  at  वह  पूर्विंकता  जो  दी  जानी  है  ।  साधारणतया  विधायक  के  लिए  प्रस्ताव  तय

 करने  से  पूर्व  और  विधायक  के  लिए  प्रस्ताव  तय  करने  के  पश्चात  शौर  प्रस्ताव  को  प्रभावी  बनाने

 के  लिए  विधेयक  को  अ  तिम  रुप  देने  से  पूर्व  विधि  मंत्रालय  के  अधिकारियों  द्वारा  प्रशासनिक

 लय  के  अधिकारियों  से  कई  बार  विचार  विमश  किया  जाना  आवश्यक  होता  है  ।  इस  प्रकार

 यन  के  लिए  प्रस्ताव  तय  करने  ओर  प्रस्ताव  को  प्रभावी  बनाने  के  लिए  विधेयक  को  अंतिम  रूप

 देने  के  लिए  भी  पर्याप्त  समय  की  ग्राहकता  होती  है  ate  जटिल  मामलों  में  तो  छह  माह  से  भी

 काफी  ofan  समय  की  आवश्कता  हो  सकती  है  ।  विभिन्‍न  मंत्रियों  को  उपयु क्त  परिस्थितियों  की

 जानकारी है  और  वे  कुछ  मामलों  में  किन्हीं  विनिर्दिष्ट  कारणों  से  शीघ्रता  करने  का  अनुरोध  करतें

 यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  केवल  केंद्र  में  ही  नहीं  बल्कि  राज्यों  में  भी  प्रशिक्षित  प्राधिकारों  की

 कमी  की  gee  से  निपटने  के  लिए  सम्यक  अनुक्रम  में  एक  विधायी  प्रारपण  और  अनुवाद

 संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 लोहाघाट  और  चम्पावत  में  कुकिंग  गस  का  वितरण

 8669.  श्री  खरीदा  रावत  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  कुमार  मण्डल  निगम  को  उत्तर  प्रदेश  में  बागेश्वर

 लोहाघाट  और  चम्पावत  (faster)  में  कुकिंग  गैस  के  वितरण  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  गस  के  वितरण  के  लिए  आवश्यक  प्रावधान  किया  गया  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  उनकें  मंत्रालय  ने  वहाँ  सप्लाई  की  जाने  वाली  गस  को  wag

 निर्धारित  की  है  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इसमें  बिलम्ब  होने  क्या  कारण  हैं  ?

 नल  कत  to ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  dat  मार्गो  जाकर  (  af

 बागेश्वर  में  पकाने  की  का  विपणन  पहले  से  ही  शुरू  हो  गया
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 -

 है  ।  लोहाघाट  स्थित  एजेंसी  को  after  ही  शुरू  किये  जाने  की  आशा  है  ।  जहां तक  चम्पावत  का

 संबंध  इण्डियन  आयल  कार्पोरेशन  लिमिटेड  कुमाऊं  मंडल  विकास  निगम  लिमिटेड  से  झ्रावव्यक

 प्रस्तवों  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  है  ।

 ऐसा  बागेश्वर  तथा  लोहाघाट  के  लिए  किया  गया  है

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  उत्पादन  क्षमता  तथा  वास्तविक  उत्पादन

 8670.  थ्री  होश  रावत  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि  !

 (ey  उत्तर  प्रदेश  में  विद्युत  उत्पादन  की  बेईमान  क्षमता  कितनी  है  भर  उसमें  जलविद्युत

 तथा  ताप  विद्युत के  वास्तविक  उत्पादन  की  मात्रा  कितनी

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  ताप  बिजली  घर  अपनी  पूर्ण  उत्पादन  क्षमता  से  बहुत  कम

 बिजली  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  gi,  तो  इसके  क्या  कारण

 (=)  कया  इस  स्थिति  को  सुघारने  के
 लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  हाल  हो  में  कुछ

 कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 (=)  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दो खर  fag):  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  की

 प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  3751  मेगावाट  जिसमें  1220  मेगावाट  जलविद्युत  तथा  2531

 मेगावाट  ताप  विद्युत  व्तंमान  उत्पादन  (1.4.83  से  19.4.83  तक  को  अवधि  के  दौरान  औसत

 जल  विद्युत  केन्द्रों  से  79  एल  oY  प्रतिदिन  तथा  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  oo

 प्रतिदिन  के  लगभग  रहा  है  ।

 हां  ।

 ईष्टतम  किये-निष्पादन  में  कमी  का  मुख्य  कारण  ओबरा  ताप  विद्युत  केन्द्र  पर  200-

 200  मेगावाट  की  5  मशीनों  को  स्थिरीकरण  न  होना  तथा  aea  केन्द्रों  के सामने  आने  वाली

 प्रचालनात्मक  कठिनाइयां  हैं  ।

 भोर  :  विद्युत  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)  waned /a  तन  दलों  से  प्राप्त  हुई  फीड  बक  के  प्राकार  पर  ताप  विद्युत  यूनिटों  के

 कायें-निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  संयंत्र  सुधार  एवं  नवीकरण  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।

 (2)  नई  परियोजनाओं  को  चालू  करने  में  तेजी  लाई  जा  रही  है  ।

 (3)  हरदुआगंज़  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  संबंध  में  कठिनाइयां  का  पता  लगाने  उपचारी
 उपाय  सुझाने  के  लिए  अमेरिका  के  विशेषज्ञों  की  सेवाएं  मांगी  गयी  हैं  ।
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 (4)  कोबरा  ताप  free  केन्दों  में  कोयला  हैण्डलिंग  प्रणाली  में  परिश्ञोघन  किया  जा  रहा

 केन्द्रीय  सरकार  भी  सभी  संभव  सहायता  दे  रही  है  ।

 कोयले  का  निर्यात

 8671.  श्री  सुघीर  गिरि  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दनि  वाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1981-82  कौर  1982-83  के  दौरान  कितना  कोयला  निर्यात  किया  गया  ;

 कोयला  किन  देशों  को  निर्यात  किया  गया  ;  और

 1983-84  के  दौरान  किस  कोठी  का  तथा  कितना  कोयला  निर्यात  करने  लक्ष्य

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्री  दलबीर  :  at  1981-82

 गौर  1982-83  में  निर्यात  किया  गया  कोयला  नीचे  दिया  गया  है  :

 वर्ष  लाख  टनों

 es  GOD

 198  1-82  1.57

 198  2-83  1,52

 :  जिन  देशों  को  प्डह्ानल  का  निर्यात  किया  गया  था  वे

 भूटान और  दक्षिण  कोरिया  ।

 (a)  :  वर्ष  1983-84  के  लिए  सरकार  ने  3  लाख  टन  अकोककर  कोयले  के  निर्यात  का

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  ।

 स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन  बिजली  परियोजनाएं

 8672,  श्री  नबीन  रावणों  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 उन  बिजली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  जो  योजना  आयोग  के  पास  स्वीकृति  के

 लिए  विचाराधीन हैं  ate वे  कब  से  विचाराधीन  हैं  ।

 वर्ष  1983-84  के
 दौरान

 निर्माण  हेतु  स्वीकृति  की  गई  बिजली  प/रेयोजनाओं  का

 ब्यौरा  क्या

 उक्त
 प्रत्येक  बिजली  परियोजना  की  लागत  कितनी  है  ;  और

 निर्माण  erat  कब  तक  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  fag)  से  :  सुचना  tea  की  जा
 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 राष्ट्रीय  तथा  राज्य  स्तर  पर  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  सम्बन्ध
 आयोग  स्थापित  करना

 8673.  श्री  माधव  राव  लीबिया :

 aft  wig  राम  जेन  :  क्या  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  ते  देश  में  औद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार
 के  राज्य  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  संबंध  arta  स्थापित  करने  कौ

 सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 sae  सिफारिश  के  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ae  और  पुनर्वास  मंत्री  वेरेन्द्र  :  और  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  ने

 राज्य  स्तर पर  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  औद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग  at  स्थापना  की  सिफारिश

 को  है  ।  इस  निकाय  का  स्वरूप  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 इन  सिफारिशों  पर  17  और  18  1982  को  हुए  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन

 में  विचार  किया  गया  था  ।  सम्मेलन  ने  इस  मामले  की  विस्तृत  जांच  के  लिए  श्री  सनत  मेहता

 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  थी  ।  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।

 जिसकी  सभी  सम्बन्धित  पक्षकारों  के  साथ  परामशं  करके  जांच  की  जा  रही

 विवरण

 राष्ट्रय  म  आयोग  को  सिफ़ारिशों

 औद्योगिक  सम्बन्ध  आयोग

 175.  तद थें  रूप  से  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  नियुक्त  करने  की  विंमान  प्रथा  बन्द  करनी

 चाहिए  ।  केन्द्र  में  और  प्रत्येक  राज्य  में  हित  सम्ब्रत्वी  विवादों  को  सुलझाने  के  लिए  स्थायी  रूप

 से  एक  औद्योगिक  संबंध  आयोग  (atom oafo)  का  गठन  होना  प्रशासन

 से  एक  प्राधिकरण  के  रूप  में  होगा  ।

 176.  केन्द्र  द्वारा  राष्ट्रीय  औद्योगिक  संबंध  आयोग  की  स्थापना  उन  उद्योगों

 के  लिए  की  जानी  चाहिए  जिनके
 लिए  ag  उपयुक्त  प्राधिकारी  हैं  ।  राष्ट्रीय  भूसा  ऐसे

 विवादों  को  हल  करेगा  जिनसे  राष्ट्रीय  महत्व  के  प्रश्न  जुड़े  हों  ar  जिनके  द्वारा  एक  से  अधिक

 राज्य  में  स्थिति  स्थापनाओं  के  हितों  के  प्रभावित  होने  की  सम्भावना  हो  ।  इसका  कायें  क्षेत्र

 मोटे  तौर  पर  बही  होना  चाहिए  जो  कि  औद्योगिक  विवाद  1947  के  अंतगर्त

 घि करणों  का  है  ।

 177,  प्रत्येक  राज्य  में  एक  औद्योगिक  संबंध  आयोग  उन  विवादों को  निपटाने  के  लिए

 गठित  किया  जाना  चाहिए  जिनके  राज्य  सरकार  उपयुक्त  प्राधिकारी  है  ।

 178.  राष्ट्रीय/राज्य  ato  स०  ना योगों  के  मुख्य  काय  इस  प्रकार  होंगे  :--
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 ES

 औद्योगिक  विवादों  में  और  यूनियनों  का  प्रतिनिधिਂ

 युनियन  के  रूप  में  प्रमाणीकरण  |

 179.  आयोग  का  sent  निर्धारित  न्यायिक  योग्यताएं  और  अनुभव  रखने  वाला  होना

 aifgr  कौर  इसमें  न्यायिक  और  न्याणिकेतर  सदस्यों  को  संख्या  बराबर  होनी  चाहिए  ।  न्यायिक  पदों

 पर  नियुक्ति
 के  लिए  न्यायोकेतर  सदस्यों  के  पास  न्याय  संबंधी  योग्य तानों  का  होना  आवश्य  नवदीं

 है  ।  परन्तु  वे  श्रम  या  प्रबन्ध  के  क्षत्रों  में  प्रसिद्ध  होने  चाहिए  ।  अध्यक्ष  राष्ट्रीय

 औद्योगिक  संबंघ  आयोग  के  न्यायिक  उन  व्यक्तियों  में  से  नियुक्ति  करने  चाहिए  जो

 उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  पद  पर  नियुक्ति  के  योग्य  हो  ।

 180.  आयोग  का  समझौता  विभाग  निर्धारित  योग्यताओं  वाले  और  पद  बाले  समझोता

 अधिकारियों  द्वारा  गठित  होगा  ।  समझौता  अधिकारियों  '  के  संवर  में  न्यायिक  अथवा  aa

 योग्यताओं  वाले  व्यक्ति  हो  सकने  जिन  के  पास  न्यायिक  भिंगाएं  हैं  वे
 आवश्यक  अनुभव

 गौर  निपुणता  प्राप्त  करने  के  बाद  आयोग  के  न्यायिक  सदस्य  नियुक्ति  हो  सकेंगे  ।  अन्य

 न्यायिक  विभाग  में  सदस्य  बनने  की  झरा  कर  सकते  हैं  ।

 181.  यूनियनों  के  प्रमाणीकरण  का  राष्ट्रीय/राज्य  ओसा  के  एक  अलम

 विभाग
 को  सुपुर्दे  किया  जायेगा  ।

 182.  यदि  संबंघित  पक्ष  ऐसी  सेवाए  लेने  पर  सम्मत  हो  आयोग  अपने  सदस्यों /
 अधिकारियों  में  से  मध्यस्थ  उपलब्ध  कर  सकेगा  |  आयोग  अपने  सदस्यों  को  केन्द्रीय  राज्य  मजदूरी

 बोडॉँ/समितियों  में  अध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  करने  की  अनुमति  दे  सकता  है  बात  वे  ऐसी  नियुक्ति

 के  लिए  संबंधित  सरकार  हारा  चुने  गए  हों  ।

 183.  सन्धि  वार्ताएं  असफल  होने  पर  हड़ताल  /  तालाबन्दी  का  नोटिस  देने  से  दोंनों

 पक्ष  स्वैच्छिक  मध्यस्थता  के  लिए  सहमत  हो  सकते  है  ।  आयोग  संबंधित  पक्षों  को  मान्य  मध्यस्थ

 चुनने  में  सहायता  करेगा  ।  दूसरी  सुरत  में  उक्त  नोटिस  की  अवधि  के  दौरान  कोई  भी  पक्ष

 समझौता  कराने  में  सहायता  के  आयोग  से  अपने  किसी  पदाधिकारी  को  सम  होता  अधिकारी

 के  रूप  में  नियुक्ति  करने  के  लिए  अनुरोध  कर  सकता  है  |

 184.  महत्वपूर्ण  उद्योग/सिबाओं  में  सामूहिक  सोदा कारी  जब  असफल  हो  जाए  तो  और

 विवाद  के  पक्ष  जब  मध्यस्थता  पर  सहमत  न  तो  कोई  भी  पक्ष  alo  स०  भा  को  समझौते  की

 इस  असफलता  की  सुचना  देगा  जिसकी  एक  प्रतिलिपि  संबंघित  सरकार  को  भी  भेजी  जाएगी  ।

 इसके  उपरान्त  sito  स०  ato  विवाद  में  facia  देगा  ।  इसका  पंचनिर्णय  अन्तिम  और  सम्बन्धित

 पक्षों  के  लिए  बन्धन क़ारी  होगा  ॥

 *  185.  महत्वपूर्ण  सेवाओं  के  अलावा  अन्य  उद्योगों  एवं  सेवाओं  में  यदि  वार्ताएं
 विफल  हो  जाएਂ  और  स्वैच्छिक  मध्यस्थता  के  लिए  आयोग  का  उपयोग  दोनों  पक्षों  को  अस्वीकार

 हो  आ ०  स०  ato  अपने  अधिकारों  का  उपयोग  दोनों  पक्षों  के  समझौते  के  लिए  कर  सकता
 इस  ग्रन्थकार  का  प्रयोग  प्रत्यक्ष  कार्यवाही  का  नोटिस  मिलने  पर  की  अवधि  के

 किया  जा  सकता  नोटिस  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  यदि  कोई  समझौता  नहीं  होता
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 तो  पक्ष  सीघी  कार्यवाही  करने  में  स्वतंत्र  होंगे  ।  यदि  प्रत्यक्ष  कायंवाहीं  30  दिन  तक  जारी  रहे  तो

 ate  स०  भा०  के  लिए  हस्तक्षेप  करना  भर  विवाद  को  निपटने  की  व्यवस्था  करना  अत्यावश्यक

 होगा  |

 *186,  ऐसी  हड़ताल  या  तालाबन्दी  के  शुरू  होने  पर  जिसके  जारी  रहने  से  राज्य  को

 राष्ट्रीय  at  अथवा  सार्वजनिक  व्यवस्था  प्रभावित  होती  संबंधित  राज्य

 सरकार  उक्त  हड़ताल/तालाबन्दी  को  समाप्त  करने  के  लिए  आयोग  से  अनुरोध  कर  सकती  है  ।

 यदि  सरकार  तथा  संबंधित पक्षों  के  बयान  सुनने  के  बाद  आयोग  प्रस्तुत  तर्कों  से  संतुष्ट  हो  जाता  है  ।

 तो  उन  कारणों  के  आधार  पर  जो  लिखे  वह  सम्बन्धित  पक्षों
 से  हड़ताल  व

 तालाबन्दी

 समाप्त  करने  भर  अपना  बयान  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कह  सकता  है  ।  इसके  बाद  आयोग  विवादों

 पर  अपना  facia  देगा  |

 187.  किन्हीं  परिस्थियों  में  राष्ट्रीय  ato  स०  मा०४  में  पड़े  मुकदमों  को  राजकीय  alo

 स०  मा०  से  समक्ष  अथवा  विपरीत  क्रम  से  स्थानान्तरित  किया  का  सकता  है  ।

 चार  श्रमिक  सदस्यों  द्वारा  असहमति  की  टिप्पणियों  के  श्रध्यघीन  ।

 188.  किन्नरी  परिस्थियों  में  आयोग  हड़ताल  के  दौरान  वेतन  का

 भुगतान  होने  देने  अथवा  इस  भुगतान  को  रोकने  का  निर्णय  लेने  का  अधिकार  होगा  ।

 हड़ताल  के  जारी  रहने  के  दौरान  अथवा  उसकी  समाप्ति  के  बाद  किसी  कर्मचारी को

 इसीलिए  बर्खास्त  अथवा  सेवा  मुक्त  किया  जाता  है  कि  उसने  उक्त  हड़ताल  में  भाग  लिया  है  तो

 इसे  अनुचित  छम  व्यवहार  माना  जाएगा  |  ऐसा  व्यवहार  सिद्ध  होने  पर  सम्बन्धित  कंमंचारी  को

 पिछले  वेतन  के  भुगतान  के  साथ  बहाल  होने  का  अधिकार  होगा  ।

 चाहिए  ।

 139.  सभी

 सामूहिक

 करारों  का  alo  स०  आठ  के  कार्यालय  में  पंजीयन  होना

 190,  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  द्वारा  उठाए  गए  विवाद  में  alo  स०  भा०  द्वारा  किया

 गया  स्थापना  (a)  में  तमाम  श्रमिकों  और  नियोजकों  बन्धन क़ारी  होना  चाहिए  ।

 कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  उ५  लब्धि

 8674.  श्री  alo  ate  देसाई  :

 श्री  एम०  ato  चन्द्र  शेयर  मृति  :  क्या  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  यह  विश्वास  व्यक्त  किया  है  कि  देश  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  संबंघ

 में  1982-83  के  लिए  रखे  गए  20.5  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लेगा  ;

 यदि  तो  क्या  छठी  योजना  के  मध्यावधि  मुल्यांकन के  अनुसार  ag  भी  स्पष्ट

 किया  गया  है  कि  निर्घारित  समय  के  सारणी  के  अनुसार  उत्पादन  हो  रहा  है  ;

 aar  नवीनतम  रिपोर्ट  के  वित्तीय  ag  19  82-83 04°65  J)  के  अन्त  तक  केवल

 18.2  मिलियन  टन  तेल  निकाला  गया  है  ;
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 यदि  तो  लक्ष्य  प्राप्त  न  करने  के  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 (F)  यदि  तो  1983  के  अन्त  तक  तेल  का  उत्पादन  का  लक्ष्य  किस  सी  मा

 तक  पूरा  हुआ  था  ;  ओर

 (a)  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंश्रालय  के
 पेट्रो  लियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  aril  शंकर  सीजन ह

 :  हाँ  ।

 1983  के  मध्य  में  यह  आदा  थी  कि  क्रूड  आयल  का  उत्पादन  करीब  21  टन  तक

 पहुंच  जाएगा  ॥

 (a)  हां  ।

 से  (=)  ag  1982-83  के  दौरान  क्रय  घायल  का  वास्तविक  उत्पादन  21.06

 टन  था  और  लक्ष्य  पूरा  हो  गया  है  ।

 अगर  उत्तरी-पूर्वी  क्षत्र  में  गड़बड़  वाली  स्थितियां  न  होती  और  बम्बई  अपतटीय  क्षेत्रों

 में  1982  में  बवण्डर  वाला  मौसम  न  होता  तो  थर्ड  आयल  का  उत्पादन  इससे  मो  अधिक

 होता  ।

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  क्रम  आयल  के  उत्पादन  को  भागे  और  बढ़ाने के  लिए

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहें  हैं  ee

 1  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  कच्चे  माल  को  बढ़ाना  ;

 2  डेवलपमेंट  gol  की  खुदाई  इष्ट तम  संख्या  में  करना  और  उन्हें  प्रचलित  प्रणाली  से

 जोड़ना  ;

 रुग्ण  कुओं  की  मरम्मत  करना  ;

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कम  उत्पादकता  वाले  कुओं  को  उद्दीपन  करना  ;  भौर

 प्रारम्भ  की  जाने  वाली  स्कीमों  का  शीघ्र  कार्यान्वयन  करना  |

 श्रवबारों  कागज  का  आयात

 8675.  sit  ato
 ate

 देसाई  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे
 किः

 क्या  इंडियन  एंड  geet  न्यूज प्रिट  सोसाइटी  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  में  आई

 गिरावट  की  पूति  के  तुरन्त  ही  झख नारी  कागज  की  अतिरिक्त  मात्रा  का  आयात  करने  का

 अनुरोध  किया  है  ;

 कया  वित्त  वर्ष  के  आरम्भ  में  ऐसा  अनुमान  था  कि  नेपा  (asa  बेलूर
 तथा  भद्रवती  मिलों  से  सितम्बर  में  समाप्त  होने  वाले  6  महीनों  में  1,50,000  टन

 रखवारी  कागज  का  उत्पादन  होगा  परन्तु  इन  तीनों  कारखानों  के  75,000  टन  के
 स्थान  पर  केवल  43,000  टन  का  उत्पादन  दिया है  ;
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 a  eee

 क्या  ag  भी  सच  कि  ag  1982-83  के  लिए  अखबारी  कागज  की  मांग  3,60,000
 टन  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ;

 क्या  ऐसी  योजना  बनाई  गई  थी  कि  राज्य  व्यापार  निगम  2,10,000  टन  की  शेष

 आवश्यकता  को  पुरा  करने  हेतु  आयातित  अखबारी  कागज  उपलब्ध  करायेगा  ;  और

 (=)  क्या  भिखारी  कागज  की  कमी  ने  समाचार  पत्र  उद्योग  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  डाला

 है  यदि  तो  किस  हद  तक  प्रभाव  डाला  है  ?

 सुचना  ate  sara  aaa  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  भम्र

 :  (®)  हां  ।

 समूचे  वर्ष  1982-83  के  लिए  तीन  मिलों  से  अखबारी  कागज  के  स्वदेशी  उत्पादन

 का  अनुमान  1.50  लाख  मीट्रिक  टन  लगाया  गया  था
 ।

 30  1982  के  अन्त  तक  6

 महीने  के  लिए  तीन  मिलों  का  उत्पादन  45.000  टन  से  थोड़ा  अधिक  था  i

 (7)  हां  ।

 हाँ  ॥

 नहीं  ।  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए
 वाइल राज्य  व्यापार  निगम  को  30,000  टन  को  अतिरिक्त  मात्रा  का  at  नात  करने  के  लिए  अधिकृत

 किया  गया  था  ।

 तेल  site  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  तट-दूर  तेल  स्थापना ग्र ों  के  लिए

 हैलीकाप्टर  बेड़े  का  आयात

 8676.  श्री  बी०  वी०  देसाई
 :

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  की  तट-दूर  तेल  स्थापनाओं  को

 अनन्य  रूप  से  समार  सुत्र  सम्बन्धी  सहायता  देने  के  लिए  आधुनिक  हैली  काप्टरों  का  बेड़ा  आयात

 करने  का  विचार  है  ;

 (a)  क्या  इस  समय  भारतीय  वायु  सेना  के  हैलीकाप्टर  चालक  इंडियन  एयर  लाइन्स

 कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  विशेषज्ञों  की  सहायता  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  चार  विभिन्न

 प्रकार  के  हेलीकॉप्टरों  का  मूल्यांकन  कर  रहे  हैं  ;  भोर

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  मांग  ऐसे  12  सीटों  और  दो  इ  जनों  वाले

 हेलीकॉप्टरों  की  है  जो  उन्हें  पानी  के  ऊपर  लम्बी  उड़ानों  में
 अधिक  युरक्षा  प्रदान  कर  सकें  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  six  :

 प्राप्त  अस्पतालों  का  एक  अस्तर  विभागीय  समिति  द्वारा  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  |
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 हां  ।  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  अन्यों  के  अतिरिक्त  10  से  12  सीटों

 वाले  दो  इ  जिन  वाले  हेलीकॉप्टरों  की  आवश्यकता  है  |

 बरौनी  शोधनशाला  में  कोकिंग  युनिट

 8677.  श्री  निहाल  fag  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  बरौनी  शोधनशाला  में  एक  अतिरिक्त  कोकिंग  यूनिट  बलाया  जा  रहा  ;

 यदि  तो  इस  युनिट  के  बन  जाने  से  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन  कितने  प्रतिशत

 बढ़  जाएगा  ;  कौर

 इस  युनिट  को  स्थापित  करने  में  कितनी  धनराशि  खच  होगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  देखकर  :

 जी  at

 अतिरिक्त  कोक  यूनिट  को  स्थापना  से  बरौनी  में  कच्चे  पेट्रोलियम  कोक  का  उत्पादन

 लगभग  80,000  मीट्रिक  टन  तक  बढ़  जाने  की  आशा  है  ।

 प्रायोजना  की  वर्तमान  प्रत्याशित  लागत  44  करोड़  रुपये  है  ।

 उत्तरी  पाक खाड़ी  में  गल

 8678.  श्री  निकाल  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 (=)  क्या  उत्तरी  पाकखाड़ी  में  पी०  एच०  9  नामक  संरचना  जो  तटदूर  कावेरी

 बेसिन  में  स्थित  तथा  बम्बई  हाई  के  आन्तरिक  क्षेत्र  के  पूर्व  में  लगभग  35  किलोमीटर  दूर

 नामक  स्थान  में  हा  इसरो  काबंन्स/तिन  का  पता  चला  था  ;  कौर

 यदि  तो  वहां  कितनी  मात्रा  में  गैस  ओर  तेल  मिलने  की  सम्भावना

 है  इसका  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  mit  see  कौर

 :  पाक  को  खाड़ी  में  पी०  एच०  संरचना  में  खोदे  गये  एक  कप  में  1981  में  तेल

 मिला  ari  इस  खोज  के  इस  संरचना  में  चार  भर  कूप  खोदे  गय ेहैं  बौर  सभी  सुखे  पाये

 गये  ।  पाक  की  खाड़ी  में  अन्य  तीन  संरचनाओं  में  खोदे  गये  कप  भी  सूखे  पाए  गए  हैं  ।  जब  तक

 मौर  अधिक  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  इस  क्षेत्र  में  अन्वेषी  व्य  घन  को  अस्थायी

 रूप  से  निलम्बित  कर  दिया  गया है  ।

 संरचना  में  खोदे  गये  पहले  कप  में  1981  में  तेल  मिला  था  ।  इस

 खोज  के  इस  संरचना  में  दो  और  कूप  खोदे  गये  हैं  और  जो  कि  संरचनाए  हाईड्रो का बेन

 युक्त  सिद्ध हुई
 और  अधिक  मुल्यांकन  कपों  के  खोदे  जा  सकने  भर  गैस/तिल  के  सम्बन्ध  में
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 अनुमान  लगाने  से  कुष्ठ  और  अधि  क  मु कम् पाय  लगाने  स  Te  कुछ  भौर  अधिक  भूकम्पीय

 कार्य  करना  पढ़ेगा  |

 द्रास  रि फाइन रोज  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  सहायता

 8679.  श्री  निहाल  सिह  eat  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  लघु  उद्योगों

 का  ब्यौरा  कया  जिन्हें  मद्रास  रिफाइनरी  लिमिटेड  द्वारा  अतिरिक्त  पुर्जों  ओर

 qt  उपकरणों  के  रूप  में  सहायता  दी  गई  है  और  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  उन्हें  कितने  मूल्य  का

 सामान  सप्लाई  किया  गया  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  fram  में  राज्य  मंत्रो  गार्गी  देखकर  मद्रास

 रिफाइनरीज  लिमिटेड  शोधनशाला  के  अन्दर  प्रयोग  के  लिये  फालतू  gal  तथा  संघटकों  जेसे  कि

 टेफलाँन  एमरी  अलाँग  स्टील  गस करों  इत्यादि  के  विकास  तथा  सप्लाई  के

 लिए  लघु-क्षेत्र  के  उद्योगों  को  तकनी की  सहायता  प्रदान  कर  रहा  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 दो घन दाला  द्वारा  खरीदी  गयी  ऐसी  सामग्री  का  मूल्य  184'65  लाख  रुपये  था  ।

 दिल्‍ली  में  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज

 8680,  श्री  चिताग्नि  जेन  :

 श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ।

 दिल्‍ली  में  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  कार्यरत  हैं  और  उनमें  से  प्रत्येक  सबसे  में

 कितनी  टेलीफोन  लाइनें  हैं  :

 क्या  वर्ष  1983-84  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कोई  नया  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  और  उन  एक्सचेंजों  में  कितनी  टेलीफोन  लाइनें  होंगी  ;

 कया  ag  1983-84  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कुछ  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  मोजूदा

 क्षमता  बढ़ाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;

 प्रत्येक  एक्सचेंज  में  31.0  1962  तक  नये  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए

 कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  थे  ;  और

 यदि  तो  arg  ag  के  दौरान  कितने  नये  कनेक्शन  ard  किये  जाने की

 वना है  ?

 संसार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विजय  एन०  पाटिल  :  दल्ली  में  49  टेलीफोन

 एक्सचेंज  कार्य  कर  रहे  है  ।  31-3-83  को  प्रत्येक  एक्सचेंज  में
 चालू  कनेक्शनों  के  बारे  में

 कारी  श्नुबंध-एक  में  दी  गई

 प्रितपाल  में  एक  रखा  गया  विवरण  संख्या  ]
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 1983-84  के  दौरान  fara  fearfi iv  a  खेत  3  नए  एक्सचेंज  स्थापित  किए  जाने  की

 घना है  ४

 10,000  लाइनें

 (at)  लाइनें

 ईदगाह  लाइनें

 1983-84  के  दौरान  दिल्‍ली में  मौजूदा  एक्सचेंजों  की  क्षमता  में  निम्नलिखित

 विस्तार  किए  जाने  की  सम्भावना  है  :

 200  लाइनें

 (3900-5100

 शाहदरा  लाइनें

 (1000-2000  लाइनें  )

 लाइनें  (5000-6600

 {  11-1000  लाइनें  (4000-5000

 1-2000  लाइनें  (2000-4000  लाइनें  )

 (8:)  तीस  लाइनें  (10000-20000

 लाइनें  (10000-20000

 जानकारी  अनुबंध-दो  में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 1983-84  के  दौरान  लगभग  35,000  कनेक्शन  दिए  जाने  की  संभावना  है  ॥

 प्राकादायाणी  भमत सर  से  arias  गीता  ate

 पाठ  का  प्रसारण

 8681.  श्री  चिरंजी  लाल  क्या  सुचना  पौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अमृतसर  की  जनता  ने  आकाशवाणी  द्वारा  अमृतसर  के  दुगुनाना  मन्दिर  से

 घार्मिक  प्रत् थों गीता  कौर  रामायण  के  पाठ  का  प्रसारण  करने  की  मांग  की  है  ;  ar

 (@)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  dads  काय  विभाग  में  उप  मंत्री  |. |
 इस  भाग्य  के  श्रस्यावेदन  कतिपय  संगठनों  से  प्राप्त  हैं  । g
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 जलंधर  केन्द्र  15  मिनट  की  अवधि  के  लिए  प्रिये  कालीन  प्राण  में  सप्ताह
 में  एक  बार  रामायण  से  उद्धरणों  का  संगीतमय  पाठ  प्रसारित  करता  इससे  दुरग या ना

 मन्दिर  से  भजन  कितने  रिले  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 झाकाधवाणों
 रोहतक

 से  गीता  मौर  रामायण  का  प्रसारण

 8682.  श्री  चिरंजी  लाल  ant:  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fe

 क्या  हरियाणा  की  जनता  ने  मांग  की  है  कि  रोहतक  आकाशवाणी  स्टेशन  से

 गीता  भर  रामायण  का  प्रसारण  होना  चाहिये  ;  शर

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्रों

 रोहतक  केन्द्र  से  वेदों  से  पाठ  का  प्रसारण  करने  की  मांग  कुछ  समय  पहले  हरियाणा

 के  एक  संगठन  द्वारा  को  गई  थी  ।

 दैनिक  चिन्तन  कार्यक्रम  में  अब  भी  वेद  मन्त्रों  और  अन्य  धर्मग्रन्थों  से  पाठ  शामिल

 इनमें  सावंभीमिक  अपील  होती  है  भोर  इनको  हिन्दी  में  कमेंट्री  के  साथ  प्रसारित  किया

 जाता है  ।

 1982  के  अन्त  तक  राज्य-वार  बिजली  उत्पादन  क्षमता

 8683,  थी  मोहन  लाल  पटेल  :

 att  भोगेन्द्र  झा  ८  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aq  1982  के  अन्त  तक  प्रत्येक  राज्य  की  बिजली  उत्पादन  क्षमता  कितनी  थी  ;

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  वास्तव  में  बिजली  का  कितना

 उत्पादन  हुआ

 वर्ष  1983  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  बिजली  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  ;  भोर

 (a)  निर्धारित  लक्ष्य  को  पूरा  करने  तथा  बिजली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  TINT

 किये  जा  रहे  हैं  ?

 उर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दौर  1982  के  अनत  में  देश  में

 विद्युत उत्पादन  क्षमता  33135  मेगावाट  थी  ।  राज्यवार  उत्पादन  क्षमता  में  दी

 गई

 ये  रखा  गया  '
 देखिए

 संख्या  एलटी-6489/83 ]

 171



 real  के  लिखित  उत्तर  26  1983

 ad  1982  के  alua  mae
 राज्य  में  हुआ  वास्तविक  उत्पादन  में

 दिया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 बल  1983  के  लिए  राज्यवार  विद्युत  उत्पादन  कार्य कम  में  दिया

 गया

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 1983  के  दौरान  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को
 प्राप्त

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 किए  जा  रहे

 (1)  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  को  चालु  करने  के  कार्य  में  तेजी  लाई  जा  रही

 (2)  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  काय-निष्पादन  में  भर  सुघार  क्या  जा  रहा  है  ।

 गेस  एजेन्सियों

 8684.  at  दयाराम  शाक्य  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह्  बताने  की  कपा  करेंगे

 इस  समय  पूरे  देश  में  कितनी  गैस  एजेन्सियों  हैं  और  इनमें  से  कितनी  गेस

 एजेन्सियों  अनुसूचित  जति  और  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  आबंटित  की  गई  हैं  ;  और

 तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  गस  एजेन्सियों  देते  समय  सरकार  ने  आरक्षण  नीति  का  पालन  किया  है  और

 यदि  et,  तो  क्या  अनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  भारतीय  कोटा  पुरा

 किया  गया  ate  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  पौर

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  नयी  एजेन्सियों  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  आबंटित  करने  का  है  जिससे  कि

 उनके  लिए  भारतीय  कोटा  पूरा  किया  जा  सके  ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर

 31-12-1982  की  यथा  स्थिति  को  देश  मैं  एस०  पी०  so  डिस्ट्रीब्यूटर  शिक्षकों  की  कुल  संख्या

 1571  जिसमें  से  146  डिस्ट्रीब्यूटर  शिप  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  से  सम्बन्धित  समुदायों

 के  लोगों  की  थीं  ।  स्थित-वार  ब्यौरे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है  ।

 आरक्षण  नीति  के  लागू  होने  की  तिथि  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 लोगों  के  लिए  आरक्षित  25  प्रतिशत  कोटा  प्राप्त  किया  जा  रहा

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  seq  नहीं  उठता  ।

 छठी  योजना  के  अंत  तक  बिजली  उत्पावन  की  संभावना

 8685.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्यो  अर्ज  मंत्री  याद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 a

 छठी  योजना  के  अन्त  तक  बिजली  का  उत्पादन  कितना  हो  जाएगा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  अतिरिक्त  बिजली  के  उत्पादन  को  और  विशेष  ध्यान  न

 दिया  गया  तो  चालू  योजना  झ्र वधि  में  बिजली  के  उत्पादन  में  कमी  होने  की  पूरी  संभावना है  ;

 यदि  at,  तो  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  बिजली  का  अतिरिक्त

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  प्रयत्न  करने  HT  विचार  है  ,  भर

 (a)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  दौर  :  कौर  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्त  में  माँग  को  पुरा  करने  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  191  बिलियन  युनिट

 ऊर्जा  उत्पादन  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  wat  योजना  में  19666  मेगावाट

 fara  उत्पादन  क्षमता  चालू  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  ।

 अभी  हाल  में  को  गई  समीक्षा  से  पता  चलता  है  कि  छठी  योजना  के  दौरान  लगभग

 14,000  मेगावाट  की  faa  उत्पादन  क्षमता  चालू  को  सकेगी  ।  1984-85  के  पन्त  तक  yfe-

 लिटी  में  तथा  गे  र-यूटिलिटी  में  170  बिलियन  यूनिट  ऊर्जा  उत्पादन  होने  की  आशा  है  ।  यद्यपि

 कुछ  राज्यों  में  विद्युत  कमी  को  दूर  करना  संभव  नहीं  होगा  तथापि  विद्युत  कमी  की  मात्रा

 में  rales  तक  कभी  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 शरीर  छठीं  योजना  के  शेष  दो  वर्षों  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  चालू  की  जा  रही  है  ।  चालू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का

 राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  उपाधि  और  2  में  दिया  गया  है  ।

 रखे  गए  देखिए  संख्या  एल ०  do ०  6490/83

 बंगलौर  टी ०  बी०  पर  कन्नड़  के  कार्यक्रम  का  प्रसारण

 8686.  श्री  के  मानना  :

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 ()  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कर्नाटक  में  बंगलौर  दूर ददन  केन्द्र
 से  कन्नड़  भाषा  के

 बहुत  से  कम  कार्यक्रम  दिखाए  जाते  हैं
 ;

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है  ;  और

 यदि  gi,  उसके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  अभिक्रिया  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  संसदीय  काय  विभाग  में  उप  मन्त्री  afer

 :  भोर  (S/  बया  र  का  मौजूदा  दूरदर्शन  ढांचा  केवल  अन्तरिम  व्यवस्था  है  जिसे
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 पूर्णरूपेण  दरम्यान  केन्द्र  के  चालू  करने  के  कार्यक्रम  से  पहले  शुरू  किया  गया  है  ।  इस  समय  यह

 केन्द्र  कार्यक्रम  तेयार  करने  की  क्षमता  नहीं  रखना  ।  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र  छठी  योजना  की  स्कीम

 है  जिसके  1984-85  तक  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।  बंगलौर  में  पूर्ण  रूपेण  दूरदर्शन  केन्द्र

 की  होने  मौ  जमा  केन्द्र  को  मद्रास  और  बम्बई  के  दूरदर्शन  केन्द्रों  से  प्रस्तुत  होने  वाले

 कार्यक्रमों  को  रिले  करना  होगा  ।  इन  दोनों  केन्द्रों  को  अपनी  भारी  वचनबद्धताए  हैं  किन्तु  फिर

 पी  वे  कर्नाटक  के  दर्शकों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 और  हां  ।  उपरि  उल्लिखित  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  हुए  उत्तर  भेज

 गया है
 ।

 चेम्सफोर्ड  क्लब  लिमिटेड

 8687.  श्री  गुलो  र  अहमद :
 कया  न्याय  धौर

 कम्पनी
 कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 दर्पा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  drags  क्लब  नई  दिल्‍ली  प्रति  वर्ष  मोना

 बाजार  आयोजित  कर  रहा  है  परन्तु  उसके  उचित  लेखे  नहीं  रख  रहा  है  और  न  ही  उससे  लब

 के  आप  लेखे  में  प्राप्त  होने  वाली  आय  दर्शा  रहा  है  और  इस  प्रकार  प्राप्त  आय  का  दुर वियोजन

 किया  गया  था  तथा  कम्पनी  कानून  विभाग  द्वारा  किए  गए  कलब  के  निरीक्षण  को  रिपोर्टे  में  इस

 तथ्य  को  उजागर  किया  गया  था  और  यदि  तो  तत्संबंधी  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्लब  की  भाव  के  दुर विनियोजन  के  लिए  अपराधियों  के  fees  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है

 (7)  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके  कारण  भर  औचित्य  क्या

 क्या  इस  मामले  की  उचित  जांच  हेतु  सी०  बी०  argo  या  अन्य  जांच  एजेंसी

 को  सौंपने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  भ्रपराधघियों  को  दंडित  करने  के  लिए  क्या  कायें वा दवी  करने  का

 विचार  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :
 यह  सत्य  है  कि  चेम्सफोर्ड  कलब  लिमिटेड  प्रत्येक  ag  मीना  बाजार  का  आयोजन  कर

 तथा  ag  भी  सत्य  प्रतीत  होता  है  कि  इससे  प्राप्त  होने  वाली  आप  को  क्लब  के  आय  लेखे

 में  न  दिखाने  को  सीमा  क्लब  उचित  लेखे  नहीं  रख  रहा  परन्तु  यह  सत्य  प्रतीत  नहीं  होता

 कि  tara  करके  बलब  इसके  किन्ही  अधिकारियों  अथवा  नौकरों  ने  किसी  राशि  का

 नियोग  किया  एवं  य  तथ्य  इस  विभाग  द्वारा  सम्पन्न  किए  गए  क्लब  के  निरीक्षण  से  ज्ञात

 दुआ  है  ॥

 से  उपरोक्त  के  उत्तर  की  दृष्टि
 क्लब

 की  आमदनी  के  आरोपित

 नियोजन  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
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 डाक  सेवाओं  को  स्थिति  खराब  होना

 8688,  eft  चित्त  बसु  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  कुछ  महीनों  में  डाक  सेवाओं  की  स्थिति  बहुत  अधिक  खराब

 होगई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 डाक  सेवाशर्तों  को  सुधारने  के  लिए  क्या  उठाए  गए  अथवा  उठाए  जाने  का

 प्रस्ताव है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विजरा  एन०  यह  कहना  सच  ae  है  कि

 गत  कुछ  महीनों  में  डाक  सेवाओं  की  स्थिति  काफी  पद  तक  खराब  थी  ।  अभी  कुछ  समय

 द्वितीय  श्र  णी  की  जिसमें  मूर्छित  बुक  विज्ञापन  सामग्री

 तथा  व्यापारिक  परिपत्र  भारी  शामिल  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बिलम्ब  का  पता  चला  था  |

 पिछले  कुछ  समय  से  विभाग  वर्तमान  डाक  डिब्बों  में  कमी  के  कारण  द्वितीय  श्रेणी

 ay  डाक  की  ढुलाई  में  कठिनाई  अनुभव  कर  रहा  है  ।  पहली  श्रेणी  की  डाक  की  तुलना  में  दूसरी

 शरणी  की  डाक  की  मात्रां  में  बड़ी  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  द्वितीय  श्रेणी  की  डाक  को  पहल  श्रेणी

 कीं  डाक  की  मोती  हवाई  मार्ग  से  नहीं  भेजा  जा  सकता  क्योंकि  इसमें  काफी  अधिक  खर्चा  करना

 पड़ता  है  कौर  जनता  ऐसी  डाक  के  लिए  कम  डाक  शुल्क  अदा  करती  है  ।

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  विभाग  ने  छंटाई  अनुभागों  को  पारगमन

 भागों  में  बदलने  के  संबंध  में  नीति  निर्णय  लिया  है  ।  साटंरों  को  मेल  वेन  में  चलने-फिरने  के

 लिए  तथा  स्वयं  छंटाई  के  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  की  आत्रदय्रकता  होती  है  ।  चलती  रेल  गाड़ियों

 में  कुछ  चुनिन्दा  मार्गों  पर  छंटाई  काय  बन्द  किए  जाने  के  बन्द  डाक  दलों  की

 ढुलाई  के  लिए  अधिक  स्थान  की  जाइए  हुई  ।  इससे  विभाग  को  मौजूदा  उपलब्ध  स्थान  में  ही

 बहुत  अधिक  संख्या  में  बन्द  डाक  थैले  ढोने  तथा  ae  करके  सामग्री  के  शीघ्र  वितरण  करने  में

 सहूलियत  हुई  है  ।  अभी  हाल  ही  में  छंटाई  अनुभागों  को  परिश्रम  again  में  परिवर्तन  के  अच्छे

 परिणाम  निकले  हैं  ।  कुछ  कर्मचारियों  ने  परिवर्तन  की  आलोचना  की  तथा

 1982  तथा  1983  में  काम  करो  आन्दोलन  का  सहारा  लिया  जिसकी  वजह  से

 डाक  प्राण  में  कुछ  बिलम्ब  हुआ  ।  डाक  के  शीघ्र  प्रण  और  वितरण  को  सुनिश्चित  करने  लिए

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  डाक  खेलों  की  जाँच  कर  डाक  को  मानीटर  करने  की  एक  नई  प्रणाली  आरम्भ

 की  गई  है  ।  सीघे  डाक  थैले  आरम्भ  करने  के  आदेश  भी  दिए  गए  हैं  ।

 दण्डकारण्य  चिराग़  प्राधिकरण  का  बन्द  किया  जाना

 8689.  शी  चित्त  ag  :  कया  मप्र  ate
 पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  ने  दण्डकारण्य  विकास  प्राधिकरण  को  बन्द  करने  HT  निर्णय  लिया  है  ;
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 बया  परिचय  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  से  उसे  यथावत्‌  बनाए  रखने
 का

 अनुरोध  किया  है  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अम  और  पुनर्वास  dara  में  राज्य  मंत्री  (ait  :  नहीं  ।

 हां  ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  दण्डकारण्य

 योजना  के  चार  खण्डों  में  से  तीन  खण्डों  की  परिसम्पत्तियों  को  हस्तान्तरण  करने  का  निर्णय

 ले  लिया  गया  है  क्योंकि  इस  क्षत्र  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  का  कार्य  लगभग  पूर्ण  हो

 गया  है  ।  जिन  परिसम्पत्तियों  में  कुछ  कमियां  रह  जाएगी  उन्हें  पुनर्वास
 विभाग  द्वारा  दी  गई

 राशि  से  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  पूरा  किया  जाएगा ।  चतुथे  खण्ड  अर्थात्‌  मलकानगिरि

 परियोजना  सभी  क्षत्रीय  मुख्यालय  तथा  केन्द्रीय  संस्थान  कुछ  समय  तक  दण्डकारण्य

 परियोजना  के  पास  रहेंगे  ।  इस  cet  वितरण  नागरिकता  प्रदान  विस्थापित

 व्यक्तियों  की  भूमियों  पर  से  अवैध  कब्जों  को  हटाने  सम्बन्धी  मामलों  के  अनुसरण  के  लिए  राज्य

 अधिकारियों  को  परियोजना  के  मुख्यालयों  तथा  क्षेत्रीय  मुख्यालयों  को  सेवाए  उपलब्ध  रहेंगी  ।

 पटसन  उद्योग  में  मजूरी  में  संशोधन

 8690.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटसन  उद्योग  में  मजूरी  में  संशोधन  करने  तथा  पूर्व  समझोते  के  संबंघ  में

 काल  से  चले  आ  रहे  विवादों  का  निपटारा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  ale  पुनर्वास  मंत्री  alta  :  भर  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन

 मिल  श्रमिकों  के  ग्रेडों  एवं  वेतन-मानों  में  संशोधन  करने  तथा  कार्यभार  पैटन  संबंधी  करारों  के

 कार्यान्वयन  न  किए  जाने  से  संबंघित  मामलों  पर  31  1983  को  नई  दिल्‍ली  में

 जित  पुनर्गठित  प्रौद्योगिक  समिति  के  प्रथम  अधिवेदन  में  विचार-विमर्श  fear  गया  था  ।  इस

 समिति  ने  निक्षेप  किया  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  पटसन  उद्योगों  की  ट्रेड  यूनियनों  तथा

 नियोजक  संगठनों  की  विपक्ष  य  बैठक  तत्काल  बुलानी  चाहिए  ताकि  भार  तथा

 ग्रडो  एवं  वेतन-मानों  में  संशोधन  के  बारे  में  जो  राज्य  श्रम  मंत्री  द्वारा  1979  में

 लिए  गए  के  कार्यान्वयन  न  fae  जाने  के  बारे  में  विचार-विमान  किया  जा  सके  ate  इस  मामले

 में  छः  मास  के  भीतर  निर्णय  किया  जा  सके  यदि  प्रस्तावित  त्रिपक्षीय  बैठक  में  कोई  निर्णय  नहीं  हो

 तो
 इस  मामले  का  face  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  आधीन  किया  जाए  ।

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  बाहर  के  कन्नड  के यं क्रमों  को  सरोद

 8691.  श्री  एन०ईवहोरो  :

 wat  uz थी  जी  o8ise  कृष्णन  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मला  नद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 ब्या  सरकार  का  ध्यान  313.1983  को  में  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  दिया  गया  है  जिसमें  कर्नाटक  सरकार  के  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि

 केन्द्रीय  सरकार  अपनी  स्वीकृति  नहीं  देगी  तो  कर्नाटक  सरकार  बाहर  के  कन्नड  कार्यक्रमों  को

 खोदने  में  नहीं  हिचकेगी  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  ब्या  है  और  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 क्या

 सुचना  और  carey  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 हां  ।

 बंगलौर  का  मौजुदा  दूरदर्शन  ढांचा  किसी  कार्यक्रम  तैयार  करने  की  क्षमता  के  बिना

 केवल  अन्तरिम  व्यवस्था  है  ।  कार्यक्रम  निर्माण  व्यवस्था  पूर्ण  होप  दूरदर्शन  केन्द्र  छटी  योजना  की

 परियोजना  है  जिसके  1984-85  तक  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।  बंगलोर  में  पूर्णरूपेण

 दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  होने  मौजूदा  केन्द्र  को  दिल्‍ली  से  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  राष्ट्रीय

 कार्यक्रम  के  अतिरिक्त  मद्रास  ait  बम्बई  के  दूरदर्शन  केन्द्रों  से  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  कार्यक्रमों

 को  रिले  करते  रहना  होगा  ।  दूरदर्शन  के  पास  इस  समय  जो  भो बी वाहन  उनकी  कार्यक्रम

 निर्माण  सुविधाओं  से  युक्त  अन्य  दूरदर्शन  केन्द्रों  जहां  उनका  अधिकतम  उपयोग  किया  जा  सकता

 को  उपलब्ध  करने  की  पहले  ही  बचनवद्धता  है  ।

 क्षेत्रीय  भाषियों  को  फिल्‍मों  का  भ  ग्रेजी  में  अनुवाद  जाना

 8692.  श्री  एन०ई०होरो  :  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  करि  सरकार  ने  हाल  ही  में  क्षेत्रीय  areal  की  फिल्‍मों  को  टूरददंन

 पर  दिखाते  समय  उनका  ध्रंग्रेजी  अनुवाद  देना  आरम्भ  किया  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  अनेक  स्थानीय  व्यक्ति  अग्रेजी  नहीं  जानते  हैं  और  इससे

 उन्हें  लाभ  नहीं  कौर

 यदि  gi,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उनके  दूरदर्शन  पर  दिखाते  समय  उनके  भ  प्रेमी

 अनुवाद  के  साथ-साथ  हिन्दी  अनुवाद  भी  देने  का  है  ?

 सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री

 नहीं  ।

 ate  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  सेवा  क्षेत्रों  से  दशंक  फीचर  फिल्म  को  समझते  हैं  ौर

 उनका  आनन्द  उठाते  हैं  चाहे  ag  हिन्दी  की  हों  या  अग्रेजी  को  या  अन्य  प्रदेशिक  भाषाओं  की  हों

 उपशीशंक  देने  के  लिए  तकनीकी  सुविधाएं  दूरदर्शन  के  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बिहार  में  बिजली  का  उत्पादन

 8693.  श्री  भोगेन्द्र  भा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  में

 बिजली बिजली  उत्पादन  कौ  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  कुल  कितनी  का  उत्पादन  होता  है
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 भोर  कम  उत्पादन  होने  के  क्या  विशेष  कारण  हैं  और  ष्श्पा  कम  उत्पादन  के  लिये  किसी  का

 दायित्व  निश्चित  किया  गया  हैं  और  उत्पादन  को  दूर  करने  के  लिये  ear  उपाय  किये  गये  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  चन्द्र  शेखर  बिहार  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  940

 मेगावाट  है  ।  इसमें  790  मेगावाट  ताप  विद्युत  उत्पादन  तथा  150  मेगावट  जल  fee  क्षमता

 शामिल  है  ।  198  2-83  की  अवधि  में  विद्युत  उत्पादन  2726  मेगावाट  आवर  है  जिसमें  2586

 मेगावट  आवर  ताप  विद्युत  भर  140  गिरावट  wa  विद्युत  उत्पादन  शामिल  है  ।  बिहार  में

 उत्पादन  के  पिछड़ने  क्या  कारण  पतरातू  और  बरौनी  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  घटिया  and  निष्पादन

 है  ।  1982-83  की  अवधि  के  लिए  राज्य  में  ताप  विद्युत  संयंत्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  49-8%,

 के  भौोसत  की  तुलना  में  38-5%  ars

 बिस्वास  में  विद्युत  की  उपलब्धता  बढाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :

 (1)  पतरातू
 ताप  विद्युत  केन्द्र में  अतिरिक्त  क्षमता  (2X  110  का  सुजन

 किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  तेनुआ  ताप  विद्युत  परियोजना  (2x  210  को  राज्य  योजना  के

 गत  हाथ  में  लिया  गया

 (3)  कोइलकारों  जल  विद्युत  परियोजना  (710  को  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  हाथ  में

 लिया  जाना

 (4)  केन्द्रीय  क्षेत्र
 के

 फरक्का  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  तथा  भूटान  में  gar  विद्युत  परियोजना

 से  बिहार  को  बिद्य/त  अबंबटित  की  जाएगी  |

 (5)  पतरातू  श्र  बरौनी  में  मौजुदा  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के

 लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  बरौनी  और  पतरातू  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  संबंध  में

 आवश्यक  फुटकर  पुर्जे  प्राप्त  करने  में  तथा  पोलैण्ड  और  रुस  के  विशेषज्ञों  की

 सेवाए  प्राप्त  करने  में  बिहार  राज्य  बिजली  बोझ  की  सहायता  को  गई  है  ।

 (6)  बरौनी  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  अतिरक्त  क्षमता  (2x  110  का  सृजन
 किया  जा  रहा  है  ;

 (7)  मुजफ्फरपुर  में  नए  ताप  विद्वत  केन्द्र  (2६  110  को  स्थापना  की  जा

 रही है  ।

 विभिन्न  राज्यों  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  तथा  पेट्रोल  का  ater

 8694.  भी  area  विद्या  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  को  ag  1982  के  दौरान  राज्य  वार  कितनी  मात्रा  में

 मिट्टी  का  तेल  और  पेट्रोल  आबंटित  किया  गया  ;  शर

 उक्त  चीजों  के  आवंटन  का  आधार  क्या  है  ?
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 -
 एए  एएए  एएए

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  और

 राज्यों  भर  संघ  शासित  प्रदेशों  को  मिट्टी  के  तेल  के  आबंटन  करने  की  विंमान  निति  के

 AT  को  प्रत्येक  चार  महीनों  के  तीन  भागों  में  बांटा  गया  है  और  इन  सभी  चार  मिस्कीनों  के

 लिए  मिटटी  के  तेल  का  आबंटन  समान  स्तर  पर  किया  जा  रहा  है  ।  दोनों  ग्रीष्म  और

 वर्षा  महीनों  के  लिए  मासिक  आबंटन  पिछले  वर्ष  के  तदुनदूपी  चार  महीनों  में

 औसतन  मासिक  बिक्री  की  तुलना  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  आधारित  होता  है  ।  शीत  महीनों

 आबंटन  पिछले  वर्ष  के  तदनुरूपी  महीनों  के  किसी  एक  महीने  के  अधिकतम

 टन  /  बिक्री  की  तुलना  में  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  पर  भ्राघारित  पिता  है  ।  नियमित  मालिक  ara:

 टनों  के  अतिरिक्त  बाढ़  त्यौहारों  आदि  जैसे  fader  स्थितियों  को  पुरा  करने  के  लिए  जहां  कहीं

 झ्रावस्यक  हो  तथा  उचोति  होता  थ तदथ  आबंटन  भी  किये  जाते  हैं  ।

 हाई  स्पीड  डीजल  का  मासिक  राज्यवार  आबंटन  पिछले  ag  के  तद्रूप  agra  में  हुई

 वास्तविक  फ़िक्रों  की  तुलना  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर  पर  किया  जाता  है  ।  ये  आबंटन  केवल

 उत्पाद  परिवहन  के  लिए  योजना  बनाने  के  प्रयोजन  के  लिए  होते  चू  कि  हाई  स्पीड  डीजल  तेल

 की  बिक्री  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होता  है  ओर  तेल  कम्पनियों  द्वारा  मांग  पूरी  तरह  से  पुरी  की  जा

 रही है

 पेट्रोल  मुक्त  बिक्री  आघार  पर  उपलब्ध  होता  है  और  इसका  कोई  मासिक  आबंटन  नहीं

 किया  जाता  है  ।

 वर्ष  1982  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  /  संघ  शासित  प्रदेश  को  आबंटिन  मिटटी  के  हेल  के

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 पथ द  बबली

 qq  1982  के  दौरान  राज्यों  और  uc
 re  #  शासित  प्रदेशों  को  किया  गया  मिट्टी

 के  तेल  का  आबंटन

 क  —

 ‘fte  टनों

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  मिट्टी  के  तेल  का  ander
 —  et

 1.  Arey  प्रदेश

 2.  अरूणाचल  प्रदेश
 १  400
 5,700

 3.  अण्डमान  और  निकोबार  ह  के

 4.  असम  141,450

 5.  बिहार  265,900

 6.  चण्डीगढ़  12,600

 7.  दादरा  और  नगर  हवेली  2,400

 8.  दिल्‍ली  152,200

 9.  गुजरात  486,800
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 10.  दमन  कौर  ्  17,900

 91,312 11.  हरियाणा

 12.  हिमाचल  प्रदेश  20,600

 39,100 13.  जम्मू  और  कश्मीर

 14.  कर्नाटक  283,700

 15.  केरल  105,700

 16.  मध्य  प्रदेश  216,200

 17.  928,397 महाराष्ट्र

 1 कदाचार  afnar  11,800

 19,  मे  ि  9,100

 20  मिजोरम  4,400

 21  नागालैण्ड  5,800

 22  उडीसा ढह  96,046

 23  पजाब  184,000

 24  पॉंडिचेरी  8,900

 25  राजस्थान  151,900

 26  सिक्किम  5,700
 ा  हਂ  ६

 द्र  a  मिलन  प् o  416,500

 28  13,000 त्रिपुरा

 29  उत्तर  प्रदेश  कनी  बनी  जी  ह  नी  नी 539.591

 30  पश्चिम  बंगाल  439,900

 i  anemia  ee  SEEEEEEEEEnemnse--oaeneeemmmenattll

 दिल्‍ली  में  श्रमिक  न्यायालयों  और
 न्यायाधिकरण ों

 में  लम्बित  पड़े  aint

 (8695.  डा०  छ्०  यू ०  हाशमी  :  क्या  जन्म  और  पुनर्वास  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  मैं  28  1983  तक  श्रमिक  न्यायलयों  न्यायधघिकरणों  में

 श्रमिक  विवादों  से  संबंधित  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  थे  ;

 उनमें  से  दो  सालों  से  अधिक  पुराने  कितने  मामले

 इन  ataat  के  after  निपटान  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्रवाई  करने  का

 है  ;  भर

 क्या  पुराने  विवादों  पर  सुनवाई  के  लियें  सरकार  का  विचार  विदेश  श्रमिक

 आलयों  म्यायाधघिकरणों  की  स्थापना  करने  का  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  बिरेन्द्र  पानी  ब  काग  «
 ल  (?t)  ह  12,846
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 नी

 ६  4,898

 :  दो  और  श्रम  न्यायलयों  का  21-10-1982  तथा  4-1-198  3  से  गठन  किया  गया

 इसके  अतिरिक्त  एक  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  अधिकरण  एवं  श्रम  न्यायालय  की  स्थापना

 चंडीगढ़  में  की  गई  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  एवं  श्रम  नई

 दिल्‍ली  को  राहत  मिलेगी  ॥

 औद्योगिक  विवाद  1952  में  मामलों  के  समयबद्ध  निपटान  की

 व्यवस्था को  गई  है  ।

 यदि  हाल  ही  में  बढ़ाई  गई  संख्या  से  भी  न्यायालय  विचाराधीन  पड़  मामलों  का

 निपटान  नहीं  कर  पाते  तो  नए  श्रम  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 कमंचारो  भविष्य  निधि  मेरठ  में  तथा-कथित  भष्टाचार

 8696.  श्री  कमला  मिश्र  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (=)  कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गरीब  मंशदाताधों  के  अंतिम  दावों

 के  निपटाना  भर  अपराधों  और  ऋणों  की  स्वीकृति  के  लिए  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  मेरठ

 Tet Aly  कार्यालय  में  बड़  पैमाने  पर  भ्रष्टाचार  फला  हुआ

 यदि  तो  इस  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिए  किन  कार्यवाहियों  पर  विचार

 किया  गया  है  चूंकि  यह  सभी  सम्बद्ध  कर्मचारियों  में  घूस  में  प्रतिशत  में  हिस्सा  बंटाने  का  एक

 रिवाज  बन  गया  है  ;  और

 यदि  gt,  तो  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 अम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  से  देश  के  विभिन्न  स्थानों  में

 स्थापित  किए  गए  क्षेत्नीय  कार्यालयों  के  लेखा-कार्य  को  विकेन्द्रित  करने  के  कमेंट्री  भविष्य  निधि

 के  केन्द्रीय  न्यासी  बोर्ड  द्वारा  लिए  गए  नीति  निर्णय  के  अनुसरण  मेरठ  8,3,1977  से  एक

 क्षेत्रीय  कार्यालय  सीला  गया  ताकि  उस  क्षेत्र  को  मौद्यिगिक  श्रमिकों  को  आवश्यकताओं  को  पुरा

 किया  जा  सके  ।  मेरठ  में  उपयुक्त  कार्यलय  खुलने  के  पश्चात  जेब  कभी  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें

 प्राप्त  होती  तो  उनकी  विभाग  द्वारा  या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  जेसी  एजेंसियों  द्वारा  जाँच  कराई

 जाती  है  और  उन  मामलों  जहां  दोषी  श्रधघिकारियों  के  विरुद्ध  दोष  सिद्ध  हो  जाता  है

 तो  सक्षम  प्राधिकरणों  द्वारा  आधार  नियमों  के  संगत  उपबन्धों  के  अनुसार  उचित  कार्यवाही  की

 जाती  है  a  अभियोजन  चलाए  जाते हैं
 ।  कुछ  शिकायतों  के  मामलों  के  बारे  में  संबंधित

 प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  आवश्यक  अनुशासनिक  कार्यवाही  को  गई  और  एक  अधिकारी  पर  न्यायालय

 में  मुकदमा  भी  चलाया  गया  ॥

 181



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1983

 बल्क  भोगियों  के  वर्गीकरण  का  पुनर्विलोकन  करने  का  प्रस्ताव

 8697,  थी  तारिक  अनवर  :  व्या  रसायन  झोर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बल्क  औषधियों  के  वर्गीकरण  का  पुनर्विलोकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जेसा

 कि  सरकारी  क्षत्र  भारतीय  कम्पनियों  भर  इस  आयोग  के  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  खुली  छूट  के  रूप

 में

 क्या  सरकार  का  विचार  केवल  मात्र  बीस  प्रतिशत  तक  की  विदेशी
 इक्विटी  पूंजी

 बाली  भारतीय  कम्पनियों  के  लिए  कुछ  मदों  के  आरक्षण  पर  विचार  करने  का  है  ;  भर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  झोर  शाबरी  मंत्री  वसन्त  :  से  1978  में  घोषित  alee

 नीति  माध्यम  से  औषध  eatr  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  लिए  सं  केतात्तमक  सूचियों  की  प्रौद्योगिकियों

 में  परिवर्तन  भोर  उचित  मुल्यों  पर  भाषणों  की  गुणवत्ता  को  कायम  रखते  हुए  उचित  भर  स्वस्थ

 प्रतिस्पर्धा  सुनिश्चित  करने  आावदइ्वकता  जेसे  विभिन्‍न  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।  20  प्रतिशत  तक  विदेशी  पंजी  रखने  वाली  विदेशी  alee

 नियों  की  किसी  श्रेणी  के  लिए  न  तो  निदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  1973  में  कोई  पु थक

 व्यवस्था  है  और  न  हो  भौषध  नीति  में  ।

 ओषधियों  के  उत्पादन  में
 ग्रस्त  गेस्ट  प्रायोगिक  का  पुनरवलोकन

 8698.  eit  तारिक  अनवर  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्च  प्रौद्योगिकी  समिति  ने  उन  भाषणों  के  उत्पादन  में  लगी

 प्रायोगिक  के  स्वरूप  का  लगातार  पनुरावलोकन  करने  के  बारे  में  सिफारिश  की  जो  समिति

 द्वारा  उच्च  प्रौद्योगिकी  वाले  श्रौषधों  के  रूप  में  निहित  किए  गए  थे  ;

 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  किया  था  भर  क्या  समिति  के  निष्कर्षों  की

 समीक्षा  की  आवश्यकता  महसूस  की  जाती  है  ;

 ,  प्रतिवेदन  पेदा  करने  के  बाद  समिति  के  तत्कालीन  सदस्यों  का  पदमान  क्या  था  ;

 (a)  कया  यह  सच  है  कि  उनका  मन्त्रालय  कुछ  मामले  तत्कालीन  समिति  के  कुछ  चुने  हुए

 सदस्यों  को  ही  सौंपता  है  ;  भीर

 (=)  यदि  तो  न्होंने  ऐसी  व्यवस्था  को  मं  जूरी  दे  रखी  है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  ।  (*)  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  किसी

 निरन्तर  पुनरीक्षा  की  सिफारिश  नहीं  की  गई  थी  ।  उन्होंने  स्वीकार  किया  है  कि  कुछ
 समयावधि  के  पश्चात्  उत्  परिस्थितियों  में  कुछ  परिवर्तन  हो  सकता  है  जिनके  अधीन  प्रौद्योगिकियों

 का  मुल्यांकन  किया  गया  art
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 स्मिति  ने  अपनी  fend  अक्तूबर  1979  में  प्रस्तुत  की  ।  समिति  के  निष्कर्षों  की

 समीक्षा  के  लिए  अपेक्षित  परिस्थितियों  में  हुए  परिवर्तन  का  अभी  तक  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया

 गया है  ।

 बौर  समिति  द्वारा  विगत  में  मुल्यांकन  की  गई  विदेशी  कम्पनियों  की  उन

 प्रक्रिया  प्रौद्योगिकियों  के  मामले  जिन  पर  सम्बन्धित  विदेशी  कम्पनियों  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 भूतपूर्व  उच्च  स्तरीय  समिति  के  सदस्यों  की  टिप्पणियों  मांगी  गई  थी  ।

 ऐसा  सचिव  और  के  अनुमोदन  से  किया  था  ॥

 तपेदिक  निरोधक  आयुधों  के  मुल्य

 8699.  श्री  तारिक  अनवर :  कया  रसायन  शरीर  sate  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  उनका  मंत्रालय  हाल  ही  में  तपेदिक-निरोधक  भाषणों  के  मूल्यों  को  केवल

 स्थिर  बनाए  रखने  में  ही  नहीं  बल्कि  उन्हें  काफी  हृद  तक  घटाने  में  भी  समय  रहा  है  ;

 निबट  भविष्य  में  एम्पिसिलिन  जेसे  एण्टीबायोटिक  steal के

 मुल्य
 घटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पेनिसिलीन  अनिवार्य  श्रेणी  के  seater  यदि  तो

 afar  जसे  सेमी--सिन्थोटिक  पेनसीलिन  को  इस  श्रेणी  के  बाहर  रखने  का  sar  भोचित्य  है

 जबकि  उपभोक्ता  उसका  aga  मात्रा  में  उपयोग  करते  हैं  और  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  तपेदिक  निरोधक  ated  रिफाम्पिसिन  की  कोमल  अब  भी

 कैसी  है  और  उसकी  कीमत  को  और  गिराने  तथा  सभी  तपेदिक  निरोधक  alee,  प्रतिजीवाणु

 भाषणों  और  विटामिन  युक्त  पदार्थों  को  औषध  ger  नियंत्रण  भादेश  1979  के  अंतगर्त  श्रेणी  दो

 को  अनिवार्य  सुची  में  शामिल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  ये  alee

 वक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  मिल

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  ada  औषध  आदेश  1979

 को  घोषणा  के  पश्चात  अनेक  टी
 ०  बी ०  निरोधी  फामू  मैदानों  के  मुल्यों  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 इन  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  कुछ  टी०  बी०  निरोधी  फामूलेशनों  के  मूल्यों  में  कमी  हुई  है

 जबकि  अन्य  केछ  टी ०
 बी०  निरोधी  मामू  पेशनों  से  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  हाल  ही  में  फरवरी

 1983  में  de  बी०  के  उपचार  में  प्रयोग  की  जाने  वाले  रिफोसिपसिन  बासु  लेशनों
 के  मूल्यों में

 vt  पर्याप्त  कमी  की  गई  थी  ।  इथम्बूटोल  पर  आधारित  मामू  पेशनों  के  मूल्य  को  कम  करना
 रखना  भी  सम्भव  होगा  क्योंकि  इस  बाघ  भर  इसके  मामू  पेशनों  की  श्रेणी  में  भाषा

 area  1979  के  अंतगर्त  fata  किया  गया  है  ।

 एन्टी बायोटिक्स  के  उत्पादन  की  लागत  मुख्य  रूप  से  उपयोगिताओं  भर  सेवायों  की
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 लागतों  पर  निसार  है  ।  पेट्रोलियम  के  नृत्यों  में  वृद्धि  के  कारण  भट्टी  तेल  भारी  की  दरों

 में  तीव्र  बुद्धि  हुई  है  भोर  ऐसी  बुद्धि यो  के  कारण  अधिकांश  एन्टी बायोटिक्स  की  उत्पादन  लागत

 पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  ।  एम्पिसिलिन  के  मूल्यों  में  संशोधन  करते  समय  उपभोक्ताओं  के  हित

 को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 पेनिसिलीन  और  इसके  मामू  भौष्घ  आदेश  1979  की

 श्रेणी  1  में  सम्मलित  है  ।  पेनिसिलीन  का  उत्पादन  चार  दो  सरकारी  क्षेत्र  और  दो-गर

 सरकारी  क्षेत्र  की  द्वारा  पहले  से  ही  मूल  स्तर  से  जा  रहा  ओषध

 1979  के  अधीन  एम्पिसिलिन  भर  इसके  फामू  लेशनों  का  वर्गीकरण  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  स्वदेशी  उत्पादन  में  की  गई  प्रगति  से  सम्बद्ध  है  ।  एम्पिसिलिन  एनह्टा इड्स  औषध  का

 देश  में  अभी  मुख्य  स्तर  से  उत्पादन  नहीं  किया  जाता  ॥

 बल्क  रिफ्ेम्पिसिन  के  आयात  मूल्य  में  कुछ  और  कमी  की  सूचना  मिली  है  ।  स्वास्थ्य

 ate  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  से  नवीनतम  श्रायात  मूल्य  के  ब्यौरे  मांगे  गए  है  ।  यदि  यह  पाया

 गया  कि  रिफ्रेम्पितिन  के  arara  मूल्य  में  और  कमी  हुई  है  तो  रिफेम्पिसिम  पर  आधारित  मामू
 -

 लेशनों  के  मूल्य  में  आवश्यक  परिवर्तन  किए  जाएंगे  टी०  वी०  विरोधी  औषधियों  और

 टैक्स  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  की  गई  प्रगति  के  आधार  पर  कुछ  ऐसी  श्रौषघों  और  उनके  मामू

 जिनका  देश  में  पर्याप्त  रूप  से  उत्पादन  किया  जाता  को  डी०  पी०  सो०  ato  1979

 की  श्रेणी  1  श्रेणी  11  में  पहले  से  ही  सुची  बद्ध  डी०  पी०  सी०  ato  के  gata  विटामिन

 सम्पाकों  भर  शेष  टी ०  बी०  निरोधी  औषधियों  और  एन्टी बायोटिक्स  की  श्रेणी  में  परिवर्तित  करने

 का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मेसी  फाइजर  हारा  मल्टी  विटामिन  बापू  लेशनों  को  बिक्री

 8700.  श्री  तारिक  अनवर :  क्या  रसायन  ale  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मैं ०  फाइनल  अपने  मल्टी  विटामिन  ह्म  मैदानों  क =  l  age  ऊंची

 कीमतों  पर  बेच
 रहे  है  ;

 उन्होंने  नयी  कोमल  कब  से  लगायी  है  और  क्या  उन्हें  सरकार  ने  अपनी  मंजूरी

 at

 फाइनल  और  एब्ब्ट  लस  द्वारा  उत्पादित  मल्टी  विटामिन  को  कीमतें  घटाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  गये  है  और  औषध  मुल्य  नियंत्रण  1979  के  जारी  होने  के  पटले  और

 उसके  बाद  उनकी  कीमतें  कया  थी

 (3)  क्या  यह  सच  है  कि  औषध  कंपनियों  ने  विटामिन  युक्त  पदार्थों  के  सम्मिश्रण

 पात  को  कम  कर  दिया  है  और  उसकी  तुलना  में  उनके  मूल्य  बढ़ा  दिये  हैं  जिससे  सुबर

 बे को घुला  प्रोटीनों  भारी  ta  उत्पादों  में  उन्हें  काफी  लाभ  मिल  रहा  है  यदि  हां  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है  ,  और
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 अनुमोदित  मूल्यों  के  जारी  करने  में  विलम्ब  के  कारण  है  और  वे  कब  तक  जारी

 किये  जायंगे  ?

 रसायन  कौर  उदोक  मंत्री  वसन्त  :  से  फाइनल  और  gale  लैन्स

 द्वारा  उत्पादित  बहु-विटामिन  मामू  सेशन  के  ga  मुल्य  ale  विंमान  मूल्य  agit  वाला  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।  दोनों  कम्पनियों  ने  ओषध  मौर  प्रसाधन  अधिनियम  1940  की

 भोर  उसके  भनन्‍्त गत  बनाए  गए  नियमों  में  दिए  मिश्रण  के  साथ  भाषा  ara

 1979  की  घोषणा  के  पहचान  विटामिन  के  अपने  मूल्यों  के  अनुमोदन  के  लिए  सरकार  से

 आवेदन  किया  है  ।  अनुसूची  way  पेशनों  पर  अनुमति  दिए  जाने  वाले  मौके-अप  पर  सरकार

 ने
 कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  इस  ala  दोनों  कम्पनियों  ने  औषध  आदेश  1979

 के  पेराग्राफ  14  के  8q-TUaTH  14  के  उप-पैराग्राफ  (3)  के  अधीन  विवरण पत्र  में  उल्लिखित

 मूल्यों  पर  ध्यान  फ़ाम  पेशनों  का  विपणन  शरू  कर  दिया  ।  भाषा  और  प्रसाधन  अधिनियम  की

 अनुसूची  1/%  अनुसार  सुत्रीकृत  बहु-विटामिन  लेशनों  के  मूल्य  सरकार  द्वारा  अनुमोदित

 बल्क  विटामिन  के  मूल्यों  और  कारखाने  से  बाहर  लागत  पर  सरकार  द्वारा  अनुमति  दिए  जाने

 वाले  म।क-अप  पर  नीरज  करेंगे  ।

 कौर  :  औद्योगिक  लागत  भर  मूल्य  ब्यूरो  से  उन  सभी  कम्पनियों  के  नाम

 बताने  के  लिए  कहा  गया  है  जिन्होंने  औषध  भर  प्रसाधन  अधिनियम  1940  की  अनुसूची

 उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसरण  में  सुत्रीकृत  विटामिन  मामू  लेदान्स  प्रारम्भ  किए  हैं  ।

 मूल्यों  की  उपयुक्तता  तभी  निर्धारित  की  जा  सकती  है  जब  ऐसे  काम  पेशनों  पर  धनमती

 दिए  जाने  वाले  मौके-अप  के  प्रदान  पर  सरकार  द्वारा  कोई  निणंय  ले  लिया  जाए  ।

 विवरण

 ण  बनना

 क्रम  स०  मामू  सेशन  का  नाम  पैक  का  ga  मलय  वर्तमान  ada  मूल्य  सुचित

 भास्कर  मलय  करने  की  तिथि

 1  2  3
 ——  i

 कार  लिमिटेड करक े३

 ह

 बाोकोसयल्प  कप्स  20  की  बोतल  8°81 11-91  10°2°1982

 —agi—  100  की  बोतल  09  32°97  शी

 —agi—farr  50  fafa  बोतल  3°75  496

 मल्टी  विशाल  कस  20  की  बोतल  9°45  8°63  ह

 फोड  कप्सुल्स

 100  नी  बोतल  36°82  31°97
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 ne

 1  2  3  4  3  6
 rr  ee,

 15  fafa  बोतल  4°09  म  थ 6  मल्टी  विटारप्लक्स  ड्रॉप्स  10°2°82

 100  fafa  बोतल  7°40 मल्टीविटाप्लैक्स  एलिक्सिर  9°56  ”

 25x 4  की  61°75  63°29  न टेरामाइसिन  एसएफ  कैप्सूल

 9  डूमासूह्स  कैप्स  25  को  बोतल  8°76  7°92  ह

 10  100  की  बोतल  34°46  29°38  Lt)

 11  179  13°32 प्रोटीनेक्स  ग्रेन्युल्स  115  ग्राम  टिन  श

 12.  225  है  (0  14°57  21°62  Lr) eo

 बोट  लॉस

 सर्वेक्सनटी  25  की  बोतल  512  9°85  11°6°82

 100  की  बोतल  15°05  32°88  बी

 विदलन-एम-सिरप  90  मिलि  6°43  8°43  ड्

 a  240  fafa  13°63  17°17  2.0

 480  मिलि  25°24  33°92  ”

 इसरौल  500  टॉनिक  90  मिलि  7°56  11°06  4°7°1982

 rn
 240  fafa  14°94  24°21  ्

 प्रे मि लेट्स  गोलियां  25  का  6'60  eo  °34  ी

 घविदेलिन  सिरप  90  मिलि  5°36  f  01  n

 10  240  fafa  10°87  13°92  ड

 11  480  fafa  19°55  26°11  ”

 |  ८  15  fafa  4:09  5°20  1 विदेशी  एम  ड्रोप्स

 13  — agt—  30  मिलि  6°52  "F017 ri  ”

 14  विदेशी  ड्रॉप्स  15  मिलि  4°02  3°13  a
 a  FO 15  30  मिलि  6°33  vi  "79  ”

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  भ्न्तगंत  ge  प्राप्त  प्रतिष्ठान  fet

 राशि  जमा  नहीं  कराई  है

 8701.  श्री  रामावतार  शास्त्री  ।  क्या  शम  झर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 नि

 कमेंट्री  भविष्य  निधि  afafaan,  1952  के  अन्तत  छूट  प्राप्त  उन  प्र  तष्ठानों

 के  नाम  क्या  है  जिन्होंने  50,000  रुपये  या  उससे  अधिक  की  भविष्य  निधि  राशि  जमा  नहीं

 कराई  है  ;

 दन  दोषी  प्रतिष्ठानों  के  प्रबंधकों  के  खिलाफ  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा

 406/409  के  अंतगर्त  दण्डात्मक  कार्यवाई  के  साथ  अन्य  क्या  कॉ्येंदाई  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  इस  मामले  में  कौन  उत्तरदायी  है  ?

 म  और  पुनर्वास  मंत्रो  वीरेन्द्र  :  से  अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  ओर  वह  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गुजरात  के  बड़ौदा  झोर  पंचमहल  जिलों  में  कार्यरत  प्रतिष्ठानों  को  कर्मचारी

 मनुष्य  निधि  झषिनिषम  के  अंतगर्त  हासिल  न  करना

 8702. थी  रामावतार  शास्त्रो  क्या  शम  धौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  Fs:

 क्या  गुजरात  क्षेत्र  में  चि दोष कर  बड़ौदा  और  पंचमहल  जिलों  में  कार्यरत  अधिसंख्य

 प्रतिष्ठानों  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  के  अंतगर्त  शामिल

 न  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  उक्त  शिकायतें  कब  मिलीं  तथा  क्या  मुख्य  भविष्य  निधि  आयुक्त  द्वारा

 कुछ  केन्द्रीय  पदाधिकारियों  को  वहां  भेज  कर  ऐसे  प्रतिष्ठानों  को  शामिल  करने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  कोई  कार्यवाई  न  करने  के  क्या  कारण  है  और  दोषी  पदाधिकारियों

 के  खिलाफ  क्या  कार्यवाई  करने  का  विचार  है  ?

 अम  भर  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  आर  पता  चला  है  कि

 बाद  की  कमंचारी  भविष्य  निधि  स्टाफ  युनियन  ने  1983  में  afafaay  के  अस्तंगत  न

 लाए  गए  अनेक  प्रतिष्ठानों  की  विशेषकर  बड़ौदा  और  पंचमहल  जिलों  में  स्थित  ऐसे

 ष्ठानों  की  ae  संगठन  का  ध्यान  दिलाया है  ।  इसलिए  बड़ौदा  स्थित  सहायक  भविष्य  निधि

 आयुक्त  के  नेतृत्व  में  निरीक्षकों  के  एक  दल  को  इन  दो  जिलों  में  अधिनियम  के  भअन्तगंत  न  लाए

 गए  सभी  प्रतिष्ठानों  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  भेजा  गया  था  ।  इस  दल  ने  110  प्रतिष्ठानों  का

 निरीक्षण  किया  और  3  प्रतिष्ठानों  को  अधिनियम  के  अंतगर्त  लाने  योग्य  पाया  ।  इन  तीन

 coral  को  aa  अधिनियम  के  सीमा-क्षेत्र  के  ata  लाया  जा  चुका  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  सकल  में  रेल  डाक  सेवा  में  कार्यरत  कुछ  डाक  और  तार

 कर्मचारियों  की  सेवाएं  समाप्त  किया  जाना

 8703.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  में  डाक  सेवा  कौर  re  डाक-तार  कमेंचारियों  की

 सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  सनौर  बहुत  से  कमेंचारियों  का  ७ बर्क  इन  सेवा  में  अवरोध  डाल  कर

 oe  दंडित  किया  गया  है  ;

 यदि  gi,  तो  दोनों
 प्रकार

 के
 तमंचा  रियों

 की  अलग-अलग  संख्या  कितनी  है  ;

 उनके  खिलाफ  की  गई  कार्यवाई  का  ware  कया  है  ;  और

 क्या  सरकार  उनके  अण्डों  को  समाप्त  करने  का  विचार  है  और  यदि  नहीं

 तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विजय  एन०  पाटिल  :  नहीं  ।  तंग  किये  जाने  का

 कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  परन्तु  रेल  डाक  पटना  के  कर्मचारियों  द्वारा

 को  गई  हडताल  के  दौरान  अनधिकृत  रूप  से  अनुपस्थित  रहने  के  लिए  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियमों  और  मूल नियम  के  अंतगर्त  कर्मचारियों  की  सेवा  समाप्त  करने

 के  रूप  में  प्रशासनिक  कार्यवाई  करनी  पड़ी  जिसमें  अनुपस्थिति  को  अनधिकृत  माना  गया  और

 छुट्टी  यात्रा  रियायत  स्थायीवत्त  और  विभागीय  परीक्षाओं  में  बैठने  की  पात्रता  जेसे

 उद्देश्यों  के  लिए  सेवा  में  व्यवधान  किया  गया  ।

 सेवा  समाप्त  करना  -31

 प्राप्त  की  जा
 ( &)  सेवा  में  व्यवधान

 जा  रही है  ।

 मुनियम  के  तहत  सेवा  समाप्त  करना  और  अनुपस्थिति  को  अनधिकृत

 मानना  सांविधिक  दंड  नहीं  हैं  ।  पुनरीक्षा  प्राधिकारी  सेवा  समाप्ति  के  विरुद्ध  याचिकाओं

 की  पहले  से  ही  जाँच  कर  रहे  हैं  और  शीघ्र  ही  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ।  जिन  कर्मचारियों की

 अनुपस्थिति  को  मल  नियम--क  के  तहत  अनधिकृत  समझा  जाने  के  आदेश  दिए  गए  उनसे

 कोई  याचिका  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  श्रमिक  मामलों  का  निपटाया  जाना

 8704.  श्री  qo  के०  बया  न्याय  atc  कंपनी  कार्य  मंत्री  ag  बताने  की

 HAT  करेंगे  कि

 1  1983  तक  उच्चतम  न्यायालय  में  कितने  श्रमिक  मामले  लंबित  थे

 कौर  उनका  विगत  10  वर्षों  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उनमें  से  कौन  सा  लंबित  श्रमिक  मामला  सब  से  चराना  औै ०
 at  Qs

 पिछले  पाँच  वर्षों  में  बी-वार  कितने  श्रमिक  मामले  निपटाए  गए  हैं  बौर  उनका

 वर्षवार  ब्योरा  क्या  है  ;

 188



 6  1905  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क्या  औद्योगिक  विवादों  से  संबंधित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार

 का  विचार  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  विशेश  श्रमिक  न्यायपीठ  का  सृजन  करने  का  है  ;  भोर

 यदि  gt,  तो  इस  संबंध  में  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  भर

 यदि  तो  उसके  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 fafa,  न्याय  और  कंपनी  कायें  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  शबी  से

 उच्चतम  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  से  प्राप्त  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 से  न्यायाधीशों  का  गठन  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  द्वारा  किया  जाता  न  कि

 सरकार  द्वारा  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  सुचित  किया  है  कि  जब  भी  श्रमिकों  के  मामले  तेयार  होते

 उन्हें  शीघ्र  सुनवाई  के  प्रस्ताव  किए  जाने  का  भरसक  प्रयास  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 तारीख  26-4-83  के  लिए  लोक  सभा  अतारांकित  seq  स०  8704,

 भाग  भर  के  क्तत्तर  में  विवरण

 कायल  कया  पदाया  का

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  श्रमिक  ale  (1-1-1983

 जा
 वर्ष

 ——  aS  ae
 सख्या

 1970

 31 1971

 1972  29

 1973  45

 1974  39

 1975  30

 1976  31

 1977  60

 1978  51

 1979  77

 1980  64

 1981  65

 1982  95

 a  ES  lore

 618
 ं  amy  Guontw  meme
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 सबसे  पुराना  लंबित  श्रमिक  मामला  1970  से

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  में  निपटाई  गई  श्रमिक  otter:

 ह  ि  mr  eee  cle  ee

 id
 aq  संख्या

 कना  come  ae

 1978  41

 1979  29

 1980  31

 1981  22

 1982  18

 a  ee  Ce  ee

 योग  141

 ह  ा

 व्हमंचा  रियों  पहा ६  ब  मसा  देकर  उनको  प्रतिपूर्ति  करने  के  बारे  में

 फकीर  चन्द  समिति  की  रिपोर्ट

 8705.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  पम  और  पुनर्वास  मंत्री  वहू  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  संगठन  के  कर्मचारियों  को  क्षेत्रीय  कार्यालय

 से  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  में  स्थानांतरण  किए  जाने  का  कर्मचारियों  ने  कड़ा  विरोध  किया

 कयोंकि  उन्हें  वित्तीय  हानि  और  पारिवारिक  समस्याधों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 क्या  उक्त  कठिनाइयां  को  दूर  करने  के  लिए  फकीर  चन्द  समिति  ने  कर्मचारियों  को

 विशेष  भत्ता  देकर  उनकी  प्रतिपूर्ति  करने  और  उनके  परिवारों  को  क्षत्रीय  मुख्यालय  में  अधिकतम

 दो  वर्ष  तक  परिवार  रखने  की  अनुमति  देने  की  सिफारि दा  की  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और

 क्षेत्रीय  कार्यालय  में  स्थानों रित  किए  गए  कर्मचारियों  की  कठिनाइयों  दूर  करने  को  facia  किया

 है  कौर  किस  हद  तक  इन  कठिनाइयों  को  दूर  किया  गया  है  ?

 अम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  बीरेन्द्र  :  हाँ  ।

 (=)  फकीर  चन्द  समिति ने  सिफारि दा  की  थी  कि

 (1)  ऐसे  कर्मचारियों  जिन्हें  क्षेत्रीय  कार्यालय  से  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  में

 तरित  किया  जाता  प्रारम्भिक  अवस्थाओं  में  पर्याप्त  विशेष  भत्ता  दिया  ताकि  उन्हें  अधिक

 वित्तीय  हानि  न  और
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 -

 (2)  यदि  स्थानांतरित  हुए  कमेंचारी  नए  स्थान  पर  परिवार  को  ले  जाने  की  स्थिति  में

 नहीं  तो  उन्हें  अघिक  से  अधिक  दो  वर्ष  के  लिए  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  स्थानांतरण  की  प्रारम्भिक  अवस्थाओं  पर  विशेष  भत्ता  देने  सम्बन्धी

 सिफारिश  को  स्वीकार  नद्दी  किया  है  ।  क्षे  त्रीय  कार्यालयों  से  ~ TI-A  त्रीय  कार्यालयों  में  कमंचारियों

 के  स्थानांतरण  को  नियमित  करने  के  लिए  फकीर  चन्द  समिति  को  सिफारिशों  को  मद्दे  नजर

 रखते  हुए  कतिपय  मागं दर्शी  सिद्धान्त  तैयार  किए  गए  हैं  ।  इन  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  के

 चोरियों  को  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बारी-बारी  के  आधार  पर  क्षत्रीय  कार्यालयों  से

 उप-क्ष  ay  कार्यालयों  में  स्थानांतरित  क्या  जाता  है  भोर  इस  अवधि  के  पूर्ण  होने  के

 उन्हें  क्ष  त्रीय  कार्यालयों  में  वापिस  लाया  जाता है
 स्थानांतरित  कर्मचारियों  के  परिवारों  द्वारा

 मकानों  को  रखने  के  अनुरोध  पर  भी  प्रत्येक  मामलों  के  गुण-दोषों  के  आघार  पर  बिचार  किया

 जाता  है  ।

 रंगीन  टी०वी०  प्रसारण  के  लिए  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  को

 सेवाओं  का  उपयोग

 8706.  भी  राम  अवध  ः
 क्या

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  पह  सच  है  फि  दूरदर्शन  कुछ  समय  लगभग  दो  दर्जन  प्रोग्राम  भौर

 इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  को
 '

 रंगीन  टेलीविजन  प्रसारण  का  विशेषता  gr  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  ofan  जमाने  भेजा  था  ।

 यदि  तो  इन  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षित  कमंचारियों  में  से  कितने  कर्मचारी  दिल्‍ली

 दूरदर्शन  में  नियुक्ति  किए  गए  जो  कि  दूरदर्शन  में  रंगीन  कार्यक्रम  प्रसारण  का  मूल  केन्द्र  है  ;

 अन्य  केन्द्रों  में  नियुक्ति  प्रशिक्षित  कर्मचारियों  का  पूर्ण  ब्यौरा  कया है  जिनके

 रंगीन  दूरदर्शन  में  प्राप्त  विशेषज्ञतापु्ण  प्रशिक्षण  का  अब  तक  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है

 और

 दिल्‍ली  केन्द्र  उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  भोर  प्र  सारण  मन्त्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मन्त्री
 महिल

 :  हाँ  ।  दूरदर्शन  &  चौबीस  कार्यक्रम  और  इञ्जीनियरी  अधिकारियों  के  एक

 दल ने  5-7-1981  से  8-8-198!  तलक  संघीय  गणराज्य  aaa में  हुए  रंगीन  टेलीविजन

 सेमिनार  में  भाग  लिवा  था  ।

 चार

 और  (3)  संघीय  गणराज्य  जमाने  में  भेजे  गए  उन  जिन्होंने  रंगीन

 टेलीविजन  सेमिनार  मैं  भाग  लिया  था  ate  अब  दिल्‍ली  से  भिन्न  अन्य  दूरदर्शन  केन्द्रों  पर  तैनात

 के
 नाम  विवरण  में  विए  गए  विभिनन  दूरदर्शन  केन्द्रों

 से  अधिकारियों  का  चयन

 युवक  किया  गया  धा  ताकि  उनके
 प्रशिक्षण

 का  उपयोग  एशियाई  खेलों  को  कवर  किए  जाने  के
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 लिए  किया  जा  सके  और  बाद  में  भी  जब  विभिन्न  केन्द्रों  से  रंगीन  प्रसारण  चरणबद्ध  ढंग  से  चालू

 होता  दूरदर्शन  दिल्ली  द्वारा  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  अंग  के  रूप  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले

 रंगीन  कार्यक्रमों  को  दूरदर्शन  के  सभी  ट्रांसमीटर  प्रेषित  कर  रहे  हैं  और  सभी  केन्द्रों
 को  कुछ

 रंगीन  उपकरण  सप्लाई  किए  जा  रहे  हैं  ।  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  रंगीन  टेलीविजन

 में  प्रशिक्षित  कार्मिकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  नहीं  होता  ।

 विवरण

 उन  अधिकारियों  का  ब्योरा  जिनको  रंगीन  टेलीविजन  सेमिनार  के  लिए  oat

 जमनी  में  सेजा  गया  था  शौर  इस  समय  दिल्लो  दु रद दोन  केन्द्र  से  fara

 अन्य  पर  तैनात है

 क्रम
 संख्या  नाम  पदनाम  वर्तमान  dard

 ne  ऋण  =

 1  3  4
 —$—$—<—————-

 श्री  एस*  ततारी  निदेशक  दूरदर्शन  बम्बई  ।

 2  श्री  विनायक  चक्कर  प्रोडयूसर  दूरदर्शन  बम्बई  |

 श्री  राजमणि  राय  निदेशक  उपग्रह  दूरदर्शन  कटक  ।

 श्री  सिराज  कुरेशी  प्रोडयूसर  दूरदशंन  श्रीनगर  ॥

 5  ait  बोस  सहायक  केन्द्र  दूरदर्शन  कलकत्ता  |

 निदेशक

 6  श्री  चाकू  कार्यक्रम  एक्ज़ेक्यूटिव  दूरदर्शन  जलंधर  |

 बन  थी  वेद  प्रकाश  प्रोडयूसर  दूरदर्शन  बम्बई  ।

 8.  कैमरामैन at  एम  दूरदर्शन  मद्रास

 9  कमरा मन श्री  के  मार्च  उपग्रह  दूरदर्शन  दिल्ली

 10.  श्री  जौहरी  कैमरामैन  दूरदर्शन
 श्री गनर  ॥

 11  श्री  गेरा  कैमरामैन  उपग्रह  दूरदर्शन  केन्द्र  दिल्‍ली  ।

 12.  at  हुषंवधघंन  भधघीक्षक  इंजीनियर  दूरदर्शन  लखनऊ  ॥

 13  श्री  राव  निदेशक  दूरदर्शन  नई

 दिल्‍ली  ॥

 14  श्री  ea  %,  केन्द्र  इंजीनियर  दूरदर्शन  कलकत्ता  |

 15  श्री  संतरा  सहायक  निदेशक  दूरदर्शन म
 arf
 द्रु

 ह च  निदेशालय  ,  नई

 दिल्‍ली
 | सा  है
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 2  3  & A

 ——
 स

 16  श्री  वर  प्रसाद  उप  निदेशक  दूरदशेन  नई

 दिल्‍ली  | )

 17  श्री  बाई  कुलश्रेष्ट्रा  सहायक  इंजीनियर  उपग्रह  दूरदर्शन

 दिल्‍ली  ।

 18  श्री  जवाहर  लाल  सहायक  इंजीनियर  दूरदर्शन  जलघर  |

 19  श्री  सुब्रमणियम  उप  निदेशक  दूरदर्शन  महा  नई

 दिल्‍ली  ।

 20  श्री  फोतेदार  सहायक  केन्द्र  दूरदर्शन  श्रीनगर  |

 इंजीनियर

 -  यय

 दूरदर्शन  पर  दिखाये  जा  रहे  कार्यक्रमों  में  सुघार  के  लिए  बनाई  गई

 साइट  ant  समिति

 8707.  थी  अवध  :  क्या  सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दूरदर्शन  पर  चिल्लाए  जा  रहे  कार्यक्रमों  में  सुघार  के

 लिए  एक  वेअर  समिति  का  गठन  किया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उक्त  वेअर पी  समिति  में  फिल्म  उद्योग  या

 किसी  अन्य  संगठन  के  तकनीकी  जानकारी  रखने  वाले  कर्मचारी  को  शामिल  नहीं  किया  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  तकनीकी
 जानकारी

 रखने  वाले  व्यक्तियों  को

 शब  शामिल  करने  का  है  ?

 सूचना  att  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  wa  विभाग  में  उप  मंत्री

 मल्लिका जु  :  हां  ।  दूरदर्शन  के  लिए  कार्यक्रम  सम्बन्धी  योजना  तेयार  करने  के  लिए

 सरकार  ने  एक  कार्य  दल  नियुक्ति  किया  है

 और  कायें  दल  में  तकनीकी  व्यक्ति  भी  शामिल  हैं  ।  इसके  अलावा  काय  दल

 माध्यम  विशेषज्ञों  और  सम्बन्धित  विचारों  वाले  अन्य  वर्गों  से  परामर्श  कर  रहा  होगा  |

 गाजियाबाद  नगर  में  ते  दिल्ली  टेलीफोन  के  प्रतिशत  बुक  कीं  गई  टेलीफोन  कालें

 8708.3
 राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि 1  1982  से  31  1983  तक  गाजियाबाद  नगर

 के  ग्राहकों  द्वारा  दिल्‍ली  टेलीफोन  के  अन्तगंत्त  कितनी  काले  बुक  कौ  गई  ;
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 उनमें  से  कितनी  कालों  में  लाइनें  मिल  गई/बात-चीत  हुई  कौर  कितनी  atat  में

 लाइन  नहीं  मिली  ;

 कालों  में  लाइनें  न  मिलने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 यह  सच  है
 कि  गाजियायाद  दिल्‍ली  के  बीच  की  टेलीफोन  लाइनों  के  खराब

 रखरखाव  के  कारण  बहुत  सी  ट्रंक कॉल ों  में  लाइनें  नहीं  मिलती  ;  और

 (=)  इस  प्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  गाजियाबाद  के  डिविजनल  इंजीनियर  के

 स्तर  पर  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?  ,

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मिली  विजय  एन०  :  से  दिल्‍ली  में  ट्रंक

 बुक  करने  कौर  मिलने  के  बारे  में  एक्सचेंज  बार  अलग  से  कोई  रिहाई  नहीं  रखा  जाता

 है  ।  संपूर्ण  दिल्‍ली  टेलीफोन  प्रणाली  के  लिए  ट्रंक  काले  एक  ट्रंक  एक्सचेंज  में  बुक  की  जाती  है  ।

 ag  जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  टेलीफोन  ने  सेवा  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्रवाई  को

 है  की  योजना  बनाई  है

 ह
 (1)  जंक्शन  कौर  ट्रंक  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  से  लिए  fe  ण्  ह  कौर  गाजियाबाद

 के  बीच  समाज  केबिल  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (2)  दोषों  का  आसानी  से  शीघ्र  पता  लगाने  के  लिये  भूमिगत  मुख्य  गोण  एवं  जंक्शन

 केबिल  ta  दाबीकरण  ॥

 (3)  नमी  के  प्रभाव  को  रोकने  के  लिये  वितरण  परिपथ  जाल  में  जैली  मरे  केबिल  का

 प्रयोग ।

 (4)  उपभोक्ता  कनेक्शनों  के  लिये  इन्सुलेटिड  ड्राप  वायर  का  प्रयोग  ।

 (5)  उपभोक्ताओं  के  अहातों  की  फिटिंग  में  अल्युम्यूनियम  की  तारों  के  स्थान  पर  बांबे

 के  तार  लगाना  ॥

 (6)  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अवगत  दिल्ली  टेलीफोन  प्रणाली  के  वाइन  संयंत्र  परिपथ

 जाल  के  विस्तार  के  लिये  काय  बल  की  स्थापना  भी  की  गई  है  ।

 बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  बिजली  का  उत्पादन  wit  खपत

 8709  श्री  भोगेन्द्र  का  ।  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  बिजली  का  वास्तविक  se क  ३  ५८॥  है  वि  पादन  भोर  खपत  देश  में  aaa  कम
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 है  और  पिछले  चार  ant  के  दौरान  ag  शोर  कम  हो  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये
 गये  हैं  ;

 क्या  उत्तरी  शिकार  में  बिजली  खपत  बिहार  के  शेष  भागों  की  तुलना  में  छठा  हिस्सा

 है  बौर  पिछले  चार  वर्षों  में  बह  उसका  भी  आधा  हो  गया

 यदि  तो  उसके  वास्तविक  आंकडे  कया  हैं  हौर  तेज  गिरावट  के  कारण  क्या  हैं  तो

 उत्तरी  बिहार  को  बिहार  के  दोष  भागों  के  बराबर  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और

 काश्तकारों  नदियों  पर  बनाई  जाने  वालीं  बहुत  शिव

 पनबिजली  परियोजनाओं  तथा  मुजफ्फरपुर  भर  कहलगांव  ताप  बिजली  परियोजनाओं  की  नवीनतम

 स्थिति  क्या  उनकी  विशिष्ट  बातें  कया  हैं  तथा  निर्धारित  समय  सुची  क्यो  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  चन्द्र  दौर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 (1)  बाहर  क्षेत्र
 में  कोसी  नदी  पर  प्रस्तावित  न  ata  परियोजना  का  विस्तृत  ब्यौरा

 में  दिया  गया है  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल  बिहार

 सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  नेपाल  में  सीसापानी  में  कमला  नदी  पर  ate  का  ब्यौरा  तथा  महामहिम

 नेपाल  सरकार  द्वारा  तयार  किए  गए  नन्हे  में  बागमती  पर  बांध  के  प्रस्ताव  का  ब्यौरा

 कौर  3  में  दिया  गया है  ।  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल

 ये  परियोजनाएं  1982  में  सरकारी  स्तर  की  बठक  के  दोरान  विचार-विमश  के  लिए

 प्रस्तुत  को  गई  उस  समय  नेपाल  की  ओर  से  यह  बताया  गया  था  कि  उन  परियोजनाओं

 पर  भागी  सरकारी  स्तर  को  बैठक  में  विचार-विमश॑  जा  सकता  है  ।  कोसी  नदी  की

 विभिन्‍न  सहायक  नदियों  जो  कि  नेपाल  में  अन्य  जल  विद्युत  स्कीमों  का  ब्योरा  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 (2)  जहां  तक  कोयल-काख़ो  जल  विद्युत  परियोजना  का  संबंध  है  प्रयावरण  की  दृष्टि  से

 विज्ञापन  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  इसे  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।  बिहार  सरकार  द्वारा

 जल  faa a
 निगम  को  उपलब्ध  कराई  गई  भूमि  पर  कुछ  आवासीय  क्वाटर  और  स्टोर  शेड  आदि

 बनाए  गए  हैं  ।  स्थानीय  विशेषकर  के  विरोध  किए  जाने  के  कारण  परियोजना

 की  प्रगति  अपेक्षाकृत  क़ौमी  हैं  तथापि  स्थानीय  लोगों  के  साथ  बातचीत  करने  के  लिऐ  संगठित

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  भर  यह  उम्मीद  है  कि  विरोध  पर  met  gt  सफलता  मिल  जाएगी  कौर

 शीघ्र  हो  निर्माण  कायें  प्रारम्भ  करने  के  लिए  art  खुल

 (3)  मुजफ्फरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  (2x  क्रियान्वंयनाघीन  भर  दोनों

 यूनिटों  के  1984-85  के  दोरान  चालू  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 (4)  कहलगांव  सुपर  ताप
 विद्युत

 केन्द्र
 के  (4  >(210  को  केन्द्रीय  विद्युत

 प्राधिकरण  ने  तकनीकी  -aifaa  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  संबंध  निर्णय  दे

 दिए  जाने  के  परियोजना  को  पी०  argo  बी०+  को  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सं  भावना है
 ।
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 are  प्रदेश  की  परियोजनाध्रों  को  स्वीकृति  दिया  जाना

 8710.  श्री  पो राजगोपाल  ना पड  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  आन्त्र  प्रदेश  सरकार  ने  पोचमपाद  पनबिजली  योजना  नागार्जुन

 सागर  पनबिजली  योजना  पन्ना  हो  बिलान  को  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ;

 क्या  उन्हें  तकनीकी  तौर  पर  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  उन्हें  स्वीकृत  कर  दिया  है  ;

 कनाड़ा  आदि  जैसे  देवा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 देने  की  पेशकश  कर  रहे  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उनसे  बात-चीत  करने  तथा  उक्त  परियोजनाओं  को

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  विदेशी  सहायता  लेने  का  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  दौर  सिह बक
 है

 कौर  (a)  हां  ।

 निवेश  अनुमोदन  के  लिए  स्कीमों  की  सिफारिश  योजना  आयोग  को  कर  दी  गई  है

 भौर  इनकी  प्रतीक्षा  है  ।

 न

 उपयुक्त  लागत  पर  देश  में  निमित  की  गई  स्वदेशी  निर्माण  क्षमता  सहित  विभिन्‍न

 प्रकार  के  संगत  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  स्कीमों  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त  करने

 की  सहायता  की  जांच  योजना  आयोग  द्वारा  इन  स्कीमों  का  ध्रनुमोदन  कर  दिए  जाने  के  पश्चात्‌

 ही  की  जा  सकेगी  ।

 छठी  पंचवर्षोध  योजना  में  उवंरक  संयंत्रों  का  आाघुनिकोकरण  किया  जाना

 8711.  श्री  अनादिचरण  दास  :  क्या  रसायन  धौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  मे  किन-किन  तथा  कितने  उर्वरक  संयंत्रों  का

 कीकरण  करने  का  कार्यक्रम  है  ;

 उपरोक्त  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  का  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गई  है  ;  और

 उपरोक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रसाथन  और  बे्रक  मंत्री  वसन्त  :  प्रत्येक  उवेरक  कम्पनी  में

 पन  तथा  नवीकरण  द्वारा
 अपघनिकीकरण  किया  जा  रहा  है  तथापि  प्रत्येक  कम्पनी  द्वारा  कुछ

 विशेष
 आधुनिकीकरण  योजनाएं  भी  बनाई  गई  हैं  ।  इस  समय  वे  निम्नलिखित  है  —
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 (1)  सत्ता  संयंत्र  की  पुनः  सरकार  द्वारा  अनुमान दित(आर.सी

 (2)  अमोनिया  प्लांट  की  मार  सी

 (3)  मेथेनौल  प्लांट  का

 (4)  फैक्ट  की  केप्रोलक्टम  परियोजना  द्वारा

 (5)  रामागुण्डम  में  डीबोयर  मेकिंग  एसो

 (6)  तालचर  में  डिबोटल  एफ.सी

 (7)  गोरखपुर  प्लांट  का
 एफ.सी

 (8)  सुन्दरी  रेशनेलाइजेशन  को  एफ.सी

 छठी  योजना  विशिष्ट  शीष  के  गन् तगत  अलग  से  कोई  राशि

 निर्धारित  नहीं  को  गई  तथापि  योजना  आयोग  की  सलाह  से  जेसा  भाव  यक  हो

 करण /  प्रतिस्थापन/नवीकरण  स्कीमों  के  वार्षिक  प्रावधान  किया  जाता  है  ।  ay  1983-84

 में  उपयुक्त  के  लिए  35.08  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 निम्नलिखित  दो  जो  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  जा  चुकी  के  कार्यान्वयन

 में  हुई  श्री  तक  की  प्रगति  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  —

 (I)  सुफला  संयंत्र  :  मैसेज  कमरा  ओ  वाई  feats  के  साथ  मौलिक

 रिकी  तथा  cacao  के  करार  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  मेसी  के

 जना  के  विस्तृत  अभियांत्रिकी  प्रस्ताव  की  कम्पनी  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (2)  कैप्रोलैक्टम  संयंत्र  :  जानकारी  को  खरीद  के  लिए  टण्डरदाताओं  से  तकनीकी

 fant  पूर्ण  हो  चुके  हैं  तथा  आर्थिक  बोलियों  पर  कार्यवाही  चल  रही  है  |

 बिना  पी०  ato  को  सुविधा  के  पुलिस  स्टेशन

 8712.  श्री  बिरदा  राम  फुलवरिया  ।  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  एसे  कितने  पुलिस  स्टेशन  मुख्यालय  हैं  जहां  पीसी भो  सुविधा
 उपलब्ध

 नहीं है  ;

 इन  पुलिस  स्टेशन  मुख्यालयों  में  पी  सी  ato  सुविधा  देने  में  कितना  समय  लगने  की

 संभावना  है  ;  भर

 इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  ब्यौरा  कया

 संचार  मंत्रालयों  में  उप  संतो  विजय  एन०  :  उप  निरीक्षक  या  इससे

 उच्च  अधिकारी  के  अधीन  पुलिस  स्टेशन  मुख्यालयों  में  सहायता  के  भा घार  पर  सार्वजनिक
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 a

 फोन  प्रदान  करने  की  विभाग  की  होती  रहो  है  ।  30-982  a  ऐसे  4330  स्टेशनों  में  से  422

 में  सावंजनिक  टेलोफोनघर  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  थी  |

 और  उप  निरीक्षक  उससे  उच्च  अधिकारी  के  अधीन  इन  पुलिस  स्टेशन

 मुख्यालयों  में  सार्वजनिक  टेलोफोनघर  सुविधा  चरणबद्ध  में  sara  को  जा  रही है  जो  आवश्य  कता
 की  प्राथमिकता  और  साधन  arent  एवं  साज  सामान  की  उपलब्धता  दोनों  पर  निमंर

 करती  है  ।

 समय  प्रदेश  में  कोरबा  हेतु  500  मेगावाट  सेट  के  लिए  भेल  को  आडर

 8713.  श्री  gata  भट्टाचार्य  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  से  मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  स्थित  सुपर  विद्य/त

 तापीय  teat  को  500  मेगावाट  सेट  सप्लाई  करने  का  आडर  को  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  सेटों  को  आयात  करने  के  महाराष्ट्र  सरकार

 के  प्रस्ताव  को  रद्द  कर
 दिया  है  और  स्वदेश  में  को  ठेका  दिया  है  ?

 ऊर्जा  संग्रहालय में
 राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम

 मध्य  प्रदेश  में  कोरबा  में  2100  मेगावाट  (3  x  200  मेगावाट  +3  X  500  का  एक

 सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  कर  रहा  500  मेगावाट  के  यूनिटों  के  लिए  बायलरों  एवं

 टर्बाइन  जैनरेटरों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  श्राडंर  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  fo  को  दे  दिए  गए

 हैं  ।

 महाराष्ट्र  के  चन्द्रपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के
 500-500  मेगावाट  के  पांचवे  ale

 छठे

 युनिटों  के  लिए  उपस्कर  को  प्राप्ति  के  संबंध  में  कोई  निणंय  नहीं  लिया  गया  है  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  एकक

 8714.  श्री
 सुशील  agra  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  सेवग-वार  कितने  पद  अनारक्षित

 किये  गये  ;

 भनारक्षित  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार

 प्राप्त
 करने

 के  नए  क्यां  प्रयत्न  किये  गये  थे  :  और

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  में  अनुसूचित  जाति  एकक  कार्य  कर  रहा  है  बर  एकक

 में  कर्मचारियों  की  संख्या  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  विजय  yo  :

 पी ar
 न्पीडै  रूप

 a
 iad

 अनुसूचित  अनुसूचित  अनु०  aor  भुलाती  अनुभव
 जाति  जनजाति  जाति  जाति

 न्  ee ee  नि  हि  ee
 51  75  6  47  141  421
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 (a)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  उम्मोदवारों  की  सीधी  भर्ती  के  साथ-साथ

 नति  द्वारा  नियुक्ति  के  लिए  कामिक  एवं  प्रशासनिक  सुधार-विभाग  द्वारा  निर्धारित  करवाई  और

 प्रक्रिया  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जा  रहा  ग्रूप  और  पघा  पदों  के  लिए  पदोन्नति  के

 मामले  में  विभागीय  समिति  का  उम्मीदवारों  के  मामलों  की  पुनरीक्षा  करती  है  जो  मानदंडों  में

 ढील  देने  के  बावजूद  विभागीय  परीक्षा  उत्तीर्ण  नहीं  कर  पाते  ।  ऐसे  उम्मीदवारों  यदि  वे  किसी

 अन्य  प्रकार  से  योग  न  पाया  गया  अहंकारी  स्तर  तक  भनुग्रहांक  दिए  जा  सकते

 जी  ati  डाक-तार  निदेशालय  में  एक  मनु०जाति/अनुसूचित  जन  जाति  कक्ष  दै  ।

 तीन  पूर्णकालिक  ale  सात  अंशकालिक  अधिकारियों  द्वारा  इस  कक्ष  का  कायें  देखा  जा  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  लंबित  सिविल/दौंडिक  मामले

 8715.  डी०  एस०  ए०  शिवप्रकाश  :  क्या  न्याय  आर  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगें

 (*)  उच्चतम  न्यायालय  में  सबसे  अधिक  समय  से  लंबित  सिविल  तौर  दांडिक  मामलों

 का  ब्यौरा  क्या  है  उन्हें  फाइन  किए  जाने  की  तारीख  क्या  है  ;  भर

 मामलों  को  निपटाने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  arg  घर  कंपनी  कायें  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :  (#)  और

 उच्चतम  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  से  प्राप्त  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 ada  ही  प्रकृति  संख्या  फाइल  करने  विलंब  का  कारण

 कौ
 तारीख

 1  3  4

 सिविल  अपील  :  1  26  1968  इन्हें  एक  दूसरी रिट  याचिका

 25  1968  के  निपटारे  के  बाद  जो  भव

 निपटाई  चुकी  प्रस्तुत

 करने  का  निदेश  दिया  गया

 ari  ये  दो  att  अब  ate

 ही  निपटारे  के  लिए  प्रस्तुत  को

 जाएंगी  |

 सिविल  अपील  2  15  1968  इन्हें  सात  सदस्यों  वाली  न्यायपीठ

 के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  का

 निदेश  गया  ये  तभी

 प्रस्तुत  होंगी  जब  ऐसी  न्यायपीठ

 गठित  की  जाएगी
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 1  3  4

 सिविल  agra  1  3  1968  ug  संविधान  न्यायपीठ  के

 समक्ष  तब  प्रस्तुत  को  जाएगी

 जब  ऐसी  न्यायपीठ  गठित  की

 जाएगी  |

 सवाल  अपील  1  25,  1968  इस  अपोल  में  अन्त मंत  प्रश्न

 एक  दूसरी  अपील  में  अन्तर्ग्रस्त

 प्रश्न  के  समान है  जिसमें  निर्णय

 आरक्षित  रखा  गया  है  ।  यह

 facie  दिए  जाने  के  पश्चात्

 प्रस्तुत  को  जाएगी  |

 प्रत्यथियों  के  अधिवक्ता  की दांडिक  अपील  2  3  1972

 मृत्यु  हो  गई  है  और  प्रविधियों

 से  वैकल्पिक  व्यवस्था  करने  को

 कहा  गया  किन्तु  प्रभी  तक

 ऐसा  नहीं  किया  गया  फिर  मी

 इन  अपीलों को  9  से  13

 1983  ara  सप्ताह  में  सुनवाई

 के  लिए  प्रस्तुत  करने  को  कहा

 गया

 संघ  क्षेत्रों  में  विद्युत  उत्पादन  क्ष  मता  बढ़ाने  की  योजना

 8716.  डा०  पु  Jo  आजमी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 संघ  क्ष  त्रों  में  विदित  उत्पादन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  बढ़ाने  और  वहां  तौर  अधिक

 पम्प  प्लेटों  को  बिजली  देने  ताकि  उन्हें  पड़ोसी  राज्यों  पर  fae  न  रहना  पड़े  और  बिजली  की

 सप्लाई  में  बार-बार  व्यवधान  न  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  चोथी  योजना  के  दौरान  तैयार

 की  गई  योजना  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  स्थिति  में  और  सुधार  करने  के  लिए  छठी  योजना  में  इस  पर  कोई  बल  दिया

 गया  है  ।  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा

 क्या  है  और  उसमें  कितनी  प्रगति  की  गई  हैं  ;  और

 गर्मी  के  आगामी  महीनों  में
 दिल्‍ली

 में  बिजली  की  कटौती  रोकने  के  लिए  उठाए  गएं

 कदम  का  ब्योरा क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  :  (%)  चौथी  योजना  अवधि  के

 दौरान  अ  अरुणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम  संघ  शापित  क्षत्रों  में  fae  उत्पादन
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 हकीमों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  तथा  इन  संघ  शासित  क्षत्रों  में  क्रमशः  लगभग  1337

 वाट  478  किलोवाट  1815  किलोवाट  भोर  1000  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  जोड़ो  गई

 है  ।  दमन  और  दादर  और  नागर  पांडिचेरी  और  चण्डीगढ़  संघ  शासित  क्षेत्रों

 के  अपने  कोई  विद्य/त  उत्पादन  केन्द्र  नहीं  हैं  और  ये  अपनी  विद्युत  को  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  पड़ोसी  राज्यों  पर  निर्भर  रहते  हैं  ।  इन  संघ  शासित  क्षत्रों  के  लिए  योजना  में  कोई

 fara  उत्पादन  स्कीम  स्वीकृति  नहीं  की  गई  थी  ।  1974  में  इन्द्रप्रस्थ  ताप  विद्युत  केन्द्र  की

 पांचवीं  युनिट  (60  के  चालू  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  से

 पहले  डस  की  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  236.2  मेगावाट  से  बढ़कर  296.2  मेगावाट  हो  गई

 थी  ad  1974-75  के  दौरान  100-100  मेगावाट  की  दो  और  यूनिट  चालू  किए  जाने  के  बाद

 चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  संघ  शासित  दिल्‍ली  के  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  100  मेगावाट  की

 यूनिट  भी  चालू  की  गई  थी  ।

 चौथी  योजना  के  प्रारम्भ  से  अर्थात  1.4.1969  atta  के  सभी  संघ  शासित  क्षेत्रों  में

 सिचाई  पम्प  सेटों/ऊ्जित  ट्यूबवेलों  की  संख्या  7.317  थी  ।  चौथी  यो  1969-74  के  दौरान

 इन  संघ  शासित  क्षत्रों  में  6244  अतिरिक्त  सिचाई  पम्पसेट/ट्बवेलों  के  लिए  कनेक्शन  दिए  गए

 जो  1974  के  अन्त  तक  कुल  17,561  हो  गए  थे  ।

 (=)  छठी  योजना  के  दोरान  संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डमान  में  लगभग  4.875  मेगावाट

 मति रि वत  विद्युत  उत्पादन  संघ  शासित  क्षेत्र  लक्षद्वीप  में  1.034  मेगावाट  तथा  अरुणाचल

 प्रदेश  और  मिजोरम  के  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  लगभग  10-10  मेगावाट  की  अतिरिक्त  उत्पादन

 क्षमता  जोड़ने  के  लिए  जोर  दिया  गया  है  तथापि  दमन  तथा  दादरा  तथा  होली

 पांडिचेरी  भर  चण्डीगढ़  के  संघ  राज्य  क्षेत्रों  जो  कि  पड़ोसी  राज्यों  से  विद्यू/्त  सप्लाई  पर  frat

 करते  में  कोई  उत्पादन  क्षमता  नहीं  जोड़ी  गई  भोर  उनकी  आवश्यकताओं  को  केन्द्रीय

 जनेओं  से  पुरा  करने  की  व्यवस्था  की  गई  ।  अरुणाचल  अण्डमान  तथा  लक्षद्वीप

 संघ  शासित  क्ष  त्रों  में  1981  तक  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  जोड़ी  गई  विद्युत

 उत्पादन  क्षमता  3,68  0.8  2.22  मेगावाट  तथा  0.75  मेगावाट  है  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  की  गई  परिकल्पना  के  अनुसार  वर्ष  1981-82  के  दौरान  दिल्‍ली

 केन्द्रीय  सेक्टर  में  बदरपुर  ताप  विद्य/त  परियोजना  (210  चालू  की  गई  थी  ।

 दिल्‍ली  में  आने  वाली  ग्रीम  ऋतु  के  दौरान  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संगठन  को  कुल

 विद्युत  उपलब्धता  800  मेगावाट  के  लगभग  होगी  ।  जबकि  इसकी  तुलना  में  प्रत्याशित  मांग  700

 मेगावाट  है  ।  विभिन्न  वोल्टास  स्तरों  पर  अतिरिक्त  उपकेन्द्र  की  क्षमता  चालू  करके  पारेषण  तथा

 वितरण  प्रणाली  को  सशक्त  बनाने  के  लिए  दिल्‍ली  विद्युत  vera  संस्थान  द्वारा  कदम  भी  उठाए  गए

 हैं  ताकि  वे  राजधानी  में  विद्युत  को  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  सक्षम  हो  सके  ।  प्रणाली  को

 सशक्त  बनाने  सम्बन्धी  काय  चल  रहे  हैं  तथा  ग्रीष्म  ऋतु  आरम्भ  होने  से  पहले  ही  जोड़ी  जाने

 वाली  एक  काफी  बड़ी  अतिरिकत  उपकेन्द्र  क्षमता  संबंधी  ard  चल  रहे  हैं  ।  व्यापक  रूप  से  अनु

 रक्षण  करने  तथा  मध्यम  वोल्टास  पर  प्रणाली  को  बढ़ाने  के  कार्य  भी  चल  रहे  हैं  ।
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 कली

 लिग्नाइट  सानों  तथा  ताप  बिजली  घरों  की  प्रगति

 8717.  डा०  एक  य०  गा जमी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि

 देना  में  दूसरी  और  तीसरी  लिग्नाइट  खानों  तथा  नए  ताप  विजय  त  घरों  के  विकास  की

 दिल्ला  में  की  गई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  है  और  उन्हें  खोलने  के  लिए  की  गई  खोज  तथा  व्य वहा यंता

 रिपोर्टे  के  क्या  परिणाम  निकले

 क्या  उनकी  स्थापना  के  लिए  स्थानों  का  चयन  कर  लिया  गया  यदि  at,  तत्वों घी
 ब्यौरा  क्या  है

 (a)  क्या  उन  में  से  किसी  के  पूर्वी  उत्तरप्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  की  कोई  योजना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  क  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (eit  दलबीर
 :  भारत  सरकार

 ने  1978  में  नवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  की  दो  परियोजना  स्वीकृत  की  अर्थात  दूसरी

 लिग्नाइट  खान  खोलना  और  दुसरा  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करना  ।  विशिष्ट  खनन  उपकरणों

 का  प्रयोग  शुरू  करने  के  लिए  पांरपरिक  खनन  उपकरण  सहायता  से  दूसरी  खात  के  विकास

 का  काम  चाल  है  ।  तीन  प्रणालियों  में  से  एक  प्रणाली  में  14  ava  1983  को  काम  शुरू  हो

 गया  कौर  बाकी  दो  प्रणालियों  के  लिए  उपकरण  प्राप्त  किए  कौर  लगाए  जा  रहे  हैं  |  दूसरी  शान

 से  लिग्नाइट  1984  में  उपलब्ध  होने  की  आशा  है  ।  दूसरी  खात  का  4.1  मिलियन  धन

 से  10.5  मिलियन  टन  क्षमता-विस्तार  भी  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकृत  कर  दिया है
 |

 तीसरी  लिग्नाईट  खान  खोलने  के  लिए  साध्यता  रिपोर्ट  तेयार  की  जा  रही  है  ।

 दसरे  ताप  बिजली  घर  मामले  में  स्टील  जे-रेट्स  और  टर्बाइन  मोदी  बड़े  उपकरणों  के  लिए

 चुनिंदा  पार्टियों  को  ada  दे  दिए  गए  हैं  ।  सिटिल  निर्माण  कायें  पूरे  जोर  से  चल  रहे  दूसरे

 बिजली  घर  के  तीन  यूनिटों  से  बिजली  उत्पादन  1985  1985  कौर

 फरवरी  1986  में  शुरू  होने  की  भाषा है  |

 दक्षिणी  क्षत्र  की  बिजली  की  आवश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  सरकार  ने  ii  ताप  बिजली

 घर  के  विस्तार  (130  मे०  वा०  से  1470  मे०  की  भी  सिद्धांत  रूप  में  स्वीकृति  दे  दी
 है

 उपयुक्त  के  गुजरात  शर  राजस्थान  राज्यों  में  भी  लिग्नाइट  पर  आाधारित

 ताप  ब्रिज ली  घर  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  इस  बारे  में  प्रस्तावों  पर  संबंघित  राज्य

 सरकारें  विचार  कर  रद्दी हैं  |

 दूसरी  खान  नवेली  में  विद्यमान  पहली  खान  से  लगभग  5  किलोमीटर  दक्षिण  में

 स्थित  है  और  नवेली  तमिलनाडू  राज्य  में  मद्रास  से  200  किलोमीटर  दक्षिण  में  तीसरी  खान

 को  भी  विद्यमान  खान  के  पास  ही  दक्षिणी  सीमा  के  पार  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  830  मे ०»  वा०

 क्षमता  का  दूसरा  ताप  बिजली  घर  वृ धा चलम  तालुक  में  अम्मेरी  गांव  के  समीप  नेवेली  रेलवे

 स्टेशन  के  पश्चिम  में  4.2  किलो  मीटर  पर  स्थित है  ।  तीसरे  ताप  बिजली  घर  के  लिए  स्थान  का

 अभी  चयन  किया  जाना है  |

 गुजरात  में  बिजली  घर  कच्छ  जिले  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इस  बिजली  घर
 में  पौधों

 खानों  से  प्राप्त  लिग्ना
 ने

 इट  का  प्रयोग  किया  जाएगा  ।  राजस्थान  में  बिजली  घर  पिलाना
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ।
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 नहीं  ।

 राज्यों  को  उपभोक्ताओं  के  लिए  दिया  गया  कोयला

 8718.  श्री  राम  लाल  राही  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 देना  में  वर्ष  1981-82  के  दौरान  उपभोक्ताओं  के  राज्य नवार  कितना-कितना

 कोयला  दिया  गया  ;

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तरप्रदेश  को  कितना  कोयला  दिया  गया  ;  औरों

 मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  में  भार  निजी  क्षेत्र  में  कितने  कोयले  की  ख़पत  हुई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  fag):  और

 ay  1981-82  में  देश  के  उपभोक्ताओं  को  कोयले  के  राज्य-वार  प्रेषण  नीचे  दिए  गए  हैं  जिसमें

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  के  प्राण  शामिल  हैं

 राज्य  मात्रा
 रनों

 ा  य  हलना

 20.83 बिहार

 पश्चिम  बिहार  14,74

 उड़ीसा  4,49

 उत्तर  प्रदेश  11.00

 मध्य  प्रदेश  43.09

 महाराष्ट्र  8.96

 गुजरात  "8.04

 राजस्थान  1.28

 दिल्ली  33.26

 पजाब  2.54

 1.44 हरियाणा

 तमिलनाडु  1.48

 कर्नाटक  0.42

 केरल  0.05

 0.05 जम्मू  एण्ड  किशोर

 हिमाचल  प्रदेश  0.04

 असम  0.45

 भाव श्वक  सुचना  एकत्र  को  जा  रटो  है  और  शरमा-पटल  पर  रख  दो
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 मैथिली  समाचार  बुलेटिनों  का  प्रसारण

 8719  श्री  भोगे  का  :  क्या  सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  आकाशवाणी  के  विभिन्‍न  केन्द्रों

 से  प्रसारण  का  भाषा वार  समय  के  बारे  में  12  1983  के  अतारांकित  seq  संख्या  6921

 उत्तर  के  संबंघ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  के  दरभंगा  केन्द्र  के  क्षेत्र  में
 म ेमिली  भाषी  केवल  30  लाख

 की  गणना  का  आधार  कया  है  और  उस  क्षेत्र  में  शेष  जनसंख्या  की  मातु भाषा  क्या  है  ;

 क्या  मैथिली  में  समाचार  बुलेटिनों  के  लिए  मांग  के  लिए  दरभंगा  केन्द्र  और  अन्य

 स्थानों  में  अनेक  अभ्यावेदन  प्रदान  पिए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 आकाशवाणी  को  मैथिली  में  समाचार  बुलेटिनों  के  प्रसारण  के  लिए  हिंसा  और  विनाश

 को  छोड़कर  लोगों  की  तीव्र  भावना  से  आश्वस्त  करने  के  क्या  मानदण्ड  हैं  ?

 सुचना  गौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  बि  माग  में  उपमंत्री  मलिका जु

 सूचना  1961  की  जनगणना  के  आंकड़ों  पर  आधारित  है  ।

 मौर  दरभंगा  केन्द्र  से  मैथिली  कार्यक्रमों  की  मात्रा  बढ़ाने  site  मैथिली

 में  समाचार  बुलेटिनों  का  प्रसारण  करने  के  लिये  कतिपय  क्षेत्रों  से  भ्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  Bae

 पय  अन्य  क्षेत्रों  से  इस  झा शय  के  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  हैं  कि  मैथिली  कार्यक्रमों  की  मात्रा

 हिन्दी  के  कार्यक्रमों  की  कीमत  पर  नहीं  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।

 दरभंगा  केन्द्र  से  मैथिली  में  समाचार  बुलेटिन  शुरु  करने  की  कोई  आवश्कता  महसुस  नहीं

 की  क्योंकि  क्षेत्र  को  मुख्य  भाषा  अधीती  हिन्दी  को  देगा  के  उस  भाग  की  जनसंख्या  के  प्रत्येक

 बग  द्वारा  समझा  जाता  है  ।

 आकाशवाणी  लोगों  की  सेवा  करने  का  एक  माध्यम  है  ।  यह  इसका  मुख्य  उद्देश्य

 बना  रहना  ।  इसका  मोटो  हिताय  ag  जन  सुखायਂ  है  ।  केवल  रचनात्मक  राष्ट्रीय

 निर्माण  प्रयोजनों  के  लिये  ही  प्रत्येक  के  प्रयासों  भीर  शक्तियों  का  उपयोग  किया  जाता  क्योंकि

 विनाशकारी  युक्तियां  राष्ट्रीय  qa  al  कमजोर  करती  हैं  और  प्रगति  में  बाधा  डालती  श

 नानकपुर  डाकघर  को  टेलीफोन  सुविधा

 8720.  श्री  मोखा माई  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  के  नानक  पुरा  जैसे  बाहरी  क्षेत्रों  के  जिनकी

 प्राहक  संख्या  काफी  बड़ी  को  कोई  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई  जिसके  कारण

 हाक पाल  सी
 ०

 टी०  डी०  भुगतान  के  लिए  भेजे  गए  चैकों  की  स्वीकृति  में  असाधारण  विलम्ब  और

 अन्य  समस्या ग्र ों
 के

 कारण  जम कर्त्ताओं  को  परेशानी  होने  की  में  अपने  मुख्यालय  से  सम्पर्क

 स्थापित  करने  में  असमथ  हैं  ;
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 क्या  सरकारी  काम  के  fare  रुप  नाल  नान कपाल  को  अपने  sa  use Wrairret  य
 से

 सम्
 >

 हक  स्थापित  करने

 के  लिए  अपनी  जेब  से  50  पैठे  खरच  करने  पड़ते  हैं  ;

 क्या  डाकघरों  को  पीने  के  पानी  जसे  मु  भ  सुविधाएं  तक  उपलब्ध

 नहीं  कराई  गई  हैं  ;  और

 टेलीफोन  उपलब्ध  न  कराने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं  जबकि  इससे  डाक  विभाग  पर

 कोई  खर्च  sel  पड़ता है  और  केवल  बड़े  खातों  में  समायोजन  किया  जाता  है  ?,

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  नानकपुरा  जैसे  डाकघरों

 जहाँ  डाक  तार  उपभोक्ताओं  की  संख्या  काफी  अधिक  या  तो  विभागीय  टेलीफोन  अथवा

 जनिक  टेलीफोन  की  व्यवस्था  को  गई  है  ।  नानकपुर  डाकघर  में  भी  सार्वजनिक  टेलीफोन  दिया

 गया है

 जी  हां  ।  पोस्टमास्टर  द्वारा  जो  राशि  aa  की  जाती  वह  डाक  तार  विभाग  द्वारा

 लौटा  दी  जाती  है  ।

 विभागीय  भवनों  में  और  पीने  के  पानी  जेसे  बुनियादी  सुख  सुविधाएं  प्रदान

 की  जाती  हैं  तथा  ये  दोनों  ही  सुविधाएं  नानकपुर  डाकघर  के  भवन  में  भी  उपलब्ध  है  ।  जहां  तक

 किराए  के  भवनों  का  संबंघ  भवनों  को  किराए  पर  लेते  हुए  इन  सुख  सुविधाघरों  को  मद्देनजर

 रखा  जाता  है  ।

 302  डाकघरों  में  या  तो  टेलीफोन  अथवा  सार्वेनिजनक  टेलीफोन  हैं  ।  जहां  कहीं

 नीकी  दुष्टि  से  व्यवहार  होता  टेलीफोन  अथवा  सार्वजनिक  टेलीफोन  प्रदान  किए  जाते  हैं  ।

 प्रोड्यूसरों  और  कैमरामैनों  को  चयन

 8721,  श्री  दया  राम  शाक्य  :  क्या  सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1972  तक  कितने  केम  रामेतों  और  प्रोडक्शन  असिस्टेंट ों  की

 नियुक्ति  की  गई  थी  ;

 उनमें  से  कितनी  को  अब  तक  पदोन्नति  अथवा  चयन  ग्रेड  दे  दिया  गया  है  ;

 उनमें  से  कितनों  को  अभी  तक  कोई  राहत  नहीं  मिली  है  ;  और

 कया  कैमरामैनों  के  संवर्ग  में  कोई  चयन  ग्रेड  (SqaT  कम  कैमरा  भारम्भ  किए

 जाने  का  बिचार  है  और  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  सें  उप  मंत्री

 से  कुल  मिलाकर  7  प्रोड्यूसर  और  18  कैमरामैन  हैं  जिनको

 1972  से  पहले  सीधे  भर्ती  किया  गया  था  और  जिनको  अब  तक  पदोन्नतियों  नहीं  मिली  ऐसे

 कोइ  प्रोडक्शन  असिस्टेंट  नहीं  है  जिसे  1972  से  पहले  सीधे  भर्ती  किया  गया  हो  और  ag  अब  भी

 उसी  हैसियत  में  कार्यरत  हो  ।
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 प्रड्यूसर  व  कैमरामन  के  नाम  से  कोई  ग्रह  नहीं  हो  सकता  ।

 चयन  ग्रेड  के  पदों  सरकार  द्वारा  निधारित  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  उन  श्रेणियों

 के  लिए  मंजूर  किया  जाता  है  जिनके
 लिये  पदोन्नति  के  अवसर  अपर्याप्त  हैं  ।  कैमरामन  के  ग्रेड  में

 चयन
 ग्रेड  मजूर

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नही ंहै  ;  प्रेम  के  सभी  पदों  को  के

 व्यक्तियों  को  पदोन्नत  करके  भरा  जाता  है  ।

 टोनी ०  कैमरामैनों  को  Galea  fa

 8722.  थी  देवा  राम  शाक्य  :  क्या  सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 कंमरोरमंनों  को  पदोन्नति  के  लिए  15%,  कोटा  न  देने  के  क्या  कारण हैं  ;

 (2)  टी०वी ०  कैमरामन
 काडर  कीं  पदोन्नति  के  लिए  क्या  चेनल  है  ;  और

 कमरों में नों  को  अपने  जीवन  भर  के  सेवा  काल  में  कितनी  पदोन्ततियां/चयन  प्रेम

 (10  ag  और  14  ad  की  सेवा  के  दिए  जायेंगे  ?

 सुचना  ओर  रण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  सल्लल्लाहु

 से  कैमरामैन  के  पद  कैमरामन  के  लिए  100%  पदोन्नति  के  पद  हैं  ।  भ्रम

 में  3  aq  की  सेवा  रखने  वाले  कैमरामैन  के  पद  पर  वरीयता-व-योग्यता  के

 आधार  पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  के  लिए  पात्र  हैं  ।  कोई  ऐसा  उच्च  पद  नहीं  है

 जिस  पर  कैमरामन  को  पदोन्नत  क्रिया  जा  सके  ।  क्रेमलिन  या  के

 के  लिए  कोई  चयन  ग्रेड  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  ।

 रजिस्ट्री  नम्बर  के  लम्बित  पड़े / रद्द  कर  दिए  गए  आवेदन

 8723.  ot  गिरिधर  गोभांगो  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  ga1  करेंगे

 फिर

 देश  में  अग्रेजी  में  प्रकाशित  होने  वाले  समाचारपत्रों  और  पत्रकारों  दे

 पाक्षिक  भर  मासिक  समाचारपत्रों  और  पत्रिकाओं  की  भाषावार  संख्या  कितनी

 उनमें  से  क्षेत्रीय  और  राष्ट्रीय  समाचारपत्रों  मौर  पत्रिकाओं  की  भाषा-वार

 संख्या  कितनी  है  ;

 भज  की  तारीख  में  उनके  मंत्रालय  के  पास  कितने  आवेदन  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित

 पड़े  हैं  ओर  कितनों  को  हाल  ही  में  भाषा-वार  रजिस्ट्रेशन  नम्बर  दिया  गया  है  ;

 प्रकाशन  के  लिए  रजिस्ट्रेशन  नम्बर  देने  हेतु  कितने  आवेदन  पत्र  रद  किए  गए  हैं  ;

 भौर

 (=)  उनके  मंत्रालय  ने  आवेदन  पत्रों  विशेषकर  भाषाई  दैनिक  को  स्वीकृति  प्रदान

 करने  के  लिए  कया  उपाय  किए  ?
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 सुचना  बौर  प्रसारण  तथा  संसदीय  कार्प  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  :

 अपेक्षित  सुचना  में  दी  गई  प्रिंयालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०

 6492/83]

 भारत  के  समाचारपत्रों  का  समाचारपत्रों  को  स्थानीय  प्रदेशिक  और  राष्ट्र  के

 रूप  में  वर्गीकृत  नहीं  करता  ।  समाचारपत्रों  को  लघु  समाचारपत्रों  प्रकाशन  दिवस

 15.000  प्रतियों  तक  की  गोश्त  प्रसार  dear  मझोले  समाचारपत्रों  प्रकाशन

 दिवस  15,000  ओर  50000  के  बीच  प्रतियों  की  भौसत  प्रसार  संख्या  वाले  बड़

 प्रति  प्रकाशन  दिवश  50,000  से  अधिक  प्रतियों  की  औसत  प्रसार  संख्या  के  रूप  में

 वर्गीकृत  किया  जाता  है  ।  लघु
 awl  मौर  बड़े  समाचारपत्रों  का  माता-वार  ब्यौरा  में

 दिया  गया  है  ।

 /
 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल

 अपेक्षित  सुचना  परिशिष्ट  -3  में  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल-टी  6492-83]

 पंजीकरण  के  लिये  किसी  भी  area  पत्र  को  अस्वीकार  नहीं  किया  जाता  ।  यदि

 आवेदन  पत्र  अधूरे  होते  है  तो  उचको  प्रेस  और  पुस्तक  पंजीकरण  1867  के  awa

 औपचारिकताओं  को  पुरा  किए  जाने  तक  पंडित  रखा  जाता  है  ।

 जेसे  ही  प्रस  झोर  पुस्तक  पंजीकरण  अधिनियम  के  अधीन  भोपचारिक्तालों  को  पूरा

 कर  लिया  जाता  पंजीकरण  संख्याधों  को  बिना  किसी  बिलम्ब  के  जारी  कर  दिया  जाता

 जिन  मामलों  में  start  पुरी  नहीं  उनमें  प्रकाशकों  से  अपेक्षाश्रों  को  पूरा  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया  जाता  है  ।  अघिनियम  की  प्रपेक्षाओं  में  से  एक  यह  है  कि  संबंधित  मजिस्ट्रेट  द्वारा

 विधिवत्‌  प्रमाणित  घोषणा  की  एक  प्रति  भारत  के  समाचारपत्रों  के  पंजीयक  को  प्राप्त  होनी

 चाहिये  ।  जित  मामलों  में  संबंघित  मजिस्ट्रेट  वे  इत  प्रकार  को  प्रतियां  प्राप्त  नवदीं  उनमें

 प्राधिकृत  घोषणा  की  फोटो  कापी
 प्रस्तुत

 करते  पर  भी  पंजीकरण  संख्याओं  को  प्रदान  कर  दिया

 जाता  है  ।

 दक्षिण  बेसिन  में  गेस  विकास  परियोजना  के  लिए  विश्व  बेक  से  ऋण

 8724.  श्री  प्रणाली  चरण  दास  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  दक्षिण  बेसिन  फील्ड  में  पहली  बड़ी  ta  विकास  परियोजना  के  लिए  सरकार  द्वारा

 fara  बैंक  ऋण  की  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  गई

 परियोजना  की  अनुमानित  हानि  क्या  है  ;  और

 चालू  किए  जाने  वाले
 परियोजना  कायें  का  ब्यौरा  क्या  हैं  तथा  यह  किस  वर्ष  तक  शुरु

 किया  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  eq  मंत्री  मार्गों  हाकर  :  विश्व
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 बैंक  ने  दक्षिण  बसीन  ta  विकास  परियोजना  के  लिए  222.3  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  एक

 ऋण  को  अनुमोदन  किया  है  ।

 599  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  विदेशी  मुद्दा  घटक  सहित  परियोजना  की

 मानित  लागत  628.40  करोड  रुपये  की  है  ।

 दक्षिण  बसीन  परियोजना  के  चरण  1  का  वित्तीय पोषण  विशेष  रुप  से  विश्व

 दवारा  किया  जाएगा  भर  इसमें  एक  प्रोसेस  प्लेटफोर्म  एक  ड्रिलिंग  प्लेटफार्म  एक  लिविंग  क्वाटर

 प्लेटफार्म  फुले रिंग  आपस  में  जुड़े  हुए  सबमेरीन  पाइपलाइन  आदि  शामिल  है ।  इस

 परियोजना  को  ag  1985  के  मध्य  तक  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 जिला  मयूरभंज  )
 &  sate  श्रमिकों  द्वारा  नेपाल  और  आसाम  में

 aga  को  जा  रही  दिक्कतें

 8725.  श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  जिला  मयूरभंज  में  क्लूनी  ate  बोरा डीह  ग्राम  पंचायत

 के  प्रतीक  श्रमिकों  की  स्थिति  की  जानकारी  है  जो  उनके  द्वारा  अनुभव  को  जा  रही  असहनीय

 दिक्कतों  के  बावजूद  आसान  तथा  नेपाल  से  लौटने  में  असमर्थ  है  ;

 यदि  तो  उड़ीसा  के  उस  जिले  से  कितने  श्रमिक  नेपाल  तथा  आसाम  गए  थे  ;

 क्या  उनकों
 ठेकेदारों

 से  बचाने  के  लिए  प्रयास  करने  का  विचार  है  ;  और

 उनको  कापस  लाने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  करने  का  विचार  है  ?

 धम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  और  उड़ीसा  सरकार  ने  सुचित

 किया  है  कि  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  1982  में  10  कर्मकारों  को  नेपाल  ले

 जाया  गया  था  गौर  उन्हें  4  महीने  और  4  दिन  के  लिए  सड़क  निर्माण  कार्य  में  लगाया  और

 वे  13-6-82  को  अपने-अपने  गांवों  को  वापस  लौट  आये  148  व्यक्तियों  को  14-1-1983  को

 मैसर्स  हाइडल  )  लिमिटेड  के  पास  काम  करने  के  लिए  असम  ले  जाया  गया  |

 उनमें  से  5  व्यक्ति  14-1-83  को  वापस  लौट  एक  व्यक्ति  फरार  हो  गया  ओर  बाकी  42

 व्यक्ति  अभी  भी  उस  प्रतिष्ठान  में  काम  कर  रहे  है  ।

 और  उड़ीसा  सरकार  ने  वैघ  देय  राशियों  की  वसूली  के  लिए  नेपाल  सरकार

 के  पास  एक  दावा-आवेदन  दायर  किया  जिसके  तुरन्त  निपटारे  के  लिए  पैरवी  की  जा  रही

 उड़ीसा  सरकार  ने  45  कलाकारों  की  सुरक्षित  वापसी  को  सुनिश्चित  करने  तथा  उनके  हक  को

 देय  राशियों  के  अद्यतन  भुगतान  के  लिए  असम  के  श्रमायुक्त  से  निवेदन  किया  अन्तर-राज्यीय

 प्रवासी  कमेंकार  का  विनियमन  झोर  सेवा  1979  के  उपबन्धों

 का  उल्लंघन  करने  के  लिए  दोषी  ठेकेदारों  के  खिलाफ  अभियोजन  मामले  दायर  किये  गए  हैं  ।

 थार  मरूस्थल  में  हाइड्रोकार्बन  [11  पता  लगाने  के  लिए  कार्यक्रम

 8726.  थो  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विविध

 कया  राजस्थान  में  थर  में  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में
 हाइड्रोकीबेंन  स  तोतों  का  पता  लगाने

 हेतु  सरकार  ढारा  खोज  कार्य  किया  गया  है  ;

 कया  वहाँ  भूकम्प  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  set  बनाया
 गया  है  ;

 उन  विशेष  क्षत्रों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  लाए  जाने  की

 सम्भावना  है  ;  भर

 (3)  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  देकर  ।

 at

 (a)  हां  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  ora  इस  समय  राजस्थान  के  शाहगढ़  वाले  में  तेल  और

 गेस  की  खोज  में  लगा  हुआ  है  ।  आयल  इण्डिया  को  पश्चिम  राजस्थान  में  Mage  ate

 गंगानगर  जिलों  के  एक  छोटे  भाग  सहित  एक  जैसलमेर  भोर  बीकानेर  में  तेल  एवं  गेस

 की  खोज  के  लिए  28,600  वर्ग  किलो  मीटर  का क्षत्र  दिया  गया  है  ।  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  कार्य

 aq  (983-84  के  दोरान  शुरू  किए  जाने  की  योजना है
 ।

 वर्ष  1982-83  गौर  1983-84  के  दौरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा

 सर्वेक्षणों  और  खुदाई  पर  17  करोड़  रुपए  का  व्यय  किए  जाने  अनुमान  है  ।  श्रायल  इंडिया

 द्वारा  ae  1983-84  के  दौरान  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  और  भूगर्भीय  भष्ययनों  पर  10  करोड़

 रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  का  घाटा

 8727.  भी  एम०वी ०  चन्द्र  दत्र  afa  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  ने  4  करोड़  रुपये के  घाटे  को  पुरा  कर

 लिया  है  ;

 1981-82  के  दौरान  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  को  कुल  कितना  घाटा

 हुआ  और  घाटे/लाभ  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  कया  है  ;  और

 घाटे के  मुख्य  कारण  क्या  थे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  dat  चन्द्र  शेखर  हां  ।  31-3-72  at

 स्थिति  के  भ्रनुसार  3.92  करोड़  रुपए  की  संचित  हानियों  को  wa  पुर्णतः  पूरा  कर  लिया

 गया है  ।

 वर्ष  1981-82  के  दौरान  कोई  हानि  नहीं  हुई  थी  ।  इस  अवधि  के  दौरान  निगम

 ने  24.04  लाख  रुपए  का  निवल  लाभ  कमाया  ।  बल  1982-83  के  लेखा  परीक्षित  लेखों  को

 अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  परन्तु  इस  वर्ष  के  दौरान  भी  निगम  को  लाभ  प्राप्त  होने

 की  आशा है
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 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 कोयला
 श्रमिकों  क  लिए  नया  मजूरी  समझौता  करना

 8728.  थी  चिंतामणि  जेना  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  उद्योग  के  लिए  पुनगंठित  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  ०वी  ०
 सो

 loujo
 ०

 atta  के  कोयला  श्रमिकों  के  लिए  नया  मजूरी  समझौता  करने  लिए  हाल  में  कलकत्ता

 में  बैठक  हुई  थी  ;

 यदि  तो  किए  गए  समझोते  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 किन-किन  मजदूर  संघों  ने  इसमें  भाग  लिया  गौर  बैठक  का  बहिष्कार  कितन

 यूनियनों  ने  किया  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  fag)  ।  at

 इन  बैठकों  में  जिन  मुद्दों  पर  कुल  अस्थायी  समझौते  किए  गए  हैं  वे  हैं--लाइफ  कवर

 वेतन-वृद्धि  की  न्यूनतम  भर  अधिकतम  मकान  किराया  de  अवक्राददा  यात्रा

 रियायत  कौर  श्रवकाद  यात्रा  धुलाई  भत्ता  भारी  i  किन्तु  कुछ  अन्य  मदों  पर  बातचीत

 ail  हो  रद्दी  है  ।  कोयला  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  नये  मजदूरी  समझोते  को  जब

 अन्तिम  रूप  से  तैयार  कर  लेगी  तब  मामला  सरकार  के  सामने  रखा  जायेगा  |

 सभी  घटक  श्रमिक  यूनियनों  ने  1983  से  हुई  बैठकों  में  भाग  लिया  ।  यह

 यूनियनें  द्वीप  (go),  हिस्सा  (ao)  शौर  Moyeyo  |

 सोनीपत  में  कुकिंग  गेस  की  डोलर  डिप  हेतु  साक्षात्कार

 8729.  शी  चितामणि  जेना  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 ः

 क्या  ag  सच  है  कि
 सोनीपत  में  कुकिंग  गस  डीलरशिप  हेतु  28  asa,  1981  को

 साक्षात्कार  हुमा  था  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसमें  इतना  अधिक  समय  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उक्त  निर्णय  कब  तक  घोषित  किये  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  स्त्री  गार्गी  शंकर  :  (*)

 et

 मौर
 उपयुक्त  को  देखते  दमे  ही  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 उत्तर

 संसर  होती  पर  फिल्म  दक  कों  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  अध्ययन

 8730.  श्री  चिरंजीलाल  शर्मा  :

 थी  कृष्ण  प्रताप
 सीधे

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  फ़िल्मों के  सेंसर  प्रणाली  और  सेन्सस  नीति  पर

 सिनेमा  दशकों  की  प्रतिक्रिया  जानने  के  लिए  एक  वैज्ञानिक  अध्ययन  कार्यक्रम  चला  रही  है  ;  और

 यदि  तो  यदि  अब  तक  किए  गये  अध्ययन  के  आधार  पर  किसी  प्रतिक्रिया  का

 पता  चला  को  इसके  बया  निष्कर्ष  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  भन्ना  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच  of  ०  UmMo  :  ओर  भारतीय  जन  संचार  संस्थान  को  सेंसरशिप

 दर्शकों  की  प्रतिक्रियाएंਂ  के  बारे  में  अध्ययन  करने  का  काम  सौंपा  गया  था  ।  अध्ययन  के  मुख्य

 उद्देश्य  इस  प्रकार  थे  :--

 (1)  भारतीय  फिल्मों  में  हिसा  तथा  आतंक  के  चित्रण  के  प्रति  फिल्म  बैंकों  की

 प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  करना  में  इसले  सेंसरशिप  नीति  तथा  इसके  लागू

 किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  वर्गों  के  लोगों  को  राय  का  पता  ;  और

 (2)  दशकों  पर  फिल्मों  के  प्रभाव  का  आकलन  करना  तथा  फिल्मों  को  देखने  की  उनकी

 ae  का  अध्ययन  करना  ।

 व्यापक  कवरेज  सुनिश्चित  करने  के  अध्ययन  पाँच  क्ष

 पूर्वी  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्रों  में  ज'ना  था  ।  अब  तक  केवल  दक्षिणी  और  पश्चिमी  क्ष  त्रों  के  बारे

 में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।  उत्तरी  और  केन्द्रीय  क्षत्रों  के  बारे  में  feds  लिखी  जा

 रही  है  और  पूर्वी  क्षेत्र  में  क्षत्रीय  कार्य  चल  रहा  है  ।  सरकार  अन्तिम  fang  सभी  रिपोर्ट  के  प्राप्त

 हो  जाने  पर  ही  ले  सकती  हैं  ।

 दिल्‍ली  से  उज्जैन  शहर  तक  एस०  टी
 ०

 डी०  सेवा

 8731.  थी  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  मध्य  प्रदेश  के  उज्जैन  शहर  में  बर्ष  1982-83  के  दौरान  कुल  कितने  नए  टेलीफोन

 कनेक्शन  दिए  गए  1983  तक  की  प्रतीक्षा  सुची  में  कितने  व्यक्ति  है  भर  वहां  इस

 समय  कुल  कितने  टेलीफोन  कनेक्शन  हैं  ;  और

 क्या  asta  शहर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  विस्तार  का  सारा  काम  1983-84

 तक  समाप्त  होने  को  सम्भावना
 है  ओर  इसके  विस्तार  के  पश्चात  इसकी  अनुमानित  क्षमता

 कितनी  होगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  स्त्री  विजय  एन०  :  मध्य  प्रदेश  के  उज्जैन

 दाहर  में  1982-83  के  दौरान  प्रदान  किए  गए  ।
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 34 ae  टेलीफोन  कनेक्शन

 31-3-83  तक  प्रतीक्षा  सुची  में  आवेदकों  को  संख्या  528

 इस  समय  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  कुल  संख्या  2232

 soma  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  3000  लाइनों  में  विस्तार  कार्य  1983-84  के  दोरान

 पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  योगदान  कि  उपस्कर  समय  पर  उपलब्ध  हो  जायें  ।

 समी  क्षत्रों
 के  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षक  के  रूप  में  नियुक्त  किए  जाने  के  समान  अवसर

 8732.  श्री  सत्यनारायण  क्या  श्रम  भ्रांत  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सभी  सरकारी  और  गेर-सरकारी  श्रापों
 के

 क्मेंचारीयों  को

 कंमंचारी  शिक्षा  योजना  के  अधीन  शिक्षा  पाने  तथा  प्रशिक्षक  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  समान

 उपलब्ध  यदि  हां  al  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  ओर

 क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  बिजली  थ् बोडें  को  अपने  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए

 श्रमिक  प्रशिक्षण  के  रूप  में  नियुक्त  करने  की  अनुमति  wey  दी  है  ate  क्या  कमेंचारियों  को

 श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  प्रशिक्षण  के  रूप  में  अवसर  प्रदान  किया  जाता  है  ?

 छम  और  पुलिस  मंत्री  (att  वीरेन्द्र  :  जी  हां  ।  ब्योरा  इस  प्रकार  है

 केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोड़ें  के  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तीन  स्तरों  अर्थात  क्ष  त्रीय

 और  युनिट  स्तर  पर  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।  राष्ट्रीय  स्तर  पर  देश-व्यापी  विज्ञापन  करने  के

 पश्चात  बो  के  अन्तरंग  शिक्षा  अधिकारियों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  चुने  गए  उम्मीदवारों

 को  sofa  दिया  जाता है  ।  प्रशिक्षण  के  पश्चात  इन  शिक्षा  अधिकारियों  को  विभिन्‍न

 क्षेत्रीय  केन्द्रों  पर  तैनात  feat  जाता  है  ।  क्षेत्रीय  स्तर  विभिनन  प्रतिष्ठानों  से

 ट्रेड यूनियनों  द्वारा  नामित  कौर  नियोजकों  द्वारा  किए  गए  श्रमिकों  को  क्षेत्रीय

 केन्द्रों  पर  तैनात  बोर्ड  के  दिक्षा  अधिकारियों  द्वारा  प्रशिक्षित  किया  जाता है
 ।  प्रशिक्षण

 पाठयक्रम  तीन  मास की  अवधि  का  है  ।  इस  तरह  से  प्रशिक्षित  किए  गए  श्रमिकों  को

 अध्यापक  कहा  जाता  युनिट  स्तर  जो  सबसे  महत्व-पूर्ण  अवस्था  श्रमिक-अध्यापक

 सभी  श्रमिकों  के  लिए  कक्षाएं  आयोजित  करते  हैं  ।  यूनिट  स्तर  की  कराए  तीन

 मास  की  cafe  की  इनमें  सप्ताह  में  5  दिन  प्रतिदिन  एक  घंटे  के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  जाता

 है  ।  यूनिट  स्तर  की  कक्षाओं  को  आयोजित  करने  के  लिए  वस्तुगत  संविधानों  की  व्यवस्था  करने

 के  नियोजक  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  वे  कक्षाओं  में  भाग  लेने  बाले  अपने  श्रमिकों  को

 aie  दिन  की  छुट्टी  भीं  दें  ।

 केन्द्रीय  मिक  दिक्षा  बोर्ड  ने  सुचित  क्या  है  कि  जबलपुर
 तथा  भिलाई

 में  स्थिति  तीन  क्ष  त्रीय  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  मध्य-प्रदेश  बिजली  जा  कि  राज्य  सरकार  के

 अधीन  ने  श्रमिक  अध्यापक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  लिए  इन्दौर  के  दो  श्रमिकों  के  सिवाय  न

 तो  उम्मीदवारों  को  छोड़ा  हज़ारों  न  ही  उन्होंने  यूनिट  स्तर  की  कानों  के  लिए  सुविधाओं  को

 ब्य वर था  को  है  ।
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 विदेशी  तेल  कम्पनियों  को  खोज  के  लिए  पे डाक दा

 8733.  थी  पी०  एस०  सईद :  बया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  ब्लाकों  में  हाइड्रोंकाबन्स  की  खोज  के  लिए  विदेशी  तेल  कम्पनियों  को

 आकृष्ट  करने  के  सरकार  के  प्रयत्न  पूर्णतया  अमफल  रहे  हैं  ;

 यदि  बया  प्रारम्भ  में  तेल  उद्योग  की  बम्पनियों  ने  सरकार  के  प्रस्ताव  के

 प्रति  रुचि  दिखाई  थी  ;

 (1)  उन्हें  अस् बो कार  करने  तथा  विदेशी  तेल  कम्पनियों  की  शोर  से  संतोषजनक  प्रतिक्रिया

 न  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 ब्या  सरकार  ने  37  चुनिन्दा  तेल  कम्पनियों  को  50  ब्लाकों  का  प्रस्ताव  भेजकर

 आमन्त्रित  किया  था

 (=)  असंतोषजनक  प्रतिक्रिया  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कया

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  fear  में  राज्य  aes  गार्गी  wee  :  से

 बोलियों  के  प्रथम  दौर  मे  मेस  शेरान  को  सौराष्ट्र  अपतटीय  BT  आबंटन  करने

 के  faq  सफलतापूर्वक  एक  afaar  को  बातचीत  द्वारा  तय  किये  जाने  के  ag  निक्षेप  लिया

 गया  था  कि  बोलियों  के  दूसरे  दौर  में  50  ब्लाकों  को  प्रस्तुत  किया  जाएगा  (42  भपतटोय  तथा

 8  ।  इन  ब्लाकों  के  लिए  बोली  देने  के  लिए  37  चयन  की  गई  कम्पनियों  को  आमंत्रित

 किया  गया  था  ।  अभी  अभी  बोलियां  प्राप्त  हुई  हैं  और  इनका  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  |

 गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  में  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षकों  के  लिए

 प्रशिक्षण  संस्थान

 8734.  को  रामजी  माई  मावली  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रो ंके  ate

 सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  के  उद्यम  प्रशिक्षुओं  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  प्रशिक्षण  संस्थान  चला

 रहे  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;

 उनको  नकद  राशि  तथा  किस्त  के  रूप  में  किस  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  दी

 जाती है  ;

 निजी  तथा  सरकारी  उद्यमों  तथा  स्वायत्त  निकायों

 द्वारा  खोले  तथा  चलाये  जाने  वले  इन  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  नकद  व  किस्त  के  रूप  में

 अन्य  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  देने  संबंधी  प्रक्रियाओं  तथा  नी  तियां

 कया
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 नाय

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  शिक्षा

 1961  के  अ्रघीन  प्रशिक्षण  में  मुन  प्रशिक्षण  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  और  सम्बन्ध  अनुदेशन  शामिल

 हैं  ;  ऐसे  शिशुओं  जिन्होंने  राष्ट्रीय  वृत्तिक  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  किसी

 विद्यालय  या  अन्य  संस्थान  या  शिक्ष  अधिनियम  के  अंतगर्त  विनिर्दिष्ट  किसी  अन्य  संस्थान  में फे

 संस्थागत  प्रशिक्षण  पहले  से  ही  प्राप्त  किया  मूल  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 होती  है  ।  मूल  जोकि  शिक्षित  प्रशिक्षण  का  भाग  को  सामान्यतः  संस्थागत

 प्रशिक्षण  को  आवश्यकता  है  |

 ऐसे  प्रतिष्ठानों  जिन्होंने  500  या  इससे  अधिक  श्रमिकों  को  नियोजित  किया  gar

 अपनी  सुविधाएँ  स्थापित  करनी  होती  ताकि  उनके  द्वारा  नियोजित  शिशुओं  को
 मूल

 प्रशिक्षण

 दिया जा  सके

 समुचित  जैसाकि  शिक्ष  afafaaaq  में  परिभाषित  किया  गया  ऐसे  नियोजकों

 को  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्माण  ate  उपकरण  की  लागत  पुरी  करने  के  लिए  आसान  दावतो

 पर  ऋण  दे  सकती  है  ।  इन  प्रतिष्ठानों  में  नियोजित  शिशुओं  की  संख्या  12  से  कम

 तो  शिशुओं  को  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  किसी  मूल  प्रशिक्षण  केन्द्र  आई०  ठी ०  ago  में

 भेजा  जा  सकता  है  और  नियोजक  को  प्रशिक्षण  at  aga  करना  होता  है  ।

 ऐसे  प्रतिष्ठानों  जो  500  से  कम  श्रमिकों  को  नियोजित  करते  नियुक्त  शिशुओं  को

 सरकार  द्वारा  स्थिति  संस्थाओं  में  मूल  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  araat  जिसमें  qa

 प्रशिक्षण  की  अवघि  के  दोरान  शिशुओं  की  छात्रवृत्ति  की  अदायगी  शामिल  उस  सीमा  तक

 प्रतिष्ठान  कौर  सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  बराबर-बराबर  बांटी  जाती  जैसाकि  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  है  समय  प्रति  माह  प्रति  और  उस  सोमा  के

 बाद  प्रतिष्ठान  द्वारा  वहन  की  जाती  है  ।

 सार्वजनिक  और  निजी  क्षेत्रों  में  अनेक  प्रतिष्ठानों  ने  qe  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  अपनो

 प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  स्थापना  की  हैं  ।  ऐसे  प्रतिष्ठानों  at  संख्या  के  अखिल  भारत  आंकड़े  एकत्र

 नहीं  किये  जाते हैं

 उड़ीसा  सें  आका दाया णी  केन्दों  को  स्थापना

 8735,  श्री  aga  सेठी  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  ने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया हैं
 कि  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  राज्य  में  कुछ  न  कुछ  नए  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  किए  ओर

 यदि  at,  तो  जिन  स्थानों  पर  ये  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 है  उचका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  मल्लिका जु  :

 हां  ।
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 g के  दौरान  उड़ीसा  राज्य (a)  उठो  पंच  वर्षों  योजना  अवधि  वही  में  ब्य ों क्षार  में  एक

 किलोवाट  के  एक  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  भोर  स्टूडियों  सुविधा भों  से  युक्त  स्थानीय  रेडियो

 स्टेशन  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 डाक  झोर  तार  विभाग  में  हुई  हानि

 8736.  थी
 हरिंदर

 कया  संचार  मंत्रो  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1982-83  4  दौरान  डाक  ate  तार  विभाग  को  हानि

 हुई

 (a)  यदि  तो  उक्त  वित्त  ag  में  डाक  ओर  तार  विभाग  को  कितनी  घनसाली  की

 हानि

 उसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1923-84  में  उक्त  स्थिति  में  सुघार  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विजय  एन०  :  जी  नही ं।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 तेल  आयात में  कटोती  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  प्रचत

 8737.  श्री  गुलाम  रसुल  कोचक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ४

 (®)  क्या  तेल  के  आयात  में  कटौती  करके  वर्ष  1984-85  के  अन्त  तक  18,605  करोड़

 रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  की  रिका  बचत  होने  को  आशा

 क्या  भारत  ने  वर्ष  1980-81  के  तेल  के  आयात  में  कटोती  करनी  शुरू  कर

 दी

 क्या  सरकार
 को  तेल  के  क्षेत्र  मेंबर  2000  के  आरम्भ  होने  तक  आत्म  निसार

 बनने  का  लक्ष्य  पुरा  करने  का  विश्वास  वर्ष  1980-81,  1981-82  और  1982-83
 में

 तेल

 के  आयात  में  कितनी  कटौती  की  गई  ;  गोर

 वर्ष  1983-84
 के

 दौरान  कितनी  कटौती  की  जाएगी  ?

 .
 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग में  राज्य  मंत्री  गार्गी  हाकर  :

 हां  1

 (a)  att

 द  क  sp  x
 भारत  त  amar  पैट्रोलियम  उत्पादों  का  शुद्ध और  1980-81  में

 आयात  और  पिछले  वर्ष  के  स-दमे  में  आगामी  वर्ष  में  कमी  निम्नलिखित  रूप  में  है  ee
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 मी ०
 टनों

 शुद्ध  ware  पिछले  ag  से  कमी

 जन  क  कवाय  क

 1980-81  23.50

 198
 1-82  19.29  4.21

 1982-83  16.36*  2.93

 13.58  2.78 1983-84  )

 जबकि  स्वदेशी  अशोधित  तेल  का  उत्पादन  तथा  परिशोधन  क्षमता  दोनों  को  बढ़ाने  के

 लिए  अनेक  कदम  उठाये  गये  जो  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  साथ  अशोधित  तेल  के  आयात  की  कुल

 आवश्यकता  को  कम  कर  इस  सम्बन्ध  में  श्रात्मनिर्भता  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  मांग  में  वृद्ध

 पहले  से  ही  खोजे  गये  क्षेत्रों  से  वास्तविक  रूप  में  प्राप्त  किये  गये  स्वदेशी  अवरोधित  तेल  के

 उत्पादन  स्तरों  तथा  भविष्य  में  खोजे  जाने  वाले  क्षेत्रों  के  उत्पादन  स्तर  जेसे  तथ्यों  पर  निमार

 करेगी  ।

 जिला  sitz  सेशन  दिल्लो  के  कार्यालय  में  afer  रिक्त

 पढों  का  सरा  नाना

 8738,  शी  wig  राम  जैन  :  क्या  न्याय  शौर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जिला  और  सेशन  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  भारक्षित

 रामबन  के  पद  काफी  बड़ी  संख्या  में  रिक्त  पढ़े

 क्या  इनमें  से  कुछ  पद  साधारण  sae  के  atgfagt
 को  नियुक्त  करके  भरे  गए  हैं

 कौर  उनका  ब्यौरा  बया  कौर

 आरक्षित  प्रवर  के  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का
 विचार

 है  ?

 न्याय  और  कम्पनी  ara  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  भारक्षित  vat  के  निम्नलिखित  पद

 जिला  भर  सेशन  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  रिक्त  पढ़े  हैं  :

 (1)  आशुलिपिक  :  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  10  पद  wk

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  9  पद  ।

 (2)  बबल  श्रेणी  लिपिक  :  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  15  पद  भोर

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  12  पद  ।

 (3)  atafarnt  तामील कर्ता  :
 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  3  ce

 (&)  और  उपर्युक्त  सभी  रिक्त  पदों  के  संबंध  में  रोजगार  कार्यालय  को  अधिसूचित  कर
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 दिया  गया  है  कि  वह  उपयुक्त  अभ्यर्थी  भेजें  ।  रोजगार  कार्यालय  ने  इन  प्रवचनों  के  अभ्यर्थी  अभी

 तक  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  भेजे  हैं  बर  भ्रनुपलभ्यताप्रमाण  पत्र  भी  नहीं  दिया है  ।  दिल्‍ली  उच्च

 न्यायालय  ने  करताहै  कि  झा शु लिपिकों  कर  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के  पदों  पर  कोई  नियमित

 नियुक्तियां  नहीं  की  गई  किन्तु  कार्यालय  में  सुचारु  कार्यकरण  के  लिए  तथा  इन्तजाम  किए

 गए
 आदेशिका  तामी

 लकर्ताओं
 के  पद  सभी  तक  नहीं  भरे  गए  हैं  ।

 श  तथा  नैतिक  दिक्षा  विषयक  फिल्में

 8739.  बापू  arfga  परुलेकर  :

 स्पो  रवीन्द्र  वर्मा :

 श्रीमती  किशोरी  सिन्हा  :  क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुरु  नानक  की  दार्शनिक  तथा  नैतिक  शिक्षाओं  पर  आधारित

 नाम  जहाज  हैਂ  गत  वर्ष  गुद प्च्क  नानक  जयन्ती  के  अवसर  पर  दूर  ददन  पर  दिखाई

 गई

 यदि  तो  कया  कारण  है  कि  सरकार  श्री  श्री  कृष्ण  तथा  मोहम्मद  साहेब  की

 दार्शनिक  तथा  नैतिक  शिक्षाओं  पर  आधारित  फिल्में  राम  जन्माष्टमी  तथा  मोहम्मद

 साहेब  के  जन्म  दिवस  के  झवसर  पर  दूरदर्शन  से  प्रसारित  नहीं  करती  और

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  इस  दिला  में  प्रयास  करने  का  है  a,

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  मल्लिका जु  2

 हाँ  ॥

 भोर  :  इस  प्रकार  के  अवसरों  के  उपयुक्त  विशेष  कार्यक्रमों  जिनमें  फीचर

 फिल्में  भी  शामिल  हो  सकती  हैं  ,  कामिक  त्यौहारों  और  अन्य  अवसरों  पर  टेलीकास्ट  किया  जाता

 धार्मिक  अवसरों  के  अनुरूप  फीचर  fecal  को  टेलीकास्ट  करना  उसकी  उपलब्धता  पर

 निभा  करता  है  ।

 भाटिया  कोयला  खानों  में  aia  को  घटनाएं

 8740.  थी  पी०एम०  सईद :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  झरिया  कोयला  खानों  में  18.32  at  किलोमीटर  के  क्षेत्र  में

 पट्टे  को  भूमि  में  अन्य  गलत  घटनाओं  के  भ्र लावा  भूमि  तल  ate  कभी-कभी  सतह  में  110  से

 भीं  अधिक  बार  आग  की  घटनाए  होती  हैं  जिसके  कारण  भयंकर  पर्यावरणीय  gra  होता  है  और

 जिसके  परिणामस्वरूप  कोयला  खानों  में  और  उनके  आसपास  रहने  वाले  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर

 गंभीर  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  क्या  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  आग  की  इन  घटनाओ  का  सामना  करने  के
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 लिए  उच्च  प्राथमिकता  देने  का  निर्णय  लिया  SES  चनक  ॥  नर  ण्य
 अक  OTT  3-  इस  संबंध  में  भव  तक  go  भी  नहीं

 किया  गया  भोर

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  और  झाग  की  इन  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  से  :

 भरिया  कोयला  क्षेत्र
 के  18.32  at  किलोमीटर  में  फैले  लगभग  70  धरातली  ak  भूमिगत

 गग्निस्थल--जिनमें  से  33  क्रियाशील  हैं--उस  क्षेत्र  के  पर्यावरण  को  प्रभावित  कर  रहे  यह

 भाग  राष्ट्रीय कण  से  पूर्वे  के  दिनों  में  गैर-सरकारी  मालिकों  द्वारा  अवैज्ञानिक  और  अन्घाधुग्ष  खनन

 का  परिणाम  है  राष्ट्रीयकरण  के  कोल  इण्डिया  fae  ने  जो  विशेष  और  सराहनीय  कदम

 उठाए  हैं  उनके  कारण  उस  आग  पर  नियंत्रण  संभव  हो  गया  जिस  पर  राष्ट्रीयकरण  से  पु  के

 दिनों  में  नियंत्रण  नहीं  हो  सका  था  ।  पुरानी  आग  को  और  कोयले  को  निकालने  के  लिए

 रु०  62  करोड़  की  लागत  पर  12  परियोजना  चल  रही  हैं  ।

 उड़ीसा  सकल  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  उप-डाकघरों  ध्रोर  मुख्य

 डाकघरों  को  इमारतों  का  निर्माण

 8741.  at  गिरिघर  गो मांगो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  ag  सच  है  कि  उप-डाकघरों  और  मुख्य  डाकघरों  के  कार्यालयों  की

 कमेंचा री  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  इमारतों  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  उडीसा  के  आदिवासी

 और  पिछड़े  जिलों/क्षेत्रों  की  विकास  कार्य  योजना  की  रूपरेखा  उड़ीसा  सकल  द्वारा  अभी  तक  नहीं

 बनायी  गई

 यदि  तो  सकल  द्वारा  इमारतों  के  निर्माण  के  लिए  सुनियोजित  विकास  कार्यक्रमों

 के  विलम्ब  के  क्या  कारण

 वर्ष  1980-81,  1981-82  और  1982-83
 के  दौरान  उड़ीसा  के  महा हाक पाल

 शौर  दूरसंचार  के  महा  निदेशक  द्वारा  ऐसे  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  कौन  से  स्थानों  को  चुना  गया

 भ्र ौर

 (a)  वर्ष  1983-84  में  उक्त  कार्यक्रम  में  शामिल  किये  जाने  के  लिए  कौन  सा  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है

 डाक  शाखा

 संचार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  1.0  विजय  एन०  :  उड़ीसा  के  जनजातीय

 और  पिछड़े  जिलों  क्षेत्रों  में  उप  डाकघरों  और  प्रधान  डाकघरों  की  इमारतों  के  निर्माण  की

 योजना  तेयार  कर  ली  गई  है  ।  जहां  तक  स्टाफ  eared  का  सम्बन्ध  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 द्र संचार

 जी  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
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 —  ————

 डाक

 m)  छन  स्थानों  के  जिलेवार  जिन्हें  बद  1980-81,  1991-82  शर  1982-83

 के  दौरान  उप-डाकघरों  और  प्रधान  डाकघरों  के  निर्माण  के  लिए  चुना

 गया  इस  प्रकार  हैं
 :--

 1980-81

 ee ee  oe जिले  स्थान

 ह

 सुन्दरगढ़  सुन्दरगढ़  प्रधान  शाकिर

 छम्पुबा  उप-डाकघर

 काला डॉ डी  जन  |  है  क  विल  चक  SPUN TNE  उप  डाकघर

 1981-82

 जिले  लला  oe  स्थान

 कक

 कोरापुट  बरामद  प्रधान  ढाक घर

 कयों झर  बीरबल  उपडाकघर

 198  2-83

 =  ह  oe  स्थान

 os

 क्योंकर  बयार  प्रधान  डाकघर

 शौर  जोडा  डाकघर

 सच  प्रधान  डाकघर

 गांधी वक  उपडाकघर कालाहंडी

 हु रस चार

 aq  1980-81,  1981-  82  और  1982-83 के  दौरान  ऐसे  विकास  कार्यक्रम  के  लिए

 चुने  गए  जिलेवार  स्थानों  के  नाम  इस  ्य  Qe गर  हैं  :

 (1)  1980-81

 पय  oe  कब्

 सुन्दरगढ़  जिला  राउरकेला  में  75  स्टाफ  क्वॉटर

 (2)  1981-82

 a  eT

 धेन्कनाल  जिला  पिछड़ा  घेनकताल  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इमा  रत

 पिट
 (  दो  )  बालासोर  जिला  पछड़ा  क  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इमारत

 बोलंगीर  जिला  पिछड़ा  बोलंगीर  में  देली फी  एक्सचेंज  की

 इमारत
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 मयूरभंज  जिला  पिछड़ा  बारी  पाड़े  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की

 इमारत

 क्योंकर  जिला  जनजातीय  क्योंकर  में  32  स्टाफ  बतौर

 (3)  1982-83

 ae Oe  य

 कोरापुट  जिला  जनजातीय  कोरापुट  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  इमारत

 कोरापुट  जिला-जनजातीय  जयपुर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  कौ  इमारत

 बोलंगीर  में  72  स्टाफ  क्वाटर बोलंगीर  जिला-पिछड़ा

 जोडा  में  9  स्टाफ  क्वाटर केरियर
 जिला-जनजातीय

 राउरकेला  में  22  क्वाटर सुन्दरगढ़  जिला-जनजातीय

 फुलबनी  जिला-जनजातीय  फुलबनी  में  22  क्वाटर

 डाक

 ay  1983-84  के  दौरान  रप डाकघरों  कौर  प्रधान  डाकघरों  को  शामिल  करने  के  लिए

 विचाराधीन  प्रस्ताव  इस  प्रकार  हैं  :

 जिले  स्थान

 करा  कनक

 गंजम  उदयगिरि  उपडाकघर

 कोरापुट  पोट्टंगी  उपडाकघर

 सुन्दरगढ़  लाधीकाटा  और  राजगंगपुर  उप  डाकघर

 मयूरभंज  करंजिया  उपडाकघर

 द्र संचार

 1983-84  के  नियोजित  कान्हा

 फूलबनी  सुन्दरगढ़  बोझिल  सुनवेढ़ा

 और  बालासोर
 में  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  इमारत  ॥

 कपूर  और  सुनवेड़ा  में  स्टाफ  saver

 सुर  फास्फेट  धौर  क्रिया  फटिलाइजर  का  उत्पादन/खपत

 8742.  थी  कृष्ण दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 देश  में  वर्ष  1982  के  दौरान  सुपर  फास्फेट  और  किसान  फर्टिलाइजर  का

 कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  आर  राज्यों  को  राज्यवार  कुल  कितना  वितरित  किया  गया  और
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 इस  उद्योग  को  उत्पादन  aaa  कौर  इसमें  किए  गए  पूजी  fate  के  उपयोग  का

 ब्यौरा क्या  है  ?

 रसायन  कौर  थिरक  मंत्रो  बसन्त  इससे  नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड

 द्वारा  उत्पादित  यूरिया  का  ब्रेड  नाम  किसान  फर्टिलाइजर  1982-83  198

 1983)  के  दौरान  यूरिया  और  सुपर  फास्फेट  का  उत्पादन  तथा  नाइट्रोजन  तथा  पी  2  भो  5  का

 कुल  उत्पादन
 नीचे  दर्शाया  गया  है  ।

 1982-83  क  दौरान  हजार  टनों  में  न्पूट्रीएन्ट्स  का  उत्पादन

 नाइट्रोजन  के  पी  2  ओ  के  रूप  योग पी  2  भों  5 कल

 रूप  में  यूरिया  नाइट्रोजन  में  निगल  सुपर  फास्फेट

 2758  3424  208  980

 पोटाश  का  कोई  स्वदेशी  उत्पादन  नहीं  होता

 1982-83  के  दौरान  न्यूट्रिएंट्स  एन०  पी०  कौर के  रूप से  उवेरकों  के  राज्य-वार

 ध्रनुमानित  उपभोग  को  दाने  वाला  विवरण  संतान  है  ।

 1982-83  के  दौरान  उर्वरकों  की  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  नाइट्रोजन  के  लिए

 67'2%  तथा  पी  2  ओ  5  के  लिए  69.1%  ari  यदि  समस्या वाले  संयंत्रों  के

 जो  स्थापित  नाइट्रोजन  युक्त  क्षमता  का  20%  को  ध्यान  में  नद्दी  रखा  जाता

 तो  शेष  संयंत्रों  की  क्षमता  जो  स्थापित  नाइट्रोजनयुक्त  क्षमता  का  80%  76%

 से  अधिक  थी  ।

 चालू  तथा  कार्या्वयनाधीन  seen  संयंत्रों  पर  अनुमानित  कुन  पूजी  परिव्यय  लगभग

 7,000  करोड़  रुपये  हैं  ।

 विवरण

 1982-83  के  दौरान  उर्वरकों  ना  राज्य-वार  अनुमानित  उपयोग  के

 रूप  झर्धात ्  पो  alt  Fo)
 टिााााथाुा  2

 राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  आदि  नाइट्रोजन  पी  2  बो  5  पोटाश

 दक्षिणी  क्षेत्र
 Tee EE

 2  3  फ
 nd

 मान्दर  प्रदेय  472915  154715  67650

 केरल  44015  25403  36877

 कर्नाटक  236958  101712  87897

 लीलना  264338  89043  96897

 पा ढी चरी  8226  2369  3565
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 1  2  3

 कोलंबो  24241  20000  24000

 रबड़  ae  4452  4591  3570

 ० 4220०
 ह  के  क  दि  द  दि 4  1200  2400  1200

 चाय  बाज बन  नाक  Wao  है
 क elt  14800  3400  15000

 शूज  SUG  248509  119305  34614

 75036  18401 मध्य
 a

 eq  खनक चका  146052

 310454  123801  88916
 महा  राष्ट्र

 राजस्थान  121629  34101  5317:

 दमन  शौर  fez  2120  1187  1061

 दादरा  ओर  लगर  हवेली  188  117  20

 हरियाणा  219249  33152  9524

 392580  218796  35759

 ति
 1074238  244994  115204

 1738
 हिमाचल  घरे  देखा  14212  2288

 1683
 wry  और  काश्मीर  24170  6095

 4754  1181  284 दिल्ली

 645  75 चण्डीगढ़  20

 et  क्षेत्र

 आसाम  9143  1229  2453

 बिहार  159672  33617  17302

 19453  10881 उडीसा  58910

 पश्चिमी  बंगाल  164102  56211  40233

 मनोहर  3488  620  107

 मेघालय  1376  1134  190

 1685  557 त्रिपुरा  692

 अरुणाचल  प्रदेश  65  27  27
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 6  वसाल  स्थगन  प्रस्ताव 905

 ली
 करा

 I  2  3

 मिजोरम  46  19

 अष्डमान  भ्रांत  निकोबार  दोपसमूद्द  51  29

 निगाल ड  154  152

 सिक्कम  444  384  207

 चाय नोड  33600  2000  13800

 भाल  इंडिया  4262681  1420231  734963

 कि

 eer  pe  ee  ee

 स्थगन  श्रस्ताव

 श्री  पतोड़ा  mara  :  भाप  हमारा  गन  प्रस्ताव  स्वीकार  कीजिए  ।  स्थिति

 नियंत्रण  से  बाहर  होती  जा  रही  है  ।

 )

 थी  रतनजीत  राजद  :  हुम  चाहते  हैं  कि  आप  डी०  आई०  जी०  को

 यातना  देने  संबंधी  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति दें  ।

 श्री  सती  श्रग्रचाल  :  स्थिति  बिगड़ती  जा  रही  है  ।  कृपया  स्थगन  प्रस्ताव  स्वीकार  करें  ।

 थो  हरिकेश  बहादुर  :  यह  सरकार  की  सफलता  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  श्री  दरबारा  fag  को  इस्तीफा  दे  देना  चाहिए  "|

 arena  महोदय  :  मैं  सुनाने  जा  रहा  ड्राप  ata  रहिये  ।

 थो  होश  कुमार  गमख्वार  अध्यक्ष  इससे  ज्यादा  शोचनीय  बात  कौर

 बया  हो  सकती  है
 क  ७  ह  कि  के  की  क  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  तो  कमाल  कर  दिया  ।  वह  कानून  तोड़  रहे  आप  तो  व्यवस्था

 तोड़िए  ।  श्राप  बैठिये  मैं  जब  खड़ा हूँ  तो  आपको  सुनना  चाहिए  ।  व्यवस्था  पहले  अपने  पर

 लाग  होती  तब  दूसरे  पर  लाग  होती  है  ।

 शी  धनिक  लाल  मंडल  :
 घ्ष्यक्ष  हम  लोगों  को  भी  सुन  लिपा  कीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 मैं  तो  रोज  ही  आप  लोगों  को  सुनता  हूं  ।

 usual  महोदय :  मुझे  सब्री

 रामसिंह  शाक्य

 2.  बी*०ड़ी०  सिह
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 ——  ena

 ०  ह  न  हि च बहादर

 खरीदा  कुमार  गंगवार

 रघुनाथ  वर्मा

 बापू  साहिब  पद लेकर

 जसपालसिंह  कश्यप

 राजनाथ  सोनार  शास्त्री

 9  कमला  मिश्र  मधुकर

 10  के  ०  ए

 11  मनीराम  बागडोर

 12  त्रिलोक  चन्द

 13  जगपाल  सिह

 14  ato  अजीत  कुमार  मेहता

 15  erefas  यादव

 भोर  से  स्वरण  अमृतसर  मोदी  जेसे  घामिक  स्थानों  का  ऐसे  ढंग  के  प्रयोग  न

 किये  जाने  जिससे  कानन  शौर  व्यवस्था  की  स्थिति  fang,  जेसा  कि  25-4-  1983  को  स्वर्ण  मंदिर

 अमृतसर  के  निकट  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  gear  किए  जाने  से  eave

 अनिश्चित  करने  में  सरकार  की  असफलता  के सम्बध  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  प्राप्त

 हुई

 मैंने  इस  मामले  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  किया  मैं  महसुस  करता  हं  कि  सरकार  द्वारा

 उद्दोग  षित  इन  विचारों  के  बावजूद  कि  घार्मिक  स्थानों  को  इस  ढंग  से  प्रयोग  न  किया  जाए

 जिससे  कानून  att  व्यवस्था  की  स्थिति  25-4-1983  को  स्वर्ण  मन्दिर  के  निकट

 तीय  पुलिस  सेवा  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  हत्या  कर  दी  गई  ।

 इसलिए  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  को  अपनी  सहमति  देता  हूं

 थो  सुनील  मेला  उत्तर  पूर्वे  :  हमने  अपना  स्थगन  प्रस्ताव  पहले ही  दे

 दिया हैं  ।

 श्श्  बाला नन्दन
 :  हमने  अपना  स्थगन  प्रस्ताव  दे  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  जितने  भाए  हैं  ag  मैंने  बताया  ।  अगर  ale  भाये हैं  तो  देख

 लू  गा  ।  अगर  कोई  मिस्टेक  हो  गई  है  हो  उसको  दुरुस्त  कर  देंगे  ।

 थी  सुनील  सच्चा  इसे  हमने  10  बजे  से  पहले ही  दे  दिया था

 धायक  महोदय :
 यदि  कोई  गलती  हो  गयी  तो  हम  उसे ठ तक  कर  देंगे  ।  इसलिए

 मैं  स्थगन  प्रस्ताव  के  अपनी  सहमति  देता  हूं  ।  जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  है  कि  इस  पर  कब
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 विचार  किया  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  विभिनन  मंत्रालयों  की  अनुदानों  की  माँगों

 पर  चर्चा  का  यह  अन्तिम  दिनेश  att  उन्हें  सांय  6'00  बजे  मतदान  के  लिए  रखा  जाएगा  ।  इस

 बात  भोर  तथ्य  को  ध्यान  मेंਂ  रखते  हुए  कि  दूसरी  सभा  में  उन्होंने  गह  मंत्रालय  पर  आज  चर्चा

 कर  ली  ग्रह  मंत्री  की  उपस्थिति  दूसरे  सदन  में  आवश्यक  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिए

 समय  और  तारीख  के  बारे  में  मैं  और  सम  हों  नेताओं  से  बात  चीत  करूगा  ॥

 अध्यक्ष  सरोवर  और  मैं  बाद  सभा  को  सचित  करूगा  |

 थो  मनोराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  इसको  कलमाडी  ।

 धरिया  महोदय  :  मैं  आज  हो  बुला  लेता  हूं  ओर  बात  करे  लेता  हूं  ।

 थ्रो  सत्वसाघन  चक्रवर्ती  :  यह  अच्छा  है  कि  आपने  प्रस्ताव  को  इस

 हमें  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  परन्तु  इसमें  यह  ate  शामिल  किया  जाना  चाहिए  कि  श्री  मती

 गांधी  भ्र काली  नेतायों  के  साथ  बातचीत  जारी  रखने  में  असफल  हुई  हैं  ।  इसकी  इसे

 भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  मैं  इसकी  निन्दा  करते  समय  निन्दा  करता  श्रीमती  गांघी

 अकाली  VATA  के  साथ  बातचीत  जारी  क्यों  नहीं  रख  रही  इसे  भी  इसमें  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  कौर  कुछ  नहीं  ।  कृपया  बेठ  जाइये  ।

 थो  QHo  :
 मैंने  रलवे  स्टेशन  मास्टरों  को  अनिश्चित  भूख  हड़ताल

 जो  पिछले  पांच  दिनों  से  रेल  मंत्री  के  आवास  के  सामने  चल  रही  के  बारे  में  एक

 क्षण  प्रस्ताव  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  aa  कोन  अनुमति  के  लिए  कहेगा  ।

 थ्री  रामसिंह  शाक्य  ।  वह  यहां  नही ंहैं  ।  श्री  बी०  डी०  सिंह  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  यह  केवल  राजनीतिक  gear

 का  मामला  नहीं  श्री  बलबीरसिंह  संघ

 हाय  महोदय  :  आप  बेठ  क्यों  नहीं  जाते  ?

 थी  हरीश  कुमार  गंगवार  :  यह  बहुत  गम्भीर  बात  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  समझ  में  नहीं  जाती  श्राप  बैठते  क्यों  सारी  बात

 हो

 aft  ईरा  ध्रनबारासु  एक  महत्वपूर्ण  भर  बहुत-बहुत  तत्काल

 मामला ****
 ५  थ

 अध्यक्ष  महोदय  :
 आप  कोई  नियम  क्यों  नहीं  सीखते  ?

 मुक्के  इसे  समाप्त  करने
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 आप  संसदीय  प्रणाली  के  कतिपय  मूल  सिद्धान्तों  को  क्यों  नहीं  समझते  ?  मुझे  नहीं

 सिखाना

 श्रेय  सहोदय  :  श्री  ato  डी०  fag  |

 )

 wea  महोदय  :  एक  मिनट  ।  जरा  प्रतीक्षा  कीजिये  ।  श्री  बूटासिंह  ।

 संसदीय  कार्य  खेल  झोर  निर्माण  तथा  आवास  मंत्री  बूटा  मैं  आपको  केवल

 यह  बताने  जा  रहा  हूं  ।  कि  नियम  समाप्त  हो  जाएगा  ।  अन्यथा  इस  पर  आज  4-00  बजे  विचार

 किया  जाएगा  ।

 meat  महोदय  :  हम  इस  पर  उससे  पहले  बात  करेंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  येदि.अबश्यक

 हुआ  तो  हम  इस  नियम  को  समाप्त  कर  देंगे  ।

 थी  मनीराम  बागड़ी  :  आज  की  बजाय  हाला  कि  कल  बहस  में  लाया  जाए  |  रल  61.0  को

 सस्पेंड  किया
 जाए  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  श्री  बी०  ढो  fag  को  सभा  की  अनुमति  के  लिए  पूछना  होगा  |

 थी  dto  डो०  fag  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  मु  निम्नलिखित  स्थगन

 पेश  करने  की  अनुमति  दी  जाए

 स्वर  अमृतसर  आदि  जेसे  घार्मिक  स्थानों  का  ऐसे  ढंग  से  प्रयोग  न  शिया  जाए

 जिससे  कानन  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बिगड़े  star  कि  25-4-83  की  स्वर्ण  मंदिर  अमृतसर  के

 निकट  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  हत्या  किए  जाने  से  स्पष्ट  है  को

 दलित  करने  में  सरकार  को  असफलता  1.0

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  विरोध  मैं  समझता
 हूं  इसका  कोई  विरोध  नहीं  हुआ  है  |

 स्वीकृति  दी  जाती  है  ।

 श्री  qatar  अग्रवाल  :  चर्चा  के  विषय  में  क्  राय  है  ?  आप  इस  पर  चर्चा  कल  निर्धारित

 कयों  नहीं  कर  सकते  हैं  ?  आपके  द्वारा  बताई  गई  परिस्थिति  में  यह  कल  संभव  नहीं  होगा  ।  फिर

 aaa  की  भावुकता  बया  हैं  ?

 (222917)

 भाप  इसे  कल  के  लिए  निर्धारित  कर  सकते  हैं  ।  इसे  टोकें  क्यों  ?

 Heqgy  महोदय  :  यदि  सभा  सहमत  है  ।  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हैं

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :  इसे  कल  के  लिए  निर्घारित  कीजिए  भोर  यदि  पूरी  सभा  सहमत

 तो  इसे  लीजिए  ।
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 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  उत्तर  :  मेरा  एक  और  निवेदन  है  tag  एक  ऐसा

 महत्वपूर्ण  मामला  है  कि  बजाय  गृह  मंत्री  के  ब्राउन  मंत्रो  को  इसका  उ  देना  चाहिए  i  संसदीय

 कार्य  मंत्री  ag  अनुरोध  उन  तक  पहुंचा  देंगे  !

 महोदय  :  इसमें  कोई  शत  नहीं  aa  नियम  61  को  निलम्बित  करने

 का  प्रस्ताव  |

 श्री  मनोराम  बिगड़ो  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ग्ग्प्  यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  61  संचालन  नियमों  के  नियम

 तक  बह  25-4-1983  को  eat  अमृतसर  के  निकट  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  एक

 वरिष्:अधिकारी
 की  हत्या  किए  जाने  के  में  श्री  बी०  डी०  सिंह  द्वारा  पेदा  किए  जाने  बाले

 स्थान  पर  लागू  होता  निलम्बित  करती है
 1.0

 चय  सरोवर  :  प्रश्न  यद

 सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  1 a  wy
 जहां

 पलिस  से तक  वहू  983  को  स्व  अमृतसर  के  निकट  भारतीय  उ  NON  के  एक  वरिष्ठ

 अधिकारों  की  की  किए  जाने  के  बारे  श्री  बी०  डी०  सिंह  द्वारा  पेश  जाने  बाले  स्थगन

 प्रस्ताव  पर  लागू  ही  निलम्बित  करती  है  1.0

 स्वीकृत

 a  SD

 eft  ईरा  अ्रनाव रासु  :  एक  उत्सव  aaa  की  तमिलनाडू  के  लोगों  में  एक

 भाम  प्रथा  है  ।  जिसे  कन नंगी
 में

 चित्र  पौरानमी  के  नाम  से  जाना  जाता है
 ।  ae  मंदिर

 केरल  की  सीमा  पर  स्थित  यह  उससे  अज्ञात  समय  से  चला  भा  रहा  यह  उत्सव  लाज

 होरहा  है  ।  केरल  सरकार  ने  उन  लोगों  को  गिरफ्तार  करने  के  आदेश  जानो  किए  हैं  जो

 उत्सव  में  भाग  लेने  के  लिए  मंदिर  में  प्रवेश  कटे  ।  केरल  सरकार  इस  मंदिर  के  स्वामित्व  का

 का  दावा  कर  रही  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि
 माननीय  गृह  मंत्री  इसमें  हस्तक्षेप  कों

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  राज्य  का  विषय  है  ।  मैं  हस्तक्षेप  नहीं  करू गा  |

 श्री  ईरा  श्रनबारासु  :  यह  बहुत  गम्भीर  समस्या  है  ।  की  सरकार  लोगों

 के  हितों  की  रक्षा  करने  में  असफल  हो  गयी  है  ।  कम  से  कम  केन्द्र  सरकार  को  लोगों  के  हितों
 की  रक्षा  करने  के  लिए  आगे  आना  चाहिए  ।

 श्री  सतीष  aware  :  कृपया  इसे  केवल  राज्य  का  विषय  कह  कर  न  डालिए  ।

 आपकी  तरफ  से  कि  छोटी  सो  त्रुटि  वहां  पर  गड़बड़ी  पैदा  कर  सकती  है  ।  ये  भावनात्मक  विषय

 मैं  इस  विशिष्ट  मामले  के  बारे  में  कुछ  नहीं  जानता  हूं  ।  परन्तु  मैं  विनम्र  निवेदन  करुगा  कि

 यह  एक  गम्भीर  है  कौर  सरकार  को  इसे  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  और  यह

 उचित
 करना  चाहिए  कि  स्थति  हाथ  से  निकलने  न
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 सभा  पटल  पर  रखे  पत्र  मे
 अता

 1983

 डा०  सुन्नट्मष्यम  earl  उत्तर  :  जब  दो  राज्यों  का  मामला  हो  तो  केन्द्र  को

 हस्ती  प  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 ot  सल्यताधघन  चक्रवर्ती  :  भगवान  विवाद  में  कौन  निर्णय  करेगा  7

 ee

 सभापटल  पर  रखें  गए  पत्र

 कोयला  खान  श्व  कल्याण  के  1981-82  कके  कार्य  कलापों

 सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  बिलम्ब  के  कारण  बताने  बाला  विवरण

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  11. |  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल  पर  रखता  हूं  :

 कोयला  खान  श्रम  के  वीं  1981-82  के  काय  कलापों  सम्बन्धी (1)

 बारिक  प्रतिवेदन  क  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्न  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  ग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  6453/83 }

 चितचोर  गोलाबाड़ो  कम्पनी  क्लाइव  को  इन्वेस्टमेंट  होल्डिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 बौर  कुल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  aaa  1983

 और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  गुलाम  नबी  मैं

 अपने  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  जगनाथ  कोमल  को  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :

 कम्पनी  1956  की  घारा  396  की  उपधारा  (5)  के  अंतगर्त  चितपोर

 बाड़ी  कम्पनी  क्लाइव  रो  इन्वेस्टमेंट  होल्डिंग  कम्पनी  लिमिटेड  भर  एन्ड यू  ga  कम्पनी

 लिमिटेड  1983  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  जो  31

 1983  के  भारत  के  राजस्व  में  अधिसूचना  संख्या  का  अठ  270  में  प्रकाशित

 हुआ  था  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या-एल०

 स्वास्थ्य  श्योर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  बच्चे  1983-84  की  श्रनुवानों  को

 ब्यौरे  वार  मारें

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहसिना  :
 मैं  श्री  बी०  शंकरा नन्द  को  शोर  से  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  की  बर्ष  1983-84
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 को  अनुदानों  की  यौरे वार  मांगों  के  एक  प्रति  तथा  ets  सभा  पटल  पर

 रखती हूं  ।

 में  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल
 ०  /83]

 alga  और  परिवहन  मंत्रालय  को  वर्ष  1983-84  को  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  माँगें

 भीर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर्रहमान  :  मैं  नौवहन

 और  परिवहन  मंत्रालय  की  ay  1983-84  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रेज़ी  संस्करण है  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०

 पर्यटन  मौर  नागर  विमानन  संचालक  को  बर्ष  1983-84  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  सारे

 पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  घ्राण  ।  मैं  पेंशन

 ओर  नागर  विमानन  मंत्रालय  की  वर्ष  1983-84  की  अनुदानों  की  ब्योरेवार  माँगों  की  एक  प्रति

 तथा  श्र  ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हू  ।

 [araraa  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-6457-83]
 ,

 सेन्ट्रल  इंस्टीच्यूट  हाफ  प्लास्टिक्स  इंजीनियरिंग  एंड  मद्रास  का  4.0

 1981-82  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  ध्रोर  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  विवरण

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  iwc  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभपटल  पर  रखता  हूं  :

 (18  सेन्ट्रल  इंस्ट्रेच्यूट  आफ  प्लास्टिक्स  इंजीनियरिंग  एण्ड  मद्रास  के  ag

 1981-82  सम्बन्धी  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  a  ast  तथा  लेखा

 परोक्षित  लेखे  ।

 सेन्ट्रल  इंस्टीच्यूट  आफ  प्लास्टिक्स  इंजीनियरिंग  एण्ड  के  वर्ष  1981-

 82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भ  ग्रेजी

 |

 उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  घाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी  ०-6458/83]

 दामोदर  घाटों  निगम  का  1981-82  आधिक  प्रतिवेदन  ate  कार्यकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  और  विलम्ब  के  कारण  बताने  थाला  विवरण

 ऊर्जा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  दौर  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखताप्हूं  :
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 लाा

 (1)  दामोदर  घाटी  निगम  1948  को  लाए घारा  45  को  उपधारा  (5)  के

 गन्तगंत्त  दामोदर  घाटी  निगम  के  वर्ष  1981-82  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  भ  प्रेमी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (8)  दामोदर  धाटी  निगम  के  बल  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  भ्र  ग्रेजी  |

 (2)  safe  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  बाला  एक  विवरण  Tat  अग्रेजी  ।

 [ware  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-6459/83]

 न्याय  और  कानों  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  1983-84  की  अनुदानों  की

 ब्योरेवार  मसालों

 cara  भोर  कहानी  कार्य  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  गुलाम  vat  मैं

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  की  वर्ष  1983-84  को  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  की

 एक  प्रति  तथा  अग्रेज़ी  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखी  गयी  ।
 देखिये

 संख्या  एल
 ०  टी  ०-6460-83

 aq  1983-84  के  लिए  भारतीय  डाक  और  तार  विभाग  पर  केन्द्रीय  सरकार  के

 व्यय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांग

 संघार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  छह  खि जब  ह  हमें  1983-84  के  लिए

 भारतीय  डाक  भर  तार  विभाग  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  व्यय  सम्बन्धी  अनुदानों  की  मांगों  की

 एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखते  संख्या  एल०  टी  ०-6461/83 3

 सीमा  शुल्क  1962  केन्द्रित  अधिसूचनाएँ

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  स्त्री  जनादेश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :

 (1)  सीमा-चुर्क  1962  को  159  के  अंतगर्त  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  :--

 सामानी  334  जो  15  1983  के  भारत
 के

 राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  1978

 की  शभ्रधिसूचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन  गया  है  ताकि

 निर्यात  उत्पादन  के  लिये  अग्रिम  लाइसेंस  पर  भारत  में  बिना  शुल्क  भायात  की

 जा  सकने  वाली  सामग्री  की  सूची  का  विस्तार  किया  जा  सके  ।

 सा कान नि  335
 15

 अप्रेल  1983  के  भारत  के  राजपत्र में
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 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो
 कतिपय  कच्चे  माल  जब

 गाया  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसों  के  अधीन  भारत  में  उसका  grata  किया  जाता  समूचे

 सीमा-शुल्क  से  छुट  दी  जाने  के  बारे  में  है  ।

 सामानी  336  जो  15  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  1  1983  की  अधिसूचना

 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया है  ताकि  15

 1983  को  अधिसूचना  संख्या  के  अंतगर्त  आने  वाले  कच्चे

 माल  जब  भरपाई  प्रतिपूर्ति  लाइसेन्स  के  अधीन  भारत  में  उसका  आयात  किया

 जाता  समूचे  सहायक  सीमा-शुल्क  से  छूट  दी  जा  सके  ।

 सामानी  339  जो  16  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  पेट्रोलियम  स्त्रोतों  से  प्राप्त  गंधक  को

 अतिरिक्त  सीमा-शुष्क  से  छूट  दिये  जाने  के  बारे  में  है  ।

 सामानी  340  (a)  जो  16  198+  के  भारत
 के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  30  1982

 की  अधिसूचना  संख्या  का  निरसन  किया  गया  है  जिसके

 स्वरूप  भारत  में  आयात  किये  जाने  पर  कतिपय  विशिष्ट  किस्म  के  सुखे  मेवों  पर

 प्रफुल्ल  समाप्त  किया  गया  है  |

 (s:)  atentofro  341  (4),  जो  16  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  ग्याब्यात्मक  जिसके  द्वारा  1  1983  की  अधिसूचना

 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  बादामों  पर  बेसिक

 सोमा-शुल्क  निर्घारित  किया  जा  सके  ॥

 (ata)  at  काफ़ी  343  (a),  जो  20  मप्र  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  1  1983  क  अधिसूचना  संख्या

 के  अतिलंघन  में  पौंड  स्टिंग  को  भारतीय  मुद्रा  हको  तथा  भारतीय

 मुद्रा  को  पौंड  स्टिंग  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनिमय  दरों  के  बारे  में  है  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  2/83]

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  151  (1)  के  अंतगर्त  भारत  के  मियंत्रक-महालेखा-परीक्षक

 के  बल  1981-82  सम्बन्धी  प्रतिवेदन-सच  सरकार  और  की  एक  प्रति  तथा

 अग्रेज़ी  |

 [wana  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०

 ह

 (3)  वर्ष  1981-82  के संघ  सरकार  के  विनियोग  लेखे  और  की  एक  प्रति

 तथा  अ  ग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०
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 =  ——  ee

 समाज  कल्याण  मन्त्रालय  की  वर्ष  1983-84  को  अनुदानों  को  ब्यौरेवार  मांगें

 ~ferery  और  संस्कृति  तथा  समान  कल्याण  मंत्रालयों  में  राज्य  dat  शोला

 :  मैं  श्री  पी०के०  थूथन  की  भर  से  समाज  कल्याण  मंत्रालय  की  1983-84  की  अनुदानों

 कौ  ब्यौरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथਂ  थ  ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखती

 में  रखो  गयी  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-6465/83

 ee  ne

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति

 अंतिम  उत्तरों  के  विवरण

 थ्री  अनादि  चरण  दास  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  के  अध्याय  5  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों

 पर  सरकर  के  अंतिम  तथा  अन्य  अध्यायों  में  भ्न्तविष्ट  सीमा  रिंदों  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 द्वारा  दी  गई  अग्रेतर  जानकारी  के  बारे  में  विवरण  तथा  अग्रेज़ी  सभा  पटल  पर

 रखता  ही

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्रालय  हिन्दुस्तान  शिप  याद  लिमिटेड

 में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  तथा  उनके

 नियोजन  के  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  16  वां  प्रतिवेदन  ।

 रेल  मंत्रालय  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  are  तथा  उनके  नियोजन  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  छोटे  पा वसल

 बुकिंग  एजेंसियाँ  धौर  आउट  एजेंसियां  देने  के  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी

 17  af  प्रतिवेदन  |

 रेल  मंत्रालय  बोड़ें)--मध्य  रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  तथा  उनके  नियोजन  कौर  मध्य  रेलवे  में  भ्रनुसुचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  छोटे  पासंग  बुकिंग  एजेंसियों

 तथा  भाट  एजेंसियां  देने  के  बारे  को  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  18  वां  प्रतिवेदन  |

 ee
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 लोक  लेखा  समिति

 142  वी  प्रतिवेदन

 श्री  adie  अग्रवाल  :  मैं  feet  संत्र  राज्य  क्षत्र  को  प्राप्तियां-बिक्री  कर  एक

 व्यापारी  ढारा  जाली  कागजात  तेयार  करना--के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  का  142  वां

 प्रतिवेदन  (fgrat  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्राक्कलन  समिति

 51  at  और  52  at  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही-बारिश

 थ्री  बक्शी  लाल  :  :  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा

 कार्यवाही  तथा  अग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ऊर्जा  मंत्रालय--पेट्रोलियम  विभाग  के  बारे  में  Slat  प्रतिवेदन  तथा  तत्सम्बन्धी

 बैठकों  के  कार्यवाही रंदा  ।

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  औद्योगिक  नीति--उद्योग  में

 उत्पादकता  के  बारे  में  प्रतिवेदन  तथा  समित  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के

 कार्यवाही-सारांश  ।

 क  SS  पिए

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 भर  प्रतिदेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश

 श्री  मधुसूदन  aC  :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित

 प्रति-वेदन  तथा  कार्यवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी  mega  करता  हूं

 नेशनल  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  के  बारे  में  65  at  प्रतिवेदन  तथा  समिति  की

 म्बन्घी  बैठकों  के  कार्यवाही-सारांश  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  बारे  में  समिति  के  44  वें  प्रतिवेदन  में

 विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  का्यवाद्दी  के  सम्बन्ध  में  59  वां

 वेदन  ॥
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 दिल्‍ली  के  निकट  adf  गाँवों  की  उपजाऊ  कृषि  भूमि  का  अत्यधिक  सस्ते  भाव  पर

 aaa  किये  जाने  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  उसे  बेहद  मंहगे  भाव

 पर  aa  जाने  का  समाचार

 श्री  cir  पाइलट  ।  मैं  निर्माण  और  आवास  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाता  हूँ  और  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag  उस

 पर  वक्तव्य  दें

 के  निकटवर्ती  गांवों  की  उपजाऊ  कृषि  भूमि  का  अत्यधिक  सस्ते  भाव
 अजलान

 किये  जाने  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  उसे  बेहद  मंहगे  भाव  पर  बेचे  जिसके

 कारण  भूमि  के  मूल्यों  में  असंतुलन  हो  रहा  है  तथा  किसानों  को  उनके  जीजिकोपाजेंन  के  एकमात्र

 साधन  से  वंचित  किये  जाने  से  अत्यधिक  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  का  समाचार  |

 झा वा सव  मन्त्री  ददा  प्रत्यक्ष

 दिल्‍ली  के  गांवों  की  कृषि  भूमि  का  अंजन  दिल्ली  के  नियोजित  विकास  के  लिए  किया

 रहा  है  ताकि  राजधानी  ast  Haga  हुई  जनसंख्या  की  मांग  को  पूर्ति  की  जो  सके  ।  aga  योजना

 जो  कि  1950  के  उत्तराखंड  में  बनाई  गई  थी  ate  जो  1  1962  से  हुई  के  झन्तगंत

 1981  तक  नगरीकरण  योग्य  भूमि  लगभग  1,10,000  एकड़  है  ।  इस  क्षेत्र  में  लगभग  45  लाख

 की  जनसंख्या  के  समायोजन  की  सम्भावना  जिनके  आंकड़ों  को  बाद  में  उच्चतम  घनत्व

 दण्ड  अपना  कर  संशोधित  किया  गया  था  |  भारत  की  1981  की  जनगणना  क  दिल्‍ली

 की  वर्तमान  जनसंख्या  62  लाख  आंकी  गई  है  जिसमें  लगभग  58  लाख  को  नगरीय  जनसंख्या

 शामिल  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किया  गया  प्रक्षेपण  के  अनुसार  दिल्‍ली  की

 नगरी  जनसंख्या  वर्ष  2001  तके  122  लाख  हो  जाने  बी  सम्भावना  है  ।

 2.  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  होने  के  कारण  सरकार  के  लिए  बढ़ती  हुई

 संख्या  के  लिए  उचित  आश्रम  तथा  सेवाओं  के  लिए  साधन  जुटाने  आवश्यक  हो  गये  हैं  ।

 3.  दिल्‍ली  में  बड़े  है  पैमाने  पर  भू  अजन  विकास  तथा  निपटाने  योजना  के  अंतगर्त  feral

 प्रसाधन  भूमि  अजन  अधिनियम  के  प्रतिशत  दिल्‍ली  प्राधिकरण  द्वारा  अपेक्षित  भूमि  को  अजित

 करता  है  कौर  विकास  के  लिए  इसे दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  सोपता  है  ।  भूमि  अजन

 1894  के  अन्तर्गत  इसे  अधिनियम  की  घारा  23  और  24  के  उपबन्धों  के  अनुसार  मुआवजा

 निर्घारित  किया  जाता  है  जिसमें  अरन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  प्रावधान है  कि  श्रजिंत  भूमि  के

 लिये  देय  मुआवजे  की  राशि  निर्धारित  करने  के  अधिनियम  को  घारा  4  के  अंतगर्त

 सूचना  की  को  तिथि  को  भूमि  की  बाजार  लागत  को  ध्यान  में  रखा  जाना  होता  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  asta  की  भ्र नि वाये  प्रकृति  को  देखते  हुए  निर्घारित  मुझे  का  15  so  To

 सांत्वना  उपहार  के  रुप  में  दिया  जाता  है  ।  इसके  अलावा  पुराने  मामलों  में  घारा  4  के  अंतगर्त

 अधिसूचना  के  फोन  ag  समाप्त  होते  की  तारीख  से  समाहर्ता  द्वारा  we  किये  गये  मुआवजे  की

 भुगतान  की  तारीख  तक  6  प्र०  wo  प्रति  वर्ष  की  दर  पर  ब्याज  भी  दिया  जाता  है  ।  जिन
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 किसनों  की  रूमी  पहले  ही  अजीत  की  गई  है  उनकी  कठिनाइयों  को  कस  करने  के  लिए  ग्रामीण  विकास

 मन्त्रालय  ने  30  1982  इस  सभा  में  भूमि  अजन  1982  पहले  ही  पेश

 कर  दिया  है  ।  बीटेक  में  पहले  ही  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  सान्त्वना  पुरस्कार  की  दर  को

 15  पर्दा  से  30  फ़र्श  तक  बढ़ाया  जाय  ओर  न्यायलय  द्वारा  vars  किये  गये  बढ़े  हुए  मुआ

 बजे  पर  तथा  जहाँ  मुआवजे  के  भुगतान  से  पहले  भूमि  का  कब्जा  किया  गया  वहां  बढ़े  हुए  मुआवजे

 पर  देयमुझावजे  को  6  प्र०द६ा०  से  9  प्री  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  ०७  विश्वास  है  कि  अगस्त

 के  आगामी  सत्र  में  जब  विधेयक  पर  विचार  किया  जायेगा  तो  विभिन्‍न  मामलों  पर  ब्याज  की  दरों

 विचार  थविपर्श  करने  का  पर्याप्त  अवसर  मिलेगा  ।

 4.  मुआवजे  के  cara  जिन  लोगों  की  भूमि  अजीत  की  गई  है  उनके  लिए  निम्नलिखित

 फाइदे  भी  मौजुद  हैं  :--

 पूर्व  निर्धारित  दर  पर  अजीत  भूमि  के  तक  की  सीमा  तक  अनुमोदित

 कालोनी  में  रिहायशी  प्लाट  या  250  ag  जो  भी  कम  हो  ।

 बेदखल  किए  गए  भूमि  धारकों  को  अपने  जीवन  निर्वाह  के  लिए  दि ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  बनाई  गई  दुकानों  में  से  10  प्र०श०  दुकाने  पुर्व  निर्धारित  दरों  पर

 लाटरी  द्वारा  उन्हें  आबंटित  की  जाती  हैं  ।

 5.  निस्सन्देह  यह  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कुछ  मामलों  में  प्लाटों  की  नीलामी

 में  ऊची  दरें  प्राप्त  की  जबकि  अजन  की  लागत  कम  थी  ।  दिल्‍ली  में  बड़े  पैमाने  पर  भु  asta,

 विकास  तथा  निपटान  योजना  के  अनुसार  भूमि  के  विक्रय  की  सामान्य  प्रक्रिया  नीलामी  है  ।

 योजना  BT  सामाजिक  उपाय  प्राप्त  करने  के  लिए  200  वर्ग  गज  के  रिहायशी  प्लाट  निम्न  आय

 राय  दवा  तथा  मध्यम  आप  ईवा  को  न  लाभ-न  हानि  दरों  पर  afer  किये  जाते  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  नीलामी  द्वारा  बेचे  गए  प्लाटों  की  प्रशीतित  उसके  द्वारा

 बेचे  गए  कुल  प्लाटों  से  4  प्र०दा०  कम  है  ,  इस  प्रकार  की  नीलामी  से  प्राप्त  की  गई  आय  का  उप

 बोग  सामान्य  उद्यान  कार्यक्रमों  तथा  अन्य  अलाभायधें  प्रयोगों  के अलावा  आवास  के  लिए  फसल

 सहायता  पोषित  करने  तथा  सांस्थानिक  प्रयोगों  और  अधिसूचना  उपयोगों  के  लिए  किया  जाता  है  |

 इस  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  नीलामी  के  लक्ष्यों  को  एकतरफा  ही  नहीं  देखो  जाना  चा  दिये

 अपितु  अधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  कम  दरों  पर  मकान  देने  दिल्‍ली विकास

 करण  के  कार्यक्रम  को  सम्पूर्णता  की  दुष्टि  से  देखा  जाना  चाहिये  ।

 6.  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  उल्लेख  करना  चाहुंगा  कि  भारतीय  कृषक  नई  दिल्‍ली  ने

 इस  अर्जन  के  विरुद्ध  16  1980  को  एक  जापान  याचिका  समिति  को  भेजो  ।  6  अवसर

 1983  को  इस  सभा  में  प्रस्तुत  अपने  प्रतिवेदन  में  इस  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गए  उत्तरों  की

 जांच  करने  के  पश्चात्‌  उक्त  समिति  इस  निष्करष  पर  पहुंची  कि  मेरे  मन्त्रालय  द्वारा  दि ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  प्रस्तावित  भु  अर्जन  1982  के  संबंध  में  प्रस्तुत  टिप्पणियों  के

 तथा  तथ्यों  को  देखते  हुए  उनकी  भर  से  इस  मामले  में  और  कोई  हस्तक्षेप  के  आवश्कता  नहीं  हैं

 7.  मैं  यही  at  ag  भी  उल्लेख  करना  चाहुंगा  कि  सरकार  का  रवैया  हमेशा  किसनों  की
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 जरूरतों  और  कल्याण  के  प्रति  सहानुभुतिपूर्वेक  रहा  है  और  सरकार  कानून  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 किसानों  की  हर  सम्भव  सहायता  करेगी  ।  मैं  आशा  करता  हुं  कि  भूमि  अजन  अधिनियम  के

 वित  संशोधन  से  उन  व्यक्तियों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  में  सहायता  मिलेगी  जिनकी  भूमि

 भिड़ंत  की  जाती  है  ।

 थी  राजे डा  पाइलट  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  को  बहुत  बड़ी  आशा  है  कि  भूमि

 asia  विधेयक  में  संशोधन  करने  से  किसानों  को  लाभ  होगा  और  तो  केवल  यह  भाषा  है  कि

 ag  विधेयक  शायद  ही  oat  लाया  जायेगा  ।

 हम  संसद  सदस्य  जब  कोई  क्या  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  उठाते  हैं  तो  उसके  पीछे  माननीय  मंत्री

 जी  का  ध्यान  आकर्षित  करने  और  वक्तव्य  देने  की  ओर  नहीं  होता  बल्कि  सरकार  का  ध्यान  इस

 तथ्य  की  ओर  दिलाना  होता  है  कि  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  भर  सरकार  भी  इसके

 संबंध  में  कुछ  न  कुछ  करना  चाहिये  उसके  प्रति  यह  अमाशय  होता  है  ga  विषय  पर  गत  एक

 ag  के  भीतर  मैंने  स्वयं  दो  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  रखे  थे--पहला  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  गत  सत्र  में

 रखा  गया  था  और  उस  समय  माननीय  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  जब  कभी  भविष्य  में

 हम  इस  प्रकार  की  भूमि  जीत  करेंगे  ।  तो  हम  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लेंगे  कि  किसानों  को

 परेशान  न  किया  जाये  ।  ag  कहते  हुए  हमें  यहां  तक  ब्यौरा  दिया  गया  था  कि  भाव  से  भूमि

 मनजीत  की  जायेगी  और  बिक्री  अथवा  नीलामी  क्वारा  जिस  भाव  पर  बेची  जायेगी  उस  पर  हम

 किसानों  से  विकास  प्रभार  काट  देंगे  att  शेष  धनराशि  किसानों  को  दी  जायेगी  ।  उस  समय  यह

 आश्वासन  माननीय  मंत्री  श्री  भीष्म  नारायण  सिंह  ने  दिया  था  किन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ॥

 इसलिए  इस  विषय  पर  हमें  सरकार  का  ध्यान  आक्षित  करना  पड़ा  है  और  इस  बार  हमें  आशा

 है  कि  महीने  बाद  हमें  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  रखने  के  लिए  बाध्य  नहीं  होना  पड़ेगा  बल्कि

 सरकार  स्वयं  इस  विषय  पर  ध्यान  देगी  ।

 माननीय  मंत्री  जी  दारा  दिये  गये  वक्तव्य  को  पढ़कर  मूल  कुछ  प्रश्न  पूछने  हैं  ।

 पहला  प्रश्न  यह  है  कि  आप  ara  faa  भाव  पर  किसानों  से  भूमि  अजीत  कर  रहे है  और

 किस  भाव  पर  श्राप  दिल्‍ली  के  नागरिकों  को  बेच  रहे  यह  इसलिए  हैं  कि  यदि  भाव  देखे

 तो  आपको  विश्वास  नहीं  होगा  और  मैंने  भी  विश्वास  नहीं  किया  था  जत  किसानों  ने  यह

 शिकायत  की  थी  कि  60  पैसे  प्रति  वर्ग  गज  के  भाव  से  खरीदी  गई  भूमि  600  रु०  प्रति  ai  गज

 के  भाव  से  बेची  जा  रही  है  ।  अन्तर  देखिये  ।  यदि  आप  भूमि  के  मालिक  होते  और  यदि  भी

 मापकों  उपस्थिति  में  इस  प्रकार  मजीत  की  जा  रही  होते  और  600/-  रुपये  प्रति  at  गज  के

 भाव  से  बेची  तो  मेरे  विचार  से  ऐसा  कोई  भी  व्यक्ति  नहीं  है  कि  उसे  इस  बात  का

 एहसास  तक  होता  कि  वह  भी  इस  देश  का  नागरिक  है  कौर  वह  देखता  रहता  कि  भूमि  उससे

 जबरदस्ती  छीनी  जा  रही है  ।  दिल्‍ली  में  भूमि  का  अजन  एक  प्रदर्शनी  के  समान  है  जिसमें  जनता

 की  धक्कम  धक्का  होती  है  ।  और  सरकार  उस  भूमि  को  अजीत  करने  को  स्वतन्त्र  है  जो  अजित

 की  जा  चुको है  भर  उपयोग  में  न  भा  रही  हो  ।

 were  महोदय  :  मापकों  आश्चय  है  कि  वे  लोग  अब  भी  रद्द  रहे  हैं  ।

 श्री  user  पाइलट  :  मेरा  प्रथम  मुद्दा  यह  है  कि  हम  लोग  उन  किसानों  की  भावना  को
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 व्यक्त  कर  रहे  हैं  जो  इससे  मिले  थे  और  जिन्होंने  हमसे  शिकायत  की  थी  हम  लोग  उनकी  भावना

 को  सरकार  तक  पहुंचाना  चाहते हैं  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आज  भी

 किस  भाव  पर  भूमि  अजित  की  जा  रही  है  क्योंकि  मु  यह  बताया  गया  है  कि  नांगलोई  में  भाव

 aa  भी  एक  रुपया  प्रति  वर्ग  गज  है  और  श्राप  जरा  नांगलोई  जाकर  तो  देख  सकते  हैं  और  आप

 कालोनी  बसाने  वालों  से  मुलाकात  कर  सकते  हैं  फिर  उनसे  भाव  के  बारे  में  पता  कर  सकते  हैं  ।

 भाव  600  रुपये  से  700/-  रुपये  के  आस  पास  हैं  ।  किसानों  को  इस  अन्तर  का  पता  है  कि  यह

 भूमि  60  पेसे  या  एक  रुपये  प्रति  at  गज  की  दर  पे  अजित  की  जायेगी  उसी  को  600  रुपये

 की  दर  से  बेचा  ऐसी  स्थिति  में  किसी  व्यक्ति  की  भावना  क्या  हो  सकती  है  ?

 दूसरा  मुद्दा  ag  है  कि  जब  भी  भूमि  अजित  की  जाती  है  तब  अनेकानेक  आश्वासन  दिये

 जाते  है  कि  लोगों  को  फिर  से  बसाया  भाप  के  परिवारों  की  देख  भाल  कीं

 छाप  लोगों  को  रोजगार  दिया  भाप  को  एक  मकान  का  प्लाट  दिया  जायेगा  ।'  मैं  माननीय

 मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  लगभग  150  गाँवों  के  बारे  में  पता  a—aiz  भी  अधिक  हो  सकते

 जो  इस  प्रकार  से  किये  भूमि  अजन  से  प्रमाबित  हुए  हैं  ।  क्या  आपने  माज  तक  इस  बात  का

 पता  लगाया  है  कि  इससे  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  कितने  व्यक्तियों  की  फिर  से  बसाया  गया

 mie  कितने  व्यक्तियों  को  फिर  से  बसाया  जाना  शेष  है  ?  यदि  सदन  को  ag  बता  दिया  जाता

 कि  इतने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  हैं  भर  वे  इतने  व्यक्ति  को  फिरसे  बसा  सके  इतने  व्यक्तियों  को

 छोड़  दिया  गया
 के

 अध्यक्ष  सौन्दर्य  ।  देखभाल  ही  नहीं  करनी  चाहिए  बल्कि  गारन्टी  दी  जानी  चाहिये  ।

 थ्री  राजेश  पाइलट  :  गारन्टी  के  बारे  में  मैं  अन्त  में  पूछा गा  ।

 क्या  गरीब  किसानों  से  इन  भू  खण्डों  अजित  करने  से  सम्बन्धित  नीति  के  कार्यान्वयन

 कौ  उन्होंने  जांच  कर  ली  वे  लोग  उनकी  कितनी  सहायता  कर  रहे  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा

 है  कि  दिल्‍ली  की  आबादी  बढ़  रही  है  और  उन्होंने  उन्हें  मकान  दिये  हैं  ।  मैं  उनके  कथन  से  सहमत

 उन्हें  आवास  देना  सरकार  का  कत्तव्य  किन्तु  जब  आवास  के  प्रयोजन  के  लिए  भूमि

 मित  की  जाती  है  तब  ag  कुछ  कौर  बात  होती  हैं  जब  वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  अजित

 जब  आप  वाणिज्यिक  cate  अथवा  बाजार  बनाते  हैं  तब  क्या  आपके  भाव  में  अन्तर  होता

 है  ।  यह  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  अथवा  प्रवास  प्रयोजनों  के  लिए  हो  सकते  हैं  आप  एक  रुपया  प्रति

 बग  गज  की  दर  से  अजित  कर  रहे  हैं  किन्तु  आप  वाणिज्यिक  प्लाट  बहुत  ही  ऊचे  भावों  पर  बेच

 रह ेहै  ।  किसानों  के  fea  की  उपेक्षा  की  गई  है  ।  अ  वास  प्रयोजनों  और  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के

 लिए  भूमि  अजन  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कोई  अन्तर  हैं  ?  आप  इन  दो  fara  प्रयोजनों  के  लिए

 भिन्न  दामों  पर  ओर  भिन्न
 से

 उसे  बेच
 रहे  हैं  ।

 श्री  हकीकत  कुमार  गंगवार  :  किसानों  को  दिल्‍ली  में  लूटा  जा  रहा  है  ।

 भी  राजेश  ये  आदेश  जारी  कर  दिये  गये  Fife  अमुक  अमुक  गाँवों  में  भूमि
 अजीत  की  जायेगी  ।  नांगलोई  उनमें  से  एक  है  ।  उनके  प्रति  विधि  हम  लोगों  से  मिले  थे  ।  उनका

 कहना  है  कि  उन्हें  एक  रुपया  प्रति  गज  दिया  जा  रहा  सरकार  को  1000/  रुपया  प्रति  वर्ग
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 गज  प्राप्त  हो  रहा  हैं  ।  यह  सच  है  कि  नांगलोई  में  एक  रुपया  प्रति  बग  गज  की  दर  से  भूमि
 अजीत  की  जा  रही  है  ।

 शो  बनी  रास  बागड़ी  :  नांगलोई  ही  नहीं  सारे  इलाके  में  इसी  तरह  से  किसानों

 को  लूट  कर  खा  गये  ?

 श्री  रंजीदा  पाइलट  :  कितने  गांवों  में  किस  किस  प्रयोजन  के  लिये  भूमि  अजित  की  जा

 रही  व्यक्ति  में  यह  कहा  गया  है  कि  मास्टर  प्लान  के  कारण  हस  भूमि  अजित  करने  के  लिए

 बाध्य  हैं  ।  भूमि  अजीत  कर  ली  गई  है  ।  गाजियाबाद  की  तरफ  ध्यान  दीजिये  वहां  पाँच  at  पूर्व

 भूमि  अजित  की  गई  थी  उसके  निर्माण  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  यदि  उस  भूमि  का  अजित  न

 किया  गया  होता  तो  उससे  फसल  प्राप्त  होती  ।  क्या  यह  भी  कोई  नीति  है  ?  क्या  मास्टर  प्लान

 के  कार्यान्वयन  के  लिये  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ?  ag  राष्ट्रीय  क्षति  है  ।  हमारे  पास

 खाद्यान्न  की  कमी  है  ।

 वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  ada  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  यह  नीति  है

 कि  विकास  प्रभार  arene  बिक्री  से  हुए  लाभ  को  भूमि  के  मालिकों  में  बांट  दिया  जाए  !  आपसे

 ag  भाषा  की  जाती  है  कि  आप  उसे  500  वर्ग  गज  का  वाणिज्यिक  प्लाट  आपने  ऐसा

 कितने  मामलों  में  किया  है  ?  यह  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  जीवा कोपा जत  के  लिए  प्लाट  नहीं

 दिया  गया  है  कितने  मामलों  में  आपने  प्लाट  आबंटित  किए  हैं  और  कितने  मामलों  में  प्लाट

 भ्राबंटित  नहीं  किए  गए  हैं  ?

 30  ata  1982  को  संसद  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  अनेकों

 सन  दिये  गये  थे--जब  तक  विधेयक  स्वीकृत  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  सरकार  भूमि  aia  नवदीं

 करेगा  और  किसानों  के  अधिकार  और  हित  की  रक्षा  यदि  यह  विधेयक  दस  वर्ष  तक

 स्वीकृत  नहीं  किया  जाता  तो  क्या  आप  भूमि  का  asta  सस्ते  भावों  पर  करते  रहेंगे  ओर

 600  प्रति  वर्ग  गज  की  दर  से  बेची  जाती  रहेगी  ।  श्राप  कृपा  करके  यह  आश्वासन  दें
 कि

 जब

 लक  विधेयक  स्वीकृत  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  आप  ऐसी  प्रक्रिया  अपनायेंगे  कि  किसानों

 का  हित  सुरक्षित  रहे  अथवा  आपसे  यह  वायदा  करना  होगा  कि  अमुक  तारीख  तक  भर  अमुक

 aq  तक  आप  विधेयक  स्वीकृत  करा  लेंगे  ।

 ये  कुछ  एक  seq  लेकिन  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जो  इस  बारे  में  पक्का

 वायदा  करें  ।  यह  किसानों  के  लिए  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  उनके  पास  केवल  वहीं  सम्पत्ति

 एक  बार  जब  भूमि  अर्जित  कर  ली  जाती  है  तब  उनके  पास  कुछ  नहीं  रहता  |  कब  भूमि

 अजित  की  जाती  है  तथा  घनसाली  भी  किश्तों  में  दी  जाती  है  एक  मुश्त  नहीं  ।  लोगों  के  पास

 जीवन  यापन  का  साधन  नहीं  रह  जाता  है  और  वे  बुरे  चरित्र  वाले  बन  जाते  हैँ  ।  अन्ततोगत्वा

 राष्ट्रीय  चरित्र  भी  प्रभावित  होता  है  ।  मैं  यह  चाहता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  जी  एकदम  पककर

 वायदा  करें  भर  हमें  यह  आश्वासन  दें  कि  हमें  इस  बात  की  आवश्यकता  महसुस  न  हो  कि  इस

 विषय  पर  कोई  ओर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  रखा  जाए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  आशय  स्पष्ट  आश्वासन  से  है  ।
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 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  भापने  बहुत  अच्छा  बात  रखी  ये  जो  टाटा  कौर

 मोदी  के  फार्म  इनको  आप  लेते  नहीं  हैं  और  किसानों  को  मार  रहे  हैं  ।

 थी  बूटा  सिह  महोदय  किसानों  के  लिए  मति  महत्व  के  मामलों  को  उठाने  के  लिए

 अपने  माननीय  मित्र  श्री  राजेश  पाइलट  के  प्रति  अत्यधिक  अनुणुददीत  हूं  ।

 किन्तु  जैसाकि  मैं  अपने  मुख्य  वक्तव्य  में  बता  चुका  मौजूदा  कानून  के  अधीन  कुछ

 विनियम  नई
 @  और  वे  विनियम प्रभावी  हैं  ।  उससे  परे  कोई  वायदा  करना  सरकार  के  लिए  संभव

 नहीं है  जेसा  कि  उन्होंने  मुझसे  वायदा  कराने  की  चेष्टा  को  है  ।  अनुपूरक  प्रश्नों

 के
 माध्यम  से

 उन्होंने  जो  प्रश्न  उठाये  है  उनका  उत्तर  देने  का  मैं  प्रयत़्न  करु  गा  ।

 शो  सनी राम  बागड़ी  :  इस  पर  अमेंडमेंट  आना  थां  |

 श्री  get  सिह  :  ममेंडमेंट  है  ।

 श्री  मनोराम  बागड़ी  :  सारे  हाउस  ने  विश्वास  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ag  जब  भी  बिल  लाने  की  बात  लेकिन  बिल  भाया  नहीं  अभी

 तक  ।  उस  बिल  में  से  निकल  कर  आयेगा  ।

 थ्रो  बूटा  सिह  :  मुझे  खेद  है  कि  मेरा  सहयोगी  मंत्रालय  यहां  नहीं  वह  है  प्रामीण

 विकास  मन्त्रालय  ।  आपकी  सलाह  के  अनुसार  मैंने  उनसे  अनुरोध  किया  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  जिस  प्रकार  श्री  राजद  पाइलट  आपके  पीछे  पड़े  हुए  हैं  उसी  प्रकार

 मापकों  भी  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  के  पीछे  पड़ना  चाहिए  |

 श्री  बटा  fag  ;  अपने  समक्ष  मैंने  अपने  साथी  से  कहा  था  और  उन्हें  इस  बात  के  लिए  समझाने

 की  चेष्टा  की  थी  कि  इसके  बारे  में  aq  सम्भव  शीघ्रता  की  जाए  |  यदि  यह  मेरे  पास  होता  तो

 मैं  मेघ  लीट  की  गति  से  कार्य  करता  ।  आप  मेरे  काय  करने  की  गति  से  परिचित

 Avy  महोदय  et  भाप  ऐथलीट  हैं  ।

 st  बटा  तह  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  राजेश  पाइलट  ने  कई  मामले  उठाये  पहला

 प्रश्न  यह  कि  जब  भूमि  अजित  की  गई  थी  उस  समय  क्या  भाव  थे  भर  जब  भूमि  बेची  गई

 उस  समय  क्या  भाव  थे  ।  बल  1978,  .1  979,  1980,  कौर  1981  में  दिल्‍ली  में  जिस  भाव  से

 भूमि  अजित  को  गई  थी  उससे  सम्बन्धित  सूचना  के  बारे  में  यह  है  कि  भावों  में  270  रुपये  से

 लेकर  8400  रुपए  प्रति  बीघा  तक  का  अन्तर  था  ।  मैं  स्पष्ट  कर  रहा  हूं  कि  एक  बीघा  में

 गज  होते  हैं  ।  इसी  भाव  से  भूमि  अजित  की  गई  थो  ।

 aa  मैं  यह  स्पष्ट  करुगा कि  1978  से  1982  के  दौरान  किस  भाव  से  भूमि  बेची  गई  ।

 आवासीय  प्लाट  का  न्युनतम  भाव  176  रुपये  81  पैसे  प्रति  वर्ग  मीटर  था  और  अधिकतम

 भाव  3768  रुपये  68  पेसे  था  अब  यह  वग  मीटर  में  है  ।

 श्री  राजा  पाइलट  :
 गेदर  माननीय  मन्त्री  जी  बहा  रहे  रहे  हैं  कि  उन्होंने  भूमि  प्रति

 बीघा  क  र  से  अजित  की
 है

 ।  भर  जब  वह  उसे
 बेच  रहे  हैं  तब  भाव  प्रति  मीटर

 के  हिसाब

 से  इसलिए  इरादा  बहुत  ही  स्पष्ट  है  ।
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 थ्री  बूटा  सिह  :
 —.- azieq  पाइलटों  के  पास  सदा  ही  रेडी  रंजना  उपलब्ध  होता  है  ।  एक

 पूरी  से  दूसरो  दूरी  तक  बात  करने  के  लिए  पाइलटों  का  सहारा  लेना  पड़ता  है  ।

 हम  वाणिज्यिक  प्लांट  मी  बेच  सके  थे  और  उनके  निम्न  तल  स्थान  का  न्युनतम  भाव

 401  रुपये  83  पैसे  तथा  अधिकतम  भाव  3396  रुपये  96  पैसे  था  ।  औद्यो गिक  प्लाट  भी  बेचे

 गये  थे  और  उनका  न्यूनतम  भाव  200  रुपये  तथा  मच धिक तम  भाव  2609  रुपये  54  पैसे  था  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचना  दी  है  कि  विकास  लागत  में  हर  वर्ष  अन्तर

 रहा है  क्योंकि  ag  fata  क्षेत्र  में  विकास  के  लिए  अपेक्षित  विभिन्‍न  सामानों  की  लागत  पर

 mathe  होता  है  ।  चूँकि  विकास  काय  के  लिए  अपेक्षित  सामानों  की  लागत  बढ़ती  रही  है

 लिए  विकास  लागत  में  भी  अन्तर  रहा  है  ।

 मेरे  पास  जो  जानकारी  उपलब्ध  उसके  अनुसार  अगस्त  198]  में  सकल  क्षेत्र  पर

 विकास  लागत  120  रुपया  प्रति  amt  मीटर  कराती  थी  उस  पर  ors  बिकास  लागत  लगभग  480

 रुपये  प्रतिवर्ग  सीटर  लगती  है  ।

 ara  अजीत  की  गई  भूमि  के  सम्बन्ध  में  दूसरा  मुद्दा  यह  है  ।  दिल्‍ली  प्रसाद  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि

 28.2.83  तक  लगभग  50.059  एकड़  भूमि  अजित  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  carat  ने  लगभग  45,469  एकड़  भूमि  विकास  के  लिए  दिल्ली  विकास

 करण  को  स्थानान्तरित  कर  दी  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  दोष  भूमि  पर  कब्जा  नहीं  कर  सका  क्योंकि  उन  पर  समान  बने  हुए  हैं

 गौर  स्थगन  आदेश  के  अधीन  है  तथा  इसलिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 उनके  adit  दी  गई  45,  469  एकड़  भूमि  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  विकसित

 किया  गया  है  जिसका  विवरण  निम्नांकित

 किस  प्रयोजन  के  लिए  आबंटित  की  कितने  एकड़  aft

 fa  कसित  क DUT  गई
 ह

 आवासीय  13,900

 7,180 गा वास ोय

 औद्योगिक  2,700

 वाणिज्यिक  संस्थागत  तथा  सरकारी  6,050

 वाणिज्यिक  और  संस्थागत  जो  विभिन्‍न  संस्थानों

 2,420 को  भी  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  सीघी  आबंटित  की  गई

 मनोरंजन  के  लिए  7,110

 अनधिकृत  उपयोग  में  2,290

 re
 विकास  के  लिए  उपलब्ध  खाली  भूमि  3,819

 कुल  45,469
 ee  eT
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 म

 दिल्ल  विकास  प्राधिकरण  और  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  नियमित  रूप  से  निगरानी  करने

 की  व्यवस्था  है  ।  अजित  की  गई  भूमि  वाली  बस्तियों  से  वे  बेबाकी  प्राप्त  करते  रहते  हैं  और  इस

 बात  की  सूचना  प्राप्त  करते  रहते  है  कि  विकास  कार्य  किस  स्थिति  में  है  ।  इस  बात  का  विशेष

 ध्यान  रखा  जाता  है  कि  देहातों  में  बसे  ऐसे  जिनकी  भूमि  अजित  की  उन्हें  किसी

 प्रकार  की  कठिनाई  न  हो  भोर  उन्हें  अपनो  फसल  उगाने  को  भ्र नुम ति  हो  ।  वास्तविक  रूप  से

 विकास  होते  तक  विभिन्‍न  प्रकार  को  फसलें  उगाने  को  अनुमति  दी  जाती  है  ।  उसके  लिये  किसी

 भी  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं
 है  ।  आपने  मित्र  के  समान  at  भी  इतनी  ही  चिनता  है  कि  किसानों

 को  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  न  हो  ।

 थी  qt  एक  सामान्य  अधिसूचना  जारी  की  जाती  है  ।  भ्रमित  करने  को  प्रक्रिया

 आरम्भ  करते  समय  एक  आय  अधिसूचना  जारीं  की  जाती  है  जिसमें  प्रभावित  होने  वाले  विभिनन

 क्षेत्रों  का  ब्यौरा  दिया  जाता  है  आवासीय  वाणिज्यिक  प्रौद्योगिक  मनोज जन

 हेतु  क्षेत्रों  तथा  संस्थानों  हेतू  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  मूल्यों  का  ब्यौरा  में  दे  चुका  हूं  ।

 उन्होंने  जो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  ag  सदन  में  संशोधन  विधेयक  का  स्वीकृति

 किया  जाना  है  ।  जैसा  की  मैं  कह  चुका  हूं  और  श्रमिकों  भी  भली-भाँति  पता  है  कि  मैं  आपने

 साथी  ग्रामीण  विकास  मंत्री  के  साथ  बैठू गा
 भार  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  दिल्‍ली  के  किसानों

 के  हित  के  इतने  श्रमिक  महत्वपूर्ण  मामले  से  सम्बधित  इन  संशोधनों  को  विशेष  रूप  से  इती  सप्ताह

 में  विचारो  रखा  जाय

 थी  पाइलट  :  माननीय  मंत्रीजी  नांगलोई  गांव  के  बिष्ट  मंडल  के  बारे  में  जानकारीं

 देना  भूल  गये  हैं  ।

 avant  महोदय :  आप  क्षेत्रवार  जानकारी  दे  सकते  हैं  |

 श्री  बूटा  सिह  इस  विशेष  गांव  से  संबन्धित  जानकारी  मैं  एकत्र  करूगा  |

 mera  महोदय  :  आपके  पास  शायद  कोई  डेपुटेशन  आया  था  ।  उसका  क्या  हुआ  ?

 थी  राजेश  पाइलट  ।  वह  नांगलोई  गांव  को  भूल  गए

 at  बुटाटी  :  इस  गाँव  विशेष  के  बारे  में  मैं  जाय  करूगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनको  पता  ही  नहीं  कि  12  भाने  या  कितना  दिया  है  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  एक  रुपया

 शी  बूटासिंह  :  यह  सूचना  मुझे  माननीय  संसद  सदस्य  से  प्राप्त  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  तरह  का  बंदोबस्त  करें  ताकि  डवल-प्लेट  भी  हो  सके  ।  यद
 समस्या  है  ।

 et  बटा  सिह  :  ठीक  महोदय  ।  मैं  माननीय  संसद  सदस्य  से  अनुरोध  करूगा  कि  वहू
 ज्ञापन  मुझ  भेज  दें  ।  मैं  इसकी  जाच  करु गा  |
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 aft  aie  पाइलट  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  एक  खिलाडी  दें  और  वे  खेल

 मंत्री  भी  हैं  और  उन्हें  चाहिए  i  कि  इस  प्रश्न  को  खिलाडी  के  रूप  में  न  लेकर  इस  पर  गंभी  रता

 विचार  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शप् राज कल  खिलाड़ी  भी  गंभीर  होते  हैं  ।  अन्यथा  वे  जीत  नहीं  सकते  ।

 श्री  बूटासिंह  :  दम  गंभीर  मामलों  का  हल  हंसते-हफ़्ते  निकालते हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  रोते  हुए  जाते  बे  मुर्दों  की  खबर  लाते  हैं  ।  इसलिए  हंसते

 रहना  चाहिए  |

 थी  कृष्ण  प्रकाशन  तिवारी  :  अध्यक्ष  आपनी  अनुमति  से  मैं  निर्माण  और

 आवास  मंत्री  जी  से  दो-तीन  प्रश्न  इस  कालिंग  स्टेशन  पर  पूछना  चाहता हूँ  ।  इन्होंने  वक्तव्य

 दिया  है  कि  भूमि  दर्जन  अघिनियम  1894  के  अंतगर्त  घारा  23  ओर  24  के  अनुसार  मुआवजा

 निर्धारित  किया  जाता  है  ।  मैं यह  जानना  चाहूंगा  कि  1894  के  इस  एक्ट  को  भभी  तक  इस

 आजाद  भारत  में  क्यों  लागू  किया  हुआ  है  ।  धारा  23  भर  24  उनके  अनुसार  राज

 देश  की  बदली  परिस्थिति  में  किसानों  की  या  किसी  की  मी  जमीन  ली  जाती है  तो  उसका

 मुआवजा  क्यों  निर्धारित  होता  है  ?  यह  मी  कहा  गया  है  कि  जिस  दिन  सैक्शन  चार  के  अंतगर्त

 नोटिफिकेशन  उसी  तारीख  को  मुआवजा  दिया  जाएगा  ।  दिल्‍ली  में  34  हजार  एकड़  जमीन

 के  लिए  सेक्शन  चार  के  अंतगर्त  1959-60  में  नोटिफ्किदान  हुआ  लेकिन  1977  ate  80

 में  उनको  मुआवजा  मिल  रहा  है  ।  मार्किट  वैल्यू  उनको  मिल  रही  है  ।  1959-60  में  जब

 फीकेशन  हुआ  वद  किसानों  के  साथ  भीर  जमीन  ली  गयी  उनके  साथ  बहुत  बड़ा

 अन्याय  है  ।  नोटिफ्किशन  के  20  वर्ष  बाद  माप  जानते  हैं  कि  जमीन  के  मूल्य  किस  गति  से  बढ़ते

 जा  रहे  उनको  6  या  9  परसेंट  ब्याज  देकर  संतुष्ट  नहीं  फिया  जा  सकता  ।  मैं  समझता

 ag  उनके  साथ  न्याय  भी  नहीं  है  ।  जिस  दिन  किसानों  को  मुआवजा  उस  दिन  जो  मार्किट

 वैल्यू  उस  माकिट  aga  मिलना  चाहिए  तभी  यह  न्याय-संगत  होगा  ।  जो  समाजवादी

 समाज  की  स्थापना  करने  का  इरादा  हम  लोगों  का  वह  तभी  उसके  प्रतिकूल  होगा  |

 दिल्‍ली  डवलपमेंट  अथारिटी  का  1982-83  का  फोन  अरब  एक  करोड़  और  76  लाख

 का  बजट  है  ।  उसमें  से  केवल  चार  करोड़  75  लाख  रुपए  शहरी  गांवों  के  पर्यावरण  के  सुधार के

 लिए  सच  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  शहरी  गांवों  में  पुरी  दिल्‍ली  की  62  लाख

 की  आबादी  है  जिसमें  58  लाख  नगरीय  आबादी  भीर  चार  लाख  ग्रामीण  आबादी  इस

 पात  को  आप  देखेंगे  तो  ag  पायेंगे  कि  जो  घार  करोड़  75  लाख  रूपए  शहरी  गांवों  में  खच

 करने  का  प्रावधान  किया  गया  वह  बहुत  कम  है  ।  आबादी  के  अनुपात  से  तो  बहुत  ही

 कम है

 12°44.

 महोदय  पीठासीन  gq)

 डवलपमेंट  चीज़ें  480  रुपए  पर  स्क्वेयर  ars  है  और  दो  वर्ष  पहले  80  रुपए  भीर  120

 रुपए  पर  स्क्वेयर  याडे  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दो  वर्ष  में  डवलपमेंट  चाज॑  इतना  कसे
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 विधि

 बढ़  गया  ?  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  मगर  वे  अघिकारियों  के  साथ  बैठकर

 जोड़ें  तो  पायेंगे  कि  ag  जो  480  रुपए  डवलपमेंट  चाज  दिखाया  रहा  वह  बहुत  ज्यादा

 है  ।  इतना  डवलपमेंट  चीज़ें  होता  ही  wal  है  ।

 इत  सम्बन्ध  में  मैं  अपना  अनुभव  इलाहाबाद  का  बताना  चाहता  हूं  कि  वहां  इलाहाबाद

 डेवलपमेंट  अधो
 रिटी

 ने  ऐसे  ही  डेवलपमेंट  चाजें  बहुत  ज्यादा  दिलाया  था  और  उस  समय  के  मुख्य

 मंत्री  जो  सौभाग्य  से  सदन  में  हुए  हैं  कामर्स  मंत्री  की  हैसियत  से  जब  उनकी  चेम्बर  में  जोड़ा

 गया  था  तो  केवल  7  रु०  प्रति  स्क्वायर  gris  आया  था  लेकिन  उन्होंने  52  रु०  लगाया  था  ।  अगर

 यहां  भी  पुरा  खर्चा  काट  कर  के  जोड़ा  जाय  तो  480  रु०  प्रति  वर्ग  गज  aga  ज्यादा  है  और

 इसको  निश्चित  रूप  से  कम  किया  जा  सकता  है  जिससे  जिन  लोगों  को  प्लेट  या  जमीन  मिली  हैं

 उनको  राहत  मिल  सकती  है  |

 मुख्य  रूप  से  डी०डी०ए०  भूमि  में  मुनाफाखोरी  रोकने  के  लिये  बनाया  गया  लेकिन

 भज  डी०डी ८  To  या  राज्यों  में  इसी  के  समक्ष  जो  भी  अथारिटीज  हैंਂ  वह  सबसे  ज्यादा  मुनाफाखोर

 साबित  हो  रही  हैं  जब  कि  व्यक्तिगत  लोग  इतना  मुनाफा  नहीं  ले  रहे  हैं  जितना  कि  डी०डी०ए०

 ले  रहा  है  अपने  डेवलपमेंट  का  खर्चा  बढ़ा  कर  के  ।  इसलिये  मेर  मत  है  कि  480  स०  प्रति  ay

 गज  डेवलपमेंट  का  खर्चा  बहुत  ज्यादा  इसको  जोड़  कर  के  सटी  डेवलपमेंट  चाज  रखा  जाना

 चाहिये  ।

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  संसदीय  लोक  लेखा  समिति  ने  अपनी  पिछली  रिपोर्ट  में

 दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  के  कार्यकलाप  की  आलोचना  को  थी  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  सवाल

 उठाया  था  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  व्यावसायिक  carey  की  नीलामी  कर  के  न  केवल

 जमीन  की  कीमत  बेतहाशा  बढ़ाता  बल्कि  मास्टर  प्लान  में  जो  जगह  खाली  छोड़ी  गई

 यशी  क्षेत्र  माना  गया  था  वहां  पर  5  वर्ष  में  14  हजार  को  चालू  कर  दिया  है  जो

 करण  के  भ्र धि कारियों  की  मिलीभगत  से  ही  सम्भव  हो  सकता  है  ।  रिहायशी  मकान  जहां  दिखाये

 गये  जी  जगह  अवंटित  की  थी  वहां  इन्डस्ट्रीज  बन  गई  और  इससे  भी  ज्यादा  मुनाफा  डी
 oz)  ०ए०

 ने  कमाया  हैं  ।

 जेसा  मेने  पहले  कहा  था  विकास  का  खर्चा  120  180%  से  480  रु०  हो

 लेकिन  किसानों  को  जो  मुआवजा  दिया  जा  रहा  है  वह  जब  नोटिफिकेशन  हुआ  1959,  1960  में

 उसी  दर  से  राज  भी  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  कानून  में  परिवर्तन  किया  जाय  और  किसानों  को

 मुआवजा  उस  समय  की  दर  से  दिया  जाय  जबर  उनको  वास्तव  में  मुआवजा  दिया  जा  रहा  हो  ।

 नोटिफिकेशन  की
 तारीख

 से  मुग् राव जा  देना  उनके  हित  पर  कुठाराघात  है  ।

 श्री  बूटा  fag  :  उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  1894  के  पुराने  कानून

 को  अभी  तक  क्यों  नहीं  बदला  गया  मैंने  इससे  पहले  कहा  कि  इस  सदन  के  सामने  एक  भमेंडॉंट

 बिल  झा  रहा  है  जिसमें  कि  बहुत  सीघे  तौर  पर  इसमें  संशोधन  आ  रहे  है  fea  पर  माननीय

 सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  मोका  मिलेगा  ।  aga  सहयोगी  से  बात  कर  के  अति

 शीघ्र  इस  सदन  में
 मैंड  मेंट

 शिल  को  लाने  की  कोशिश  करेंगे  ।
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 माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  लैंड  एक्वीजिशन  ऐक्ट  दिल्‍ली  का  जे  है  उसकी  घारा  23,

 24  और  4  में  क्या है
 ?  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  घारा  4  के  अंतगर्त  है  प्रीलिमिनरी

 द्  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  1894  को  घारा  4(1)  में  लिखा  है

 कभी  समुचित  सरकार  को  यह  प्रतीत  होता  है  कि  किसी  परिक्षेत्र  में  की  भूमि  की

 किसी  लोक  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यकता  है  या  होनी  संभाव्य  है  तब  उस  भाव  बाती  एक

 सुचना  शासकीय  राजपत्र  में  प्रकाशित  की  जाएगी  ate  कलकटर  ऐसी  अधिसूचना  के  साराँश  की

 लोक  सूचना  उत्तम  परिक्षेत्र  में  के  सुविधा  पूर्ण  स्थानों  पर  दिलवाएगा

 त्तदुपरि  4(2)  में  लिखा है  कि  ऐसी  सरकार  द्वारा  साधारण  रूप  से  या  fate  रूप  से

 तन् निमित  प्राधिकृत  किसी  आफिसर  के  लिए  और  उसके  सेवकों  और  कर्मचारियों  लिए  विधि पूर्ण

 ऐसे  परिक्षेत्र  में  किसी  भूमि  में  प्रवेश  करना  उसका  सर्वेक्षण  करना  कौर  उसका

 मापन  अवमृदा  के  भीतर  खोदना  या  मेदन  यह  अभिनीत  करने  के  लिए  कि  क्या

 ag  भूमि  ऐसे  प्रयोजन  के  लिए  अनुकूल  आवश्यक  aeq  समस्त  कार्यों  का

 उस  भूमि  जिसे  लेने  की  प्रस्थापना  की  गई  है  सीमाएं  और  यदि  यहाँ  कोई  संकेत

 बनाए  जाने  को  प्रस्थापना  है  यो  उस  प्रस्थापित  सकें  की  आश चिंत  रेखा  लगाना  ;

 ऐसे  ऐसी  सीमाएं  कौर  रेखा  चिन्ह  लगाकर  ale  खाइयों  खोदकर  चिन्हित

 भोर  wet  कि  अन्यथा  सर्वेक्षण  पुरा  नवदीं  किया  जा  सकता  और  सीमाएँ  और  रेखा  चिन्हित  नहीं  की

 जा  सकती  वहां  किसी  खडी  बाह  या  जंगल  के  किसी  भाग  को  काटना  और  साफ

 परन्तु  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसा  करने  के  अपने  आशय  की  कम  से  कम  सात  दिन  की  लिखित  सुचना

 अभियोगी  को  पहले  ही  दिए  बिना  किसी  निर्माण  के  भीतर  यां  बि वास ग्रह  से  संलग्न  किसी  फिरे

 मांगन  तब  के  सिवाय  नही  बाग  में  प्रवेश  करेगा  जबकि  उसे  अभियोगी  की  ऐसा  करने  के  लिए

 अनुज्ञा  हो  ।

 महोदय  घारा  4  के  उद्धरण  में  हैं  अब  मैं  घारा  23  उद्धत  करता  हूँ  ।

 “23.  (1)  उस  प्रतिकर  जो  इन  अधिनियम  के  अधीन  अजित  भूमि  के  लिए

 निर्मित  किया  जाना  रकम  अवधारित  करने  में

 घारा  4  की  उप  धारा  (1]  के  अधीन  की  अधिसूचना  के  प्रकाशन  तारीख  पर  उस

 भूमि  का  बाजार

 वह  जो  हितबद्ध  व्यक्ति  ने  किन्हीं  ऐसी  खड़ी  फसलों  या  वृक्षों  के  ले  लिए
 जाने  के  कारण  उठाया  जो  जब  कलक्टर  ने  उस  भूमि  पर  कब्जा  उस  समय

 उस  भूमि  पर

 वह  नुकसान  कोई  जो  हितबद्ध  व्यक्ति  ऐसी  भूमि  अपनी  दूसरी  भूमि
 से  प्रति  किए  जाने  के  कारण  उस  समय  उठाया  हो  जब  कलक्टर  ने  उस  भूमि  पर
 कब्जा
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 का

 वहू  नुकसान  कोई  जो  हितबद्ध  व्यक्ति  ने  उस  समय  जब  कलक्टर  ने

 उस  भूमि  पर  कब्जा  इस  कारण  उठाया  हो  कि  उस  asta  से  उसकों  अन्य

 स्थावर  या  जाम  सम्पत्ति  पर  किसी  अन्य  रीति  में  या  उसके  उपादानों  पर  क्षति कर

 प्रभाव  पड़ा

 उस  ददा  जिसमें  कि  हितबद्ध  व्यक्ति  कलक्टर  द्वारा  ve  भूमि  के  अजन  के

 परिणामस्वरूप  अपना  निवास  कारबार  का  स्थान  बदलने  के  लिए  विवश  हो  जाता

 ऐसी  तब्दीली  से  आनुषंगिक  युक्तियुक्त  व्यय  कोई  तथा

 ag  नुकसान  कोई  जो  धारा  6  के  अधीन  घोषणा  के  प्रकाशन  के

 समय  att  कलक्टर  द्वारा  उस  भूमि  पर  कब्जा  किए  जाने  के  समय  के  बीच  भूमि

 से  लाभों  में  घटती  होने  के  परिणामस्वरूप  सदभाव  रहते  हुए  भी  हुआ  विचार

 में  लेगा  ।

 (2)  भूमि  के  बाजार  मूल्य  के  जसा  कि  ऊपर  उपबन्धित  किया  गया  हर

 मामले  मेंਂ  न्यायालय  ऐसे  बाजार  मूल्य  के  पन्द्रह  प्रतिष्ठित  के  बराबर  राशि  भजन  के  वैश्विक

 प्रवृति  का  होने  के  प्रतिफल स्वरूप  अधिनिणंय  करेगा  ब्

 aa  मैं  घारा  24  पढ़कर  सुनाता  हुं  :

 “24,  किन्तु  न्यायालय  निम्नलिखित  को  विचार  में  न

 भात्ययिकता  की  वह  मात्रा  जिसके  कारण  asta  किया  गया

 अजीत  भूमि  करने  के  बारे  में  हितबद्ध  व्यक्ति  की  कोई  अनिच्छा  ।

 उस  द्वारा  उठाया  गया  ऐसा  कोई  नुकसान  जो  यदि  प्राइवेट  व्यक्ति  द्वारा  पारित

 होता  तो  उसके  लिए  ऐसे  व्यक्ति  पर  वाद  न  चल

 वह  कोई  जो  अजित  भूमि  को  उस  उपयोग  के  द्वारा  या  परिणामस्वरूप

 घारा  6  के  अधीन  को  घोषणा  के  प्रकाशन  की  तारीख  के  पश्चात  होना  सम्भाव्य

 जिसमें  ag  लाई

 अजित  भूमि  के  मुल्य  में  ऐसी  कोई  जो  उस  उपयोग  के  परिणामस्वरूप  होनी

 सम्भाव्य  जिसमें  वह  रूमी  अजित  हो  जाने  पर  लाई

 qeor:  हितबद्ध  व्यक्ति  की  किसी  दूसरी  भूमि  के  मुल्य  में  वह  कोई  जो  उस

 उपयोगी  के  परिणामस्वरूप  प्रोदभ्रुत  होनी  संभ्भाव्य  जिसमें  अजीत  भूमि  लाई

 waar

 अजित  भूमि  पर  वह  कोई  लागत  या  अभिवृद्धि  या  उसका  कोई  व्ययन  जो  कलक्टर
 को  मंजूरी  के  बिना  उस  तारीख  के  पश्चात  जो  घारा  4  की  उपधघारस  (1)  के

 अधीन  की  अधिसूचना  प्रकाशन  की  प्रारम्भ  किया  किया  गया  या

 क्रियान्वित  किया  गया
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 भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  के  तीन  अनुच्छेदों  में  दिर  गए  विभिन्‍न  उपलब्ध  ये

 जिनके  बारे  में  माननीय  संसद  सदस्य  ने  पूछा  था  ।  उन्होंने  कहा  कि  किसान  को  दिया  जाने

 वाला  मुल्य  अदायगी  के  दिन  का  मुल्य  होना  चाहिए  जो  कि  बाजार  भाव  होता  भूमि

 अवग्रहण  ग्र चि नियम  के  परन्तुक ों  का  विस्तृत  करने  के  बाद  ge  पता  लगा  कि  किसी  क्षेत्र

 का  बाजार  भाव  निर्धारित  करने  के  लिए  अधिसूचना  जारी  करने  को  तारीख  के  दिन  का  बाजार

 भाव  निर्घारित  किया  जाता  है  ।  जब  हम  किसी  प्लाट  का  बाजार  भाव  निर्धारित  करते  हैं  तो

 पह  देखना  होता है  कि  क्या  उसी  किस्म  के  प्लाट  को  तुलना  में  यह  भाव  ठीक  है  ।  भाप  यह

 कह  सकते  कि  अमुक  प्लाट  किसी  कारखाने  के  निकट  या  किसी  बाजार  के  निकट  है  और

 यदि  किसी  विशेष  क्षेत्र  में  अधिसूचना  की  तारीख  के  दिन  बाजार  मूल्य  नियंत्रक  द्वारा  निर्धारित

 मुल्य  भिन्न  है  तो  यह  देखा  जाता  है  कि  जिस  प्लाट  का  मूल्य  निर्धारित  किया  जाता

 है  बह  उस  कोटि  का  है  या  नहीं  ।  यदि  यह  खेती  की  जमीन  है  तो  खेती  की  जमीन  के  लिए

 निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  मुल्य  निर्धारण  जाता है
 और  यदि  जमीन  खेती  की  नहीं

 है  तो  मूल्य  निर्धारण  भिन्न  तरीके  से  किया  जाता  किसी  दी  गई  तारीख  को  किसी  विशेष

 भू-खण्ड  के  निर्घारण  के  लिए  क्षत्र  की  स्थिति  कॉ  भी  ध्यान  में  रखा  जाता है  ।  परन्तु  aw

 पारीख  अधिसूचना  जारी  करने  को  तारीख  होती  है  न  कि  उस  प्लाट  के  कब्जा  लेने  की  तारीख

 जिनका  मुल्य  निर्घारण  किया  गया है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  दिल्‍ली  डेवेलपमेंट  एथारिटी  में  डेवेलपमेंट  के  लिए  केवल

 4  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  ।  मैंने  अभी  डीटेल  में  यह  अध्ययन  नहीं  किया  है  कि  दिल्‍ली

 डेवेलपमेंट  एथारिटी  में  किस  क्रिस  एक्टिविटी  के  लिये  कितना  कितना  पैसा  रखा  गया  लेकिन

 मैं  माननीय  सदस्य  को  कह  सकता  हूं  कि
 दिल्ली  डेवेलपमेंट  एथारिटी  को  डेवेलपमेंट

 के  लिए

 जितना  पैसा  उतना  उसके  परस  उपलब्ध  है  ।  लेकिन  ag  डेवेलपमेंट  का  काम  फ्रेजिज  में

 करता  है  ।  ऐसा  नहीं  होता  है  कि  अगर  आज  500  या  5000  एकड़  जमीन  एक्वायर  की

 तो  उस  पूरी  जमीन  पर  डेवेलपमेंट  शुरू  हो  जाए  ।  देखना  पड़ता  है  कि  कौन  सी  जमीन

 इसके  लिये  उपलब्ध  है  ।  मैंने  माननीय  श्री  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  है  कि

 बहुत  सी  भूमि  जो  स्टे  आडर  के  अधीन  झा  चुकी  जिस  पर  हम  लैंड  एक्वीजिशन  के  तहत

 कार्यवाही  कर  चुके  लेकिन  उस  पर  डेवेलपमेंट  नहीं  हो  क्योंकि  उसके  बारे  में  अदालत

 का  हुक्म  हमारे  सामने  जब  तक  स्टे  भीतर  खत्म  नहीं  हो  तब  तक  उसका  डेवेलपमेंट

 नहीं  हो  सकता  ।

 इसके  अलावा  और  भी  बातें  रोड  डेवेलपमेंट  स्कूटर  है  ।  अगर  कलैक्टिंग

 व्यूअर  न  तो  हम  आइसोलेशन  में  व्यूअर  कायम  नहीं  कर  उसके  लिए  फुलस्केल

 स्ट्रक्चर  और  जिमिंग  साइंसिस  होनी  चाहिये  ।  यह  कोशिश  की  जा  रही  है  कि  जो  एरिया

 यर  किया  जाता  उसको  फेजिज  में  जल्दी  से  जल्दी  डेवेलप  fear  जाये  ।  सदन  को  यह  जान

 कर  खुशी  होगी  कि  जिस  स्केल  पर  और  जिस  गति  से  दिल्लो  डेवेलपमेंट  अथारिटी  ने  दिल्‍ली  में

 हाउसिंग  के  लिए  अरबन  लेड  कवेले बल  की  खासकर  पिछड़े  लोगों
 के

 कमजीर  वर्गो

 इकानोकिक्लीं  वी कर  के  उस  स्केल  पर  ae  उस  गति  से  देश  के  किसी  भी
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 मेट्रोपालिटन  सीटों  में  नहीं  हुई  है  इस  बारे  में  माननीय  सदस्यों  को  किसी  प्रकार  को  शंका

 भोर  चिन्ता  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  डेवेलपमेंट  चिलीज  मैं  बढ़ोतरी  क्यों  हुई  जो  राज  से

 तीन  चार  पहले  120  रुपए  थी  और  अब  480  रुपये  है  ।  मैंने  450  रुपए  नहीं  कहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  शायद  से  गलत  खबर  लाए  हैं  ।  मैंने  शायद  418  रुपये  कहा  है  मैंने  कहा

 है  कि  सीमेंट  ओर  लोहे  की  कीमतें  बढ़ी  लोग  आफ  gfe  दि  स्युअजं  और  हॉस्पिटल्स

 बनाने  में  ज्यादा  खर्चा  होता  है  ।  सामान  का  मूल्य  बढ़  रहा  है  ओर  हमें  इस  सभी  सामान  के  बाजार

 मुल्यों  को  इयान  में  रखना  है  ।  इसलिये  maa  के  लिये  भूमि  के  विकास  की  लागत  बढ़  रद्दी

 है  यह  असामान्य  नहीं  है  ।  यदि  आप  दिल्‍ली  मूल्य  स्थिति  का  अध्ययन  करें  तो  अंतर  का  पता

 लग  जायेगा  ।  आप  दिल्‍ली  की  इलाहबाद  से  तुलना  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसा  कहने  का  मेरा  मतलब

 यह  नहीं  है  कि  qa  वह  स्थान  पसंद  नहीं  है  ।  उस  स्थान  के  लिए  मेरे  दिल्‍ली  में  इज्जत है  ।  मैं

 इलाहबाद  को  बहुत  पसंद  करता  हूँ  ।  यहां  हमारी  संस्कृति  की  tal  मिलती  है  और  ag

 हासिल  स्नान  है  ।  परतु  इलाहबाद  के  जोवन  स्तर  की  तुलना  दिल्‍ली  से  नहीं  की  जा  सकती  t

 ug  दिल्‍ली  से  बहुत  कम  है  ;  इलाहबाद  मैं  एक  रुपये  कि  कितने  ही  किलो  अमरूद  था  जाते

 जबकि  दिल्‍ली  में  6,  7  रुपये  किलो  भी  नहीं  मिलते  ।  आप  इलाहबाद  को  दिल्‍ली से  कसे

 कंपेयर  कर  सकते  इलाहाबाद  अमरूद  दुनियाभर  में मद हर  वह  बड़ा  qa  और

 मीठा  होता  ।  तिवारी  जी  लाते  तो  नहीं  है  लेकिन  सुना  है  बडा  जूस  निकालता  है

 उसमें  इलाहबाद  में  भूमिका  मूल्य  दिल्‍ली  से  कम  है  कयोंकि  दिल्‍ली  में  मूल्य  बहुत  से  कारणों  से

 बढ़  रहे  यह  राजधानी  जनसंख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  और  लोग  दिल्‍ली  में  भूमि  के  बल्कि

 प्रयोग
 कर  रहे  हैं  ।  इसकी  तुलना  sagas  से  नहीं  की  जा  सकती  ।

 जसा  मैंने  अर्जे  यह  बढ़ोतरी  जो  हो  रही  है  वह  प्राइस  इंडेक्स  के  साथ  साथ  हो

 रही  फिर  भी  जैसा  आपने  aa  दिया  मैं  अफसरों  के  साथ  बेठ  कर  देखूंगा  कि  अगर

 इसमें  किसी  किस्म  की  कोई  असंगति  हुई  है  तो  उसको  दूर  करने  की  कोशिश  को  जाए  |

 आपने  कहा  है  कि  डी  डी  ए  मुनाफा  खोरी  बहुत  करती  है  लेकिन  में  इसको  मानने  के

 लिए  तैयार  नहीं  हूं  ।  fam  इतना  ही  नहीं  है  कि  डी  डी  ए  हाउसिंग  के  लिए  प्लाट  डेवलप

 करके  दे  दे  जब  डेवेलपमेंट  हो  जाता  है  तब  पावस  हॉस्पिटल्स  और  जन  सुविधा

 की  दूसरी  चीजें  भी  बनानी  होती  हैं  लेकिन  इन  चीजों  को  कभी  किसी  ने  जोड़ा  नहीं  ।  डी  डो  ए

 जो  राहत  के  काम  करती है  उनको  भी  अगर  एकाउन्ट  में  लिया  जाए  तो  मैं  नहीं  समझता

 डी  डी  ए  कोई  मुनाफाखोरी  कर  रही  है  ।  बल्कि  ag  बहुत  अच्छे  तरीके  से  दिल्‍ली  की  जनता  की

 सेवा  का  काम  कर  रही  है  ।

 maa  ag  भी  जिक्र  किया  कि  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  ने  डी  डी  ए  की  कुछ  आलोचना

 की  हैं पीए  सी  ने  अपनी  104  वहीं  रिपोर्ट  Fas  एक्वीजिशन  के  सम्बन्ध  में  जो  कहा  है

 यह  कालिंग  अभेद्य  इसी  विषय  पर  उसी  के  ऊपर  अपना  जवाब  सीमित  रख  रहा  हूं  ।

 पब्लिक  एकाउन्ट  कमेटी  ने  अपनी  अलोचना  में  तीन  मुद्  पेश  किए  हैं
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 अधिग्रहण  कार्यवाही  प्रथम  नोटिस  की  तारीख  से  किसी  विशेष  दो  वर्ष  से

 अधिक  के  अन्दर  पुरी  होनी  चाहिए  a

 मालिक  को  भूमि  का  मृत्य  उस  बाजार  के  मूल्य  पर  दिया  जाना  चाहिए  जो  कि

 अधिग्रहण  आदेश  के  दिन  निकटवर्ती  क्षेत्र  में  है  ।

 जिस  मालिक  की  भूमि  अधिग्रहण  किया  गया है
 जो  उसी  क्षत्र  में  कम  से  कम

 एक  प्लाट  दिया  जाना  चाहिए  ॥

 जिस  परिवार  की  भूमि  का  ध्षिग्रहण  किया  है  उसके  कम  से  कम  एक  सदस्य  को

 उपयुक्त  रोजगार  दिया  जाना  चाहिए  |

 जैसा  कि  मैंने  कहा  इस  सदन  के  सामने  लैंड  एक्वीजिशन  काट  में  श्रमेंडमेंट  पेंडिंग  है  ॥

 मैं  रूरल  डेवेलपमेंट  मिनिस्टर  साहब  से  चर्चा  करके  कोशिश  seat  कि  30-4-82  को  जो

 संशोधन  विधेयक  यहां  पर  पेश  किया  गया  उस  पर  जल्दी  से  जल्दी  विचार  किया  जाए  ताकि

 किसानों  को  राहत  देने  का  वाम  हो  सके  ।

 पब्लिक  एका  उस  कमेटी  का  जो  पहला  प्वाइन्ट  है  उसके  सम्बन्ध  में  मेरा  इतना  ही

 अनुरोध  हैं  कि  लंड  एक्वीजिशन  इसलिए  भी  हम  करते  हैं  क्योंकि  बहुत  से  जो  दरम्यानी  लोग

 प्रापर्टी  डील सें  हैं  वे  प्राइस  eTHATT  करते  हैं  उनको  रोकने  के  लिए  भी  एडवांस  नोटिफिकेशन

 फार  एक्वीजिशन  करना  पड़ता  है  ताकि  लेड  के  लेनदेन  का  जो  काम  है  उसको  फ्रीज  कर  दिया

 रोक  दिया  जाए  वरना  जो  समाज  विरोधी  मिडलमेन  हैं बह  उस  एरिया  में  चले  जाते  हैं

 भीर  किसानों  को  लूटते  हैं  ।  उनको  इसके  लिए  मौका  देना
 जनहित

 में  नही ंहै
 ।  हम  कोशिका

 करेंगे  कि  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  ने  जो  आदेश  दिए  हैं  उन  पर  हम  जल्दी  अमल  करने  की

 को दिदा  करेंगे  लेकिन  जैसा  मैंने  कहा  लैंड  एक्वीजिशन  प्रोसीडिग्ज  में  हम  जल्दी  इसलिए  करते  हैं

 ताकि  उस  एरिया  में  दरम्यानी  लोग  जाकर  किसानों  को  लूट  न  सकें  |

 दूसरी  बात  आपने  मार्केट  प्राइस  के  बारे  में  कही  जैसा  कि  मैंने  अभी  ast  किया  है

 कि  इस  भूमि  अधिग्रहण  श्रबिनियम  के  विभिन्‍न  धाराओं  के  ध्रन्त गत  कायें  करते  हैं  ।  घारा  4  %

 अंतगर्त  किसान  या  मालिक  का  मुल्य  की  अदायगी  करनी  होती  4  में  स्पष्ट  लिखा  है

 कि  मुल्य  की  भ्र दाय गी  डाक  सुचना  की  तारीख  के  हिसाब  से  की  जाएगी  न  कि  वास्तविक

 ग्रहण  की  तारीख  से  ।

 तीसरी  बात  आपने  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  की  कही  हैं  ।  एक  आदमी  को  प्लाट  मिलना

 चाहिए  ।  मैंने  पहले  ही  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  ate  aa  भी  जाहिर  करना  चाहता  हूं  कि  यह

 पहले  ही  प्रावधान  है  कि  जिसका  लैंड  एक्वायर  करते  उसी  एरिए  के  अपासपास  उसको  एक

 प्लाट  देते  प्लाट  पर  वह  अपना  घर  बना  सकता  है  और  काम  कर  सकता  है  ।  उसका  साइज

 200-250  ara  या  40  परसेंट  लैड  का  होता  जो  भी  इसमें  कम  हो  ।

 इसी  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  बनाई  गई  दुकानों  में  10  दुकानें

 पूर्ण  निर्धारित  दरों  पर  लाई  ।  निकाल  कर  भूमि  के  मालिकों  को  दी  जाती  हैं  ताकि  वे  अपनी

 रोजी-रोटी  कमा  सकें  ।
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 ग्रमीण  विकास  मंत्रालय  ने  भी  सदन  में  एक  संशोधन  रखा  है  जो  लंबित  पड़ा  है  ।  मुझ

 आधा  है  आप  इसे  आप  समझेंगे  |

 परिवार  के  सदस्य  को  रोजगार  देने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  गया  था  ।  परन्तु  कुछ

 कानूनी  अड़चनों  के  कारण  इसे  छोड़  दिया  गया  क्योंकि  कुछ  संवैधानिक  कठिनाइयां  हैं  जो

 घान  के  उपबन्धों  के  विपरीत  हैं  ।  परन्तु  हर  तरह  से  के  आर  जिन  की  भूमि

 का  अधिग्रहण  किया  जाता  है  उनके  हितों  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  कौर  हम  उस  बात  का  प्रयास

 करते  हैं  कि  कम  से  कम  गडबड  हो  कौर  इस  बात  का  भी  प्रयास  करते  हैं  कि  उन्हें  वैकल्पिक

 प्लाट  मिलें  भ्रौर  ऐसे  अवसर  देते  हैं  कि  वे  अपना  निवास  स्थान  बना  सकें  ।

 श्री  तिवारी  हारा  उठाए  गए  मुख्य  प्रश्नों  का  मैंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 अव्यक्त  महोदय  :  आपने  काफी  विस्तारपूर्वक  उत्तर  दिया  है  ब्रिजेन्द्रपाल  fag

 स्थित हैं  ।

 कि  पट  comes  eS

 भारतीय  मूल  के  विदेशी  नागरिकों  को  दिल्ली  में  कृषि  के  श्राबन्टन  के  बारे  में

 तारांकित  प्रदान  सं  ०578  के  अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  11  1...  1983

 को  दी  गयी  जानकारी  में  शुद्धि  करने  के  लिए  एक  वक्तव्य

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्री  get  fag)  :  तारांकित  get

 संख्या  578  की  अनुपूरक  टिप्पणियों  के  उत्तर  में  1'4'83  को  लोक  सभा  में  हुई  बहस  के  daw

 में  रिको  पढ़ने  के  पश्चात  भमत  अनुभव  हुआ  कि  माननीय  सदस्यों  पर  ag  प्रतिक्रिया  होने  की

 सम्भावना  है  कि  योजना  को  समाप्त  करने  का  सरकार  के  निर्णय  का  एकमात्र  कारण  इस  योजना

 के  प्रति  अल्प  उत्साह  है  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जबकि  बाजार  दर  काफी  अधिक  ऊंची

 अप्रवासी  जो  कि  args  वर्गों  में  से  को  200/-  रुपए  प्रति  aa  गज  पर  रिहायशी

 प्लाटों  का  आबंटन  करने  का  विचार  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।  इस  निर्णय  पर  पहुंचने  पर  इस

 बिचार  ने  भी  सरकार  के  ऊपर  प्रभाव  ढाला  है  ।

 कार्यवाही  को  पृष्ठ  संख्या  14936  पर  *'दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरणਂ  के  स्थान  पर

 प्रतिस्थापित  कर  तवा  पृष्ठ  सं०  14937  पर  जून  1981  के  स्थान  पर

 1981”  प्रतिस्थापित  कर  संशोधन  किया  जाए  ॥

 नियम  377  के  भ्रमित  मामले

 हरियाणा  राज्य  से  अनाज  बाहर  ले  जाने  पर  हरियाणा  सरकार  द्वारा

 लगाई  गई  पाबन्दी

 थ्रो  मनोराम  बागड़ी  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  राजस्थान
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 कौर  पंजाब  ag  aa  जिसमें  ig  की  पैदावार  बहुत  अच्छी  होती  है  और  इस  दफा  बिजली

 पानी  वक्‍त  पर  न  मिलने  के  कारण  फसल  बहुत  अच्छी  aga  भी  नहीं  थी  परन्तु  उसके  उपरान्त

 भारी  वर्षा  और  तेज  हवा  ने  फसलों  को  बहुत  नुकसान  पहुँचाया  ।  फिर  भी  मामुली

 फसल  जो  किसान  के  पास  बची  वही  उनकी  जीविका  का  आधार  है  ।  सभी  अधिकारियों  ने  गर

 कानूनी  तौर  पर  किसानों  के  अनाज  को  दिल्‍ली  के  बाजार  में  लाने  पर  रोक  लगा  दी  है  जिससे

 कि  ag  अपनी  फसल  की  कीमत  पुरा  नहीं  उठा  सकता  ।

 इससे  मुनाफाखोरों  को  फायदा  हो  सकता  जो  किसानों  को  पूरी  कीमत  न  देकर  दिल्ली

 में  ज्यादा  sina  वसूल  लें  1  ये  भ्रमर  नेता  मौर  व्यापारी  मिलकर  ऐसा  कर  रहे  हैं  ।  मैं  चाहूँगा

 कि  यह  गैर-बातूनी  पाबन्दी  तुरन्त  हटे  ।  किसानों  को  शोषण  बहुत  दिनों  तक  किसान  बरदाश्त

 नहीं  कर  सकते  ।  यही  हालत  उत्तर  प्रदेश  डिवीजन  के  किसानों  की  ate

 राजस्थान  के  किसान  कौर  पंजाब  के  किसानों  को  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  तुरन्त

 संबंधित  अधिकारियों  को  आदेश  दे  कि  क्रियायों  को  जो  कीमत  जहां  aq  अच्छी  वसूल  कर  सके

 वहां  अपना  अनाज  ले  जाने  का  उन्हें  अधिकार  होना  चाहिए  |  स्पोर्ट  प्राइस  का  मतलब  लूट-खसोट

 प्राइस  नहीं  जैसा  कि  सरकार  कर  रही है  ।  जब  कि  जोन  हटा  दिए  हैं  और  फ्री  ट्रेड  फिर

 ऐसा  कयों

 बिहार  में  ऊर्जा  संकट

 थी  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  बिहार  में  विद्युत  संकट  के  कारण

 स्थिति  बड़ी  दयनीय  है  ।  कई  वर्षों  से  इस  राज्य  में  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  ताप  विद्युत-शनीत

 से  795  मेगावाट  तथा  पन-बिजली  प्रतिष्ठानों  से  150  मेगावाट  है  यानी  कुल  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता  945  मेगावाट  है  ।

 विगत  दस  वर्षों  से  fad  लगभग  200  मेगावाट  की  वृद्धि  हुई  है  ।  बिहार  में  अभी  2500

 मेगावाट  विद्युत-उत्पादन  का  संयंत्र  चाहिए  ।  जो  कुल  उत्पादन-क्षमता  945  मेगावाट  की

 इसमें  एक-चौथाई  संयंत्र  भी  सही  ढंग  से  आज  काम  नहीं  कर  रहा  कुल  मिलाकर  लगभग

 200  मेगावाट  से  अघिक  शक्ति  अभी  भी  काम  नहीं  कर  रही  है  ।

 विद्युत  संकट  के  कारण  पेयजल  की  पूरे  राज्य  में  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गेई  हे  ।

 72  घंटों  तक  बिजली  बन्द  रहने  के  कारण  पेयजल  की  समस्या  ने  लोगों  को  व्याकुल  कर  दिया

 औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  72  घंटों  तक  काम  बंद  रहा  ।

 विगत  खरीफ  की  फसल  विद्युत  की  कमी  के  कारण  ही  नष्ट  हो  गई  ।  गांव  में  एक-एक

 सप्ताह  तक  fasted  गायब  रहती  जिसके  कारण  लोग  बिजली  के  तार  तथा  ट्रान्सफामंस  चुरा

 कर  ले  जाते  हैं  |

 अतः  सरकार  से  मेरा  आग्रह  हैं  कि  भी  बिहार  में  आज  विद्युत  की  उत्पादन  क्षमता

 है  उसे  ज्यादा  से  ज्यादा  संयंत्रों  को  ठीक  करके  आपूर्ति  कराई  जाए  तथा  नई  विद्युत  परियोजनाओं

 को  छीघ्लातिशीघ्न  चालु  किया  जाए  |
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 उन  किसानों  जिनकी  फसलें  हाल  में  वर्षा  तथा  भोला  दुष्टि  से

 नष्ट  हो  गई
 रहत  देने

 की  मॉंग

 थो  कृष्ण  प्रकाशन  तिवारी  उपाध्यक्ष  हरियाणा  एवं  उत्तर

 प्रदेश  में  हाल  की  असमायिक  वर्षा  एवं  ओला  दृष्टि  से  खेतों  में  खड़ी  रबी  को  फसल  एवं  खलिहानों

 में  भाई  फसल  की  अत्यधिक  क्षति  हुई  जिसके  बारे  में  समाचार-पत्रों  में  भी  समाचार  छपे  हैं  ।

 यह  दुर्भाग्य  ही  है  कि  पिछले  वर्ष  भी  गन्दी  क्षत्रों  में  असामयिक  वृष्टि  एवं  उपल  वृष्टि

 हुई  थी  जिससे  किसानों  का  बड़ा  नुकसान  हुआ  था  तथा  अनाज  का  उत्पादन  आशा  से  कम  हुआ

 था  तथा  कहीं-कह्ढीं  पारसाल  की  देवी  मार  से  किसान  संभल  नहीं  प्राया  था  कि  इस  वर्ष

 वहीं  देवी  विपत्ति  भाई  |

 मेरा  कृषि  मंत्री  जो  से  निवेदन  है  कि  असामयिक  वृष्टि  तथा  उपल  वृष्टि  से  प्रभावित

 गांवों  तथा  नजपदों  को  राहत  देने  की  व्यवस्था  करें  ।

 ame  सें  हुई  उस  घटना  wt  जिसमें  सात  सोमा  शुल्क  अधिकारियों  की

 जाने  गई  न्यायिक
 जांच

 करवाने  कों  आवाज़  कता

 डा  कलानिधि  15  1983  की  सुबह  सीमा  yen  अधिकारियों

 को लेजा रही  एक  लॉन  के  दूब  जाने  से  सात  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  को  बड़ो  दुखान्त

 स्थितियों  में  मृत्यु  हुई

 मद्रास  सीमा  शल्क  विभाग  के  पास  तस्करी  विरोधी  कार्यवाहियों  के  लिए  सुसज्जित  तथा

 सदुप  में  चलने  योग्य  wee  किस्म  के  लांच  नहीं  है  ।  यह  प्राईवेट  मालिकों  के  लांच  लेता  है  ।  यह

 विभाग  तट  रक्षक  या  नौ  सेना  या  पोस्टें  ट्रस्ट  के  लांच  नहीं  लेता  सीमा  शुल्क  विभाग ने  इन

 अधिकारियों  खराब  alae  में  छानबीन  ने  लिए  tar  प्राइवेट  नौका  में  जाने  के  लिए  कह  जिसमें

 जीवन  रक्षक  जीवन  रक्षक  जैकेट  आदि  जेसे  जीवन  रक्षक  उपकरण  नहीं  थे  ।  सीमा  शुल्क

 विभाग  के  रिकार्ड  में  ०
 do  जल  यमुना  पोत  बाली  सुची  में  है  तथा  इसमें  तस्करी  की  जाती

 थी  ।  कोलम्बो  से  आते  हुए  यह  पोत  जब  मद्रास  आने  से  पहले  बम्बई  ओर  कौचीन  बन्दरगाहों

 पर  पहुँच  चुका  था  तो  सीमा  शुल्क  विभाग  ने  खराब  मौसम  में  छानबीन  के  लिए  कैसे  आदेश

 ard  किए  सीमा  शुल्क  निरोधक  सेवा  में  नए  भर्ती  किए  कर्मचारियों  को  अपनी  सुरक्षा  के

 लिए  हथियारों  को  तकनीक  शादी  के  लिए  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  ।  सीमा  शुल्क  मद्रास

 के  पास  हथियार  हैं  परन्तु  उनका  उपयोग  नहीं  किया  जाता  क्योंकि  इनका  उपयोग  करना  कोई

 नहीं  जानता  ।  सीमा  शुल्क  मद्रास  काफी  अजन  किया  है  परन्तु  आधुनिक  हथियारों  के  प्रशिक्षण

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  इन  परिस्थितियों  में  15  1983  की  घटना  की  मैं  न्यायिक

 जांच  की  tia  करता

 बैंकों  द्वारा  बनिक  निक्षेप  संग्रह  योजनाओं  को  ga:  आरम्भ

 करने  की  धावइ्यकता

 श्री  के०  go  राजन  :  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  इस  आश्वासन  के  बावजूद

 कि  परकार  ने  इण्डियन  बेक  एसोसिएशन  से  डेली  डिपाजिट  कलेकदान  स्कीम  को  जारी  रखने
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 के  लिए  अनुरोध  किया  बहुत  से  बैंकों  में  डिपाजिट  कलेकटरों  को  नौकरी  से  हटाया  जा  रहा

 है  कुछ  बैकों  ने  इस  योजना  को  धीरे-घीरे  चलाने  तथा  नए  खातों  के  लिए  इन्कार  करके  इसे  बन्द

 करने  का  कदम  उठाया  था  ताकि  समय  बिताकर  चालान  खातों  को  अवधि  समाप्त  हो  जाए  और

 जमा  की  गई  घनसाली  और  उस  पर  अनित  कमीशन  शुन्य  हो  जाए  ।  सिंडीकेट  बैक  ने  योजना  का

 जारी  रखने  का  निर्णय  किया  था  परन्तु  इसे  इतना  अनारक्षित  तथा  जमकर्ता  के  लिए  अलाभकारी

 बना  दिया  कि  यह  भव्यवहायं  बन  गई  |

 जब  तक  योजना  को  सभी  बैंकों  में  श  नदीं  किया  जाता  घन तरा शि  एकत्रित  करने

 बाले  हजारों  व्यक्ति  बेरोजगार  हो  जाएंगे  और  देश  में  सामाजिक  तनाव  बढ़ेगा  ।

 al
 ने  इस  योजना  का  बंद  करने  का  कारण  बताया  है  फि  यह  लाभप्रद  नहीं  है  ।  परन्तु

 यदि  योजना  अलाभप्रद  है  तो  इसका  समाधान  यह  ता  नहीं  कि  इसे  बंद  कर  दिया  जाए  परन्तु

 इसे  बेहतर  तरीके  से  लाभप्रद  इस  कारे  में  लगे  हजारों  व्यक्तियों  को  दिहाड़ी  कम

 करने  या  इसे  बंद  करने  से  इसका  समाघान  नहीं  star  ।  जिल  लोगों  ने  अनुनब्यना  के  आधार  पर

 इसे  चन्द  किया  है  उन्होंने  डिपाजिट  केकान  स्कीम  की  विकासात्मक  संभाव्यता  और  मुद्रा

 स्फीति  विरोधी  संभाव्यता  को  और  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  जहां  इस  योजना  को  बंद  किग्रा  गया  है  वहां  इसे  शीघ्र  _

 चालू  किया  जाए  att  जब  तक  एक  निष्पक्ष  समिति  इसके  cere  विचार  नहीं  करती है
 और

 सभी  बैंकों  में  समान  क्रियान्वित  के  लिए  योजना  का  मानकीकरण  नहीं  करती  है  तब  तक  इस

 योजना  को  व्यवहायें  बनाने  के  लिए  पहले  को  भाँति  उदार  बनाई  जाये  ।

 (3:)  उत्तर  प्रदेश  के  आँवला  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सामाजिक

 एवं  झाथधिक  विकास  करने  को  आवश्यकता

 श्री  जयपाल  fas  कश्यप  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  लोक  सभा  संसदीय  क्षेत्र

 आंवला  की  ite  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हू  कि  बरेली-अदाय  जिले

 मे  स्थिति  5  विधान  सभा  क्षेत्र  जिनमें  आंवला  दातागंज  और  बिनावर  शामिल

 बहुत  ही  पिछड  हुए  हैं  ।  पूरे  क्षेत्र  में  एक  मी  उद्योग  एवं  कारखाना  नहीं  हैं  ओर  एक  भी  डिग्री

 कालेज  एवं  केन्द्रीय  कल  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  के  लोग  साधन  न  होने  के  कारण  बहुत  बड़ी  संख्या

 में  बेरोजगार  है  और  विकास  के  साधन  न  होने  के  कारण  यहां  के  किसानों  एवं  दस्तकारों  को  भीं

 अपने  उत्पादन  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  इत  क्षेत्र  में  दिक्षा  के  विकास  के  लिए

 केन्द्रीय  fed  कालेज  स्थापित  होने  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  क ेआर्थिक  व  सामाजिक  विकास

 के  लिए  शाहजहांपुर  कटरा  हो  कर  बदायूं  व  बजीरगंज  और  चंदौसी  को  जोड़ने

 वाली  बड़ी  रेलवे  लाइन  की  आवश्यकता  है  ।  फरीदपुर  और  दातागंज  को  जोड़ने  के  लिए  रामगंगा

 पर  पुल  बनाना  भी  जरूरी  है  ।

 इस  क्षेत्र
 के

 कृषि  उत्पादन  का  सही  उपयोग  नहीं  हो  पाता  ।  फरीदपुर  दातागंज  एवं

 झांवला  में  चीनी  कारखाना  स्थापित  होना  चाहिए  और  सूती  कताई  कागज  तिलहन
 का  कारखाना  बनाना  जरूरी  है  ।  इंजीनियरिंग  तथा  afar  कालेज  मी  बनाना  जरूरी है  ।
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 के

 मशीन  मामले

 आंवला  संसदीय  क्षत्र  के  विकास  खंड  में  सड़कें  बनाने  की  व्यवस्था  की  जाए  ।  जिन  गांवों  में  लोग

 सरकारी  नलों  द्वारा  सिचाई  करना  चाहते  हैं  उन  गांवों  में  अविलम्ब  सरकारी  नल  लगवाए

 जाएं  ।  प्रत्येक  व्य  रामगंगा  नदी  में  बाढ़  आ  जाती  जिससे  बहुत  अधिक  बरबादी  होती  है  ।

 गंगा  और  रामगंगा  के  तट  पर  ऊचा  बाघ  बनवा  कर  उनके  किनारे  वृक्षारोपण  कर  gig  के  ऊपर

 पक्की  सड़क  बना  दी  जाए  ।

 सरकार  का  ध्यान  उपरोक्त  समस्या  की  ओर  विशेष  रूप  से  दिला  रहा  g  और  आशा

 करता  हूं  कि  आंवला  क्षेत्र
 के

 विकास  के  लिए  केन्द्र  व  राज्य  सरकार
 अविलम्ब  कदम  उठा वेंगी

 जितनी  केमिकल्स  fro  के  अयस्कों  से  ऋषि  कुल्या  नदी  के  पानी

 के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  उपाय  करने  को  आवश्यकता

 थी  चितामणि  पाणिग्रहण  :  dad  जयश्री  केमिकल्स  लिमिटेड  क्लोरीन  गस

 निकलने  के  कारण  वायु  प्रदुषण  के  खराब  प्रभाव  के  कारण  गंजा  जिले  की  पारिस्थितिकीय  स्थिति

 बहुत  ही  खतरनाक  हो  गई  है  ।

 जय  श्री  केमिकल्स  जो  एक  भारी  रसायन  उद्योग  वो  उच्छिष्ट  पदार्थ  बहकर

 राशि  कुल्या  नदी  में  जाते  हैं  तथा  इससे  निकलने  वाली  क्लोरीन  गस  हवा  में  चली  जाती  है  जिससे

 इस  क्षेत्र  में  प्रदूषण  हो  रहा  है  ओर  लोगों  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पढ़  रहा है  तथा  यह

 स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  है  ।  इस  संयंत्र  के  कारण  मछली  उत्पादन  कम  हो  गया  है  जिससे

 आर्थिक  नुक़सान  हो  रहा  है  ॥

 जनता  ने  पिछने  15  वर्षों  में  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकारों  को  कई  अभ्यावेदन  भेजे  हैं  ।

 परन्तु  प्रदूषण  के  रोकने  के  लिए  कोई  उपचारात्मक  उपाय  नहीं  किया  गया  है  ।  संयंत्र  से  निकलने

 बाला  wife  जिससे  कास्टिक  सोडा  बनता  समुद्र  में  जाकर  मिथाइल  पारा  बन  गया  t

 जो  व्यक्ति  समुद्री  पदार्थों  का  सेवन  करते  हैं  उनके  पेट  में  यह  चला  गया  और  भंयकर  रोग  का

 कारण  बना  |  शशि  कुल्या  नदी  में  पारा  प्रदूषण  का  भी  पता  चला  है  ।

 उक्त  परिस्थितियों  में  गंजा  जिले  के  लिए  मानसिक  तथा  शारीरिक  रूप  से  घुटन  महसुस

 कर  रहे  हैं  ।  यदि  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  तुरन्त  उपाय  नहीं  किए  जाते  सारा  गंजा  जिला

 प्रदूषित  हो  जाएगा  ॥

 पूरे  जिले  के  लिए  ag  जोवन  और  मौत  का  प्रश्न  है  ।  इसके  अतिरिक्त  यदि  समय  पर

 कदम  नहीं  उठाए  गए  तो  निकटवर्ती  जिलों  में  फेल  रहीं  खतरनाक  बीमारियों  को  नहीं  रोका  जा

 सकता  |

 मेरी  मांग  है  कि  भारत  सरकार  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  प्रदूषण  रोकने  के  लिए

 निदेश  जारी  करे  तथा  जयश्री  कमी  र्ल्स  लिमिटेड  को  quad  दिया  जाए  कि  वह  और  समय

 बर्बाद  किये  बिना  संभव  उपचारात्मक  उपाय  करें  ।

 सिंह  ga  जिले  में  रोड़ी  एसबेस्टस  खान  चबाया

 के  मजबूरों  की  समस्याएं

 rav¥  ॥  saTarr गोमती  कृष्णा  eat  {  :  है  4  CI9iq  एस्बेस्टास  सिमेंट  प्रोडक्ट्स  द्वारा  बिहार
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 के  fag  भूमि  जिले  के  चाइबासा  में  रोरो  एस्बेस्टास  खान  का  संचालन  किया  जा  रहा  है  ॥

 2000  फीट  की  ऊंचाई  पर  स्थित  इस  खान  से  प्रतिशत  4  से  5  लाख  मी०  टन  एस्बेस्टास

 निकाला  जाता  है  जो  देश  का  सर्वोत्तम  एस्बेस्टास  है  ।

 इस  खान  में  काम  करने  वाले  1500  आदिवासी  श्रमिकों  के  लिए  ag  खान  घातक

 साबित  हो  रही  है  i  जब  मजदूरों  के  संगठन  युनाइटेड  माइन्स  वकंतें  युनियन  ने  इस  बात  की

 जांच  कराने  की  मांग  की  तो  आठ  मजदूरों  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया  ।  मजदूरों  को  सीधे  7  से

 10  रुपया  दैनिक  मजदूरी  दी  जाती  उन्हें  न  आवास  को  सुविधा  उपलब्ध  है  और  न  ही

 पहाड़ी  के  ऊपर  स्थित  खान  में  पहुँचने  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  के  परिवहन  की  सुविधा  ।  उनकों

 ब्रिज ली  भी  नहीं  दी  गई  है  ।  उनके  लिए  कोई  कल्याणकारी  कार्यक्रम  नहीं  चलाया  गया  है  ।

 स्यान  के  अस्पताल  में  न  तो  एक्स-रे  aaa  है  और  न  बटालिक  जांच  की  फ्राई  धन्य  सुविधा  ।

 केवल  इस  खान  में  काम  करने  बाले  मजदूरों  की  ही  बात  इस  खान  की  वजह  से

 आसपास  के  आदिवासी  गांवों  के  निवासियों  के  स्वास्थ्य  को  भी  खतरा  उत्पन्न  है  ।  खान  के  पास

 ही  क्रशर  प्लांट  लगा  हुआ  है  जिसमें  कच्चा  एस्बेस्टास  तोड़ा  जाता  है  ।  एस्बेस्टास  को  इस  संयत्र

 के  पास  खुले  आसमान  के  नीचे  रखा  जाता  है  ।  खान  और  क्रशर  संयंत्र  से  निकलने  वाली  घूल

 छान  क्षेत्र  और  भमासपास  के  आदिवासी  गावों  में  पहुंचती  है  जिससे  अधिकांश  आदिवासी  लोग

 टी०बी०  एवं  कैंसर  के  शिकार  होते  देश  के  अन्य  भागों  में  स्थिति  सभी  सीमेंट  और  एस्बेस्टास

 कारखानों  में  घूल  से  होने  बाली  स्वास्थ्य  संबंधी  हानि  को  रोकने  के  लिए  ada  प्रिसिपिटेट
 र

 लगाए  गए  हैं  जबकि  खान  में  ऐसी  एहतियाती  व्यवस्था  नहीं  को  गई  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  एल  आओ  °)  के  was  जान  हैमिल्टन  तथा  सहायक  महा

 निदेशक  Sto  बी०  कू ०  सेनपुप्त  द्वारा  यहां  पर  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  ।  इससे  भी

 स्पष्ट  पता  चला  है  कि  खान  से  न  सिर्फ  खान  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  ही  बल्कि  आसपास

 के  गांवों  के  आदिवासी  लोगों  के  जीवन  को  भयंकर  खतरा  लेकिन  इस  रिपोर्ट पर  कोई

 कार्यवाही  अभी  तक  नहीं  की  गई  है  ।

 ह नक  Ey

 अ्रनुदानों  1983-84

 वाणिज्य
 मंत्रालय  तथा  पूति  विभाग

 suena  महोदय  :  अब  हम  वाणिज्य  मंत्रालय  भोर  पूति  विभाग  से  सम्बद्ध  अनुदान

 मांगों  पर  विचार  शुरू  करते  हैं  ।  श्री  व्यास  खड़ें  हुए  थे  ।

 थ्रो  गिरधारी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  मैं  सिटको  के  बारे  में  जिक्र

 कर  रहा  था  ।  fazay  के  अधिकरी  बड़े-बड़े  पू  जी पतियों  से  मिले  रहते  हैं  और  उनका  सामान

 खरीदते  हैं  जोगरीब  लोग  स्वान  चलाते  उनका  सामान  खरीदने  वाला  कोई  नहीं
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 मैंने  कहा  था  कि  दस  हजार  मजदूर  भीलवाड़ा  जिले  में  मिटको  की  वजह  से  बेकार  हो  गए

 हमारी  सरकार  भर  हमारी  नेता  श्रीमती  गांधी  की  जो  मंशा  हे  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों

 को  एम्पलायमेंट  दिया  वह  पूरी  नहीं  होगी  ।  लेकिन  ag  संस्था  इस  प्रकार  से  गड़बड़ी  करके

 लोगों  को  रोजी-रोटी  फोन  रही  है  ।  इस  प्रकार  की  अव्यवस्था  की  और  आपको  विशेष  ध्यान  देना

 मैंने  दुश्वार  को  भी  जिक्र  किया  था  ओर  अब  फिर  कर  कर  रहा  हू  कि  सिटको  पांच

 नम्बर  के  से  नीचे  का  माइकल  नहीं  खरीदती  है  ।  मेंने  पहले  भी  निवेदन  कियां  था  कि  भीलवाड़ा

 जिले  में  इससे  नीचे  के  नम्बर  का  माइका  खरीदा  जाए  हमें  कहा  गया  था  कि  पांच  नम्बर  से

 नीचे  का  माईका  fazay  खरीदेगी  ।  मिटको  उसको  नहीं  खरीद  रहीं  है  जिसकी  वजह  से

 सारी  की  सारी  इंडस्ट्री  बेकार  पड़ी  हुई  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  निवेदन  है
 कि  ऐसी  व्यवस्था  कीजिए  जिससे  मीटरों  के  द्वारा  इस  प्रकार  के  माइकल  को  खरीदा  जाए  तो

 इससे  हजारों  मजदूरों  को  रोजी-रोटी  मिल  सकेगी  ।  माइकल  के  पेपर  के  बार  में  मैं  पिछले  तीन

 साल  से  बराबर  डिमान्ड्स  पर  बोल  रहा  हू  ।  greet  कौर  राजस्थान में  होता  है  ।

 बिहार  में  भागने  माइकल  पेपर  इंडस्ट्रीज  कों  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  राजस्थान  के  लिए  पहले  तो

 हमारा  केस  रिजेक्ट  कर  दिया  गया  ।  लेकिन  जब्र  हमने  सरकार  से  रिप्रजेन्ट  किया  तो  दुबारा

 केस  को  ओपन  किया  है  ।  वहां  पर  जो  माइकल  वेस्ट  उससे  कागज  बन  सकत  है  ।  इससे  हजारों

 लोगों  की  रोजी-रोटी  मिल  सकती  है  कौर  फॉरेन-एक्सचेंज  भी  हम  लोग  कमा  सकते  है  ।  इस

 प्रकार  की  एक  इण्डस्ट्री  भीलवाड़ा  में  अगर  लग  जाए  तो  माइकल  वेस्ट  का  उपयोग  हो  जाएगा

 और  हज़ारों  लोगों  को  रोजी-रोटी  भी  मिल  जाएगी  ।  इस  प्रकार  को  व्यवस्था  नितान्त

 ara  है  ।

 अब  मैं  काटन  कारपोरेशन  साफ  इन्डिया  के  बार  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  i  कहीं  पर  तो

 ज्याद  पैसा  देकर  काटन  खरीद  लेती  है  और  कहीं  पर  काटने  की  खरीददारी  समय  पर  नहीं  की

 जाती  ।  इसकी  वजह  से  बिचौलियों  को  मुनाफा  कमाने  का  मौका  मिल  है  ।  यह  संस्था

 लिए  बनाई  गई  थी  कि  किसानों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  फायदा  मिले  हैं  ।  पिछले  साल  टोटल  प्रोडक्शन

 80  लाख  का  हुआ  था  लेकिन  सरकार  केवल  10  लाख  ad  हो  खरीदी  ।  बाकी  गाठें  बिचौलियों

 के  द्वारा  खरीदी  जायेंगी  ।  बिचौलिए  किस  प्रकार  की  स्थिति  पैदा  करते  यह  सरकार  से  छिपा

 हुआ  नही ंहै
 ?  महाराष्ट्र  में  तो  आपने  ।  सरकारी  खरीद  कंपन सरी  बनादी है

 ।  दूसरे  स्टेट्स  में

 सी  ०सी०आई०  के  अलावा  कोई  और  संस्था  नहीं  है  जो  काटन  को  खरीदे  और  उसकी  व।जिब

 कीमत  लोगों  को  प्राप्त  हो  सके  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  सारी  की

 सारी  कॉटन  इस  कारपोरेशन  के  द्वारा  खरीदी  जानी  चाहिए  ताकि  किसानों  को  उनका  पुरा  पैसा

 मिल  सके  ।  झपका  जो  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  वह  विदेशों
 से  सामन  मंगाता  एडीबल

 मोयल  मंगाया  जाता  है  क्योंकि  यहां  पर  बहुत  कमी  है  ।  करोडों  पया  इस  पर  खच  करते  है  ।

 ag  चीज  लोगों  को  ठीक  प्रकार  से  मिल  रही  है  या  नहीं  यह  मी  देखना  चहिए  ।  इतना  करोड़  ओर

 अरबों  रूपया  इस  पर  खच  होता है
 ।  तो  उस  हालत  में  ऐडिनिन  आयल  की  क्या  व्यवस्था  हैं

 सी०
 के  बारे  में  कह  रहा  वितरण  व्यवस्था  के  आरे  में  एस०टी०सी०  इस  सामान

 की  मंगाती  अरबों  रू०  का  व्याप।र  करती  कया  आपने  sad  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  कोई
 जानकारी  को  है  कि  किप  किस  तरीके  की  गड़बड़ियां  जब  तक  यह  आप  नहीं  देखेंगे  तब  तक
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 काम  ठीक  नहीं  चलेगा  ।  सारा  इम्पोर्ट  इसके  जरिये  होता  और  अगर  उसमें  किसी  प्रकार  की

 गड़बड़  हो  तो  tar  की  जनता  को  बहुत  बडा  नुकसान  होता  है  ।  मत  आप  इस  We  जरूर  ध्यान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  पहले  ही  पिछले  ही  पहने  दिन  ag  बात  कह  चुके  आपकी

 पुनरावृत्ति  क्यों  कर  रहें  यह  बात  पहले  से  ही  कार्यवाही  वृतान्त  में  है  ?  आप  पहले  ही  वस्त्र

 भायुवत्त  के  बारें  में  बोल  चुकें  हैं  ।  ga  मैं  आपको  बोलने  से  रोक  दूंगा  ।  आप  उसी  बात  को  दोहरा

 रहे  है  जिसे  आप  पहले  ही  वह  चुके  कृपया  अब  अपनी  बात  समाप्त  करिए

 शी  गिरघारी  लाल  व्यास  :  मैं  रिपीटीशन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  टेक्सटाइल्स  कमिश्नर

 माफी  को  कपड़े  के  बारें  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  एक  भ्रामक  को  कितना  कपड़ा  मिलना

 क्या  पोलियो  होनी  चाहिये  कपड़ा  उत्पादन  की  इस  सम्बन्ध  में  इस  संस्था  को  कोई  ज्ञान

 नहीं  है  ।  अपने  यहां  दूलन  कपड़ा  कितना  बनना  चाहिये  हस  देश  में  इसकी  भी  कोई  जानकारी  नहीं

 है  ।  इस  प्रकार  का  सफेद  हाथी  जिस  पर  करोड़ों  रू०  देश  खच  कर  रहा  है  उसकी  व्यवस्था  को

 अपको  देखना  चाहिये  tag  संस्था  केवल  यूं  जी पतियां  को  लाभ  देने  के  लिये  नहीं  बल्कि  देश  के

 करोड़ों  लोगों  को  कपड़ा  देने  के  मजदूरों  को  ठीक  से  मजदूरी  उपलब्ध  देश  का  उत्पादन

 इसी  लिये  ag  संस्था  बनायी  गई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  अगले  बकता  को  ।  मैं  प्राकार  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।

 जो  कुछ  भी  वह  बोले  उसे  कायंबाह्दी  वृतान्त  में  शामिल  न  किया  जाए  ।  श्री  राजद  ।

 भाप  पहले  ही  18  मिन्ट  ले  चुके  हैं  ।  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करिए  ।

 ot  गिरधारी  लाल  व्यास  :  आखिरी  बात  एन  ottedto  के  बारे  में  कहना  चाहता हूँ
 |

 भाप  कहते  हैं  कि  इसकी  मिलों  में  घाटा  चल  रहा  है  ।  तो  112  मिलों  को  घाटे  में  चलाते  हुए  भी

 जो  कंट्रोल  का  कपड़ा  लोगों  को  उपलब्ध  हो  सके  इसकी  व्यवस्था  आपको  बड़े  FATA  पर  करनी

 चाहिये  t

 इग  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  इम  मंत्रालय  के  लिए  पांच  घंटे  का  समय  आबंटित

 किया  गया  था  गौर  एक  घंटा  एवं  35  मिन्ट  हम  पहले  ही  समाप्त  कर  चुके  हैं  ।  अब  इस  लिए

 तीन  घंटे  तथा  25  सिस्ट  ate  बाकी हैं  ।  4-30  बजे  शाम  को  सभी  महोदय  को  चर्चा  का  उत्तर

 देना  है  ।  इस  राज्यमंत्री  और  उपमंत्री  भी  इस  में  भाग  लेंगे  ।  विपक्ष  को  एक  घंटे  का  समय

 दिया  गया  सत्तारूढ़  दल  को  दो  घंटे  15  मिन्ट  का  समय  दिया  गया  है  ।  और  शाम  4-30  बजे

 मंत्री  को  उत्तर  देना  इसके  पश्चात  बजे  हमे  गिलोटिन  भी  करनी  है  यह  बात  array  मालूम

 है  क्योंकि  नियमों  से  आप  अवगत  हैं  ।  मैं  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा  जो  भी  समय  प्रत्येक

 दल  को  आवंटित  किया  गया  उसका  सख्ती  से  पालन  होना  चाहिए  ।  यदि  कोई  उस  समय

 सीमा  का  उल्लंघन  करता  है  तो  उसके  अपने  दल  के  अम्यसदस्यों  को  बोलने  की  अवसर  नवदीं
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 मिलेगा  उस  स्थिति  में  अध्यक्ष  पीठ  पर  दोष  नहीं  लगाना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  वहीं  समग्र  दू  गा

 जैसाकि  समय  आवंटित  किया  गया  है  और  सभी  सदस्यों  से  अनुरोध  है  कि  वे  समय  का  ध्यान  रखे

 ताकि  कुछ  अन्य  सदस्य  बोल  सकें  ।  अब  श्री  राजदर  आपके  दल  को  12  मिन्ट  का  समय

 दिया  गया  हैं  ।

 श्री  रतन  fag  राजद  मैं  समझता  हूं  मैं  इस  समय  का  पालन  करूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  निश्चय  ही  ।  मैं  जानता  हूं  आप  करें  अनुदान  प्रिय  संसद  विद  है  | ध

 भी  रतन  fag  राजदा  :  इस  समा दर  के  लिए  आपका  बहुत-बहुत  घन्यवाद  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  भाषण  समाप्त  होने  के  थोड़े  समय  के  लिए  राज्यमंत्री

 महोदय  बोलने  और  चर्चा  का  अंतिम  रुप  से  उत्तर  दिया  जाना  मंत्री  महोदय  पर  ही  छोड़  देंगे  ।

 श्री  रतन  सिह  राजद  :  हमारे  देश  के  आधिक  मामलों  में  वाणिज्य  मंत्रालय  की  भश्रत्यन्त

 महत्वपूर्ण  पूर्ती  की  है  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  आम नागरिकों  को  जेसे  पेसा  तो  निकलवा  सकते  हैं

 लेकिन  इस  देश  को  भी  विकास  करने  वाली  अर्थव्यवस्था  की  सम्पूर्ण  निमरानी  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  के

 कंधो  पर  है  ।  मैं  नए  वाणिज्य  मंत्री  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  वे  प्रशासनिक

 wag  बुद्धि  के  व्यक्त  हैं  और  भारी  संकट  के  समय  की  उन्होंने  यह  प्रभावित  कर  दिया  है  कि  वे  ऐसे

 ब्यक्ति  हैं  जो  सार्वजनिक  जीवन  में  कुछ  सिद्धान्तों  की  खातीर  दृढ़  रहते  है  कांफ्रेंस  मुख्यमंत्री यों  से  हम  ने

 संसद  के  बादलों  से  aa  देखा  है  लेकिन  यहां  उत्तर  प्रदेश  में  जब  वे  मुख्यमंत्री  थे  तो  जब  वे  स्थिति

 पर  काब  पा  सके  उन्होने  सोचा  कि  उनको  कुछ  नैतिक  जिम्मेदारी  है  और  उन्होंने  त्यागपत्र  दे  दिया

 और  यहांपर  ऐसा  कायें  हैं  जो  देश  के  आम  आदमी  को  प्रभावित  कर  गया  ।  इस  दृष्टिकोण  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  उनसे  कुछ  बात  कहने  जा  रहा  g
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  उनसे  यहां  भी  त्यागपत्र  देने  के  लिए  कहने  वाले  है  ?

 श्री  रतन  fag  मैं  उनसे  यह  देखने  की  अपेक्षा  करता  हूं  कि  वाणिज्य  मंत्रालय

 णामोंन्मूखी  वही  और  मैं  समझता  हु  कि  जहां  तक  वाणिज्य  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  देश  की

 पारनींति  तौर  वस्त्र  उद्योग  तथा  अनप  निर्यातोन्मुख  उद्योग  के  विरासत  और  नियमन  ही  सम्बन्ध

 में  नीति  बना  कर  और  मागं दर्शी  सिद्धान्त  बनाकर  ag  अपने  कार्य  को  अच्छी  तरह  समझते  हैं  ।

 यद्यिप  राज  आप  एक  अत्यन्त  निर्वाचक  भूमिका  निभा  रहे  यद्यिप  आप  वाणिज्य  मंत्रालय  के

 विशाल  साम्राज्य  का  संचालन  कर  रहे  मैं  यह  कहुंगा  कि  आज  आपको  ag  साम्राज्य  संकट  में

 है  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  को  जिस  तरीके  से  चलना  उस  तरी के  से  यह  नहीं  चल  रहा  है  यह
 मेरी  विनम्र  राय  है  ।  यदि  वहू  अत्यघिक  तेजी  और  सर्वाधिक  क्षमता  के  साथ  वाणिज्य

 मंत्रालय
 का  संचालन  करते  हैं  तो  मैं  समझता  हम  एक  बहुत  बड़ी  सीमा  तक  देश  की  aa feyqeey  को

 बड़ा  सकते  हैं  ।  अब  कुछ  ही  वर्षों  में  वाणिज्य  मंत्रालय  की  परिधि  के  अं कातिक  संस्थागत  आधार

 भुत  star  लगभग  पूरी  तरह  बिगड़  गया  है  ।  इसको  फिर  से  नया  रचरूप  दिए  जाने  को
 श्कता  है  ।  नए  निर्यात  अभियान  के  लिए  एक  संरचनात्मक  a  योजना  बनाने  के  साथ  साथ
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 कार्यकरण  की  एक  निष्पक्ष  दल  में  प्रक्रिया  arase  है  ।  हम  निर्यात  संवहन  की  बात  करते  हैं

 लेकिन  हमारे  श्री  अभियान
 में  बहुत  बडी  त्रुटि  है  ॥

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  गत  तीन  दादियों  के  दौरान  गेर

 सर विकृत  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  महत्वाकांक्षी  योजनाएं  बनाई  हैं  लेकिन  इन  योजनाओं  की

 बिरले  ही  किसी  कारगर  ढंग  से  कार्यांवयन  किया  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  अपने  अधिनस्थ

 विश्वाल  संसाधनों  झोर  शक्ति  से  बाजार  विकाश  में  गैरसरकारी  क्षेत्र
 के  लिए  एक  उदाहरण  प्रस्तुत

 कर  सकता  था
 दुर्भागय  से  राज्य  व्यापार  निगम  ऐसा  करने  में  प्रसाद  रहा

 है  ओर  यही  निर्यात

 संवहन  परिषद  ने  भी  कोई  बेहतर  कार्यनिष्पादन  नहीं  ग्या  है  ।  यहां  शक्ति  शाली  परिणामी  मुखी
 fata  विपणन  अभियान  को  कमी  है  ।  यह  वाणिज्य  मंत्रालय  की  परिधि  के  wala  कार्य  कर  रही

 हमारी  सभी  एजेसियों  को  मुख्य  कठिनाई  और  मुख्य  त्रुटि  विभिन्‍न  वस्तुओं  के  कोई  भी  कोई

 बेहतर  कार्य  नही  कर  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  व्यापार  मेल  प्राधिकरण  जसी  विशिष्ट  क्रियाशील

 सीटों  की  इनको  गतिशील  एजेसियों  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  नये  सिरे  से  गठन  किया  जाना

 चाहिए  ।  इससे  ये  एक  सकारात्मक  और  सोद्देश्य पूर्ण  ढंग  से  निर्वात  wig  कर  सकती  हैं  यह  सब

 कहने  के  बाद मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  उनके  इत  विशाल  साम्राज्य  के  अर्थात  उन  कुछ

 सीटों  की  भोर  आक्षित  करना  चाहुंगा  जो  ग्रत्यत्त  अक्षता  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।  यदि  यह  fas

 अकुशलता  का  ही  मामला  होता  तो  हम  कह  सकते  थे  कि  ८  में  किसी  अघिकारी  को  वो  यहां  से  बदलना

 हम  विशिष्ट  परामर्श  विशेषज्ञों  आदि  को ले  सकते हैं  ।  लेकिन  बात  ऐसी  नहीं हैं  ।

 हमारे  देश  की  आधिक  गतिविधियों  में  आपके  मंत्रालय  को  कायें  क्यों  प्रमुखता  नवदीं  पा  रहा

 इसके  कुछ  ठोस  कारण  हैं  ।  उसके  मैं  कुछ  ठोस  उदाहरण  दूंगा  विभिनन  कारणों  से  हमारे  प्रयास  wos

 रहे  हैं  कौर  किन  करणों  से  हमारी  भी  सम्पूर्ण  छबि  विकृत  होरही  है  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का

 मामला  लीजिए  ।  खनिज  एंव  arg  व्यापार  निगम  का  मामला  लीजिए  |  हर क्षेत्र  में  हम  लक्ष्य  से

 नीचे  हैं  ।  हम  लक्ष्य  तक  कभी  नहीं  पहुंचे  ।  इनमें  कमियां  हैं  हर  रोज  हम  किसी  न  कसी  घोटाले

 के  बारे  में  प्रेस  में  सुनते  इस  देश के  लोग  लगतार  इस  तरह  को  बातें  gases  अब  प्रश्न

 यह  उठता  है  कि  अब  हम  लोगों  के  बारे  में  क्या  कर  रहे  हैं  जो  इसके  लिए  जिम्मेदार  अथवा  जो

 जो  इनमें  नया  जीवन  डालने  हेतु  अन्य  पदों  पर  आसीम  हैं  ?  वे  अपने  प्रयासों  में  क्यों  असफल  हो  रहे

 मैं  एक  उदाहरण  दूँगा  ।  एक  गुजराती  दैनिक  समाचार  पत्र  है  ।  व्योपार  |

 उपाध्यक्ष  सरोवर :  रुपया  व्यवधान  मत  पैदा  करिए  |

 oft  रतन  सिह  राजद
 :

 वे  मेरे  अच्छे  मित्र  है  ।  प्रेम  के  कारण  वे  ऐसा  कर  रहे  हैं

 मैं  इसे  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  महोदय  को  प्रस्तुत  करने  शा  रहा  हूं  ।  व्योपार  में  ag
 बताया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  में  घोटाला  किया  गया  यह  इस  अख़बार  5  जनवरी
 1983  का  मक  है  ।

 वस्त्र  निगम  गुजरात  में  करोड़ों  रुपयों  का  घोटाला  किया  गया  है  ।
 ”

 जिस
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 कारी  को  इसकी  जांच  करने  का  काय  सौपा  गया  था  उसकी  मृत्यु  हो  गई  और  कोई  अन्य  व्यक्ति

 नियुक्त  किया  गया  है  ।  we  उस  दिन  की  प्रतिक्षा  है  जब  इस  प्रकार  के  सभी  घोटाले  और  धोखे

 समाप्त  हो  जाएं  और  हमारी  एजेंसियां  पुरी  तरह  काय करें  |

 अब  मैं  खनिज  एवंघातु  व्यापर  निगम  की  बात  करता  जहां  तक  खनिज  एवं  धातु  व्यापार

 निगम  के  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  यह  कहते  हुए  मूझे  दुख  है  कि  जिस  तरीके  से  ag  निगम

 काय  कर  रहा  है  वह  कुछ  ऐसा  है  जो  केवल  दुर्भाग्यपूर्ण  है  अपितु  अत्यंत  दैनिक  भी  है  ।  केवल

 अधिकारियों  की  अकुशलता  से  अपितु  wader  मूल  होकर  देश  को  करोड़ो  साया  का  दिया

 गया  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  खनिज  एवं  arg  व्यापार  निगम  में  करोड़ों  रुपयों  का  घोटाला  मौजुद  है  ।

 हाल  में  जो  घटना  घटी  वह  रखीं  खोल  देने  वाली  है  ।  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  लौह

 aaa  के  निर्यात  हेतु  एक  राष्ट्रीयकरण  एजेंसी  यह  एक  संपादित  तथ्य  है  कि  ag  निगम  भारत

 से  लौह  अयस्क  के  निर्यात  हेतु  इसको  दिये  गयें  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  में  बुरी  तरह  असफल  रहा  है

 गत  बारह  महीनों  के  दौरान  दो  बार  इस  लक्ष्य  में  संशोधन  किया  गया  फिर  भी  निगम  इसे

 पुरा  करने  में  असफल  रहा  है  |

 मैं  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  यह  वक्तव्य  दे  रहा हुं
 कि  बताया  जाता  है  ।  कि  खनिज  एवं  धातु

 SqIQTT  नियम  के  अधिकारी  aia  रुप  से  विदेशी  खरीदारों  को  अच्छा  किस्म  का  लीड  अयस्क

 कम  मूल्यों  पर  बेच  देते  है  जिसमें  बिक्री  के  मुल्य  अंतर  के  लिए  उनकी  रों  के  साथ  सांठ-गांठ

 होती  है  और  घनरादी  का  कुछ  भाव  देख  के  बाहर  ही  रोक  दिया  जाता  है  ।

 तो  हुमा  है  ।  यदि  माननीय  मंत्री  तो  मैं  उन्हें  स  मी  कागजात  देने  को  तयार  हू  ।

 यहाँ  एक  सज्जन  थे  जो  विदेशों  को  मैंगनीज  अयस्क  बेचने  का  सोदा  कर  रहे  थे  ।  निःसन्देह  वे  इसे

 बेच  सकते  थे  और  एमएम टीसो  के  माध्यम  से  सोदा  कर  सकते  थे  ।  उन्होंने  विदेश

 चेकोस्लोवा  किया  से  60,000  टन  मैगनीज  वयस्क  का  एक  आडर  प्राप्त  किया  है  |  एमएम टी ०

 do  ने  उन्हें  लिखा  कि  क्रेता  को  मूल्य  के  विषय  में  एमएम टी  ०सी०  से  बात  करने  को  कहा

 जाए  ।  यहां  पर  विक्रेता  अथवा  सज्जन  अथवा  कम्पनी  भ्रमणा  चाहे  कोई  भी  बेचना  चाहता

 मैं  उसे  कहूँगा  क्योंकि  मैं  इस  समय  किसी  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  हूं  परन्तु  यदि  मंत्री  जो

 मैं  साहस  हैं  और  जांच  कराने  को  तैयार  तो  एम०एम०टी०सी०  की  श्राल्मारियों  से  बहुत

 कुछ  निकलेगा  |  जब  मुल्य  बताया  तो  क्रेता  उस  मूल्य  पर  खरीदने  को  तयार  हो  ar

 गौर  जेसा  कि  विक्रेता  द्वारा  यहां  पर  सुझाव  दिया  गया  उन्होंने  एम०एम०टी०सी०  से  बात

 को  |  एम०एम०टी०सी०  ने  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  विदेशी  कर्ता  बार-बार  स्मरण  पत्र

 भेजते  रहे  :  कृपया  हमें  बताइए  भर  हमे  मूल्य  बताइए  ।'  हमारे  अधिकारियों  ने  कोई  मुल्य  नहीं
 बताया  |  क्या  यह  कत्तव्य  के  प्रति  लापरवाही  नहीं  है  ?  मैं  कहूंगा  यह  उससे  भी  अधिक  गलत

 बात  है  |  यहां  तक  कि  ae  स्मरण-पत्र  तो  मुल्य  नहीं  गया  और  इस  पूरे  समय
 भिखारी  विदेशों  का  दौरा  कर  रहे  थे  ।  वे  दौरा  कर  रहे  यदि  मंत्री  इस  तथ्य  की  जाँच  करें
 कि  उनके  दौरों  के  परिणामस्वरूप  वे  कितने  श्राडंर  प्राप्त  होगा  कर  तो  उन्हें  प्राप्त

 होगा
 ।

 बार-बार  विदेशी  क्रेताओं  ने  एम०  एम०  dio  सी०  को  स्मरण  कराया  |  हुआ
 कया

 था  कि
 इसे  उस  सज्जन  को  नहीं  दिया  गया  जिसने  60  हजार  टन  का  शाइर  प्राप्त
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 किया  था  ।  इसे  किसी  अन्य  सरकारी  ध  को  उपक्रम  को  भी  नहीं  दिया  गया  art

 परन्तु  तब  इसे  एक  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  प्राइवेट  पार्टी  को  दे  गया  था ।

 यह  क्या  हैं  ?  इससे  पता  लगता  हैं  कि  डे नमा कें  के  साम्राज्य  में  कुल  गड़बड़  है  ओर  मेरा

 विचार  है  जब  तक  हम  कहीं  पकायें  नहीं  तब  तक  सभी  एजेंसियों  वाणिज्य  मंत्रालय  धौर

 उसके  कार्यचालन  पर  बदनामी  लाएंगी  ।

 इसको  समाप्त  करने  की  दृष्टि  मैं  वे  सभी  कागजात  देना  चाहता  मेरे  पास

 कागजात  हैं  ।  मेरे  पास  एक  पत्र  है  ।  मैं  उन्हें  मंत्री  जी  को  पेश  करू गा  सकी  वे  मामले  की  जांच

 कर  सके

 इसके  मैं  सोवियत  संघ  के  साथ  रुपयों  में  व्यापार  के  प्रश्न  पर  आता  हुँ  ।  अब

 सोवियत  संघ  भोर  पूर्वे  यूरोपीय  देशों  के  हम  रुपयों  में  व्यापार  कर  रहे  हैं  ।  हाल

 ही  में  बम्बई  में  एक  विचार-गोष्ठी  आयोजन  हुआ  था  और  इसमें  अनेक  बुद्धि

 विशेषज्ञों  और  अथंघात्रियों  ने  भाग  लिया  था  कौर  उन्होंने  कतिपय  निष्कर्ष  निकाले  थे  कहते हैं

 कि  अब  वह  समय  है  जब  हमारे  देश  को  रुपयों  में  व्यापार  के  पूरे  प्रश्न  पर  नये  सिरे  से  पुनर्विचार

 करना  चाहिए  भर  seq  यह  होना  चाहिए  कि  क्या  रुपयों  में  व्यापार  करने  से  हमारे  ea  को

 वास्तव  में  लाभ  हुआ  है  मोर  क्या  ऐसे  कुछ  लेन-देन  है  जिनके  माध्यम  से  चोरी-छिपे  कुछ  सोदा

 चल  रहा  है  ?  इन  बातों  के  कारण  वे  सोवियत  संघ  और  अन्य  देशों  के  साथ  रुपयों  में  व्यापार  कें

 mae  में  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  ।  सोवियत  संघ  हमारा  बड़ा  व्यापार  साझेदार है

 सोवियत  संघ  हमारा  अमित  मित्र  है  ओर  हम  सोवियत  संघ  की  aa  का  मुल्य  समझते  परन्तु

 फिर  भी  यदि  वह  इस  निष्कर्ष  पर  आते  हैं  कि  रुपयों  के  भुगतान  का  तरीका  हमारे  देश  कें  हितों  के

 लिए  नुकसान  दायक  मेरा  विचार  अब  समय  भा  गया  है  कि  हम  सारे  बातों  पर  नए

 सिरे  से  पुर्नविचार  करें  ।  मेरे  पास  सभी  ब्योरे  हैं  ।

 भारत-सोवियत  व्यापार  की  ढांचे  पर  समस्या  को  स्थायी  तौर  पर  सुलझाने  की  तत्काल

 भावदयकता  है  ।  पह  केवल  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  किया  जा  सकता  जिसे  उन  चीजों  का

 निर्वात  करने  के  लिए  सहमत  होना  जो  भारत  के  विकास  के  लिए  आवश्यक  हैं  ।  यदि  पह

 संभव  नही  है  तो  इसे  परिवतंनीय  मुद्रा  के  आधार  पर  व्यापार  करने  की  सहमत  होना  चाहिए

 मेरा  तके  यह  है  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  क्या  सरकार  ऐसी  स्थिति  अनुमति  देगी  ।  यदि  वे  ऐसी

 स्थिति  को  अनुमति  नहीं  देते  तो  भविष्य  हमारी  भयथंव्यवस्था  में  अनेक  जटिलताएं  पदा

 होनी  भव्य  भांवी  हैं  ।

 एक  दिन  हमने  23  तारीख  के  में  एक  लेख  पढ़ा  था  ।  वे  कहते  जिस  तरह  हमने

 ध्रमरीका  अथवा  सोवियत  संघ  से  2,50,000  टन  कच्चा  तेल  आया  करने  का  निर्णय  लिया  है

 वहू  अच्छा  नहीं  भाप  देखिये  कि  हमने  उनके  साथ  अपने  वार्षिक  करोट  के  बावजूद  ऐसा  किस

 तरह  किया
 है  इससे  क्या  पता  लगता  है  ?  क्यों  कि  व्यापार  संतुलन  भारत  के  पक्ष-हमारे  पक्ष-में

 हम  पर  यह  दवाब  है  कि  हम  उनसे  श्रमिक  कच्चा  तेल  खरीदें  ।  ये  सब  बातें  थोड़े  से  समय  में  हुई
 मेरा  विचार  है  मैंने  समस्या  के  किनारे  को  ही  हुआ  है  ।  ऐसी  ae  भी  बातें  हैं  जिनका  हम

 वाणिज्य  मंत्री  को  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।  मेरा  विचार  है  वाणिज्य  मंत्री  एक  ऐसे  साम्राज्य  की
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 अध्यक्षता  कर  रहे  हैं  जिनमें  पूरी  तरह  से  बदलाव  की  आवश्यकता  है  ऊपर  से  नीचे  तक  क्षमता

 पुर्वक  कार्य  करना  चाहिए  और  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  मेरा  विचार  दै
 यह  हमारे  देवा

 )  7  ग  || की  भथंव्यवस्था  की  एक  ऐतिहासिक  घटना
 होगी

 ।
 पना  —

 द

 उपाध्यक्ष  सहो  दय
 :
 aida  हस्त हस्तक्षेप  करेंगे  ।  यह  हस्तक्षेप  बहुत  थोड़ा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारी  :  गबन  तक  की

 st बहुत  रुचिकर  रही  है  और  इस  मंत्रालय  के  कार्यकरण  के  कतिपय  पक्षों  के  विषय  में  अनेक  ी मुद्द

 उठाये  गए  हैं  इस  स्थिति  में  हस्तक्षेप  करना  कौर  अब  तक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उनके  भाषणों  ह

 उठाए  गए  कुछ  पक्षों  पर  अपने  विचार  बताने  का  मेरा  विशेषाधिकार  है  ।

 इलायची  के  निर्वात  भर  रबड़  के  आयात  के  बारे  में  कतिपय  मुद्दे  उठाए  गए  हैं  ।  निःसन्देह

 पिछले  ay  को  तलना  1982-83  में  इलायची  1  निर्यात  कम  हुआ  है  ।  परन्तु  ऐसा  1982-83

 में  उत्पादन  में  सुखे  के  कारण  हुआ  है  और  इसलिए  वर्ष  के  दौरान  भी  इलायची  का

 निर्यात  बहुत  कम  होने  की  सभावना  इलायची  के  निर्यात  को  तेज  करने  के  लिए  सरकार  ने

 2  किलो  ग्राम  तक  के  उपभोक्ता  पैरों  में  इलायची  के  सारे  निर्यात  के  लिए  7%  की  दर  से  नकद

 प्रति-पूर्ति  सहायता  स्वीकृत  की  हैं  ।  बोर्ड  खाड़ी  प्रदेश  में  भी  त्वरित  नितांत  संगठन  उपाय  कर  रहा

 है  उठी  योजना  अवधि  1980-81  से  1984-85  के  दौरान  देर  में  इलायची  बागान  उद्योग  के

 विकास  के  लिए  योजना  आयोग-द्वारा  7  करोड़  रुपयों  का  परिव्यय  उपलब्ध  कराया  गया  है  ।

 आपको  यह  जानकर  प्रवक्ता  होगी  कि  देश  का  रबड़  उत्पादन  धीरे-घीरे  बढ़  रहा  है  ॥

 हमारी  अर्थव्यवस्था  के  विवि धक रथ  और  सुघार  से  उपयोग  भी  साथ-साथ  बढ़  रहा  है  ।  रबड़

 बोड़  द्वारा  विभिनन  विकास  meaty  चलाए  जाने  के  कारण  वर्षों  बाद  उत्पादन  में  वुद्धि  कोई

 मामूली  बात  नहीं हैं  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  a  केवल  बड़  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ा  बल्कि

 प्राकृतिक  रबड़  की  उत्पादकता  भी  बढ़ी है  ।  इस  दिशा  में  प्रमुख  कदम  रबड़  बागान  विकास

 योजना का  क्रियान्वयन है
 ।  यह  योजना  1993-94  तक  चलेगी  भोर  इस  योजना  के  लिए  कुल

 वित्तीय  परिव्यय  50  करोड़  के  लगभग  ही  रबड़  बागान  उद्योग  के  लि  योजना  आयोग  ने  छठी

 योज़ना  अवधि  के  लिए  36  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  स्वीकृति  दी  है  जिसके  लिए  योजना

 gra ने  2  लाख  टन  का  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किया है  जिसे  1984-85  तक  प्राप्त

 रना है  ।

 बड़  के  आयात  के  संबंध  में  fare  लेने  aga  सरकार  द्वारा  देश  में  उसके  अनुमानित

 उत्पादन  और  मांग  का  मुल्यांकन  किया  जाता  है  ।  यदि  पूर्ति  और  माँग  के  बीच  अन्तर  को  पुरा

 नहीं  किया  जाता  हैं  रबड़  उपभोगता  उद्योग  बुरी  तरह  प्रभावित  होगा  ।  यह  बताना  आवश्यक

 होगा  कि  जहां  तक  संभव  होता  आयातित  रबड़  कम  उत्पादन  वाले  समय  में  जारी  किया  जाता

 है  ।  जब  भी  स्थिति  को  मांग  होती  सरकार  आयातित  रबड़  जारी  करने  को  अस्थायी  रूप  से

 मुख्यतया  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को  कहने  में

 कोई  हिचकिचाहट  नहीं  दिखाई  है  |

 यद्यपि  चमड़े  के  निर्यात  का  कोई  विशेष  सीधा  उल्लेख  agt  गया  है  तथापि  मैं

 उल्लेख  करना  चाहती  हूं  कि  बढ़ाए  गए  मुल्य  वाले  उत्पादों  को  प्रोत्साहन  देने  की  सरकारी  नी  त
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 ने  काकी  लाभांश  देता  शूरू  कर  दिया  है  ।  चमड़ा  क्षत्र  ऐसा  aa  हैलो  समाज  के  कमजोर  at

 के  लोगों  को  रोजगार  देता  है  हाल  के  वर्षों  में  अन्तर्राष्ट्रीय  माँग  में  मंदी  आ  गई  थी  ।  हम

 इस  क्षेत्र  में  निर्वात  को  समर्थन  देने  के  सभी  संभव  कदम  उठा  रह ेहैं  और  संभावना  है  कि  चमड़े

 और  इसके  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ेगा  और  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  430  करोड़  रुपये

 से  बढ़  जाएगा  |

 तम्बाकू  के  निर्यात  और  तम्बाकू  बोर्डे  के  कार्यचालन  के  बारे  में  उत्लेख  किया  गया  है  ।

 मैं  यह  अवश्य  कहूंगी  कि  तम्बाकू  बोर्ड  में  अध्यक्ष  सहित  22  सदस्य  होते  हैं  ।  ats  में  उत्पादकों  के

 चार  कौर  डीलरों  तथा  तम्बाकू  उत्पादों  के  नियोक्ताओं  के  चार  प्रतिनिधि  होते  हैं  ।  यह

 आलोचना  कि  उत्पादकों  को  तम्बाकू  बोड़  में  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जाता  क्या  कोई

 औचित्य  नहीं

 तम्बाकू  की  खरीद  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  हस्तक्षेप  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया

 है  ।  चालू  वर्ष  के  1,40,000  टन  उत्पादन  में  से  20  1983  तक  लगभग  1,11,000

 टन  खरीद  की  गई  है  ।  आप  से  अनेक  को  पता  है  कि  हाल  ही  में  हमने  राज्य  व्यापार  निगम

 को  घटिया  दर्जे  की  तम्बाकू  भी  खाने  को  कहा  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  को  अपने  प्रबन्ध  को

 तेज  करना  है  और  वह  वास्तव  में  11  19838  निर्यात  योग्य  दर्जे  के  बाजार  में  प्रवेश

 पा  चुका  है  ।  खरीद  कभी  मी  चल  रही  है  ।  मैंने  सोचा  कि  इस  मामले  में  gh  रिकार्ड  कायम

 करना  चाहिए  ait  सदस्यों  को  आश्वासन  देना  चाहिए  कि  इस  सम्बन्ध  में  अत्यधिक  अवारित  ढंग

 से  हर  सम्भव  कांयंवाह्ी  की  जा  रही  है  ।

 मुझे  यह  बताने  में  भी  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  अफ्रीका  महाद्वीप  के  साथ

 संयुक्त  उद्यम  और  द्विपक्षीय  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  बनाए  गए  अनेक  उपाय  अपनाए  हैं  ।  अफ्रीका

 में  ई०  पी०  टी०  डी०  Vo,  पी०  ई  सी०  के  कुछ  नए  व्यापार  कार्य  नय  खोले  गये हैं  और

 अनेक  व्यापार  करार  किए  गये  हैं  ।  पुर  अफ्रीका  महाद्वीप  के  साथ  हमारे  वाणिज्यिक  आधिक

 सहयोग  के  सम्बन्ध  में  मामलों  पर  चर्चा  करने  क  लिए  अफ्रीका  में  हमारे  सभी  मिशनों  की  हाल  ही

 सर्वप्रथम  dow  हुई  थी  ।  इस  सम्मेलन  में  अफ्रीका  के  साथ  afar  आर्थिक  गतिविधियों  के  लिए

 अफ्रीका  योजना  तेयार  की  गई  थी  ।

 निष्कष॑त : मैं मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देना  चाहूँगी  कि  हमारे  और

 हमारे  aaa  बाजारों  के  किए  उत्पादों  विविधीकरण  के  लिए  हमारा  राष्ट्रीय  अधिक  प्राथमिकताओं

 के  हर  संभव  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  रतन सि हू  राजदा  :  बहुत  अच्छे

 जार  सभा ate  बान  op
 ba  सदस्यों  से उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  राज्य  मंत्री  को  घन्यवाद  देता  हूँ

 अनुरोध  करता  हुं  कि  वे  राज्य  मंत्री  के  उदाहरण  का  पालन  करें  ।

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  ।  आपके  दल  को  8  मिनट  का  समय  श्राबंटित  किए  गया

 मापकों 10  मिनट  से  अधिक  नवदीं  लेने  चाहिए  ।
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 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :  उपाध्यक्ष  मैं  वाणिज्य  मंत्री  जी  को  अपनी  ओर  से

 बधाई  देना  चाहूंगा  कि  मंत्रालय  में  मंत्री  पद  उन्नत  कर  के  राज  कम  से  कम  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाजार  में  उन्होंने  भारत  सरकार  के  स्टेटस  को  बढ़ाया  है  ।

 गत  ag  जब  मैं  इस  डिमान्ड  पर  बोल  रहा  तो  मैंने  कहा  था  कि  यह  बड़े  खेद  की  बात

 है  कि  ana  मिनिस्ट्री  को  हिन्दी  करने  के  लिए  केवल  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  दिया  हुआ  है  जबकि

 इस  के  मिनिस्टर  का  स्टेटस  फुल  कैबिनेट  मिनिस्टर  का  होना  चाहिए  लेकिन  मैं  मंत्री  जी  से  कहना

 चाहुंगा  कि  राज  उनके  सामने  इस  इस  प्रकार  की  चुनौतियां  बचित्र  बाजार  का  जिस  प्रकार  का

 हाल  है  दौर  जिस  प्रकार  की  dda  आफ  ट्रेड  भार  फारेन  एक्सचेंज  की  स्थिति  हमारे  विपरीत

 होती  चली  जा  रही  उस  के  लिए  गंभीर  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  इस  तरफ  मंत्री  जी

 का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  1980-81  में  हमारा  ट्रेड  Salfae  5,849,58  करोड़  रुपये  का

 जो  1981-82  में  जा  कर  5,836,54  करोड़  रुपये  हुआ  ओर  आप  ने  अपने  विभाग  की  रिपोर्ट

 के  अन्दर  बताया  है  कि  1982  में  यानो  9  महीने  के  अन्दर  यह  ट्रेड  ढेफीसिट

 हमारा  4,059,96  करोड़  रुपये  हैं  और  कम्पेयर  करना  चाहा  है  इतने  gt  समय  को  1981  के

 चन्द्र  ज्ञ  4,109  करोड़  रुपये  था  और  कहा  है  कि  उस  से  हमारी  परफॉर्मेन्स  अच्छी  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  वद  खराब  है  ओर  आप  इसपर  गंभीरता  से  विचार  करिये  कि  जो  ड  eaifaz

 1978-79  के  अन्दर  केवल  1088.04  करोड़  रुपये  1973-80  में  जो  बनकर  2,636.5 2

 करोड़  रुपये  हुआ  आज  9  मदीने  के  अन्दर  इस  साल  में  यह  4060  करोड़  रुपये  के  आसपास

 पहुंच  है  ।

 उपाध्यायक्ष  नगर  आप  विदेशी  मुद्रा  को  स्थित  देखेंगे  तो  उसको  स्थिति  शर  भी

 चिताजनक  पायेंगे  ।  1978-79  में  हमारी  विदेशी  मुद्रा  5,219,9  करोड़  थी  जनवरी  1983  में

 3,682,4  करोड़  रह  में  समझता  हूं  ag  अपने  भाप  में  गभीर  स्थिति  है  ।  यह  स्थिति

 भोर  भी  गंभीर  दो  जाती  है  अगर  आप  1980-81,  1981-82  1982-83  ate  जनवरी  83  तक

 के  बारे  में  देख  शरर  इस  पीरियड  मे  आपने  जो  ड्राइवर  की  हैं  उनको  देखें  तो  आप  पाए गे  कि  ये

 985  तक  2,152,6  करोड़  के  है  ।  अगर  हम  इन  ड्राइवर  को  भी  मद्देनजर  रखें  तो  हमने

 वास्तव  में  जो  विदेशी  मुद्रा  ज  जित  की  आयात निर्वात  कर  के  जो  हम।रे  पास  हक बे लस  रहता  है  ag

 1,529,  करोड़  रुपये  का  रह  है  ।  मैं  समझता  हू  कि  यह  एक  गंभीर  प्रश्न  है  ।  तुमने

 एम०एफ०  से  लोन  भी  लिया  है  ।  इन  सब  के  कम्प्लकशस  क्या  हुए  ?  इस  पर  हम  सब  को  विचार

 करना  है  ।

 हमारे  यहां  जो  फारेन  एक्सचेंज  बाई  वे  आफ  इम्पोर्ट  और  बाई  वे  आफ  एक्सपोर्ट

 अगर  हम  ड्राइंग्स  को  निकाल  दें  तो  वह  1529,8  करोड़  रुपये  का  रह  जाता  है  ।  इसके  साथ  ही  मैं

 कहना  च  हूँगा  कि  आज  जिस  प्रकार  से  हम  अपने  बैलेंस  आफ  ट्रेड  को  केलकुलेट  कर  रहे  उस  में

 मैं  सोचता  हूं  कि
 हम  रूसी  ट्रेड  को  भी  शामिल  कर  रहे  हैं,उन  ईस्ट  योरोपियन  Bret  ज  केसाथ  और

 मास्को  के  साथ  होने  वाले  रूपी  ट्रेड  को  भी  कामिल  कर  रहे  हैं  जिसने  gis  करेन्सी  में  हमरे  ze
 को  छिपाया  हुआ  है  ।  हमने  रूपी  ट्रेड  उसका  जो  रुपया  हमारे  पास  मैं  समझता  हूं
 frag  हमारे  बेलेंस  आफ  ट्रेड  की  स्थिति  को  छिपाताहै  ।  हमारा  रूपी  ट्रेड  मास्को  या  अन्य  कन् ट्रीज
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 से  कुल  विश्व  व्यापार  का  एक  चौथाई है  ।  अगर  हम  यह  एक  चौथाई  रुपया  जो  हमारे  पास  रुपी

 fs  के  माध्यम  से  माइनस  कर  दें  तो  हम  रें  बैलेंस  आफ  ट्रेड  की  जो  कि  बाई  वे  आफ  इस्पात

 कौर  एक्सपोर्ट  स्थित  हैं  बह  हमारे  सामने  एक  निराशाजनक  और  भयानक  रूप  में  आयेगी  ।

 लिए  में  आशा  करता  हूं  कि  वाणिज्य  मंत्री  जी  गंभीरता  से  विचार  करेंगें  ।

 उपाध्यक्ष  जा  जसा  मेर  qa  वक्ता  ने  कहा  कि  रूस  से  हमारा  मित्रता  है  ।  मैं  भी  इस

 बात  को  मानता  हूं  कि  मास्को  ने  जिन  कठिनाईयों  में  हमारा  साथ  fear  वह  हमारी  और  उसकी

 मित्रता  का  घातक  है  ।  वह  are  भी  विश्व  की  कठिन  परिस्थिति  में  हमारे  साथ  मित्रता  निभा

 रहा  है  ।  afer  मित्रता  और  व्यापार  एक  अलग  चीज  होती  है  ।  मित्रता  ae  व्यापार  को

 ध्रुव  सोलन  पड़ेगा  ।  इस  नाते  में  कहना  चाहता  हूं  मास्को  या  विश्व  के  सथ  जो  हमारा  ट्रेड  हो

 बह  उसी  mart  पर  हो  ।

 उपाध्यक्ष  अगर  आज  हमें  बेलेंस  आफ  ट्रेड  के  बारे  में  विचार  ag  ठीक  हैं

 कि  हमारा  ada  साफ  पड  फेवरेबल  है  लेक्नि  ट्रेड  फेवरेबल  कहाँ  जाता  है  ।  यह  फेरबदल

 म।ना  जाता  है  इन  टीसें  आफ  ars  करंसी  ।  अगर  ers  करेंसी  के  माध्यम  से  यह  फेवरेबल  हो  तो

 यह  बैलेंस  आफ  टैंड  फैशनेबल  माना  जाएगा  अगर  हम  रूपी  टेड  को  साथ  ले  कर  चलें  और  कहें  कि

 data  आफ  ट्रेड  हिन्दुस्तान  के  पक्ष  में  है  तो  यह  ठीक  नहीं  है  रूपी  ट्रेड  कभी  सरपलस  नहीं  होना

 चाहे  यह  किसी  भी  ऐन्ट्री  &  चल  रहा  हो  |

 प्रो ०  एन जी ०  रंगा  रूस  कौर  पूर्वी  यूरोप  के  साथ  अतिरिक्त  व्यापार  संतुलन  होना

 किस  तरह  और  किस  हद  तक  अलाभकारी  है
 ?  हमें  यह  जानना  चाहिए  ।  केवल  कहने  का  कोई

 लाभ  नहीं  है  ।

 थी  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  मैं  उस  पर  आ  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  हमारा  जो  रशिया  से  ट्रेड  है  उसमें  1145  मिलियन  रू बल् सह  अमी  तक

 हमारे  सर पस  एक्यू मु लेट  हो  गये  हैं  जो
 लगभग  12  मिलियन  रूपीज के  बराबर  होते

 इसके

 बारे  में  आप  यह  देखें  कि  यह  जो  टेड  हो  रहा  है  उसके  बारे  में  कोई  भी  यह  नहीं  जान  पाता  कि

 यह  किन  टम्स  के  आधार  पर  ओर  fra  प्राइस  के  आधार  पर  हो  रहा है  ।

 मास्को  ओर  इन्डिया  का  ट्रेड  चल  रहा  है  ।  2.5  मिलियन  टन  का  क्रम  आयल  का

 मेंट  किया  गया  है  ।  मैं  वाणिज्य  मंत्रो  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  ।

 भ्रेष्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  गुप्त  करार  नहीं  है  ।  यह  अन्य  देशों  के  साथ  किसी  भी  अय

 करार
 को  तरह  का  करार  है  |

 थी  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :

 कोई  माने  का  न  परन्तु  मेरे  विचार  यदि  हैं  ।  दो  भाइयों

 में  भी  व्यापार  नियमों  के  श्राघार  पर  ही  होता  है  ।  भायल  की  कोमल  ओपेक  प्राइस  भर

 नेशनल  प्राइस  के  आधार  पर  fara  होती  है  ।  2.5  मिलियन  टन  का  car  से  एडीशनल  एग्रीमेंट

 गया है
 ।  सुना  है  कि  इस  एग्रीमेंट  साइन  एयरपोर्ट  पर  हुए  मिनिस्ट्री  में  इस  पर  झगड़ा

 1  रहा  ।  मैं  उस  2.5  मिलियन  टन  आयल  की  प्राइस  जानना  चाहता  हूं  ।  आज  जो  इन्टर

 aaa  प्राइस  में  15%,  को  कमी  आई  है  उसका  एडवांटेज  लिया  गया  है  या  नहीं
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 एक  उदाहरण  और  देना  चाहता हूं  ।  atm  हम  अन्य  देशों  को  ज्वेलरी  एक्सपोर्ट  कर  रहे

 कट  पालिशु  स्टोन  एक्सपोर्ट  कर  रहे  हैं  ।  इससे  बड़ी  अच्छी  रनिंग  है  ।  इसके  लिए

 मल्टी  रियल  हम  सफिकन  कमीज  से  परचेज  कर  रहे  हैं  ।

 14.04

 चिन्तामणि  पाणि गर ही  पीठासीन

 रक्षा  यह  मल्टी  रियल  अफ्रीका  को  एक्सपोर्ट  करता  है  ।  क्या  हम  अपने  मित्र  देश  को

 यह  नहीं  कह  सकते  कि  ag  इस  रा  मटीरियल  को  हमें  दे  ताकि  हम  फारेन  एक्सचेंज  बचा  सके  ?

 हम  रा  डायमण्ड  परचेज  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  इससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  बचेगी  |

 इसी  प्रकार  गोल्ड  की  स्थिति  है  ।  गोल्ड  के  मामले  में  रचा  दुनियां  का  सबसे  बड़ा  दूसरा

 देश  है  ।  क्या  हिन्दुस्तान  रदा  से  गोल्ड  wal  ले  सकता  ?

 यह  जो  ट्रेड  आफ  बेलेंस  रूपी के  आधार  पर  फेवरेबल  है  प्रौढ़  हम  सब्र  करके  बैठे  ।

 वास्तव  में  ag  hated  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  अपने  मित्र  देश  से  ऐसी  चीजों  के  लिए

 जाए  जिनसे  हम  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकें  ।  ये  चीज  हमको  दी  जाएं  ।

 हमारा  अधिकतर  ट्रेंड  एग्रीकल्चरल  कमर्शियल  mice  पर  आाधारित  है  ।  यह  भी  अधिकतर

 हमारा  रशा  के  साथ  है  ।  आज  हमारे  यहां  काजू  के  व्यापार  में  कमी  भाई

 इसको  आपने  स्वयं  स्वीकार  किया है  ।  यह  व्यापार  भी  अधिकतर  रदा  के  साथ  था  इसी

 आधार  पर  हमने  उन  उद्योगों  को  डेवलप  किया  art

 वहां  से  रशिया  ने  अपने  आपको  विद  ड्रा  कर  लिया है  |  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  भज

 रज़िया  की  डिमान्ड  कम  हो  जाने  के  कारण  कच्चा  काजू  और  तैयार  काजू  गांवों  के  अन्दर  सड़

 रहा  केरल  में  कई  कारखाने  बन्द  हो  गये  हैं  और  मजदूर  सड़कों  पर  आ  गए  हैं  ।  एकमात्र

 कारण  यही  रहा  कि  जो  रशिया  को  हमारा  एक्सपोर्ट  ag  बहुत  ही  कम  हो  मैं

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  में  किसी  एक  मार्किट  पर  हमें  डिपेडेन्ट  नहीं  होना

 चाहिए  |

 सभापति  महोदय  चिन्तामणि  :  जल्दी  खत्म  कीजिए  |

 aft  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  हमारी  जो  बाहर  फारेन  एम्बेसीज  वहां  ट्रेड  के  लिए

 शियल  विंग  तो  अवश्य  है  ।  लेकिन  जिस  प्रकार  का  अनुभव  हमें  हुआ  भोर  आप  भी  देखते

 होंगे  कि  जो  कोश  को  डोल  करने  वाले  लोग  हैं  उनमें  इफीरियो  रिटी  कांपलेक्स  आज  इस

 तनावपूर्ण  वातावरण  में  जहां  प्रोटेक्सनीज्म  चल  रहा  है  और  जहां  टैरिफ  भर  नान-टेरिफ  की  बात

 की  जाती  है  तो  ऐसे  समय  में  हमें  कामरां  को  जानने  वाले  एक्सपेंस  को  लगाना  चाहिए  ताकि

 जो  राज  का  सेट  अप  वह  ठीक
 हो

 सके  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  टाईम  हो  गया  है  ।

 शी  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  हमें  अपनी  ट  द ard ||  ट  की  atfact  को  और  बढ़ाना  चाहिए  ।
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 कई  कमेटीज  की  fers  झाई  है  कि  अगर  हम  अपनी  उत्पादन  क्षमता  को  पुरा  कर  लें  तो  लगभग

 एक  हुजूर  करोड़  से  अधिक  का  फारेन  एक्सचेंज  हम  बचा  सकते  हैं  ।  इसी  प्रकार  अगर  हम  एनर्जी

 में  भाल्टरनेटिव  ढूंढ  लें  तो  जिस  प्रकार  हम  फारेन-एक्सचेंज  या  gee  के  लिए  मजबुर  उससे

 हम  बच  सकते  जिस  प्रकार  से  अन्तरराष्ट्रीय  बाजार  में  कांपलिकेशन्स  हो  रही  हैं  उनका

 मुकाबला  करके  मित्रता  के  बावजूद  भी  व्यापारी  के  नाते  प्रशराज्ड  करके  अधिक  से  अधिक

 एडवांटेज  लेने  की  atfarar  करनी  चाहिए  ।  जो  हमारा  बेबस  ऑफ  ट्रेड  सरप्लस  उस  पर  कम

 से  कम  इन्टरेस्ट  तो  डिमान्ड  कर  सकते हैं  ।  जो  कुछ  उधार देते  हैं  उस  पर  इन्टरेस्ट ले  सकते  हैं  ।

 दिया  से  क्यों  नद्दी  इन्टरेस्ट  लेते  ?

 थ्री  उमाकांत  मिश्र  :  हमारे  वाणिज्य  मंत्री  जी  स्वयं  जानते  है  कि  हम  एक  ही

 विषय  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करेंगे  ।  safe  मंत्री  जी  स्वयं  भी  जानते  हैं  कि  किसानों  और

 दस्तकारों  द्वारा  बनायी  जाने  वाली  चीजों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  निर्यात  किया  जाना

 इससे  उन  लोगों  को  काम  मिलेगा  और  उनकी  आमदनी  बढ़ेगी  तथा  जीवन-स्तर  भी  ऊंचा  हो

 जाएगा  |

 मेरे  क्षेत्र  मिर्जा-भदोही  में  वाणिज्य  मंत्री  जी  कालीन  उद्योग  को  बढ़ावा  दिया  वहां

 काई  लाख  लोग  कालीन  का  काम  करते  हैं  ।  मेरा  ख्याल  है  पूरे  भारत  ag  से  जितना  कालीन  का

 निर्यात  होता  उसका  70-75  प्रतिशत  भाग  केवल  मेरे  क्षेत्र  से  होना  जो  आँकड़े  मुझे  मिले

 हैं  उसके  अनुसार  1977-7  8  में  कालीन  का  83.7  करोड़  रुपये  का  निर्यात  हुआ  था  ।  1981-82

 में  बढ़कर  137.7  करोड़  हो  गया  ।  लेकिन  1982-83  में  फिर  घट  गया  और  87.19  करोड़  ही

 रह  गया  ।  1977  को  तुलना  में  26  पाइन्ट  की  बढ़ोत्तरी  तो  हुई  लेकिन  जितना  निर्यात  होना

 चाहिएं  ar  उतना  नहीं  हो  पा  रहा  है  उनमें  कुछ  बाधाएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  कालीन  के  उत्पादन

 को  ज्यादा  बढ़ाने  के  लिए  मैं  कुछ  सुझाव  देना  ।  असल  में  कंपटीशन  ज्यादा  हो  गया

 कालीन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  मुख्य  प्रतियोगिता  पाकिस्तान  और  चीन  से  है  ।  कुछ

 देव  जैसे  ताईवान  oe  थाईलेंड  भी  इसमें  आ  गये  जब  कई  मुल्क  इस

 इन्दिरा  में  आ  गये  हैं  तो  कालीन  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मंत्री  जी  को  ध्यान  देना

 पड़ेगा ।

 वाणिज्य  मंत्री  विशेष  ध्यान  देना  हालात  हमारे  बेईमान  मंत्री  जी  ने  पहले  ही

 खुद  fats  ध्यान  देकर  इस  आयोग  को  बड़ावा  दिया  ।  इस  ओर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 इस  समय  भा  गई  है  ।  यह  उद्योग  ऐप्लायमेंन्ट  ओ  कई  लाख  लोग  गांवों  में  इस  उद्योग

 में  लगे  हुए  हैं  जिससे  पूरे  परिवार  की  रोज-रोटी  चलती  दूसरे  यह  उद्योग  ऐक्सपोर्टे  ओरियेन्टेड

 भी  है  ।  तो  इस  को  कई  तरह  से  देना  अति  आवश्यक  है  ।  इसके  लिए  मैं  कुछ  सुझाव  देना

 चाहता  पहले  हमारा  देश  कालीन  के  निर्यात  के  मामले  में  दूसरे  नम्बर  पर  था  लेकिन  अब

 पाकिस्तान  दूसरे  नम्बर  पर  भा  गया  है  और  वहां  इसको  बढ़ावा  देने  के  लिए  बहुत  सी

 लिटीज  दी
 जा  रही  हैं  ।  7  परसेंट  छूट  पर  ऋण  दिया  जाता  वितरण  की  सारकेटिंग  की  सुविधा

 ज्यादा  दी  जाती  इंसेयटिव  जो  3  परसेंट  घटा  दिया  गया  है  वहां  भी  वहू  दिया  जाता  इसी

 तरह  से  और  देशों  में  भी  होता  है  ।  श्री  जब  इस  उद्योग  में  कम्पटीशन  लोगों  को  रोजगार
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 मिलता  है  तो  इसको  बढ़ावा  देने  के  लिए  कुछ  हमा  रे  सुल्तान  हैं
 जो  मैं  गिना  देना  चाहता  एक

 तो  कैश  इंटरैक्टिव  पहले  20  परसेन्ट  दिया  जाता  अब  3  परसेन्ट  घटा  दिया  गया  है  इससे  इस

 उद्योग  को  बहुत  धक्का  लगा  है  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  प्रवान  मंत्रीजी  और  तत्कालीन  वाणिज्य

 मंत्री  को  वेयान  मंत्री  जी  ने  तो  जाकर  देखा  इनकी  कृपा  से  यह  उद्योग  बढ़ा  भी

 तो  इंतेटिव  कुछ  भर  बढ़ा  सकें  तो  बढ़ाया  जाए  |  दूसरे  यह
 है  कि  कालीन  उद्योग  के  लिए

 पेट  फाइनेंस  कारपोरेशन  अलग  से  बना  दिया  जाए  जो  कालीन  वालों  को  लोन  दे  और  उद्योग  को

 बढ़ावा  तीसरा  सुझाव  यह  है  कि  जैसे  पाकिस्तान  आदि  देशों  में  कम  इंटरेस्ट  पर  लोन  दिया

 जाता है
 वे  ही  यहां  भी  दिया  जाए  ।  भुगतान  में  कभी  देर  हो  जाती  जैसे  जर्मनी  या  जापान

 में  भुगतान  फंस  जाता  हैं  तो  इसकी  तरफ  भी  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  कि  भुगतान  न  रुके  ।  कुछ

 ऐसे  कालीन  के  व्यापारी  इस  व्यवसाय  में  आ  गये  है  जो  कालीन  नहीं  बनाते  हैं  केवल  कालीन

 खरीद  लेते  हैं  रद्दी  माल  खरीद  लेते  हैं  और  फिर  उसको  विदेशों  में  बेचते  हैं  जिससे  विदेशों  में

 हमारे  कालीन  की  क्वालिटी  लोगों  की  निगाह  में  गिरती  है  भर  हमारा  कालीन  खराब  माना

 जाता  है  ।  इसलिए  इस  तरह  के  जो  व्यापारी  भा  गये  हैं  जो  केवल  ही  खरीद  लेते  हैं  उचको

 रोक  लगानी  चाहिए  ।  जो
 मै  नुफीक्च  से

 एक्सपोर्ट  हैं  उन्ही  को  बढ़ावा  दिया  जाए  ।

 भदोही  और  मिर्जापुर  के  एरिया  को  इंडस्ट्रीज  एरिया  मान  करके  पुरे  समय  बिजली  दी

 जाए  और  उद्दीन  बेड  कालोनी  पर  जो  इनसेन्टिव  दिया  जाता  है  उसको  न  देकर  हाथ  से  बनाने

 बालों  को  इंसेंटिव  दिया  जाय  ।  जो  कालीन  एरियाज  हैं  उनको  लिक  रोड  से  जोड़ा  जाय  ।

 ट्यूब  ग्राफ  कारपेट  टेक्नालाजी  को  आपने  मंजूरी  दी  उसके  लिए  जमीन भी  एक्वायर  कर  ली

 गई  मगर  आगे  नहीं  बढ़ा  उस  पर  आप  घ्यान  दें  इससे  लोगों  को  काम  मिल  जाएगा  और

 नये  नये  डिजायन  जानने  का  लोगों  कों  मौका  मिलेगा  ।  कोयला  कालीन  उद्योग  वालों  को

 ब्लैक  में  खरीदना  पड़ता  है  ।  इसलिए  इस  इलाके  के  लोगों  ने  जो  कोआपरेटिव  सोसायटी  बनायी

 है  उसको  कोल  से  सीघे  कोयला  दिलवाने  की  व्यवस्था  की  जाय  जिससे  उचित  दाम  पर

 कालीन  उद्योग  वालों  को  कोयला  मिल  सके  ।  भदोही  वुमन  मिल  का  विस्तार  किया  जाय  मौर  एक

 भर  वलन  सिल  मेरे  इलाके  में  खोली  जाय  ।  बुनकरों  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  इन्तजाम  किया  जाय

 भर  इस  विशेष  क्षेत्र  में  कई  लाख  कालीन  मजदूर  कल्याण  परिषद  के  नाम  से  एक  संस्था  चलाया

 जाय  ।

 हमारे  मिर्जापुर  का  ada  उद्योग  बहुत  पुराना  उद्योग  हजारों  लोग  इसमें  काम  करते  हैं

 मंत्री
 जी  वहां  के  लोगों  को  कठिनाइयों  को  जानते  हैं  ।  वहाँ  कुछ  टेक्नोलोजी  इन्सेंटिव  देकर

 मगर  वहां  शन बतन  उद्योग  को  बढ़ाया  जायगा  तो  मिर्जापुर  शहर  उजड़ने  से  बच  जाएगा  |

 अन्त  में  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  हम  समन  करते  हैं  और  आशा  करते  हैं  क्योंकि  मंत्री

 जो  वहाँ  की  कठिनाइयों  को  जानते  वे  इस  बारे  में  अवश्य  ध्यान  देंगे  ।

 डा०  एज  कलानिधि  (agra  :  मैं  अ।पके  दल  की  ओर से  वाणिज्य

 मंत्रालय  ओर  पूति  विभाग  कौ  अनुदानों  की  मांगों  का  समान  करता  इस  समय  दिए  ar

 रहे  नियंत्रित  कपड़े  को  किस्म  में  काफी  सुधार  की  आवश्यकता  है  ताकि  लोगों  को  अधिक  मात्रा

 में  कपड़ा  खरीदने  के  लिए  आकर्षित  किया  जा  सके  ।  मैं  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  शोख  में  पूरे
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 भारत  में  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  के  उनकी  सेवा  दरों  आदि  पर  इस  महान

 सभा  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहता हूं  ।  वे  पिछले  वर्ष  कुछ  महीनों  से  अपनी  सेवा  शर्तों

 में  सुघार  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  कतिपय  aTRITAATY  पर  कुछ  महीने  पूर्वे  इसे  वापस

 ले  लिया  गया  था  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  उनकी  मांगों  पर  सहानुभूति  gan  विचार  करने  और

 उनकी  मांगों  को  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  क्योंकि  वे  सही  मांगें  हैं  और

 सरकार  की  एक  शभ्रादशं  नियोकता  की  तरह  झपने  श्रम  नियमों  भर  विनियोगों  पर  कायम  रहना

 है मुझे  sare  कि  ऐसा  शीघ्र  ही  fear  जाएगा  ताकि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  शो-रूप

 कर्मचारी  अपने  काम  को  सन्तोषजनक  रूप  से  कर  सकें  भर  अधिक  अच्छी  तरह  राष्ट्र  की  सेवा

 कर  सें  ।

 जहां  तक  हथकरघा  TA  का  सम्बन्ध  मूल  यह  कहना  हे  कि  इसको  न  दी  गई  राज

 सहायता  की  राखी  इस  उद्योग  को  अपेक्षित  सीमा  तक  सहायता  करेगी  ।  इसे  केवल  सूत  को

 अपेक्षित  मांग  कम  मुल्य  पर  भोर  हथकरघा  क्षत्र  के  लिए  सुरक्षित  निरंतर  पूर्ति

 द्वारा  किया  जा  सकता  है  ।  केवल  यहीं  व्यवस्था  इस  क्षत्र  के  विकास  की  सुनिश्चित  कर  सकेगी  |

 भर  यह  अपने  पैरों  पर  एक  व्यवसायों  उद्योग  बन  सकेगा  ।  कतिपय  श्रेणी  के  कपड़े  का  हथकरघा

 क्षत्र  के  लिए  आरक्षण  मेरे  दल  के  ब्यस्थापफ  ने  वर्षों  पर  ga  करवाना  चाहा

 था  ।  सभी  तक  भारत  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री

 से  इस  पर  विचार  करने  कौर  हथकरघा  का  उद्योग  में  कामगारों  की  कठिनाइयों  को  भली  भांति  टूर

 करने  के  लिए  भआवदयक  कार्यवाही  करने  और  उन्हें  न  केवल  उनके  संतोष  के  बल्कि  भारत

 के  लोगों  के  संतोष  के  लिए  शांती  gis  जीवन  व्यतीत  करने  की  अनुमति  देने  का  अनुरोध

 करता  हूं  ।  इस  वर्ष  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  हथकरघा  और  विकास  निगम को

 करघा  उद्योग  को  निर्धारित  मूल्य  पर  पुरे  भारत  में  पुरे  ag  सू  की  आपूर्ति  करनी

 चाहिए  ॥

 इस  मंत्रालय  की  मांगी  गए  टिप्पणी  से  यह  पता  चलता  है  कि  भारतीय  व्यापार

 मेला  प्राधिकरण  ने  1982  में  नई  दिल्‍ली  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  का  आयोजन

 किया  था  ।  मैं  देखता  हूं  कि  ऐसे  सारे  मेले  सचदेव  दिल्‍ली  में  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।  मुझ  यह

 कहना  &  कि  ऐसे  व्यापार  मेले  भारत  के  किसी  अन्य  भाग  में  आयोजित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  से  कम  से  कम  राज्यों  की  राजधानियों  में  ऐसे  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  आयोजित

 करने  का  अनुरोध  करता हूँ  |  विदेशों  द्वारा  केवल  दिल्‍ली  को  ही  भारत  के  रूप  में  नहीं  देखना

 चाहिए  ।  उन्हें  ag  भी  जानना  चाहिए  कि  जो  तेजी  से  विकास  कर  रहा  है  fara  के  अन्य

 राष्ट्रों  से
 स्पर्धा  कर  रहा  में  उनके  स्थान हैं  ।

 कांडला  गोदी  मुफ्त  व्यापार  क्षेत्र  1965  में  स्थापित  किया  गया  ।  इसी  त्र  में  भारी

 घनसाली  at  को  गई  थी  ।  भ्र भी  इस  क्षत्र  से  1982-83  के  दौरान  कुल  निर्यात  केवल

 120  करोड़  होगा  ।  इस  मुफ्त  व्यापार  क्षेत्र  की  प्रगति  और  उपलब्धियां  निर्धारित  लक्ष्य  तक

 नहीं  पहुँची  हैं  और  इसका  कम  से  कम  पहली  खर्चें  की  गई  घनसाली  की  सीमा  तक  विकास  किया

 जाना  अपेक्षित  है  ।  इस  संबंध  में  मैं  माननीय  मंत्री  से  मद्रास  नगर  के  निकट  सीना  कम  हवाई
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 अड्डे  अथवा  मनाली  ऑद्योगिक  कॉम्प्लेक्स  में  एक  मुफ्त  व्यापार  क्षत्र  खोले  जाने  के  प्रस्ताव  पर

 शीघ्र  निर्णय  लेने  का अनुरोध  करता  तमिलनाडु  में  भी  एक  मुफ्त  व्यापार  क्षत्र  हो  और  मैं

 अपेक्षित  विकास  से  मली  भांति  art  करेगा  ।  तमिलनाडु  में  इसे  न  केवल  मेरे  राज्य  आशा

 करता  हूं  कि  यह  मंत्रालय  द्वारा  के  लाभ  के  लिए  होना  बल्कि  हमारे  राष्ट्र  के  लाभ  के

 लिए  होना  चाहिए  ।

 समुद्री  उत्पाद  नियत  विकास  जो  समुद्री  उत्पाद  उद्योग  के  विकास  भर

 विनियमन  कर  निर्यात  के  विशेष  सदमें  में  देखभाल  कर  रहा  ने  तमिलनाडु  के  लिए  पर्याप्त

 कायें  नहीं  किया  है  जो  भारत  का  सबसे  लम्बा  तट  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  ada  में  भाव

 इक  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  ag  fain  तमिलनाडु  पर  काफी  ध्यान  दे

 और  मछुआरों  को  लाम  पहुंचे  ।

 भारत  चमड़ा  निगम  अच्छी  तरह  काय  नहीं  कर  रहा  जेसा  कि  मुझे  जनता  से  प्राप्त

 रिपोर्टों  से  पता  लगा  है  इस  निगम  के  अविकारी  सभी  प्रकार  की  भअवंघानिक  गतिविधियों  में

 लिप्त  हैं  और  सरकार  को  भारी  हानि  पहुंचाने  वाले  काम  कर  रहे  जिस  उद्देश्य  के  लिए  निगम

 की  स्थापना  की  गई  उसे  निगम  के  अघिकारियों  ने  नहीं  समझा  है  भर  सरकार  की  नीतियों

 को  सही  ढंग  से  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ah  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  इनकी  जांच

 करेंगे  और  इस  निगम  को  इसके  उद्देश्यों  भोर  लक्ष्यों  के  अनुसार  कार्य  कराने  के  लिए  उपयुक्त

 और  प्रभावी  कायें  करेंगे  |

 भारत  चमड़ा  निगम  इस  समय  गैर-सरकारी  व्यापारियों  से  साँचें  वसूल  कर  रहा  है

 और  इन्हें  कतिपय  एजेंसियों  को  देता  है  जो  उनसे  निर्यात  के  लिए  चीजें  बनाती  है  ।  गेर  सरकारी

 व्यापारियों  से  लेने  के  साथ-साथ  सीमा-शुल्क  द्वारा  जब्त  की  गई  सपना  मी  निगम  gray  ली

 जाता हैं

 ag  निगम  गेर  सरकारी  व्यापारियों  को  बहुत  कम  मूल्य  पर  adad  देने  के  लिए  कहता

 है  यह  निगम  का  कतिपय  निहित  स्वार्थी  लोगों  को  सस्ते  मूल्यों  पर  देता  है  जोर  बदले  में  उनके

 द्वारा  बनाई  गई  घटिया  किस्म  की  चीजें  लेता  इस  निगम  के  पास  भारी  मात्रा  में  स्पंचमं

 वास्तव  में  असुरक्षित  है  और  उसका  दुरुपयोग  जाता  है  ।  यह  सुझाव  दिया  ज्ञाता है  कि

 गैर-सरकारी  व्यापरियों  द्वारा  वे  रूप  से  बादल  की  गई  सपंचमं  से  चीजें  बनाने  की  उन्हें  ही

 अनुमति  दी  जिसको  भारत  चमड़ा  निगम  द्वारा  निर्यात  fear  जाएं  ।  लघु  उद्योग

 को  प्रोत्साहन  मिलेगा  और  अनेक  गरीब  व्यापारियों  इरादी  को  रोजगार  मिल  सकेगा  ॥

 इससे  भारत  चमड़ा  निगम  के  अधिकारियों  द्वारा  किए  जा  रहे  कदाचार  और  सीमा-शुल्क  तथा

 तथा  वन्य  जीवन  afenrfeat  द्वारा  गर-सरकारी  व्यापारियों  को  परेशान  किये  जाने  का  भी

 मनत  हो  जाएगा  मुझे  आशा  है  माननीय  मंत्री  इस  संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  |

 अपने  दोबारा  और  अजगर  को  खालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  हुआ है  ।  मैं  इसे  समझ

 सकता  यह  युक्ति  संगत है  ।  परंतु  फिर भी  आपने  चिप्स  जिसे  हम  तमिल  में  हिंदू
 कौर  पानी  के  साँप  जिसे  हम  तमिल  में  तम्बू  कहती  पर  भी  प्रतिबंध  लगा  रखा  है  ।

 परंतु  ये  हानि  कारक  सांप  नहीं  सरकार  को  इन  सांपों  को  पकड़ने  पर  प्रतिबंध  हटाने
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 के  लिए  कदम  उठाने  जो  लोग  इम  सांपों  a
 पकड़ते

 हैं
 वे

 गरीब  और  पद-दलित  होते  हैं
 छोर  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  होते

 हैं  ।

 सोडा  एश  कौर  विस्फोट  रेशे  का  स्वदेशी  उद्योग  को  हानि  पहुंचा  कर  मुक्त  रूप  से

 आयात  किया  जा  रहा  है  ।  हाल  ही  इन  श्रेणियों  की  आयातित  वस्तुओं  पर  उत्पाद-शुल्क

 बढ़ा  दिया  गया  परंतु  आयातित  सुको  स्वदेशी  उत्पाद  की  तुलना  में  काफी  काम  कर  दिया

 इस  तरह  की  नीति  का  पालन  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?  हमारा  अपना  उद्योग  इस  प्रकार

 के  अप्रतिबंधित  आयातों  से  हानि  उठा  रहा  है  ।  जब  मांग  होती  र  जब  हम  वे  परंतु  स्वयं

 बना  सकते  तो  आयात  की  आवश्यकता  है  ?  मुल्य  कम  दर  पर  क्यों  नहीं  निर्घारित  किये

 जा  सकते  हैं  ?  हम  आयात  को  कसे  प्रतिस्थापित  कर  सकते  हैं  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  निम्नलिखित  प्रश्न  उठाना  चाहता हूं
 :  (1)

 क्या  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1981  बुल्गारिया  से  10,000  टन  सोडा  एश  का

 mare  किया  था  ?  (2)  कया  राज्य  व्यापार  निगम  ने  मूल्य  2,  प्रति  टन  से  1,800/-

 रुपये  भ्र ति टन  तक  कम  कर  दिए  हैं  जबकि  वे  इसे  बेच  नहीं  (3)  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य

 व्यापार  निगम  के  पास  अभी  भी  भण्डार  और  (4)  बीमा  और  प्रशासनिक  व्यय

 सहित  मूल्य  घटाने  के  कारण  राजकोष  को  बुल  कितनी  हानि  हुई  ?

 हाल  में  घोषित  आयात  नीति  सोडा  एश  को  ओपन  जनरल  लाइसेन्स  से  बाहर  कर

 दिया  गया  है  ।  यह  कार्यवाही  बहुत  पहले  की  जानी  चाहिए  थी  ।  aa  ऐसा  कर  दिया

 गया  है  ।  मैं  इस  कार्यवाही  के  लिए  माननीय  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 पूर्ति  विभाग  के  संबंध  मुक्के  यह  कहना  है  कि  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  को

 फैक्टरियों  द्वारा  विभिन्न  सरकारी  विभागों  को  की  गई  पूर्ति  का  निरीक्षण  करना  होता  है  और  यहਂ

 सुनिश्चित  करना  होता  हैं  कि  वेदर  ठेके  की  शर्तों  पर  कायम  रहे  ।  फैक्टरियों  से  जारी  की  गई  सी
 मेंट

 की  बोरियां  न  केवल  भारतीय  मानक  संस्थान  के  स्तर  की  नवदीं  बल्कि  निश्चित  मात्रा  से  भी

 कम  होती  वे  2%  को  सहब  सीमा  के  रूप  में  अनुमति  देते  हैं  ।  इसकी  अनुमति  क्यों  दी  जानी

 चाहिए  यह  एक  राज  है  ।  रियो  पूति  के  समय  सही  वजन  सुनिश्चित  क्यों  नहीं  करती
 हैं

 ?

 पूति  भर  निषटान  महानिदेशालय  सही  वजन  सुनिश्चित  क्यों  नहीं  करता  है  ?  कतिपय

 इस  सहमसीम  का  लाभ  उठा  रही  वास्तव  में  50  किलोग्राम  प्रति  चोरी  की  निर्धारित  मात्रा  से

 कम  वजन  करती  हैं  ।  भारत में  निर्मित  सीमेंट  की  किस्म  का  स्तर  आयातित  सीमेंट  की  किस्म  से

 बहुत  घटिया  है  यह  आई०  एस०  एस०  और  बी०  एस०  एस०  द्वारा  निर्धारित  मानक  में  अंतर  के

 कारण  हो  सकता  भाई०  एस०  एस०  के  मानक  बी०  एस०  एस०  के  बराबर  निर्धारित

 क्यों  नहीं  किया  जा  सकते  हैं  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भारतीय  नौवहन  निगम  का  कहना

 है  कि  इस  प्रकार  की  नौवहन  निकासी  सेवा  लाभ  दायक  नहीं  भारतीय  नौवहन  निगम  सहित
 अन्य  संगठनों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  इस  विभाग  के  एक  स्कंध  द्वारा

 कल  आदि  गोदियों  में  उपलब्ध  की  जा  रही  नौवहन  और  निकासी  सेवा  का  विस्तार

 किया  जा  सकता  है  4
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 इसके  अति  इस  ead  द्वारा  मद्रास  बंदरगाह  पर  1981-82  तथा  1982-83  के

 दौरान  2  ठेकों  का  एक  किया  गया  इस  में  1983-84  का  प्रस्तावित  काम  भी  जबकि  आयात

 टन  भार  में  55000
 से  75,000  तरु  वुद्धि  हुई  इस  विंग  के  काम  में  निर्यात  और  आयात

 के  संबंध  में  टन  भार  के  उतारने-चढ़ाने  की  दिशा  में  सुघार  लाने  के  लिये  प्रयास  दिये  जाने

 चाहिये  ।

 थी  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  जनाबे  मैं  आपका  बड़ा  मशीन  हूं  कि  आपने

 मुझे  पहले  बोलने  के  लिए  टाइम  दे  दिया  ।

 जहां  तक  ट्रेड  ऐड  कामर्स  मिनिस्ट्री  को  ताल्लुक  मैं  इस  मिनिस्ट्री  और  खास  तौर  से

 मिनिस्टर  साह्  को  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  हमारे  मुल्क  पर  जो  एक  बहुत  बड़ा

 बोझ  है  ओर  जो  बाहर  से  हम  तेल  मंगवा  रहे  थे  जिसकी  कीमतें  aga  बढ़  गई  थीं  मोर  उसको

 लाने  से  हमारे  देश  का  ट्रेड  डीसी  बढ़  रदा  उसको  कम  करने  की  कोशिश  इन्होंने  की  है

 भोर  बहुत  कामयाबी  से  की  है  ।  1980-81  में  जो  5850  करोड़  का  डेफिसिट  था  उसको

 1981-82  में  5837  करोड़  पर  स्ट्रेेलाइज  कर  दिया  ।  1982  के  पहने  9  महीनों  में  उसको

 4060  करोड़  तक  ले  go  जोकि  पिछले  इसी  पीरियड  के
 मुकाबले

 में  लोयए  था  ।  इस  तरह  से

 उन्होंने  डेफिसिट  को  कम  किया  ।

 इसके  साथ-साथ  जहां  तक  हमारी  एक्सपोट्स्स  का  ताल्लुक  1980-81  में  3,  9  परसेंट

 हमारा  एक्सपो  1981-82  में  16,3  परसेन्ट  बढ़ा  ।  कौर  1982-83  में  15,1  परसेन्ट

 बढ़ा  ।  एक्सपोर्ट  बढ़ाने  के  लिए  मिनिस्टर  साहब  ने  काफी  मेहनत  की  है  इसलिए  वे  दाद  के

 मुस्तहब  हैं  ।  मेरा  ऐसा  खयाल  कि  1982-83  में  9000  करोड़  एक्सपोर्ट  होगा  जबकि

 1981-82  में  ag  fam  7502  करोड़  का  ही  ari  प्रोसेस्ड  काटन  टेक्सटाइल  ate  दुसरी

 मुख्तलिफ  चीजों  को  बाहर  भेजकर  हमारे  पुलक  का  एक्सपोर्ट  बताया  गया है  ।  as  aes  के

 डेवलपिंग  कन्ट्रोल  ओर  नानएलाइन्ड  कन्ट्रोल  को  हमारे  मूलक  की  तरफ  से  मदद  भी  की  जा  रहो

 है  ताकि वे  अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  सकें  और  दुनिया  में  इकोनामिक  स्पेशिलिटी  आ  सके

 गाज  दुनिया  में  जो  इकोनामिक  ब्राइतिस  चल  रह  Q  उसके  बावजूद  इस  मिनिस्ट्री  ने  हमारे

 देश  फारेन  और  इन्टेल  ट्रेड  को  आगे  बढ़ाया  है  ।

 थर्ड  ace  कन्ट्रीज  में  एकोनामिक  क्राइसिस  है  उस  पर  भी  काबू  पाना  है  ।  यह  भी  जरूरी

 है  कि  उन  मुल्कों  को  मजबूत  बनाया  जाए  और  इसके  लिए  हमारी  तरफ  से  कोशिश
 भी  हो

 रही है  ।  इस  मिनिस्ट्री  के  जरिए  से  और  बाहर  जो  पुंश्चली  इदारे हैं  वहां  पर  हमारे  मिनिस्टर

 साहब  खुद  जाकर  हिस्सा  ले  रहे  हैं  या  मिनिस्ट्री  के  आफिसर  जा  रहे
 हैं  ।  ज्वाइंट  के

 जरिए  से  भी  काम  किया  ar  रहा  हवाई  जहाज  के  ager  हास्पिटल  और

 सिटीज  की  विल्डिंग्ज  को  बनाने  में  प्रति  जा  रही  है  ।  टेक्निकल  नो-हाऊ  और  माली  मदद

 भी  दी जा रही  है  ।  ज्वाइन्ट  हवेली  के  जरिए  से  भी  काम  कर  रहे  हैं  ।

 स्टेट  ट्रेडिंग  कार्पोरेशन  भी  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहा  1981-82  में  उसने  555

 करोड़  का  एक्सपोर्ट  1982-33  में  647  करोड़  का  किया  और  1983-84 में  762

 करोड़  का  एक्सपो  पो जेक् टेड  है  ।  टेक्सटाइल  फूड  प्रोडक्ट्स  के  एक्सपोर्ट  को
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 बढ़ाते  जा  रहे  हैं  ।  एक  बात  के  लिए मैं  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  लेदर  टेक्नोलाजी

 का  सवाल  मैंने  मद्रास  में  सेन्टर  देखा  लेदर  टेक्नालाजी  में  हम  दुनिया  के  बहुत  सारे  मुल्कों

 से  आगे  हैं  किसी  जमाने  में  हमारी  लेदर  फुटवियर  की  ट्रेड  बहुत  azar  थी  ।

 प्राइवेट  सेक्टर  में  क्वालिटी  कन्ट्रोल  पर  ज्यादा  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  मैं  मास्को

 गया  तो  वहां  एक्सपोट-इम्पोंटे  निगम  के  चेयरमेन  ने  मुझे  से  कहा  हमने  काले  जूतों  का  आयात

 किया  arqeg  जब  वे  हमें  मिले  तो  उसमें  हरे  जूते  थेਂ  इन  बातों  को  हमें  रोकना  चाहिए  |

 क्वालिटी  कन्ट्रोल  निहायत  जरूरी  है  ।  टस टाइल  के  अन्दर  ही  बल्कि  दूसरी  चीजों  में  भी  1

 एस०  टी०  सी०  को  एफिशियेंसी  क्वालिटी  कन्ट्रोल  में  नीचे  आ  रही  है  ।  फ़ो-ट्रक  जोन  कांडला

 में  कायम  किया  है  वहां  अच्छा  काम  हो  रहा  है  ।  मैं  पालिसी  के  तौर  पर  मंत्री  महोदय  को  कहना

 चाहता  हूं  कि  जब  तक  ट्रेड  का  safes  बेस  मजबूत  नहीं  तब  तक  फौरन  ट्रक  जिन्दा

 नहीं  रह  सकती  है  ।  किसी  बात  50  कैसी  शख़्स  सामने  आ  जाती  हैं  ।  हमें  किन  शर्तों  पर  सामान

 को  लेना  वे  आपको  कान  है  या  नहीं  इन  सब  को  देखते  हुए  सबसे  पहले  आपको

 घर  का  डोमेस्टिक  फ्लाइट  मजबत  करना  होगा  ।  आप  एक्सपोर्ट  के  लिए  प्रोजेक्ट्स  बना  रहे  है

 उसके  लिए  आपको  पोट  मेत्पुर्फक्वरिंग  एरियाज  को  डिवेलप  करना  होगा  1  हमें  महत्वपूर्ण  बातों

 पर  ध्यान  देकर  अपने  एक्स पोर्टो  को  बढ़ाना  चाहिए  ।  हम  इस  किस्म  का  काम  करें  जिससे  हमारे

 मुल्क  का  प्रोडक्शन  एम्पलायमेंट  बढ़ें  ।  खास  कर  के  जो  हमारे  ट्र  डीएनएस  ट्र ड्स है  जसे

 हैण्डीक्राफट  और  जिससे  हमारे  लोगों  को  काम  काज  मिल  सकता  है  इस  ओर  भी

 काम  करना  चाहिए  |

 एक  बात  मैं  आपको  और  कहना  चाहता  आपका  se  कोई  मायने  नहीं  रखता

 जब  तक  कि  आप  तीनों  सेक्टरों  पर  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।  प्राइवेट  सेक्टर  में  मैंने  देखा  है  कि  ae

 सही  तरीके  से  fade  नहीं  कर  रहा  बहुत  सो  चालाकियां  कर  रहा  है  ।  टेक्नॉलॉजी  इम्पोर्ट

 करने  के  नाम  कभी  किसी  चीज  के  नाम  पर  प्राईवेट  सैक्टर  में  टेक्नॉलॉजी  या  कोई  ओर

 चीज  के  नाम  पर  विदेश  में  कर्जा  लेते  मैंने  देखा  है  कि  33  हाउसेस  ऐसे  जो  विदेशों

 कॉमर्शियल  बारोईग्रकर  रहे  हैं  और  90  के  करीब  ऐसे  हैं  सप्लायर  क्रमिक  गवर्नमेंट  आफ  इण्डिया

 की  गारन्टी  नहीं  हिज्र  बेक  की  गारंटी  नहीं  fad  इजाजित  ही  लेते  हैं  ।  जब  तक  कर्जा

 देने  वाले  को  फायदा  न  हो  और  रितु  न  कौन  विदेश  में  कर्जा  देगा  ।  अच्छी  तरह  से  इन  बातों

 को  देख  लेना  चाहिए  ।  में  आपको  कहना  चाहता  चूंकि  प्राइवेट  सेक्टर  ही  नहीं  को-ओपरेटिव

 सैक्टर  को  भी  बढ़ाना  खाप  कर  इण्डस्ट्रियल  को-भोपरेटिव  सैक्टर  और  दूसरे  को

 भोपरेटिव  सैक्टर  की  ओर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  और  स्पेशियल  एफटें  करने  चाहिए  |

 आपने  कुछ  कन् सेशन्स  दिए  इन्सेन्टिव  दिए  हैं  ।  स्माल  स्केल  सैक्टर  ate  को-आपरेटिव

 सेक्टर  को  तरजीह  देनी  चाहिए  ।  को-ओपरेटिव  सैक्टर  को  निगेटिव  ज्यादा  देने  चाहिए  ।  स्माल

 स्केल  सैक्टर  में  लाशें  और  मिडिल  सेक्टर  को  fas  इनकम  हव्स  में  रियायत  देनी  चाहिए  ।  इसकी

 तरफ  भी  भाप  को  ध्यान  देना  चाहिए  i  जो  इन्तज़ार  वे  भी  विद-ड्रा  कर  लिए  इस  पर

 आपको
 दोबारा  सोचना  चाहिए  ।  इत  की  awe  से  स्माल  स्केल  सेक्टर  और  को-आपरेटिव  सैक्टर

 हाड़े-हिट  हुए  हैं  ।
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 का  आपरेटिव  सेक्टर  के  खास  तौर  पर  कहा  जाता  है  कि  स्माल-स्केल  इडस्ट्रीज  के  लेवल

 पर  भ  तो  एक्सपो टं  कन्सेशन  मिलेगी  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  और  मिनिस्टर  साहब

 भी  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  कोआपरेटिव  सेक्टर  में  जो  गरीब  आटिकल्स  उन  को  ही

 नेटिव  सोसाइटी  रेप्रेजन्ट  करती  है  ।  इसलिए  डेवलपमेंट  कमिश्नर  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  उन

 को  कोआपरेटिव  सेक्टर  वाले  इदारों  कोआपरेटिव  एक्सपोर्ट  हाऊस  और  स्माल-स्केल  इण्डस्ट्रियल

 एक्सपोर्ट  हाउसेज  हैं  उन  केरल  बार  बरताओ  नहीं  करना  चाहिए  बल्कि  उन  कॉपरेटिव  एक्सपो

 हाउसेस  को  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रियल  एक्सपो  हाउसेस  से  ज्यादा  फैसिलिटी  देनी  चाहिए  क्योंकि

 वे  बनकर  सेक्टर  को  रेप्रेजेन्ट  करते  हैं  और  उनका  अपना  कोई  पीतल  इन्टरेस्ट  नहीं  होता  इसलिए

 उन  को  ज्यादा  बनी
 फिट्स  देने  चाहिए  और  कोआपरेटिव  cane  हाउसेज  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  भ्र लावा  सेन्ट्रल  रजिस्ट्रार  आफ  काआपरेटिव्ज  की  रजिस्ट्रेशन  के

 मामले  में  वनि स्वत  डेवलपमेंट  कमिश्नर  आफ  स्माल  स्केल  इडस्ट्रीज  की  रजिस्ट्रेशन  ज्यादा  अच्छा

 ट्रीटमेंट  मिलना  चाहिए  ।

 अब  जहां  तक  चाय  का  ताल्लुक  है  झर  काफी  का  ताल्लुक  इन  का  कम्पीटीशन  मल्टी

 नेशनल  कम्पनियों  के  साथ  है  खास  कर  ब्रुकबोंड  और  लिप्टन  कम्पनियों  से  मैं  ने  बाहर  जा

 कर  देखा  है  कि  इन  के  साथ  ज्यादा  कंपीटिंशन  है  ga  में  आप  का  जो  टी  ats  है  और  टी

 परेशान  वे  बहुत  ज्यादा  मेहनत  कर  रहे  हैं  ।  एसएफआई  सी०  जैसे  जो  अदारे  जो  बाहर

 टी  miler  कर  रहे  उन  को  इन्सेन्टिव  देना  चाहिए  ताकि  चाय  जो  है  वह  बाहर  जा  सके  ओर

 लोगों  के  मुह  में  यह  जा  सके  ।  अगर  लोग  इसको  पीने  लगते  तो  एक  चर्का  उनको  लग  जाएगा

 और  फिर  माउंट  को  एक्पप्लायट  किया  जा  सकता  है  ।  स्कैन्डीनेविया  कन् ट्रीज  में  हमारी  चाय

 काफी  को  डिस्प्ले  कर  रही  एक  दफा  टी  वहाँ  चली  जाएगी  और  उसको  वहां  पर

 तो  मार्केट  को  केप्चर  क्रिया  जा  सकता  है  ओर  एक  दफा  आर  मार्केट  केप्चर  हो  जाती  तो  फिर

 जसा  TAT  कर  सकते  हैं  ।  इसलिए  मैं  यह  चाहता  हूं कि  इसमें  कोआपरेटिव  सेक्टर  को

 बढ़ावा  देना  इसको  प्रो  करने  के  इसको  सेल  के  लिए  wie  चाहिए  ।  इसके  प्रोडक्शन  को

 बढ़ाने  के  लिए  स्माल  कौर  मार्जीनल  फारमर्स  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 हैन्डीक्राफ्ट्स  का  जहां  तक  ताल्लुक  इस  में  सरकार  को  हैन्डीक्राफ्ट्स  के  टूल्स  को

 मिडनाइट  करना  चाहिए  ।  हैन्डीक्रापट्स  सिवाय  कोभापरेटिव्ज  के  और  दूसरे  सेक्टर  में  पट्टीं

 चलेगा  |  इसी  तरह  से  कारपेट्स  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  मगर  इस  में  प्राईवेट  सेक्टर  की

 ama  ATE Mey  को  फायदा  पहुँचाना  चाहिए  ।  मैं  ने  अपनी  में  इन  को  कोआपरेटिव

 सोसाइटिज  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  काम  किया  है  लेकिन  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इनको

 एक्सपो  करने  का  हमारे पास  कोई  जरिया  नहीं  इसलिए  कॉपरेटिव  qazTt  में  जो  एक्स  चोटें

 हाउसेस  उन  के  द्वारा  इन  के  एवसपोट  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 बुल  और  विलास  के  मुताल्लिक़  qs  वह  कहना  है  कि  हमारे  यहाँ  जो  वूल  dar  होती  2,

 हिमाचल  प्रदेश  में  और  हमारे  यहां  जो  वूल  पदा  होती  ag  ग्रास्ट्रेलिया  की  qa  से  क्वालिटी  में

 कम  नहीं  उस  के  बराबर  ही  है  लेकिन  हो  यह  रहा  है  कि  उस  को  मिक्स  कर  के  प्राइवेट  सेक्टर

 बाते  गारमेंट्स  की  क्वालिटी  को  खराब  करते  हैं  ।  इस  चीज  की  तरफ  भी  ध्यान  देना
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 एक  भारों  बात  कह  कर  में  समाप्त  करता  हु  एस०टी०सी०  को  एडीबी  आयल  का

 डिपो  हर  स्टेट  के  अन्दर  खोलना  चन्द  स्टेट्स  में  यह  हे  ate  चन्द  में  नहीं  है  ।  4
 पर

 सेन्ट  इस  में  टेक्स  पढ़  जाता  है  और  4  पर  सेन्ट  का  मतलब  यह  है  कि  10-12 पर  Bee  ज्यादा  में

 जा  कर  वह  फ्रोजन  होता  जिस  का  असर  गरीब  आदमियों  पर  पड़ता  हे  ।  मेरी  स्टेट  29  में

 कोई  डिपो  नही ंहै  और  एस०टी०सी०  को  ae  डिपो  खुलवाना  चाहिए  ।  बाकी  जो  दूसरी  बातें

 मने  कही  उन  रप  मंत्री  महोदय  ध्यान  दें  ।

 Sto  पी०  ज०  कुरियन  :  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  को  मांगों  का  समर्थन  करता

 यह  मंत्रालय  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  है  क्योंकि  इसका  संबंध  विदेश  व्यापार  से  जो  कि

 हमारे  देश  के  आर्थिक  एवं  औद्योगिक  विकास  के  लिये  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 विदेश  व्यापार  के  दो  महत्वपूर्ण  भाग  निर्वात  एवं  era  इस  मंत्रालय  कीं  विदेशी

 व्यापार  में  वृद्धि  करने  कौर  देश  के  आयात  बिल  में  कटोती  करने  के  बारे  में  सफलता  और

 लत  का  मूल्यांकन  मंत्रालय  के  प्रयासों  की  जाँच  से  किया  ar  सकता  है  ।

 छत  दृष्टिकोण  से  देखने  पर  मेरा  विचार  है  कि  यद्यपि  हमरी  स्थिति  में  पूरी  तरह  से  सुधार

 नही  हुआ  है  तथापि  माननीय  मंत्री  तथा  मंत्रालय  अपने  कार्यों  पर  गव  कर  सकते  हैं  ।  मंत्रालय  के

 कार्यनिष्पादन  पर  विचार  करते  समय  हमें  व्यापार  के  संबंध  में  विश्व  की  स्थिति  को  ध्यान  में

 रखना  चाहिए  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  विश्व  की  व्यापार  तथा  आती  स्थिति

 पिछले  कुछ  वर्षो  से  निरन्तर  गिर  रहीं  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  विकासशील  देश  सबसे  श्रमिक

 श्रमिक  रूप  से  प्रभावित  हों  रहे  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  विश्व  में  1981  में  उत्पन्न  में

 केवल  1  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जो  कि  1980  से  भी  कम  1981  के  faze  व्यापार  का  मूल्य

 लगभग  2000  विलियन  डालर  था  जो  1980  में  1  प्रतिघात  कम  था  ate  भत्ता  के  दृष्टि  से

 fara  व्यापार  में  मन्दी  रहीਂ  ।

 विश्व  व्यापार  की  इस  मन्दी  की  पृष्ठभूमि  में  हमें  हस  मंत्रालय  के  कार्यनिष्पादन  पर

 विचार  करना  हैं  ।  gy  प्रसन्नता  है  कि  विषव  व्यापार  की  इस  निरूप्सदी  प्रसूति  के  बावजूद

 मंत्रालय  ने  प्रगति  प्राप्त  की  है  और  इसके  प्रयासों
 के  अच्छे  परिणाम  निकले  है  ।

 प्रतिवेदन  के  अनुसार  1981-82  के  दौरान  हमारे  निर्यातों  में  16.3  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जो

 कि  पिछले  ag  अर्थात  1980-81  में  केवल  3.9  प्रतिशत  इसी  प्रकार  1982-83  के  पहले  9

 महींने  के  दौरान  हमारे  निर्यातों  में  पिछले  वह  की  तुलनात्मक  अवधी  की  अपेक्षा  15.1  प्रतिशत

 वृद्धि  हुई  ।  यह  प्रशासनिक  उपलब्धि  है  और  विश्वास  है  कि  मंत्रालय  निर्यातों  में  इस  safe
 से  जानो  रखेगा  ।

 भायात  बिल  में  कटोती  के  संबंध  में  भी  स्वागत  योग्य  safe  दिखाई  देती  है  पिछले  वर्षों

 में  हमारे  आयात  बिल  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  थी  परन्तु  ag  लच्छो  बात  है  कि  मंत्रालय  इस
 भार  को  भी  कम  कर  सका  है  और  हमारे  आयात  बिल  के  कमी  की  प्रवृति  नजर  का  रही  है  ।
 1979-80  में  हमारा  arna  34-2  प्रतिदिन  तक  बढ़  गया  था  अरर  1980-81  में  यह
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 बढ़  कर  37.4  प्रतिदिन  हो  गया  था  ।  इस  वृद्धि  के  कारण  एक  अजीब  स्थितिਂ  उत्पन्न  हो  गई  हे

 हमें  बाध्य  होकर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोश  से  ऋण  लेना  पड़ा  ।  तथापि  1982  में  इस  आयात  बिल

 को  37.4  प्रतिशत  से  8  प्रतिशत  तक  गया  है  इस  प्रकार  हमें  पता  चलता  है  कि  निर्यात

 की  दिशा  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  और  आयात  बिल में  भी  कटौती  हुई  है  ae  बहुत  स्वागत  योग्य

 प्रवृति  है  ।  इसके  लिए  मैं  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूं  ।

 श्रीमती  रामदुलारो  आपका  घन्यवाद  |

 थ्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  :  परन्तु  में  कुछ  अन्य  बातों  की  ओर  शा  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  feared
 :  पांच  मिनट  व्यतीत

 हो  चुके  हैं  अब  केवल

 2  मिनट  का  समय  दोष  है  ।

 प्रो ०  पी०  ज०  कुरियन  :  आयात  प्रतिष्ठान  के  लिए  अनेक  कदम  उठाये  गये  हैं  और  मैं

 उनका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता ।  हम  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  F

 समझता  हूं  कि  इसमें  सफलता  से  आयात  बिल  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ेगा  और  आयात  बिल  में

 भी  कमी  होगी  ॥

 प्रतिवेदन  के  माध्यम  से  मैंने  दवा  है  कि  1982-83  के  दोरान  समुद्री

 संबंधित  इंजीनियरिंग  वस्तुओं  रसायनों  आदि  का  निर्यात  निष्पादन  अधिक  aver  हो

 परन्तु  उसके  साथ  ही  काजु  चमड़े  ऊनी  आदि  के  निर्यात  निष्पादन  में  गिरावट  आई  al

 प्रो०  एक  site  रंगा  :  पनेसर  में  भी

 प्रो ०  पी०  Ho  कुरियन  :  पटसन  में  भी  ।  इस  गिरावट  का  प्रभाव  हमारे  उद्योगों  पर  पढ़ा

 है  विशेष  रूप  से  काजू  के  संबंध  में  करेल  और  तमिलनाडु  पर  प्रभाव
 पड़ा  है

 सभापति  महोदय  यदि  आप  समाप्त  पट्टीं  करेंगे  तो  अगले  सदस्य

 का  नाम  पुकारू गा  ।

 करो  पी०  wo  कुरियन  ।  मैंने  कितना  समय  लिया  है  ?

 सभापति  महोदय  :  लगभग  5  मिनट

 प्रो०  पी०  जे  कुरियन  :  श्राप  मुझे  बतायें  कि  आप  मुझे  कितना  समय  दे  रहे  हैं  मैं  उसमें

 समाप्त  कर  दूं  ।

 सभापति  भविष्य  :  आप  पाँच  ले  चुके  हैं  ।  केबल  2  मिनट

 का  समय  शेष  है  ।

 प्रो०  te  जे ०  कुरियन
 :

 केवल  5  मिनट  मेरा  विचार  था  कि  शाप  मुक्के  10  मिनट  का

 समय दे  रहे  हैं  ।

 orforast)  हैं  ६ सभापति  महोदय  ण  में  10  मिनट  नहीं  दे  रद्दा  ।
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 कीट

 site  पी०  चल  कुरियन  :  आप  ने  अब  जो  समय  लिया  है  वह  ककुभ  दें  ।

 सभापति  महोदय  चिन्तामणि  :  भाप  व्यथ  समय  खराब  कर  रहे  हैं  ।

 14  aq  वक्ता  हैं  ।

 प्रो ०  पो०  जे०  क्रिया  :  मैं  केरल  से  चुना  गया  हू  ।  मैं  केरल  निर्वाचन  क्षेत्र  का

 fafaca  करने  वाला  संसद  सदस्य  हु  ।

 सभापति  महोदय  चिन्तामणि  :  परन्तु  आप प्  केरल  को  बात  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।

 )

 आप Sto  पी०  जे०  करियर  :  मैं  इस  बात  को  मानता  pea  a  नियन्त्रित  कर  सकते  हैं

 परन्तु  मुझे  यह  मत्त  बतायें  कि  मैं  किस  प्रकार  बोल  |

 सभापति  महोदय  चिन्तामणि  :  केरल  पर  बोलें  ।  श्राप  केरल  की  बात

 क्यों  नहीं

 प्रो०  पो ०  जे ०  क्रिया  :  आपका  धन्यवाद  ।  मैं  केरल  के  विषय  में  बोलूंगा  ।  मेरा  विचार

 था  कि  पहले  सामान्य  बात  करके  केरल  की  बात  करू  क्योंकि  अच्छा  पक्ष  दिखाने
 के

 बाद  ही

 मैं  दूसरा  पक्ष  दिखा  सकता  हु  ।

 मुझ  केरल  के  बारे  में  पिछले  वर्ष  घोषित  की  गई  आयात  नीति  का  उल्लेख  करना

 आयात  नीति  में  मैंने  देखा है  कि  केरल  में  पैदा  की  जाने  वाली  अधिकतर  नकदी  फसलों  को

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  श्रन्तगंत  आयात  की  छूट  है  ।  यह  केरल  में  उद्योग  तथा  उत्पादकों  के  हितों

 प्रतिकूल  है  ।  wat  तक  रबड़  का  संबंध  है  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  कहा  है  परन्तु मेरा
 विचार

 है  कि  इसकी  जांच  को  जानी  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  हमारा  उत्पादन  उद्योगों  की  आवश्यकता

 के  लिए  पर्याप्त  है  ।  स्थिति  ag  है  कि  थोड़ी  सी  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  जब  आयात  किया

 जाता  है  तो  उसका  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।  जहां  तक  नारियल  तेल  तथा  अन्य

 वस्तुओं  का  सम्बन्ध  है  उनके  उत्पादन  का  उद्योग  तथा  केरल  के  लोगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़

 रहा  है  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  एक  अनुरोध  है  कि  नारियल  तेल  आदि  के  aaa  पर

 पुनर्विचार  किया  जाये  और  यदि  भाप  इनकी  कुछ  मात्रा  के  आयात  की  भी  अनुमति  देते  हैं  तो
 आप

 को  यह  अनुमति  सावधानीपूर्वक  जांच  तथा  मूल्याकन  के  बाद  देनी  चाहिए  ।

 पिछले  ag  सोवियत  wat  हमसे  21000  टन  काजू  खरीदा  ate  इस  वर्ष  उन्होंने  अभी

 तक  कोई  मात्रा  नहीं  खरीदी  है  ।  आपके  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयासों  का  मु  पता  है  ।  परन्तु

 बेईमान  स्थिति  क्या  है  ।  केरल  भोर  तमिलनाडू  के  2  लाख  कर्मचारी  भूलें  मर  रहे  हैं  और

 उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  पिछले  ag  एकाधिकार  खरीद  को  गई

 इस  ad  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।  उत्पादकों  को  हानि  हो  रद्दी  मजदूर  भूलें  मर  रहे  हैं  और

 लगभग  25000  टन  काजू  बेकार  पड़ा  है  ।  हमारा  मुख्य  खरीदार  सोवियत  रूस  है  ।
 मुझे  नवदीं
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 काणा

 पता  कि  इस  वर्ष  उन्होंने  क्यों  खरीदारी  नहीं  की  ।  सोवियत  रूस  मित्र  देश  दै  मन्त्री

 महिला  को  उसे  काजू  खरीदने  के  लिए  सहमत  कराना  चाहिए  ।

 श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  केवल  भारत  से  ।

 Sito  पी०  जे०  कुरियन  :  हां  भारत  से  ।  मैं  उनकी  कौ  जानता  हू  ।  वे  किसी

 अन्य  देश  से  खरीद
 रहे  हैं

 ।  मुझे  इसकी  चिन्ता  नहीं  कि  यह  रुपयों  की  समस्या  है  अथवा  कोई

 अन्य
 ।  परन्तु  यदि  इस  ओर  गम्भीरता  से  नहीं

 .
 सोचा  गया  तो  2  लाख  मजदूर  भूखों  मरेंगे

 मुझे  इतना  ही  कहना  है  और  मेरा  मन्त्रालय  से  अनुरोध  है  कि  इसे  गम्भी  रता  से  सोचा  जाये  |

 जेसा  मैं  पहले  कह  चुका  हू  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यात  का  जहां  तक  संबंघ  है  हमने  लक्ष्य

 पार  कर  लिया  है  और  मुझ  इससे  बहुत  प्रसन्नता  है  ।  परन्तु  मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  दिशा

 में  हम  अभी  बहुत  कुछ  कर  सकते  हैं  ।  यह  विपन्न  dares  है  भर  हम  उसके  कुछ  प्रतिशत  को

 wt  नहीं  छू रहे  हैं
 ।  हमारा  200  मील  की  आधिक  सीमा है

 और  aga  बड़ा  समुद्री  तट  है  ।

 ताईवान  को  देखें  ।  उनके  पास  700  डालर  हैं  ।  जापान  के  पास  14000  डालर  हैं  ।  परन्तु  हमारे

 पास  केवल  15000  डालर  मेरा  अनुरोध  है  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  ओर  विशेष

 घ्यान  दिया  जाये  क्योंकि  उससे  हमारी  निर्यात  ara  बढ़गी  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  को  तकनीकी  रूप

 से  उन्नत  किस्म  के  डालर  आयात  करने  चाहिए  और  युवाओं  को  गहरे  समूद्र  में  मिलो  पकड़ने  को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  संयुक्त  उपक्रमों  waar  wet  पर  नौकाएं  लेने  का  समर्थन  नहीं

 करता  |

 वर्ष  1982  में  संयुक्त  उपक्रमों  तथा  चार्टर  पर  नौकाओं  के  संबन्ध  में  नियंत्रक  तथा

 महालेखा  परीक्षक  ने  टिप्पणी  करते  हुए  कहा  कि  यह  देश  के  हित  में  नहीं है  ।  मैं  उद्ध,त

 करता  हूं  ;

 संयुक्त  उपक्रमों  के  अधीन  अथवा  कार  पर  डालर  लेने  से  न  तो  तेजी  से  आयात  में

 अथवा  न  उनके  स्वदेशी  निर्यात  में  कोई  सहायता  मिली  जिसकी  सोचा  गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त

 चाटकर  किये  गये  नौकाओं  से  निर्यात  का  प्रति  किलोग्राम  वसूली  मूल्य  2.28  रु०  से  5.38  रु०  के

 aa  में  था  जब  कि  अन्य  देशों  को  उसी  प्रकार  की  ताजा  मछली  की  उन्हीं  किस्मों  के  निर्यात  से

 प्रति  किलो  ग्राम  7.74  रु०  से  15:40  रु०  का  मुल्य  प्राप्त  हुआ  ।  इसके  कारण  लगभग  6.85

 करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई  1”

 मैंने  यह  कहा  कि  हमें  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  तथा  अपने  युवाओं  को  गहरे  समुद्र  में

 मछली  पकड़ने  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  इसके  साथ  area  हमें  सुक्त  उपक्रमों  तथा  चार्टर  पर

 नौकाएं  लेते  को  प्रोत्साहित  नहीं  करना  चाहिए  क्योंकि  यह
 हमारे  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं

 मैं  संक्षेप  में  काजू  के  संबन्ध  में  अनुरोध  करता  हू  ।  यदि  आपने  कुछ  नहीं
 किया  तो  2

 लाख  लोग  केरल  में  मख  से  मर  जायेंगे  ।

 श्री  सोमनाथ  चालों
 :

 मैं  राष्ट्रीय  पटसन  निर्माण  निगम  का  उल्लेख  कर

 4  vTrery  कल रहा  ह  ।  यह  राष्ट्रो यकृत  उपक्रम  है  और  इसके  ग्रीन  च्  USC  पटसन  मिलें  मैं  नहीं
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 जानता  कि  इनका  पेटरन  कौन  है  ।  इन  मिलों  के  बारे  में  कोई  भी  किसी  प्रकार  की  कोई  कायें  वाही

 बनने  का  इच्छुक  नहीं  है  ।  मैंने  अनेक  पत्र  लिखे  मै  इस  बात  को  स्वीकार  करता  ह  कि

 केन्द्रीय  मंत्री  पत्र  की  पावती  को  कम  से  कम  स्वीकार  करते  हैं  और  संसद  सदस्यों  के

 पत्रों  के  उत्तर  देते  हैं  ।  पर्त  जहां  तक  राष्ट्रीय  पटसन  निर्माण  निगम  का  संबन्ध  है  यह  इस  बात

 से  परे  है  ।  किसी  के  द्वारा  पत्र  का  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  ॥

 राष्ट्रीयकरण  के  बावजूद  सेवा  शर्त  तय  नहीं  की  गई  हैं  ।  ऐसी  अफवाह  है  कि  सेवा  शर्तें

 तय  की  जा  रही  हैं  और  तमंचा  रियों  पर  थौपी  जायेंगी  ।  किसी  एक  युनियन  के  साथ  भी  परामर्श

 नहीं  किया  गया  है  ।  एन०  जे०  एम०  सो०  स्टाक  एसो सिये दानों  का  एक  फेडरेशन  है  ।  मैं  उसका

 प्रेसीडेंट  इन  6  मिलों  में  से  5  मिलों  के  कर्मचारियों  की  एसोसियेदानें  इस  फेडरेशन  की

 सदस्य  हैं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जा  teri  मैंने  मंत्री  महोदय  को  तार  भेजा हैं  ।

 शायद  ag  विदेश  दौरे  पर  थे  ।  कोई  जवाब  नहीं  आया  है  ।  कोई  कारवाई  नहीं  की  गई

 मेरा  अनुरोध  है  कि  कर्मचारी  एसोसियेशन  के  साथ  सेवा  gat  के  बारे  में  बातचीत  की  जाये

 अथवा  यदि  आपने  स्वयं  अपने  आप  तय  कर  दी  कर्मचारियों  को  उनको  मानने  को  बाध्य

 किया  गया  तो  उसका  विरोध  होगा  |

 मैं  औद्योगिक  सम्बन्धों  पर  भी  कुछ  कहना  चाहता  ह  ।  यह  फेडरेदान  90  प्रतिशत  se

 चोरियों  और  अधिकारियों  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  ।  हमारी  बात  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया

 जा  रहा  ।  प्रबंधकों  द्वारा  हमारे  पत्रों  का  उत्तर  नहीं  दिये  जाते  ।  उनका  कहना  है  कि  सोमनाथ

 चटर्जी  हम  तुम्हारे  साथ  संसद  सदस्य  के  नाते  बात  कर  सकते  हैं  परन्तु  फेडरेशन  के  प्र  सीमेंट  के

 नाते  नहीं  ।  यह  उनका  रिया  है  ।  क्या  सरकारी  उपक्रम  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रम  अथवा

 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  यही  रवैया  अपनायेंगे  ?  क्या  तमंचा  रियों  को  बहुमत  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाली  एसोसियेशन  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  जाएगा  ?  मैं  एक  और  बात  का  उल्लेख

 करना  चाहता  हूं  ।  दुर्भाग्य  से  यह  निगम  भ्रष्टाचार  से  भरा  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  संगमा

 इस  बात  को  स्वीकार  ऐसे  उदाहरण  मैंने  मन्त्रालय  को  gta  बार  बताए  हूं  और  मैं

 मानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ।

 सभापति  महोदय  चिन्तामणि  :  अब  प्र  मन्त्री  को  एक  वक्तव्य  देना  है  +

 nin  NN  iinet  me

 भ्र मृत सर  में  25  1983  को  हुई  घटना
 के  बारे  में  वक्तव्य

 गृह  मंत्रो  very  चन्द्र  :

 मुझे  बड़े  दुख  और  खेद
 के  साथ  इस  सदन

 को  सूचित  करना है  कि
 कल  11-10  बजे

 पुलिस  उप  जलन्धर  श्री  ए०  एस०  अटवाल  हत्या  कर  दी  जब  वे  प्रा थें ना

 के  लिए  दरबार  अमृतसर  में  जा  रहे  थे  ।  पंजाब  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
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 अमृतसर  में  चौक  घंटाघर  की  भोर  दरबार  साहब  के  मुख्य  प्रवेश  द्वार  के  बिल्कुल  बाहर  उनकी

 गोली  मार  कर  हत्या  कर  दी  गई  |  बताया  जाता  है  कि  जब  वे  श्री  गुरु  ग्रंथ  साइब  को  माया

 टेकने  के  बाद  दरबार  साहब  से  बाहर  आ  रहे  थे  तो  एक  अज्ञात  सीखे  युवक  द्वारा  उन  पर  गोली

 चलाई  गई  ।  बताया  जाता  है  कि  आक्रमणकारी  राइफल  लेकर  दरबार  साहव  परिसर  के  अन्दर

 से  आया  था  और  अपराध  करने  के  बाद  दौड़कर  वज़ारतें  दरबार  साहब  में  चला  गया  ।  लगभग

 ग्यारह  वर्षीय  लड़का  वरिन्द्र जीत  fag  और  कलविन्दर  fag,  जो  अमृतसर  के  रहने  वाले
 को

 भी  चोट  आई  ओर  उन्हें  अस्पताल  पहुंचाया  गया  ।  वरिन्द्र जीत  fag  को  चोट  के  कारण  मृत्यु  हो
 गई  है  ऑर  कलविन्दर  fag  चिन्ताजनक  स्थिति  में  दल  खालसा  के  क्रिया वादियों  सहित  जिन

 अपराधियों  की  जरूरत  उनके  सम्बन्ध  में  पूजा  के  स्थानों  में  शरण  लेने  के  बारे  मैं  जो  सूचना
 सरकार  को  समय  समय  पर  मिलती  रही  उसकी  पुष्टि  दरबार  साहब  के  प्रवेश'द्वार  के  पास

 कायराना  अपराध  से  हो  जाती  है  ।  पंजाब  में  सभी  वरिष्ठ  पुलिस  अधीक्षकों  को  aaa  कर  दिया  है
 और  पुलिस  महानिदेशक  तुरंत  घटनास्थल  पर  पहुँच  गए

 हैं  ।  अभियुक्त  sags  करने  के  लिए
 राज्य  राधिका  रियों  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  पर  अत्र  तक  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  |

 सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  का  काय केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  को  सौंपने  का  निर्णय

 फिया  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  निदेशक  पंजाब  जा  रहे

 जेसा  कि  सदन  को  मालूम  है  मैंने  समी  सम्बन्धों  कों  हिसा  का  त्याग  करने  मोर  हिंसा  vent

 के  लिए  पूजा  के  स्थानों  का  प्रयोग  न  करने  अपील  की  थी  ।  माननीय  सदस्यों  ने  भी  ऐसी  हो

 भावनाएं  व्यक्त  की  हैं  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  ga  अपील  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 गया  है  ।

 सरकार  विभिनन  मामलों  का  समाघान  करने  के  लिए  पूर्ण  प्रयास  करती  रही  माननीय

 सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  ऐसी  घटनाएं  और  हिंसक  गतिविधियाँ  समाघान  ढ््ढ़्ने  में  मदद

 नहीं  करती  हैं  ।

 मक  विश्वास  कि  सदन  सभी  सम्बद्धों  विशेष  कर  शिरोमणि  अकाली  दन्त  शरीर

 शिरोमणि  गुरिंद्र रा
 प्रबन्धक  कमांडो  के  नेताओं  से  यह  अपील  करने  में  मेरा  साथ  देगा कि  ऐसी

 हिंसक  घटनाएं  जिनमें  frets  व्यक्तियों  की  जान  जाती  हे  की  पुनरावृत्ति  हों  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  हम  इस  बहादुर  अधिकारी  की  मौत
 पर  शौक  व्यक्त  करें  और  उस  तरीके  की  निदा  करें  जिससे  उसकी  gear  की  गई  है  ।

 mara  भगवान  देव  हम  इससे  सहमत  हैं  ।  में  समझने  करता  है  रंगा  जी  की

 बात  का  ।

 सभापति  महिला  (sit  चिन्तामणि  :  सदन  में  इस  पर  चर्चा  की  जा  रही  है  ।

 aa  श्री  पी०  ए०  वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बोलेंगे  |

 ि
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 वाणिज्य  मंत्रालय  तथा  पूर्ति  विभाग

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्रो  पी०  ए०  हमारे  पास  समय  को  बहुत

 कमी  है  मैं  संक्षेप  में  ही  बोल  गा  ।  में  हथकरघा  हस्तशिल्प  क्षेत्र  तथा  tag  कीट  पालन

 उद्योग  का  संक्ष  प  से  उल्लेख  करूगा  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई  बातों  का  उत्तर  देने

 को  कोशिश  करूगा  ॥

 हथकरघा  उद्योग  हमारे  देश  का  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  ।  इसकी  उत्तम  कारीगरी  को

 लम्बी  परम्परा  है  और  रोजगार  की  दृष्टि  से  इसका  स्थान  कृषि  के  बाद  भ्राता  है  |  यह  उद्योग

 विद्वेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंलगभग  1  करोड़  लोगों  को  रोजगार  देता  है  ।

 5°04

 सोमनाथ  deal  पीठासीन

 श्री  पी०  Go  संगमा :  केन्द्र  सरकार  ने  1981  की  कपड़ा  नीति  में  इसे  बहुत  महत्व  का

 स्थान  दिया  और  इसे  देश  का  मुख्य  कपड़ा  कहा  ।  मुझके  प्रसन्नता  है  कि  एक  अथवा  दो  सदस्यों  को

 छोड़  कर  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सभी  सदस्यों  ने  अनुरोध  की  समस्याओं  का  उल्लेख  किया है

 और  इस  उद्योग  के  प्रति  इतनी  अधिक  खर्च  दिखाई  समय  को  कमी  के  कारण  मैं  माननीय

 सदस्यों  की  कुछ  बातों  का  उत्तर  दू  गा  ।

 श्रीमती  गोपालन  ने  अनेक  बातों  का  उल्लेख  श्रेय  है  ate  दाने  की  बढ़ती  कीमत  पर

 चिन्ता  व्यक्त  की  हैं  ।  मैं  सदन  को  सुचित  करनाਂ  चाहता  ह  कि  पिछले  ad  को  अपेक्षा  स्थिति

 इस  ay  बेहतर  लगती  है  और  मुल्यों  में  स्थिरता  भाई  है  ।  1982  के  दिसम्बर  से  नृत्यों  में

 गिरावट  art  आरम्भ  हो  गई  है  ।  जहाँ  तक  गलीचों  का  संबंध  है  यह  के

 भगत  हैं  बाद  में  उसका  उल्लेख  करूगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  उठाया  है  कि  केरल  से  हथकरघा  उत्पादों  का  निर्यात  घट  रहो

 दुर्भाग्य  से  सरकार  के  पास  राज्य-वार  gins  नहीं  है  ।  हमारे  पास  देश  भर  के  आकड़  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिला  सकता  हु  कि  सारे  देश  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हथकरघा

 वस्तुओं  का  निर्यात  घटा  नहीं  है  और  इस  क्षेत्र  में  हमने  निर्यात  काय  निष्पादन  की  बढ़ती  प्रवृति

 को  बनाए  रखा  है  ।

 श्री  कुचल  ने  कहा  कि  देश  में  लगे  हुए  काय  37  लाख  करों
 में

 से  केवल  20  लाख  कार्य

 कर  रहे हैं  और  शेष  कार्य  नहीं  कर  मैं  इस  बात  का  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  सभी  37

 लाख  करघे  काम  कर  रहे  हैं  परन्तु  यह  सम्भव  है  कि  कुछ  करघे  काम  न  कर  रहे  हों  ।  परन्तु  मैं

 ag  कह  सकता  हू  कि  जहाँ  तक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  इसमें  बच्ची  हो  रही  है  ।  मत  हम  आसानी

 से  इस  बात  को  मान  सकते  हैं  कि  हमारे  करघे  काम  कर  रहे  अन्यथा  उत्पादन  में  वद्ध

 नहों  पाती  ।

 staal  गोपालन
 :  यह  ठीक  नहीं  कम  से  कम  केरल  ओर  तमिल

 नाडु  में  लगभग  सभी  हथकरघा  बुनकर  प्रभावित  हैं  बर  उनके  पास  कोई  काम  नहीं  है  ।
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 श्री  पी०  ए  संगमा  यदि  आपकी  जानकारी  में  कोई  विशेष  क्षत्र  है  जहां  पर  करघे

 काम  नहीं  कर  रहे  तो  श्राप  कम  से  कम  हमें  सूचित  कर  सकते  हैं  और  हम  उसकी  जांच  करेंगे  |

 देश  में  हथकरघा  क्षेत्र  को  स्थिति  जहां  तक  प्रश्न  है  उत्पादन  के  उपलब्ध  आंकड़ों  से  पता  चलता  है

 कि  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  मैं  इतना  कहू  सकता  हु  कि  अनुमान  यही  है  कि  करघे  काम

 कर  रह ेहैं  और  मेरा  यह  तात्या  नहीं  कि  ऐसे  कोई  करघे  नहीं  जो  काम  al  कर  रहे  ।

 श्री  के०टी  कौसलराभ
 :

 तमिल  नाडु  में  हजारों  लोग  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।

 मैं  माननीय  महिला  सदस्या  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।

 श्री  पी०  Wo  ANAT  श्री  कुचल  ने  कहा  कि  योजनाएं  इस  आधार  पर  तेयार  की  जा

 रही  हैं  कि
 37  लाख  करघे  काम  कर  रहे  हैं  ।  उनके  अनुसार  केवल  20  लाख  करघे  काम  कर  रहे

 हैं  फिर  शेष  काम  नहीं  कर  रहे  ।  उनका  कहना  है  कि  हमारी  आयोजना  ठीक  नहीं  है  ।  माननीय

 सभा  की  जानकारी  के  लिए  मैं यह  बताना  चाहता  हु  कि  योजनाएं  केवल  सहकारिता  क्षेत्र  के

 लिए  है  और  केवल  53  प्रतिशत  के  लगभग  करघे  सहकारिता  क्षत्र  के  भगत  हैं  ।  अतः  काम  न

 कर  रहे  करघों  को  राशियों  के  दुरुपयोग  का  प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  यह  पेसा  केवल  सहकारिता

 श्री  घोष  द्वारा  भी  कुछ  महत्वपूर्ण  बाते  उठाई  गई  ।  उन्होंने  अनुसूचित  जातीय  बुनकरों

 की  ससस्याध्रों  की  भोर  सभा  का  ध्यान  विशेषरूप  से  श्राकरषित  fears  मैं  इत  सभा  को  बताना

 चाहता  हू  कि  हमारे  मंत्रालय  ने  अनुसूचित  जातीय  बुनकरों  की  बस्तियों  का  चयन  करने  भर

 इस  बात  का  पता  लगाने  का  काम  हाथ  में  लिए  है  कि  विद्वेष  रूप  से  उन  लोगों  को  कितना  पा

 मिल  सका  है  ।

 हमने  राज्य  सरकारों  को  भी  सलाह  दी  है  कि  वे  अनुसूचित  जाति  के  बुनकरों  की  ओर

 विशेष  स्थान  दें  ।  श्री  थोरट  ने  ऐसे  बुनकरों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  जिनके  पास  करघे  नहीं

 हैं  और  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  सहकारी  समितियों

 जेसी  समितियों  की  स्थापना  करने  की  योजना  को  क्रियान्वित  कर  रही  है  जो  केवल  बिना  करघा

 वाले  बुनकरों  के  लिए  ही
 है  ।  उन्होंने  महाराष्ट्र  के  बुनकरों  को  कुछ  विशिष्ट  समस्याओं  का  जिक्र

 किया  मेरे  पास  अनेक  इस  विशेष  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  बारे  कोई  विशेष  जानकारों

 नहीं

 et

 परन्तु  एक  योजना  बनी  हुई

 थी  एस  देसाई  सेबस्तियने|.(करुर  |  परन्तु  सरकार  हमारे  हथकरघा  उत्पादों  के  लिए

 निर्यात  बाजार  की  संभावना  का  पता  नहीं  लगा  सके  हैं  ।  बंगलादेश  और  पाकिस्तान  को  अपने

 हथकरघा  उत्पादों  के  लिए  विदेशों  बहुत  अच्छी  मंडियां  मिल  गई  हैं  ।  सरकार  को  इस  पहलू  पर

 गम्भीरता  gan  विचार  करना  चाहिए  |

 श्री  पी०  go  सहसा  मैंने  बताया  है  कि  हमारा  निर्यात  काय  निष्पादन  अच्छा है  |  हमारा

 निर्वात  बढ़  रहा  है  ।  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  हेतु  मैं  ag  बता  रहा  हुं कि  वर्ष  1981-82

 में  हमारे  हथकरघा  उत्पादों  के  निर्यात  लगभग  320.42  करोड़  रुपये  के  थे  ।  और  1982-83  में

 जनवरी  तक  लगभग  274'92  करोड़  रु०  के  थे  ।  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  ध्रांकड़े  अधिक  हैं

 मैं  अभी  भी  इस  बात  पर  दृढ़  हूं  कि  हमारा  निर्वात  कम  नवदीं  हो  रहा  है  ।
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 ना

 at  थोराट  ने  हथकरघा  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाये  जाने  का  उल्लेख  किया  है  ।

 प्रौद्योगिकी  का  दर्जा  बढ़ाने  की  हमारी  योजना  भी  है  गतवर्ष  हमने  लगभग  OS  लाख  रुपये

 की  वित्तीय  सहायता  भी  दिलवाई  थी  और  चालू  वित्त  ag  के  दौरान  हमने  करघों  के  srafanl-

 करण  के  लिए  एक  करोड़  रुपये  नियत  किए  हैं  और  हमें  आशा  है  कि  इस  आधुनिकीकरण  योजना

 के  अंतगर्त  इस  एक  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  20,000  बुनकरों  को  लाभ  मिलेगा  ।

 ga  यह  याद  नहीं
 है

 कि  सदस्यों  ने  कीन  से  अन्य
 मुद्दा

 उठाये  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ये

 मुद्दे  हथकरघा  क्षेत्र  के  बारे  में  उठाये  गये

 श्रीमती  सुची ला
 गोपालन  (aad)  :  जब  रुई  का  मूल्य  कम  हो  रहा  है  तो  घागे  का  मूल्य

 क्यों  बढ़  रहा  है  ?  रुई  का  मूल्य  एक  तिहाई  कम  हो  गया  है  परन्तु  घागे  का  मुल्य  50  प्रतिशत

 तक  बढ़  गया  है  ।  भाप  इस  पर  नियंत्रण  कयों  नहीं  कर  सकते  ?

 थी  पी०  go  संगमा  :  मैंने  कहा  है  कि  जहां  तक  धागे  के  मृत्य  का  सम्बन्ध  यह  ठीक

 है  कि  गत  ag  दिसम्बर  तक  इसके  gor  बढ़े  रहे  हैं  परन्तु  गत  at  दिसम्बर  के  याद  हमने  निर्यात

 पर  नियन्त्रण  कर  लिया  है  और  मुल्य  कम  हो  गये  हैं  ।  यही  हमारी  जानकारी  है  ।

 श्री  केਂ  राम भूति  :  यदि  साधनों  सदस्य  चाहें  तो  हम  धागा  शिफ़ाई  कर

 सकते  हैं  ।  धागे  का  बाजार  बहुत  मंदा  है  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  मुक्के  प्रसन्नता  हैं  कि  श्राप  धागे  की  कमी  के  बारे  में  शिकायत  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  इसका  उत्पादन  खुब  हो  रहा  है  ।

 जहां  तक  हस्तशिल्प  का  सम्बन्ध  मैं  केवल  दो  तीन  बातों  का  उल्लेख  करू गा  हमने  गत

 aq  क्या  किया  भर  इस  वर्ष  हमारा  क्या  करने  का  विचार  है  ।

 उत्पादन  का  आधार  व्यापक  बनाने  तथा  ग्रामीण  और  कोई  अद्ध  नगरीय  हैं  wat

 के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए  जाट  हाथ  के  छपे  कपड़ों  a

 और  बांस  और  लकड़ी  की  वस्तुओं  सहित  विभिन्‍न  शिल्पों  में  संस्थागत  प्रशिक्षण  आरम्भ  किया  गया

 था--भरी  मिश्र  ने  गलीचों  की  समस्या  उठाई  थी  ।  सभा  को  याद  होगा  कि  1982-83  के  ate

 हमने  उन्नत  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  गत  वर्ष  के  बजट  में  घोषणा  की  थी  +  जम्मू

 कश्मीर  में  गलीचों  की  बुनाई  के  क्षेत्र  में  65  उन्नत  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थगित  करने  का  ब्रिटिश

 इससे  देश  में  हाथ  बुने  गलीचों  की  स्थिति  में  सुघार  करने  की  काफी  समय  से  महसूस  की  जा  रही

 माँग  पुरी  हो  सकेगी  ।

 पीतल  की  वस्तुओं  की  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिए  मुरादाबाद  में  लेकर  तथा  इलेक्ट्रो

 प्लैनिंग  करने  के  लिए  एक  तकनीकी  युनिट  स्थापित  क्ररने  का  उत्पादों  को  विश्व  के

 बाजार  में  और  श्रमिक  प्रतियोगी  बनाने  में  मदद  मिलेगी  ।  भदोही  में  गलीचा  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 तथा  जयपुर  में  हाथ  से  छपे  कपड़ों  के  लिए  संस्थान  की  शी  घ्नतापुवेंक  स्थापना  करने  के  लिए

 वाही  की  जा  रही  है  ॥

 at  मिश्र  ने  बलोचों से  सम्बन्धित  समस्या  का  विशेष  उल्लेख  fear  मैं  am  को
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 गाम  eo अ  cu
 सूचित  करता  हूँ  कि  गलीचों  के  क्ष  अपने  नि  4d  बढ़ाने  के  ए  हमने  गलीचों  के  लिए  एक

 पृथक
 निर्यात  संबंधन  परिषद  गठित  की  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  ठीक  है  ।

 थी  पो  ०ए०  संगमा  :  वह  1982-83  में  दो  विक्रय  एवं  अध्ययन  हुम  कनाडा  और

 खाड़ी  के  देशों  में  गये  थे  ।  जेद्दा  में  एक  गलीचा  प्रदर्शनी  आयोजित  की  गई  थी  और  भारत

 त्सव  के  एक  भाग  के  रूप  में  हस्तशिल्प  की  एक  और  प्रदर्शनी  लंदन  में  आयोजित  की  गई  थी  ।

 चालू  वर्ष  में  ऐसे  ही  निर्यात  संवर्धन  प्रयास  जारी  रहेंगे  ।

 ये  कुछ  बातें  जो  हस्त  शिल्प  के  संबंध  में  उठाई  गई  हैं  ।  श्री  डोगरा  ने  कारीगरों  की

 coat  के  बारे  में  मुद्दा  उठाया  है  ।  मैं  सभा  को  सुचित  करता  हूँ  कि  हमने  कारीगरों  के  परिवारों

 के  दिक्षित  सदस्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाये  हैं  ।

 जहां  तक  निर्यात  प्रक्रियाओं  att  नियमों  तथा  विनियमों  के  लिए  प्रशिक्षण  का  संबंध

 हमने  गत  ay  ऐसे  लगभग  4  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाये  ।  इस  ag  हमारा  विचार  कारीगरों  के

 लिए  ऐसे  लगभग  9  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  चलाने  का  विचार  है  ।  महोदय  Pam  उत्पादन  के  बारे  में

 बहुत  सी  बातें  नहीं  उठायी  गई  हैं  ।  परन्तु  मैं  श्री  संतोष  मोहन  देव  से  एक  बात  कहना  चाहूंगा

 जिन्होंने  बार-बार यह  मुद्दा  उठाया  है  ।  सभा  को  कर्नाटक  में  80  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली

 fara  बेक  की  परियोजना  के  बारे  में  पता  है  ।  सभा  को  10  करोड़  रुपये  की  लागत  बाली  भारतਂ

 स्विस टसर  परियोजना  की  भी  जानकारी  है  ।  हमने  मूसा  के  लिए  नई  परियोजना  आरम्भ  की  है  ।

 आपको  पता  है  कि  विश्व  में  मुरगा  रेशम  का  उत्पादन  करने  वाला  केवल  हमारा  ही  देश

 गत
 अनेक

 वर्षों  में  मूसा  का  उत्पादन  गिरा  है  ।  अतः  हमने  3.5  करोड़  रुपए  की  लागत  पर

 मुरगा  का  उत्पादन  सुधारने  की  विशेष  परियोजना  आरम्भ  की  है  तथा  यह  राशि  चार  वर्षों  में  खर्चे

 की  जाएगी  ।  यह  इस  वर्ष  से  आरम्भ  की  जा  रही  चालू  वर्ष  से  आरम्भ  करने  के  लिए  50

 लांख  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 समय  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मैंने  इन  कुछ  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 सभापति  महोदय  सोमनाथ  :  श्री  राजन  |

 श्री  ओस्कर
 फर्नाडीस  :  मेरा  स्पष्टीकरण  का  प्रश्न  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  दक्षिण  कनाडा  के  लोगों  को  जिले  को  विश्व  बेक  की  सहायता  के

 अन्तर्गत  शामिल  करने  की  मांग  स्वीकार  कर  ली  है  ।  उनको  कर्नाटक  में  दक्षिण  कनाडा  जिले  में

 रेशम  उत्पादन  के  लिए  विशव  बैंक  की  सहायता  प्रदान  करती  है  ।

 थी  पी०  पु  संगमा  :  कर्नाटक  राज्य  में  80  करोड़  रुपये  की  परियोजना  चल  रही  हैं  जो

 कहीं  अन्यत्र  नवदीं  है  ।

 सभापति  महोदय  सोमनाथ  आपकी  बात  पर  ध्यान  दे  दिया  गया  है  ।  श्री  के  ०

 To  राजन

 Fi. श्री  सके  ए०  राजन  :  सभाप  |  दिग  इस  देश  की  श्राथिक  स्थिरता  के  लिए

 मंत्रालय  का  कार्यकरण  भोर  इसकी  नीति  बहुत  ही  जटिल
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 मंत्री  महोदय  रायात-निर्यात  नीति  को  न  तो  उदार  और  न  ही  प्रतिबंधात्मक  बताते  हैं  ।

 इससे  उन  दबावों  का  पता  चलाता है  जो  उन  पर
 डाले  गए  हैं

 ।  इस  सम्बन्ध  मैं

 राष्ट्रीय  मुद्रा  घोष  तथा  भारत  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  का  उल्लेख  करूंगा  । मैं  यह

 हरण  देता  हूँ

 “1982.83  गोर  1983-84  की  आयात  नीति  में  निर्यातों  को  उदार  बनाने  के  उद्देश्य

 से  रखे  गये  उपाय  शामिल  होंगे  ै

 मैं  यही  कहूंगा  fe  उनका  मंत्रालय  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  दातों  पर  चल  रहा  है  ।

 आश्चर्य  की  बात  कि  इस  बार  आप  यह  पाएंगे  कि  आयात-नीति  15  asa  को  घोषित  को

 गई  थी--रायात-नीति  15  ध्रप्रल  को  घोषित  की  जाया  करती  थी  और  शायद  मंत्रालय

 राष्ट्रीय  कम्पनियों  और  राष्ट्रीय  एकाधिकार  के  बीच  संतुलन  बनाये  रखने  की  कोशिश  कर  रहा

 है  ।  वह  कारण  सकता  है  ।  पर  सामान्य  स्थिति  क्या  है  ?  आयात  बाजार  साम्राज्यवादी  पूजी

 बादी  बाजारों  के  साथ  बद्ध  कर  दिए  गए  आप  विश्व  बाजार  का  प्रतिक्रियाओं  अथवा

 आरोपों  से  बच  नहीं  सकते  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  निर्गुण  सम्मेलन  में

 स्वीकृति  नयी  श्रमिक  घोषणा  के  अ
 दा  को  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिसके  कि  वह  भी  पक्षकार  थे  ।

 मैं  यह  उद्धरण  पेश  करता  हूँ  :--

 विश्व  आधिक  जो  के  कुछ  प्रमुख  उद्योगिक  देशों  में  उत्पन्न  हुआ  अब

 सही  माने  में  स्वरूप  तथा  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  विश्व-व्यापी  हदो  गया  है  ।  विकसित

 देशों  में  इसके  परिणाम  स्वरूप  श्रमिक  गतिरोध  आ  गया  है  कौर  बेरोजगारी  बढ़

 गई  है  जिस  पर  उन्होंने  बचाव  करने  वाले  तथा  आत्म-विश्लेषण  करने  वाली

 नीतियां  अपना  करके  प्रतिक्रिया  दिखाई  है  ।  विकासशील  देशों  जिनकी

 व्यवस्था  विशेष  रूप  से  कमजोर  इसके  परिणामस्वरूप  उनकी  वस्तुओं
 के  मूल्यों

 में  भारी  वृद्धि  तथा  औद्योगिक-उत्रावों  का  उनके  आयात  करना  पड़ता  हैं  उनके

 मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  के
 कारण  भुगतान  संतुलन  में  अति  ऋणों  में  वृ

 द्धि
 ओर

 व्यापार  को  शर्तों  में  बिगाड़  प्राया  है  ब

 यह  निगुट  सम्मेलन  में  स्थिति  घोषणा  का  आ  है  ।  मुझे  संदेह  है  कि  यह  सरकार  जो

 इस  घोषणा  की  पक्षकार  वाकई  इन  घोषणा  ओं  नके  अनुसार  चल  रही  थी  या  ये  घोषणाएं  केवल

 लोगों  के  लिए  ही  थीं  ।  मुझे  आश्चर्य  है  कि  उनको  अभी  भी  शान्ति  है  कि  ag  वर्तमान  fara

 daw  में  सब  कुछ  ठोक  कर  पायेंगे  |

 इस  बात  की  पुरी-पूरी  सम्भावनाएं  है  कि  व्तंमान  परिस्थितियों  के  erated  भारत  का

 विदेश  व्यापार  और  संसाधनों  की  स्थिति  ऐसी  जटिल  समस्या  उत्पन्न  करेंगे  जिसके  दूरगामी
 परिणाम  area  निर्वात-विकास  aga  सीमा  रहा  है  तथा  वह  आयातों  के  जो  तेजी

 से  बढ़  रहे  से  भी  अत्यन्त  पीछे  रहा  है  ।  यहां  तक  कि  1932-83  के  पहले  दस  महीनों  में

 अंकित  15  प्रतिशत  की  विकास  दर  भी  काफी  हद  तक  लगभग  1200  करोड़  रुपये  के  बम्बई
 हाई  के  अघोषित  तेल  के  पर्याप्त  निर्यात  से  हो  पाई  यदि  इसे  अलग  कर  दिया  जाता  है  तो

 हमारे  निर्यात-निकास  में  जो  गतिरोध  है  वहू  स्पष्ट  हो  जायेगा  ।  दूसरी  ओर  हाल  ही  की  लांस
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 6  1905  अनुदानों  को  1983-84

 को  प्रवृत्ति  के  बावजूद  आयात  बढ़  रहे  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  उद्धत  आंकड़ों  से  इस  बात  का  पता

 चलता  हैं
 कि  गत  छह-सात  वर्षों  से  हम  आयात  भर  निर्यात  निष्पादन  कसा  रहा  है  तथा  भुगतान

 संतुलन  की  प्रतिकूल  जिससे  हम  प्रभावित  कसी  रही

 [४  ताज्जुब  की  बात  हैे  कि  समृद्ध  संशोधन  औद्योगिक  क्षमता  तथा

 मूल  संरचना  के  बावजूद  विश्व-व्यापार  में  भारत  के  अश  में  निरंतर  गिरावट  भा  रहो  है  ।  दूसरी

 कोरिया  हांग-कांग  भोर  सिंगापुर  जेसे  छोटे-छोटे  जिनके  पास  ऐसे

 प्राकृतिक  संसोधन  नहीं  हैं  जिन  पर  निर्भर  रहा  जा  सके  ।  विश्वव्यापी  मन्दी  संरक्षण बाद  तथा

 प्रतिबंधात्मक  म्रंतर्राष्ट्रोय  व्यापार  क्षेत्र  के  बावजूद  तेजी  से  आगे  रहे  हैं  ।  यहां  दिए  गए

 आंकड़े  इन  देशों  के  बीच  इस  तुलना  को  साबित  करते  हैं  ।

 चिंताजनक  बात  यह  है  फि  पटसन  की  ची

 इंजीनियरिंग  के  कृषि  उत्पादों  जसी  वस्तुओं  के  मामले  में  भी  स्थिति  ठीक  नहीं

 है  भर  हम  कई  देशों  से  बहुत  पीछे  हैं  ।  यह  स्थिति  हाल  ही  में  और  बिगड़ी  हैं  ।  भारत  एक  बार

 फिर  खाद्यान  आयात कर्ता  हो  गया  जबकि  गत  हाल  ही  में  आत्म-निगंदता  प्राप्त  कर  ली

 गई  थी  ।

 लगभग  800  करोड़  रुपए  के  40  लाख  टन  गेहूँ  का  आयात  करने  के  लिए  ठेके  हो  चुके

 हैं  ।  इसके  हम  ऐसी  वस्तुओं  का  आयात  करते  जा  रहे  हैं  जिनमें  या  तो  हमने  विद्यमान

 क्षमता  का  पुरा-पूरा  उपयोग  नहीं  किया  है  या  जिनको  भारी  उत्पाद  संभावना  है  ।  अन्य  वस्तुओं
 के  साथ-साथ  वे  खाद्य  कृत्रिम  तथा  रिजनरेटेड  कुछ  सोडा

 कागज  तथा  अल्मुनियम  az  इस्पात  कुछ  ऐसी  वस्तुए  हैं  जिन  पर  भारत  विदेशी

 मुद्रा  में  300  करोड़  रुपये  खां  कर  रहा
 है  ।  इनमें  से  बहुत  सी  वस्तुओं  के  आयात  पर  विवेकपूर्ण

 उत्पादन  आयोजन  कौर  नीति  से  काफी  बचत  की  जा  सकती  है  ।  ag  विचित्र  बात  नहीं

 है कि एक  ओर  जहां  भारत  उर्वरक  कपड़ा  के  लिए  मशीनरी  कौर

 जानकारी  का  निर्यात  कर  रहा  है  वहां  दूसरी  ओर  बहुत  से  अन्य  उद्योगों  को  हमारी  श्रावश्यकताएं

 पूरी  करने  के  लिए  अंतिम  उत्पादों  का  आयात  करना  पड़  रहा

 इस  अपने  आयात  और  निर्यात  की  पद्यति  को  देखें  ।  निर्यात  व्यापार  वृद्धि  के

 सम्बन्ध  में  मैं  ऐसे  आंकड़े  देता  हूं  जिनसे  इसका  पता  चलता  है  ।  समाजवादी  देशों  में  निर्यात

 में  बुद्धि
 लगभग  22.8  प्रतिशत  12.2  प्रतिदिन  अफ्रीका  में  18.4  प्रतिशत है

 भीर  लेटिन  अमरीका  में  42.50  प्रतिश्त  है  ।  अब  मैं  विकसित
 पं  off  वादी  देशों  के  सम्बन्ध  में

 छात्र  देता  हूं  ।  जहां  तक  उत्तरी  अमरीका  का  सम्बन्ध  इसमें  12.2  प्रतिशत  तक  की  कमी

 हुई  है  ।  पश्चिमी  यूरोप  में  10.3  प्रतिशत  तक  की  कमी  हुई है  ।  आयातों  में  17.1  faa

 यह  हालत  है  ।  यहां  तक  की  वृद्धि  हुई  है  सम्मेलन  में  समूचे  प्रभाव  के  बारे  में  सही
 घोषणा  की  है  ।  मंत्री  की  वर्तमान  अवघि  में  afe  हम  वर्तमान नीति  का  ही  पालन  करते

 रहे  तो  स्वयं  को  कसे  बचा  पायेंगे  ?  मुझे  बेद  है  कि  यह  नीति  जो  अपनाई  गई  है  वह
 ढकोसला  है  ।  इस  बारे  में  जब  तक  श्राप  अपनी  कमजोरी  नहीं  तो  भविष्य  हो  बताएगा

 कि  केसे  चलेगी  ।
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 ८
 अनुदानों

 को  1985-84  26  1983

 नीति  के  अंतरंग  142  या  143  मद्दे  लाई  गई
 हैं  ।  gata,

 कुछ  ऐसी  मर्दे  कुछ  वस्तुएं  हैं  जो  मुख्यतया  मेरे  राज्य  में  भी  इन  मदों  के  सम्बन्ध  में  आयात

 नीति  केरल  की  समूची  कृषि  अर्थव्यवस्था  के  हितों  के  विपरीत  है  ।  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  हम

 के  अंतगर्त  नारियल  जटा  उत्पाद  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ।  यह  ऐसा  उत्पाद

 है  जो  जिसके  बारे  में  मेरे  राज्य  का  एकार्घिकार  है  ।  नारियल  जटा  उत्पाद  केरल  से  निर्यात

 फिया  जाता  है  तथा  लौंग  आदि  जैसी  कुछ  अन्य  वस्तुए  भी  केरल  में  पदा  होती  हैं

 परन्तु  के  अंतगर्त  इन  वस्तुओं  का  आयात  किया  जाएगा  ।  we  राष्ट्र  के  feat  तथा

 मरे  राज्य  केरल  के  हितों  के  विपरीत  है  ।

 मैं  रबड़  की  आयात  नीति  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।  जहाँ  रबड़  का  आयात

 किया  जा  रहा  है  वहां  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  सरकार  ने  इस  वस्तु  की  उत्पाद  क्षमता  या

 वास्तविक  उत्पादन  का  हिसाब  लगाया  है  ।  आप  ये  चीजें  आयात  कर  रह ेहै
 जबकि  उनका

 उत्पादन  सर्वाधिक  हो  रहा  है  ।  आप  रबड़  का  उत्पादन  करते  हैं  जबकि  इसका  उत्पादन  अधिकतम

 जब  आप  इस  नीति  पालन  करते  हैं  तो  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  इसका  केरला  राज्य

 की  भथंव्यवस्था  पर  प्रभाव  पड़ता  हैं  ।

 इसके  बादे  काजू  के  बारें  में  बोलते  हुए  मैं यद  कहना  चाहता  हूं  कि  वास्तविक  संकट  यह

 हैं  कि  दोलाख  श्रमिक  बेरोजगार  हैं  ।  काज  का  अन्तर्देशीय  वसूली  मूल्य  उत्पादकों  के  हितों  के

 विरुद्ध  है  ।  उनको  लाभकर  मुल्य  नहीं  मिल  रहा  इस  उत्पाद  के  लिए  हमारी  कोई  मंडियां

 महीं  हैं  जो  कि  पहले  थीं  तथा  सरकार  के  कदाचारों  के  कारण  हमें  इस  उत्पाद  के  लिए  पर्याप्त

 विदेशी  बाजार  नहीं  मिल  सके  ।  काजू  से  सम्बन्धित  संपूर्ण  समस्या  का  केरल  की  अथ  व्यवस्था

 पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  और  सरकार  वर्तमान  नीति  के  कारण  लगभग  दो  लाख  श्रमिक  भूखे

 मर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  सुखबन्सकौर  :  सभापति  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  मेरे

 निर्वाचन-क्षेत्र
 की  एक  मिल  की  गतिविधियों  की  भोर  दिलाना  चाहूंगी  ।  न्यू  एगरटन  बुला

 घारीवाल  की  हालत  बहुत  नाजुक  है  ।  श्रमिक  भ  हड़ताल  पर  हैं  और  प्रबन्धक  जो  कुछ  हो  रहा

 है  उसके  प्रति  पूर्णिया  उदासीन  हैं  ।  समस्त  कठिनाई  बोनस  के  मामले  को  लेकर  शुरु  हुई  तथा

 यूनियन  उच्चतम  न्यायालय  में  पहुँचाई  गई  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  फैसला  दिया  कि  श्रमिकों  को

 1977  से  1981  तक  बोनस  अदा  किया  जाये  ।  1981-82  के  लिए  तो  बोनस  दे  दिया  गया

 है  परन्तु  अन्य  तीन  वर्षो  के  लिए  अभी  कुछ  भी  अदा  नहीं  किया  ward  तथा  युनियन  वाले

 प्रबन्धकों  को  बोनस  की  अदायगी  के  लिए  बार-बार  लिख  रहे  हैं  परन्तु  कोई  सुनवाई  नहीं  हो

 रही  है  ।  सरकार  ने  यह  मिल  1981  में  अपने  हाथ  में  ली  थी  और  तब  मुझे  यह  पता

 नहीं  है  कया  स्टाक  के  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  या  नियम  बनाए  गए  हैं  ।  वे  ठीक  वहीं  करते

 है  जो  वे  करना  चाहते  उदाहरण  के  एक  ब्यक्ति है  जो  धारीवाल  में  सेल्स

 आफिसरਂ  के  रूप  में  उसे  कानपुर  में  रहता  है  ।  उसे  कानपुर  में  ही  उसका  वेतन  मिल  जाता है
 ओर  ag  कभी  भी  धारीवाल  नहीं  गया है  ।  उसकी  अभी  हाल  हो  में  8-3-1983  से  पदोन्नति
 भी  हो  गई

 है
 ।  उसकी  पदोन्नति  के  आदेश  25-12-1932  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  हुए  हैं
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 हमा  a

 परन्तु  वह  व्यक्ति  कभी  भी  धारीवाल  नहीं  गया  ।  ऐसा  इसलिए  हो  रहा  कि  यह  व्यक्ति  ऐसे

 ब्यक्ति  से  सम्बद्ध  हैं  जो  मंत्रालय  उच्च  कार्यकारी  पद  पर  आसीन  है  ।

 एक  शआर  बरपाती  था  जिसे  आन्दोलन  में  भाग  लेने  पर  निलम्बित  कर  दिया

 गया  था  ।  ज्यों  ही  आन्दोलन  समाप्त  उसे  वापस  ले  लिया  गया  ।  प्रबन्धकों  का  यह  रवैया

 है  कि  जिसे  वे  चाहते  हैं  उसे  नियुक्त  कर  देते  हैं  और  जिसे  चाहे  निकाल  देते  हैं  मैंने  प्रबन्धकों

 से  एक  बार  एक  ऐसे  ब्यक्ति  का  स्थानान्तरण  करने  का  अनुरोध  किया  था  जो  वहां  गत  25

 वर्षों  से  ar  कर  रहा  है  ।  मुझे  जो  उत्तर  मिला  ag  यह  था  कि  प्रचलित  नियमों  और  विनियमों

 के  कारण  मेरे  अनुरोध  को  नहीं  माना  जा  सकता  ।  परन्तु  दस  व्यक्तियों  के  बारे  में  ये  नियम

 कौर  विनियम  लागू  नहीं  किए  गए  ।  इन  जो  वरिष्ठ  नहीं  का  स्थानांतरण  कर

 कर  दिया  गया  ।  वे  हैं  :

 प्रोडक्शन  मेनेजर

 नाग  सी  साउज
 डाई  om  मास्टर

 वीविंग  मास्टर

 जनरल  FATT

 मैटीरियल्स  मैनेजर

 लौ  एन्ड  परसोनेल  भ्राफ़िसर

 चीफ  इंजी  नियर

 सेल्स  अदि

 मैंने  प्रबन्धकों  से  एक  विशेष  व्यक्ति  का  स्थानान्तरण  करने  का  ADA
 ay

 किया  था  परन्तु

 उन्होंने  ऐप  करने  से  इनकार  कर  दिया  ।  उसके  मामले  में  उन्होंने  नियमों  और  विनियमों  ar

 हवाला  दिया  जो  उसके  स्थानान्तरण  में  बाधक  थे  ।

 यह  एक  पुरानी  मिल  है  कुछ  मशीनें  सैकड़ों  at  पूरानी  हैं  परन्तु  मिल  ठीक  चल  रही  है  ।

 प्रबन्धक  राजाओं  की  तरह  रह  रहे  हैं  ।  चूकते  यह  मालूम  नवदीं  है  कि  क्या  आपने  उनके

 द्वारा  विभिन्न  मदों  पर  खर्चे  की  राशि  पर  कोई  अधिकतम  सीमा  लगाई है  ।  उदाहरण  के

 बिजली  को  लीजिए  ।  मुझे  यह  पता  नहीं  है  कि  क्या  अधिकारियों  के  बिजली  का  खर्चे

 कुछ  हुद  तक  नदी  करना  पड़ता  है  at  नहीं  या  उसके  लिए  मिल  अदा  कर  रही

 है  या  खपत  पर  कोई  सोमा  यदि  आप  वर्ष  1481,  1982  कौर  1983  के  इन

 आंकड़ों  को  देखें  तो  aqITHY  पता  चलेगा  कि  सोलर  अधिकारियों  द्वारा  औसतन  प्रति

 मास  50,000  युनिट  बिजली  की  खपत  की  जाती  मैंने  इस  पर  उप-मंत्री  का  का

 घ्यान  दिलाया  था  तथा  उनके  हस्तक्षेप  से  इस  पर  थोड़ा  नियंत्रण है  ।  प्रत्येक  अधिकारी  प्रति

 मास  लगभग  3000  पेट्रोल  की  खपत  किया  करता  था  |  उप-मंत्री  के  हस्ती  प  से  एक

 ओर  बात  जो  हुई  है  बह  यह  है  कि  एक  जिसका  स्थानान्तरण  कर  गया  था
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 और  जिसे  कोई  काम  नहीं  मिल  रहा  qI—F  अधिकारियों  का  हितैषी  qI— FY  काम  मिलना

 शुरू  हो  गया  है  ।

 यह  बहुत  हो  गम्भीर  मानना  है  भ्र ौर  मैं  आपसे  अनुरोध  करती  हूं  कि  आप  इसकी

 व्ववितगत  रूप  से  जांच  करें  |

 सभापति  महोदय  (sit  सोमनाथ  :  अब  अपना  भाषण  समाप्त  की  जिए  |

 श्रीमती  सुखबीर  कौर  :  एक  मिनट  और  ।  श्रमिक  aq  हड़ताल  पर  हैं  तथा  मुक्त  भी

 उनके  साथ  शामिल  होना  है  ।

 इसके  अलावा  कानपुर  तथा  धारीवाल  स्थिति  दोनों  ही  कारखानों  को  तुलना-पत्र  एक

 साथ  रखा  जाता  है  परन्तु  इन  दोनों  मिलों  के  प्राधिकारियों  के  वेतन  तथा  अन्य  सुविधाओं
 के

 के  बीच  कोई  समानता  नहीं  है  ।  धारीवाल  के  श्रमिकों  को  बेहतर  वेतनमान  मिले  हुए  हैं  ।

 फिर  भी  वे  कहते  हैं  कि  वे  श्रमिकों  को  बोनस  का  भगतान  करने  की  स्थिति  में  इसलिए

 नहीं  है  कि  ऐसा  करने  के  लिए  धन  नहीं  है  ।  यदि  झप  तुलना-पत्र  पर  दृष्टि  डालें  पता

 चलेगा  कि  मिल  को  लाभ  हो  रहा  है  ।  आप  स्वयं  सत्यापित  कर  सकते  हैं  कि  var  यह  सच  है

 या  नही ं।

 aa  मैं  आपसे  अनुरोध  करती  हूं  कि  सभी  सम्बन्धित  प्रबन्धकों  भर

 श्रमिकों  की  बैठक  बुलाई  जाए  ।  भाप  सभी  बकाया  मुद्दों  और  मांगों  पर  चर्चा  करें  और

 यह  कर्मचारियों  के  वेतन  सुनिश्चित  करें  मामला  थरथराती  शीघ्र  निपटाया  जाए  क्योंकि  जसा  कि

 मैंने  बताया है  कि  इस  समय  वहां  लोग  सूख  पर  हैं  ।

 श्री  भ्र हा फाक  हुसेन  :  सभापति  महोदय  इस  से  पहले  की  मैं  अपनी  बात

 कुछ  गलतफहमियां  हैं  जो  fe  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  ने  पैदा  कर  दी
 हैं  जिनको  कि  में  दूर

 करना  चाहता  हूं  ।

 ~
 सब  से  पहली  गलतफहमी  तो  यह  है  कि  सूत  के  दामों  के  मुतल्लिक  उन्होंने  यह  कहां  कि

 उसके  दाम  स्टेबिलाइज  हो  गये  हैं  ।  इस  से  पता  चलता  है  कि  उनको  इसके  बार  में  मालुम  नहीं

 है  ।  मौके  पर  जाने  के  बाद  मेरी  जानकारी  है  कि  उसके  दाम  स्टेबल इज  नहीं  हुए  हैं  ।

 ard  के  पुष में  तो  सूत  के  दाम  नहीं  बढ़े थे  ।  लेकिन  यह  अप्रैल  का  महीना  st  भोर

 इस  महीने  की  राज  26  तारीख  आप  अपने  आप  सुन  के  दामों  के  फिगर  उठा  कर  देख  ल

 कि  दाम  बढ़  रहे  घट  नहीं  रहे  हैं  ।  मेरी  जानकारी  है  कि  दो  रुपये  से  सात  रुपये  फी  बष्डल

 सुत  का  दाम  बढ़  गया है  ।

 प्लान  स्कोर  के  बारे  में  उन्होंने  कहा  कि  को  ain  fer  सेक्टर  में  प्लान  स्कीम  है  1  मंत्री

 मह्दी दय  मेरे  गवाह  होंगे  कि  इन्सेन्टिव  हैन्डलूम  डवलपमेंट  स्कीम  जो  इससे  पहले  शुरू  की  गयी

 थी  गौर  इस  तरह  को  बहुत-सी  स्कीमें  हैं  जो  कि  प्लान  स्कीमों  के  तहत  चल  रही  हैं  और  उन

 प्लान  स्कीमों  के  तहत  चल  रही  हैं जो  कि  कोआटर  टिव  सेक्टर  में  नवदीं  गेर-केआर  टिव

 सेक्टर  में  है  ।
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 तीसरी  बात  कट्टी  जाती  है  कि  एक्टिव  हैण्डलूम  का  प्रोडक्शन  बढ़  रहा  है  इस  एक्टिव

 हैण्डलूम  के  प्रोडक्शन  के  बारे  में  भी  मेरे  पास  तफसी लात  हैं  ।  इस  हैण्डलूम  के  प्रोडक्शन  के

 बारे  में  जो  धारणा  बनी  हुई  है  वह  सरासर  गलत  है  और  गलत  इसलिए  है  कि  हैण्डलूम  का

 प्रोडक्शन  कागज  पर  बढ़ता  जा  रहा  है  कौर  कंट्रोल  क्लाथ  के  नाम  पर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 कंट्रोल  क्लाथ  का  जब  में  जिक्र  करूगा  तो  बताऊंगा  |

 जब  से  काम सं  मिनिस्टर  साहब  ने  इस  शोहदे  को  संभाला  है  तब  से  कुछ  उम्मीद  बंधी

 है  कि  mad  मिनिस्ट्री  में  कुछ  बुनियादी  तबदीलियां  होंगी  ।  इसलिए  मैं  कुछ  बुनियादी  बातों

 को  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।

 सबसे  पहली  बात  तो  यह  है  कि  हैण्डलूम  और  हैंडी क्र फट  के  लिए  अलग  महकमा  होना

 चाहिए  ।  टेक्सटाइल  डिपार्टमेंट  से  इसको  अलग  किया  जाना  चाहिए ।  हैण्डलूम  तो  किसी  हद

 तक  टेक्सटाइल  डिपार्टमेंट  से  ताल्लुक  रखता  है  लेकिन  हैडिन फट  का  इससे  ताल्लुक  समझ  में

 नहीं  भाता  ।  हैण्डी क्र  फट  में  मुरादाबाद  के  ताले  भी  आते  हैं  ।  छोटा-छोटा  बांस  का  काम

 पाता  ज्वैलरी  का  काम  श्यामा  इसका  टेक्सटाइल  से  कोई  ताल्लुक  नहीं  है  ।  दूसरी  बात

 यह  है  कि  हैण्डलूम  घरेलू  कारोबार  इसका  सीधा  टकराव  बड़ी  टेक्सटाइल  लाबी  से  होता

 है  ।  सूत  भर  प्रोडक्शन  के  मामले  में  टकराव  होता है  ।  जो  एरिया  बंघा  हुआ  है  उसमें  भी  मिल

 वाले  और  पावरलूम  वाले  दखलंदाजी  करते  हैं  ।  यह  बात  भी  श्री  सतीश  अग्रवाल  द्वारा  दी  गई

 रिपोर्टे  में  भी  कही  गई  है  ।  इस  टकराव  को  खत्म  करने  के  लिए  मैं  इस  बात  की  मांग  करता  हूं  कि

 मंत्रालय  में  हैण्डलूम  धौर  हैण्डीक्रफट  के  लिए  अलग  विभाग  होना  चाहिए  arfe  इसकी  ओर

 खुसूसी  तवज्जह  दी  जा  सके  ।

 दूसरी  बात  मैं  टेक्सटाइल  कमिशनर  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  टेक्सटाइल  कमिश्नर

 को  टेक्सटाइल  के  बारे  में  सारे  अख्तियारात  दें  रखे  टेक्सटाइल  कमिश्नर  के  अधिकार  में

 बड़ी-बड़ी  मिलें  भी  mal  हैं  और  हैण्डलूम  और  पावरलूम  भी  आते  हैं  ।  आमतौर  से  देखा  गया  है  कि

 टेक्सटाइल  कमिश्नर  बड़ी  टेक्सटाइल  लाबी  के  दबाव  में  श्री  जाता  है  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं

 कि  टेक्सटाइल  कमिशनर  की  जगह  पर  टेक्सटाइल  बोड़े  बनाइए  |  इस  बोलें  में  पावरलूम

 गौर  टेक्सटाइल  तथा  एन  टी  सी  के  नुमाइदे  होने  चाहिए  ताकि  इन  सब  को  बात  कहने  के  लिए

 इनके  नुमाइंदे  वहां  पर  मौजुद  हों  |

 को  फख्र  का  मुकाम  देने  के  लिए  हैण्डलूम  पालिसी  में  एक  बात  कही  गई  है

 और  हर  जगह  इस  बात  को  दोहराया  जाता  है  ।  आफ  दी  नेशन  इस  नाम  पर  सादा

 कपड़ा  बनाने  के  लिए  कहा  जाता  सादे  कपड़े  से  मतलब  सादी  साड़ी  और  azar  है  ।

 यह  बनाने  के  लिए  हैण्डलूम  को  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  अच्छी  तरह  से

 वाकिफ  हैं  कि  हैण्डलूम  अपनी  कारीगरी  के  लिए  मशहूर  उसको  इस  कारीगरी  से  हटाकर

 अगर  सादे  काम  पर  लगा  देंगे  तो  ag  अपनी  कारीगरी  भूल  जाएगा  ।  इसलिए  उसका  डेवलपमेंट

 कारीगरी  के  रास्ते  पर  कीजिए  न  कि  सादे  कपड़े  के  आधार  पर  |
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 इसी  प्रकार  जो  प्रोडक् दान  बढ़ने  की  बात  कही  गई  है  उसके  बारे  में  भी  आप  पता  कर

 लीजिए  ।  सब  सिंडी  को  फर्जीएंट्रीज  हो  रही  हैं  ।  प्रोडक्शन  और  बिक्री  दिलाकर  सबसिडी  ले

 ली  जाती  है  ।  इस  तरह  का  भ्रष्टाचार  हर  जगह  हो  रहा  है  ।  इसलिए  इन  सब  वीजों  का  पता

 लगाने  की  आवश्यकता  इस  सिलसिले  में  मैं  एक  बात  को  ओर  दोहराई गा  |  हैन्डलूम  पर

 एक  रुपया  50  पैसा  सबसिडी  देते  हैं  जब  कि  एन  टी  सी  की  मिलों  को  2  रुपए  देते  हैं  ।  इसकी

 कोई  वजह  समझ  में  नहीं  आती  ।  मंत्री  महोदय  की  चेयरमेनशिप  में  ora  इडिया  हैण्डलूम  बो  में

 इस  बारे  में  रेजोल्यूशन  भी  पास  किया  गया  था  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इस  सबसिडी

 को  एन  टी  सी  की  मिलों  के  बराबर  किया  जाए  |

 हैण्डलूम  की  बुनियादी  जरुरत  केमिकल  गर  सरमाया  आप  नेशनल

 दैन्डलूम  डवलपमेंट  कारपोरेशन  की  बात  तीन  साल  से  कर  रहे  हैं  ।  ag  अभी

 तक  अमल  में  नहीं  आ  सकता  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  यह  कारपोरेशन  केवल  सरकारी  इदारा  बनकर

 ही  न  रह  जाए  बल्कि  इसमें  हर  तरह  के  नुमाइन्दे  और  हैन्डलूम  बुनकरों  के  नुमाइन्दे  भी  रखे

 जाएं  ।  सुत  के  साथ-साथ  रंग  की  बिक्री  का  भी  जरिया  बनाए  ।  जिस  प्रकार  शक्कर  की  दोहरी

 पालिसी  उसी  प्रकार  सत  में  भी  होनी  चाहिए  विकेन्द्रित  सेक्टर  के  लिए  कम  कीमत  पर  और

 मिल  सेक्टर  के
 लिए  ज्यादा

 कीमत  पर  सूत  दें  ताकि  हैन्डलूम,ज्यादा  बढ़  सके  |

 फाइनेंस  के  लिए  आपने  का  बनाया  हुमा  है  लेकिन  हैन्डलूम  के  फाइनेंस  के  लिए

 कोई  भी  ऐसा  बैंक  नहीं  है  ।  आप  एक  अलग  से  हैण्डलूम  शौर  हैन्डीक्रापट  के  लिए  बेक

 बनाइए  ताकि  इनका  फाइनेंस  का  काम  आसानी  से  चल  सके  ।  हैण्डलूम  रोक  हैन्डीक्राफ्ट  काफी

 मात्रा  में  विदेशी  मुदा  अजित  करते  हैं  और  इस  देश  की  रीढ  की  हड्डी  भी  हैं  ।  हैंडलूम  बोर

 हैन्डीक्राफट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  की  शाखाएं  मुरादाबाद  और  भदोही  जैसी  जगहों

 पर  खोली  बड़े  पैमाने  पर  हैण्डलूम  को  ट्रेनिंग  देने  के  लिए  एक  सर्टिफिकेट  कोसें  कायम

 कीजिए  ।  जो  गरीब  बुनकर  या  दर्ज़  as  तक  कम  पढ़े-लिखे  वे  यह  सर्टिफिकेट  कोष  कर  सकें  ।

 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काउन्सिल  भी  चंद  लोगों  की  जागीर  बनकर  रह  गई  है  ।  खासतौर  सै  एं०  Fo

 पी०  सी०  की  जो  जर्मनी  की  रकम  इन्होंने  जमा  कर  रखी  वह  सरकारी  खजाने  में  आं  जानी

 चाहिए  |  एक  करोड़  से  अधिक  की  रकम  go  go  पी०  सी ०  की  जुर्माने  के  तौर  पर  जमा  है  ।

 भो०  जी०  एल०  के  तहत  इ०  पी०  सी०  को  कोम  लाईसेंस जिस  बांटने  का  अधिकार  है  ।

 इसमें  बड़े  qa  पर  धांधली  की  शिकायत  इसकी  जाँच  के  लिए  एक  सरकारी  कमेटी  बताई

 जाए  ।  हैन्डलूम  डवलपमेंट  स्कोर  भर  एक्सपोर्ट  डवलपमेंट  प्रोजेक्ट  की  हालत  अच्छी  नहीं  है  ।

 जो  काम  होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।

 आखिरी  ट्रेड  फेयर  अथारिटी  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  ।  आपके  टेक्सटाइल  के

 महकमें  में  तरह-तरह  के  आंरगेनाइजेशंस  खोल  दिए  गए  हैं  ।  इनमें  Caraga  को  जरूरत

 है  ।  आपकी  जो  gs  फेयर  अथारिटी  है  वह  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  की  सबसिडियरी  है  ।  टी०

 डी०  ए०  को  ट्रेड  फेअर  अथारिटी  के  साथ  जोड़िए  कौर  उनके  कार्य  पर  निगाह  रखिए  ताकि

 ट्रे  फेयर  का  जो
 वास्तविक  काम  वह  पूरा  हो  सके  ।

 थी  खितार्मणि  पाणिनी  :  समय  कम  होने  के  कारण  मैं  मन्त्री  महोदय  का
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 घ्यान  उड़ीसा  क्षेत्र
 के  कुछ  गिने-चुने  प्रश्नों  की  ओर  दिलाना  चाहुंगा  ।  परन्तु  शूरू  में  यदि  मैं

 हमारे  वाणिज्य  मंत्री  के  प्रयासों  की  सराहना  नहीं  करुगा  तो  शायद  में  न्याय  नहीं  कर  पऊ  गा  |

 आधिक  संकट  तथा
 पू  जनवादी  जगत  में  मंदी  के  विंमान  wad  मैं  समभता हूँ हूँ  कि

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  वाणिज्य  मंत्रालय  के  कि  हम  अपने  आयात  में  कमी  करें

 ओर  अपना  निर्यात  बढ़ायें  तथा  विदेश  व्यापार  में  कमी  की  स्थिति  में  सुधार  aga  ही

 सराहनीय  है  ।

 जहां  तक  भारत  के  ऋण  चुकाने  के  दायित्व  का  सम्बन्ध  हम  इस  पर  अभी  तक  काबू

 नहीं
 कर  पाये  हैँ  ।  वायद  यह  संकट  1983-84  में  कुछ  और  गम्भीर  हो  सकता  है  ।  यदि  श्राप

 हमार  ऋण  चुकाने  सम्बन्धी  भुगतान  पर  दृष्टि  डालें  तो  अप  पायेंगे  कि  चालू  वर्ष  1982-83

 में  भारत  का  ऋण  चुकाने  का  दायित्व  जो  1400  करोड़  रुपये  वह  बढ़कर  1983-84  में

 1800  करोड़  रुपये  हो  1984-85  में  21  करोड़  1985-86  में  2500  करोड़

 रुपये  alt  1986-87  में  3100  करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।  ऋण  चुकाने  के  इस  भार  को  व्यान

 में  रखते  हुए  हमें  और  अधिक  परिश्रम  करना  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  हमारे  व्यापार

 में  जो  कमी  आ  गई  है  वह  दूर  हो  तथा  हमेंਂ  आयात  पर  अधिक  निसार  न  करना  हमें  कठिन

 परिश्रम  करना  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उड़ीसा  पूर्वी  क्षेत्र  में  लौह  अयस्क  की  स्थिति  की  ओर

 घ्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  तक  लौह  अयस्क  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार

 निगम  एक  मात्र  एजेंसी  है  अथवा  उसका  एकाधिकार  है  ।  मैं  इस  निगम  की  कठिनाई  को

 पता  हूं  क्योंकि  जापान  ने  इस्पात  के  उत्पादन  में  40-50  लाख  टन  तक  को  कटौती  कर  दी

 तथा  अन्य  मंडियों  में  भी  मन्दी है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 खनिज  तथा  ag  व्यापार  निगम  ने

 जापान  को  अधिक  लौह  अयस्क  और  वह  भी  ऊ  चे  मूल्यों  पर  खरीदने  हेतु  प्रेरित  करने  के  लिये

 प्रयास  किये  थे  परन्तु  जापान  के  इस्पात  उद्योग  में  मन्दी  के  कारण  निगम  के  अपने  लोह  अयस्क

 के  लिये  अधिक  मूल्य  प्राप्त  करने  के  ये  प्रयास  फलीभूंत  नहीं  हो  पाये  ।

 जहाँ  तक  खनिज  और  org  व्यापार  निगम  का  सम्बन्ध  है  पूर्वी  क्षेत्र  में  इसके  माल-उठान

 में  कमी  हुई  है  ।  पूर्वी-क्षेत्र  ने खनिज  और  arg  का  भार  निगम  को  वर्ष  1975°76  में  2°58

 मिलियन  टन  लौह-भ्रामक  सप्लाई  किया  कौर  खनिज  ate  arg  व्यापार  निगम  के  पूर्वी -

 क्षेत्र  में  लौह  अयस्क  का  अधिकांश  उठान  हमारे  उड़ीसा  की  खानों  से  किया  1975-76  में

 इसकी  मात्रा  2°58  मिलियन  टन  थी  1978-79  में  घटकर  1:58  मिलियन  टन  हो  गयी

 जिसमें  1979.80  में  और  कमी  हुई  मौर  वह  घटकर  1°28  मिलियन  टन  रह  गयी  थी  1980-81

 में  यह  घटकर  0-97  मिलियन  टन  we  गयी  1980-81  में  इसकी  मात्रा  0-87  मिलियन

 टन  थी  कौर  1981-82  में  0-75  मिलियन  टन  इसके  परिणाम  स्वरूप  वहां  पर  कया  हो  रहा

 होगा  श्राप  इसे  अच्छी  तरह  समझ  सकते  हैं  ;  उड़ीसा  क्षत्र  में  प्रायः  सभी  लोहे  वयस्क  की  खानें

 बन्द  बड़ी  50,000  कामगार  जिनमें  75  प्रतिशत  आदिवासी  है  और  शायद  उनमें  भी  65

 प्रतिशत  कामगार  आदिवासी  महिलाएं  बेकार  हो  गए  ह  क्योंकि  खान  मालिकों  ने  खानों  को

 बिलकुल  बन्द  कर  दिया  है  भीर  उड़ीसा  क्षत्र  में  खानों  के  मालिकों  द्वारा  खानों  को  बन्द  कर

 दिए  जाने  के  कारण  गम्भीर  स्थिति  Tar  हो  गई  हैं  ।
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 जहां  तक  पारादीप  पत्तन  का  सम्बन्ध  है  ।  यहां  से  3  मिलियन  टन  लौह  अयस्क  का

 निर्वात  किया  जाना  था  लेकिन  आपको  यह  जानकर  आयें  होगा  कि  पारादीप  पत्तन  को  कल

 तक  कुल  57  करोड़  झ ०  घाटा  हुआ  वहां  पर  लोह  अयस्क  पड़ा  हुआ  है  उसे  उठाने  के  लिए  कोई

 नहीं  भाता  यदि  ऐसी  ही  स्थिति  बनी  रही  तो  समुचे  उड़ीसा  क्षेत्र  का  क्या  होगा  ।  मैं  केवल

 माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  ओर  मुझे  आशा  है  कि  ag  कठिनाईयों  को

 aman  ।  मैं  यह  भी  उम्मीद  करता  हूं  कि  खनिज  और  arg  व्यापार  निगम  भी  इस  गम्भीर  स्थिति

 पर  विचार  करेगा  और  उड़ीसा  से  लौह  अयस्क  का  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  परिस्थितियों  में

 सुधार  लाने  का  प्रयास  करेगा  और  उड़ीसा  में  सूखा  पड़ा  हुआ  इसलिए  मेरे  विचार  से  इस

 बात  पर  गम्भीरता पुर वेक  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 दूसरे  मुझ  खुशी  है  कि  खनिज  ओर  arg  व्यापार  निगम  को  कुछ  मुनाफा  हो  रहा  धातु

 कौर  खनिज  व्यापार  निगम  की  कुल  बिक्री  17.366  करोड़  रुपये  की  थी  लेकिन  इसमें  से  14,339

 करोड़  रुपये  का  आयात  भी  शामिल  था  ।  मुक्के  आशा  है  कि  सरकार  को  arg  और  खनिज  व्यापार

 निगम  को  आयात  पर  fade  रहने  को  परिस्थितियों  का  निर्माण  नहीं  करना  चाहिए  अथवा

 दूसरा  aaa  यह  है  कि  इसका  75  प्रतिदिन  व्यापार  निर्यात  और  शेष  25  प्रतिदिन  ग्रा यात  यहीं

 मेरे  कहने  का  तात्पयं  है  ।

 मुहैया  कहते  हुए  बहुत  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  उर्वरक  का  आयात  600  करोड़  रुपये

 से  घट  कर  400  करोड़  रुपये  का  रह  गया  है  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  |

 मैं  लोहे  धौर  इस्पात  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  1,100  करोड़  रुपये  आयात

 हुआ  इसमें  कमी  करने  की  भी  गुजरा  है  |

 इन  दादों  के  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  उड़ीसा  अंक  के

 लोहे  वयस्क  खान  मजदूरों  की  कठिनाइयों  पर  विचार  करेंगे  |

 सभापति  महोदय  सोमनाथ  :  श्री  के ०  टी०

 श्री के०  टी०  कौसल राम  (faezaz)  :  सभापति  मैं  माननीय  वाणिज्य  मंत्री

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  की  नयी  आयात  और  निर्यात  नीति  का  स्वागत  करता  उन्होंने

 आवश्यक  आयात  में  कटौती  करके  500  करोड़  रुपए  बचाने  का  प्रयास  किया  इसी

 प्रकार  विभिनन  मदों  का  आयात  ara  कर  दिया  वास्तव  में  सोड़ा  ऐश  के  आयात  पर  पूरा  तरह

 से  प्रतिबन्ध  लगा  देना  चाहिए  ।  क्योंकि  ?  मैं  एक  नमक  उत्पादक  क्षेत्र  से  आया  हूं  और  सोड़ा  ऐश

 के  लिए  नमक  कच्चा  माल  इसलिए  ऐसा  करने  के  लिए  कम  से  कम  मैं  आपका  आभारी

 इससे  पूर्व  अधिकारी  गण  हमारे  विचारों  को  सुनने  के  लिए  तेयार  नहीं  होते  थे  ।  उनका  रुख  बहुत

 कड़ा  था  मैं  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  को  इसके  लिए  बनाई  देता  हू ँ।

 मैं  माननीय  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  का  cara  भारत  से  दीक्षित  देशों  को  किए

 जाने  वाले  सामान  के  निर्यात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पहले  हम  जापान  को  ओ  ०  जी०  एल०

 के  श्रन्तगंत  नमक  का  निर्यात  करते  भर  लगभग  5  लाख  टन  नमक  का  वार्षिक  निर्यात  किया

 जा  रहा  था  अचानक  इस  क्षत्र  में  कुछ  बिचौलिए  घुस  गए  शौर  उन्होंने  कुछ  घटिया  किस्म  के
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 नमक  का  निर्वात  कर  fear  परिणाम  स्वरूप  जापान  ने  हमारा  नमक  खरीदना  बन्द  कर  दिया  ।

 इतना  ही  एक  स्टीमर  उसने  वापस  ट्यूटीकोरिन  भेज  दिया  ।  वह  मेरा  क्षत्र  है  qa  मालूम

 है  ।  जापानियों  ने  नमक  की  घटिया  किस्म  सप्लाई  किए  जाने  के  कारण  नमक  लेना  बन्द  कर

 दिया  ।  उसके  बाद  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  के  साधन  से  नमक  के  निर्यात  का  स्पष्टीकरण

 कर  रिया  था  ।  राज्य  व्यापार  निगम  दो  अधिकृत  मैन्युफैक्चर्स  एसोशिएसन  पूर्ती  तट  पर  भौर

 दो  अधिकृत  मेन्युफक्च्स  एशोसिएशन  पश्चिमी  तट  पर  के  माध्यम  से  सफलता  पूर्वक  नमक  का

 निर्यात  कर  रहा  था  ।  या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  चार  मैन्युफैक्चर्स  ऐसोसिएशन  को  मान्यता

 प्रदान  की  है  ।

 केन्द्रीय  नमक  सलाहकार  बोड़ें  सेन्ट्रल  साल्ट  एडवाइजरी  जिसका  मैं  एक  सदस्य

 मे  सव  समिति  से  यह  haar  किया  है  कि  नमक  के  निर्यात  के  क्षत्र  में  किसी  भी  बिचौलिए

 को  शामिल  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  इससे  भिन्न  होकर  कुछ  बिचौलिए

 रियों  ने  बेनामी  उत्पादकों  के  नाम  पर  कुछ  अन्य  स्वार्थी  तत्वों  के  साथ  मिलकर  को  रामण्डल

 मिनी  साल्ट  प्रोड्यूस सें  का  गठन  किया  और  निर्यात  के  अनुमति  मांगनी  शुरू  कर

 दी  ।  इसकी  सूचना  एक  वरिष्ठ  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  जो  पौधे  ट्रस्ट्र  के

 अध्यक्ष  ने  एसोसिएशन  ने  कुछ  जाली  डाक्यूमेन्ट  तयार  किए  ये  1.3  लाख  टन  नमक

 का  वाशिक  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  एक  बैठक  बुलाई  थी  जिसमें  नमक  बोर्ड  के  एक

 सदस्य  के  रूप  में  ge  भी  आमंत्रित  किया  गया  था  ।  इस  बैठक  में  ad  समिति  से  यह  फला

 किया  गया  था  कि  जो  भी  एकदम  में  4  लाख  टन  नमक  का  वार्षिक  उत्पादन  करता  है  उतकों

 निर्वात  करने  को  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  बैठक  में  कोरोमंडल  एसोसिएशन  के  प्रति

 निधियों  सहित  जितने  भी  सदस्य  उपस्थित  थे  उन्होंने  बैठक  की  areal  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 19  जून  1982  को  भुवनेश्वर में
 आयोजित  बैठक  में  साल्ट  एडबाइजरीं  atsਂ  ने  राज्य

 व्यापार  निगम  के  इस  फैसले  में  संशोधन  किया  था  |

 इस  फैसले  के  परिणाम  स्वरूप  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कोरोमण्डल  मिनी  एसोसिएशन

 के  उत्पादन  के  दावों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपने  प्रतिनिधि  को  ट्यूटोकोरिन  भेजा  था  ।

 कोकीन  में  एसोसिएशन  के  पदाधिकारियों  ने  राज्य  व्यापार  निगम  प्रतिनिधि  के  साथ  हाथापाई

 को  और  उत्पादन  के  आंकड़ों  का  सत्यापन  किए  बगर  उसे  दिल्‍ली  शौट  जाने  का  बाध्य  किया  इस

 ale  पर  ट्यूटीको रिन
 में  सेन्ट्रल  साल्ट  कमिश्नर  का  प्रतिनिधि  भी  उपस्थित  था  यह  सब  खाते

 राज्य  व्यापार  निगम  के  रिका  में  हैं  ओप  उनसे  इन  सब  बातों  का  पता  चला  सकते  हैं  ।

 उसके  बाद  मैंने  इस  मामले  को  उद्योग  मंत्रो  श्री  नारायणदत्त  तिवारी  के  साथ  उठाया  ।

 उन्होंने  किल्ली  निष्पक्ष  अधिकारी  द्वारा  रिकार्ड  के  सत्यापन  करने  के  आदेश  जारी  एक

 अधिकारी  जो  इस  समय  ट्यूटीकोर्रिन  पौधे  के  अध्यक्ष  हैं  को  इसके  सत्यापन  की

 जांच  करने  के  लिए  आदेश  उन्होंने  स्थानीय  रजिस्ट्रार  कार्यालय  में  उपबन्ध  जमीन  सम्बन्धी

 रिकार्डों  से  तथों  का  पता  लगाया  भोर  इस  निधि  पर  पहुंचे  कि  कोरोमण्डल  ऐसोसिएशन  प्रतिवर्ष
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 1.3  लाख  टन  नमक  का  उत्पादन  कर  सकता है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  यह  रिपोर्ट

 उपलब्घ  है  ।

 निर्यात  अनुमति  प्राप्त  करने  के  लिए  frat  न  किसी  तरह  यह  एसोसिएशन  राजन  तिक

 तनाब  डलवाने  में  यह  ऐसोसिएशन  सफल  हो  गई  ।  To  डी०  एम०  के  सरकार  के

 पूर्वे  प्रतिनिधि  से  राज्य  व्यापार  निगम  के  वर्तमान  कार्यकारी  निदेशक  प्रभावित  हो  गग  जिन्होंने

 उनके  पास  ऐसोसिएशन  के  इस  मामले  की  सिफारिश  की  थी  ।  मिनी  ऐसोसिएशन  को  कुछ  अफवाहें

 उड़ाने  वालों  ने  भ्रष्टाचार  के  कुछ  आरोप  लगाए  हैं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  को  इनसे  नहीं  डरना

 चाहिए  i  जैसा  कि  भोज  aaa  वादा  किया  है  ।  आप  राज्य  व्यापार  निगम  को  भविष्य  में  भी

 नमक  का  निर्यात  करने  की  सलाह  दें  ।

 सभापति  महोदय  सोमनाथ  :  अपना  भाषण  समाप्त  कर  |

 श्री  छे ७  टी ०  कौोसलराम  :  मैं  एक  मिनट  और  लंगा  |

 1980-81  में  काज  का  निर्यात  निर्वेतन  था  और  हम  बड़े  पैमाने  पर  काज  का  1981-82  को

 निर्यात  को  एकाध घि करण  निर्यातक  को  सौंप  दिया  गया  और  उसका  खरीददार  भी  एक  एकाधिकार

 प्राप्त  विदेशी  था  ।  इस  प्रकार  हम  केवल  37,000  टन  काज  का  निर्यात  कर  पाए  |  कुछ  सम्  बाद

 विदेशी  सरकारों  ने  एकाधिकार  प्राप्त  खरीददार  के  विरुद्ध  आन्दोलन  करना  शुरू  कर  दिया  |

 उसके  बाद  काज  का  निर्यात  फिर  से  निबंध  कर  दिया  गया  ।  1982-83  में  70,000  टन  से

 अधिक  काज  का  निर्वात  किया  गया  है  ।  एकाधिकार  प्राप्त  खरीददार  ने  फिर  से  दबाव  डालना

 शुरू  कर  दिया  है  और  उसने  लाली  बनानी  शुरू  कर  दी  हैं  इसका  कारण  मैं  अच्छा  तरह  समझता

 हूं  ।  मैं  माननीय  वाणिज्य  मंत्रो  से  यह  अपेक्षा  करता  हूँ  कि  वे  हम  लाली  के  सामने  न  भुरके  क्यों
 कि

 वर्तमान  प्रणाली  के  अंतगर्त  काज  उत्पादकों  को  बेहतर  मुल्य  मिल  रहा  है  ।

 यहां  पर  12  निर्यात  संबद्ध  न  परिषदें  हैं  ।  वे  निर्यात  को  बढ़ावा  नहीं  दे  रही  है  परिषद

 के  सदस्य  गौर  अध्यक्ष  केवल  अपना  भला  कर  रहे
 हैं  उदाहरण  के  लिए  एक  परिषद  लेदर  )

 के  निर्यात  संवद्धन  के  लिए  है  कौर  दसरी  परिषद  कच्चे  चमड़े  में  निर्यात  के  लिए  इन  दो

 परिषदों  की  ear  जरूरत  है
 ?  चमड़े  का  मतलब  चपड़ा  होता

 है  वह  चाहे  हो  अथवा

 भनफिनिस्ड  बात  एक  ही  है  ।  इसलिए  ऐसी  बातें  समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।  मेरे  मित्र  श्री

 नाथ  प्रताप  fag  एक  अच्छे  प्रशासक  वे  कभी  नहीं  डरते  हैं  ।  जनता  पार्टी  के  मेरे  मित्र  उनकों

 प्रशंसा  की  है  इसलिए  मैं  उनकी  प्रशंसा  नहीं  करता  मु  उम्मीद  है  वे  इन  सभी  मामलों  पर  ध्यान

 युवक  विचार  करेंगे  ।

 थ्री  राजिन्द्र  प्रसाद  यादव
 :

 सभापति  वाणिज्य  मंत्रालय  भारत  को  व्यापार

 नीति  बनाने  और  उसका  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  जवाबदेह  है  ।  सरकारी  आकड़ों  के  मुताबिक
 वर्ष  1981-82  में  भारत  के  समग्र  निर्यात  में  16,3  प्रतिदिन  की  वृद्धि  हुई  जबकि  1980-81  में

 3,9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।  यदि  श्राप  आयात  की  ओर  नजर  डालें  तो  देखेगें  37,4  परसेंट

 से  लेकर  8  परसेंट  तक  को  वृद्धि  हुई  है  ।  कच्चा  तेल  मौर  उर्वरक  का  इसपर  काफी  दबाव  पड़ा

 है  ।  लेकिन  आपको हैरत  होगी  कि  इन  दावों  के  बावजूद  भारत  के  विशेष  व्यापार  का  घाटा  जो
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 1978-79  में  1085  करोड  था  ag  1980-81  में  5850  कोरोड़  तक  बढ़  गया  ओर  1982-

 83  में  हुआ  कौर  1982-83  के  प्रथम  3  महीनों  में  4060  करोड़  का  घाटा  gar

 मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  इसमें  एक  नयी  विशेषता  आई  है  कि

 1982  से  बाम्बे  हाई  से  कूड  पेट्रोलियम  का
 निर्यात  शुरू  हो  गया  है  ।  एक  तरफ  तो  आप  यह  कहते

 हूँ  किं  fear  पदार्थों  का  आयात  करना  पड़ता  हे  और  उसका  दबाव  आयात  पर  पड़  रहा है  ।

 लेकिन  दूसरी  ओर  भाप  कुड  पेट्रोलियम  को  इस  देश  के  बाहर  भेज  रहे  हैं  ।  यह  बात  हमारी  समझ

 में  नहीं  कराती  है  ।

 हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देवा  है  इसलिए  कृषि  उत्पादनों  का  अधिक  निर्यात  इस  देश  में

 किया  जाना  चाहिए  ।  आप  क्लेम  मी  करते  हैं  कि  इन  चोरों  के  निर्यात  में  बढ़ोत्तरी  हुई  है  परन्तु

 साथ  साथ  अपनी  रिपोर्टे  में  आपने  कहा  है  कि  चमड़ा  आदि  के  निर्यात  में

 waar
 भी  पहुंचा  है  ।  एक  तरफ  मापक  यह  कहना  है  कि  निर्वात  बढ़  रहा  है  भोर  दूसरी  यह

 कहना  कि  azar  पहुचा  है-यह  बात  समझ  में  नहीं  भाती  ।

 मापने  1983-84  के  लिए  रायात-निर्यात  नीति  की  घोषणा  की  है  जिसमें  आपने  एक

 खास  छट  दी  है  कि  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  इस  देश  में  salad  लगा  सकते

 gy  भी  बिदेश  जाने  का  मौका  मिला  और  खास  तौर  से  युरोपियन  कन् ट्रीज में  उन  लोगों  ने

 शिकायत  को  थी  कि  भारत  में  इतने  अधिक  रेस्ट्रिवदान्स  हैं  कि  चाह  कर  भी  वे  अपना  धन  यहाँ  पर

 उद्योगों  में  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  एसी  स्थिति  में  आपका  यह  आफर  एक  वेलकम  फीचर  हैं  लेकिन

 दुसरी  तरफ  कहीं  एसा  न  हो  कि  हमारे  देश  को  टेक्नालजी  डेवलप  न  कर  पाएं  गौर  आपकी  इस

 नीति  के  नाम  पर  कड़ा-कचड़ा  इस  देश  में  पहुंच  जाए  |

 सभापति  इत  देना  के  सरकारी  उपक्रमों  में  हजारों-हजारों  करोड़  रुपया  लगा  नि  है

 जोकि  जनता  का  पैसा  है  लेकिन  ag  घाटे  पर  चलते  हैं  जिससे  देश  पर  बोझ  पड़ता  है  ।  भारतीय  पाट

 निगम  को  भी  आप  खेलें  ।  बिहार  में  तो  पाट  ऐक  कैश  क्राप  है  लेकिन  भज  उसकी  लागत  भी

 किसान  को  नहीं  मिलती  है  ate  इसलिए  उसका  उत्पादन  गिरता  जा  रहा  है  ।  एक  समय  में  पाट

 इस  देश  की  अहं-व्यवस्था  को  कन्ट्रोल  करता  था  ।  14  परसेन्ट  मजदूर  केवल  पाट  उपयोग  में  ही

 लगे  हुऐ  थे  और  देश  के  कुल  निर्यात  में  पाट  का  हिस्सा  40  प्रतिशत  था  ।  लेकिन  घीरे  धीरे  ag

 घटता  चला  गया  और  राज  स्थिति  ag  है  कि  5  परसेन्ट  मजदूर  ही  पाट  उद्योग  में  रह  गए

 निर्यात  घटकर  12  प्रतिशत  पर  चला  गया  है  और  आज  पांच  प्रतिशत  पर  at  गया  at
 गत  दस  वर्षों  में  इस  उद्योग  की  समस्यायें  बढ़ी  हैं  ।  बहुत  से  ge  मिल  सिक  हो  गए  हैं  और  कुछ  कों
 सरकार  ने  ले  लिया  है  और  कुछ  को  गोदाम  बना  दिए  गए  हैं  ।  रिम्युनरेटिव  प्राइस  किसानों  को

 नहीं  मिलती  है  ।  सिन र्थ टिक  डिवेलप  हो  जाने  की  बजह  से  यह  भी  कम्पीटीदान  में  भा  गया  है  बंगला

 देश  का  जूट  काफी  अच्छा  जाता  जिसके  कम्पीटीशन  में  हम  नहीं  भा  सके  हैं  ।  इसलिए

 यह  भावुक  है  कि  जूट  उत्पादकों  को  क्या  सब्सिडी  दी  जानी  चाहिए  |
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 सभापति  भारती य  योजनाकारों  ने  सोचा  था  कि  पंचम  पंचवर्षीय  यो  जना  काल  में  देशी

 ait  विदेशी  बाजारों  चार  से  पांच  प्रतिशत  की  सालाना  बढ़ोतरी  लेकिन  वास्तव  में  उसके

 विपरीत  बात  हो  रही  है  ।  fagfzea  के  चलते  सरकार  को  इस  पर  सोचना  चाहिए  ।  रिवेंज  बेक

 क्वारा  निर्धारित  भा घार  को  सिक  युनिट  के  लिए  तय  है  तथा  जो  सुविधायें  सिक  युनिट  के  लिए  दी

 जाती  वे  सारी  की  सारी  जूट  उद्योग  को  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  उद्योग  का  पुनर्जीवित  होना  इस

 बात  पर  निसार  करता  है  कि  कच्चे  पटसन  पूर्ति  को  जाए  तथा  देशी  खपत  की  बाजार  में

 बढ़ोतरी  को  जाय  जो  इस  प्रकार  से  हो  सकती  कृषकों  लागत  दाम  दूसरा

 भो कता ओं  को  उचित  दामों  पर  मुहैया  कराकर  भर  उद्योग  को  यथेष्ट  मुनाफा  देकर  ।  इन  सब  के

 लिए  आवश्यक  है  कि  या  उत्पादन  शल्क  को  खत्म  किया  जाए  या  फिर  एकदम  घटाया  जाए  ।

 आप  देखेगें  कि  1981-82  में  केवल  इंस  उद्योग  को  करीब-करीब  2  करोड़ो  का  घाटा  हुआ  था  ॥

 इसलिए  हम  कह  सकते  हैं  कि  जिस  उद्दीन  की  पुत  के  लिए  जूट  कारपोरेशन  की  स्थापना  हुई

 aq  पूति  नहीं  हो  पाई  है  ।

 एक  बात  में  काटन  कारपोरेशन  ग्राफ  इन्डिया  के  बारे  में  कहना  चाहता  हू  ।  मनुष्य  द्वारा

 farafea  को  इजाद  के  बाद  भी  रुई  का  आज  दुनिया  में  विशेष  स्थान  है  ।  सबसे  अच्छी  रुई  पहले

 पंजाब  गौर  faa  में  उपजाई  जाती  जो  कि  देश  के  विभाजन  के  बाद  पाकिस्तान  में  चला

 गया  |  उसके  बाद
 सरकार

 ने  काफी  प्रयास  किया हैं
 ।  1951  से  लेकर  1981-82  तक  काफी

 प्रगति  की  है  ।  1951  में  32-77  लाख  गाँठ  होती  लेकिन  1981-82  में  79-80  लाख

 गांठे  हुई  ।  कोयम्बटूर  में  अभी  टेक्सटाइल  काफेंस  में  तह  आशा  व्यवत  को  गई  थीं  कि  2000  Fo

 तक  हमें  105  लाख  गांठों  को  जरूरत  भारत  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते  हुए  ।  इस

 लिए  सरकार  को  इस  पर  सोचना  चाहिए  ।  मुख्यतया  बताया  गया  है  कि  सीसीआई  में  इनको

 घाटा  हुआ  क्योंकि  काफी  समय  तक  इनको  रुई  खोदकर  रखनी  पड़ी  है  कपास  का  उत्पादन

 कम  होने  की  वजह  से  12  लाख  गांठें  बाहर  से  मंगानी  पड़ी  हैं  ।  इन  दोनों  घाटों  के  पीछे  जो  तथ्य

 हैं  ।,  उनको  आपको  देखने  की  जरूरत  1977  से  पहले  जब  चेयरमन  कम  डायरेक्टर

 एक  होते  तब  घाटा  नहीं  होता  लेकिन  1977  के  बाद  से  चेयरमन  भर  डायरेक्टर

 अगल  हो  गए  हैं  तब  से  घाटा  बढ़ता  रहा  है  ।  करोड़ों  नहीं  अरबों  रुपयों  का  घाटा  हो  रहा  है  ।

 इर  पर  सरकार  को  fata  रुप  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 सभापति  मैं  कुछ  बातें  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।

 जैसा  मैंने  पहले  कहा  है  कि  इसके  दो  मुख्य  कारण  हैं  ।  एक  तो  स्टाक  केरी  ओवर  करना

 पड़ा  है  और  दूसरे  1976-77  के  बाद  बाहर  से  ज्यादा  इम्पोर्ट  करना  पड़ा  जिसके  चलते  97.30

 करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  है  ।  जेसा  मैंने  कहा है  कि  gare  इसको  अपनी  पर्सनल

 प्रोपर्टी  की  तरफ  समझ  रहे  हैं  ।  अरबों  रुपयों  का  इसमें  घाटा  है  भौर  वे  ढो नेशन्स  देते  हैं  प्राइम

 मिनिस्टर  फंड  में  ओर  चीफ  मिनिस्टर  फंड  में  जबकि  और  कोई  दूसरा  उद्योग  नहीं  देता  है  ॥

 इसके  अलावा  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  के  फेवरिट  आफिसर्स  जिनको

 नियमों  के  विरुद्ध  प्रोमोशन  दी  जाती  जिसके  सम्बन्ध  में  हसने  मंत्री  जी  को  लिखा  भी  है  कि  वे
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 यह  बताएं  कि  1973  से  की  सीनियर  लिस्ट  क्या  है  लेकिन  उसका  कोई  जवाब  आज  तक

 मंत्री  महोदय  की  तरह  से  नहीं  आया  है  |

 चौथी  बात  यह  है  कि  जिन  एजेंटों  की  मौत  कपास-की  गांठों  का  इम्पोर्ट  किया  उन्हीं  की

 मौत  मिलों  के  कपास  को  लेने  से  इन्कार  किये  जाने  पर  एक्सपोर्ट  किया  और  इसमें  97.30  करोड़

 रुपये  का  घाटा  हुजरा  है  ;  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इनके  चार-पांच  फेवरिट  एजेन्ट्स  जिन के

 माध्यम  से  यह  इम्पोर्ट-एक्सपो  का  काम  जाता  है  \,..(eqaqiy)...g4%  5  फेवरिट

 जो  एक्सपो टेर  और  एजेन्ट्स  हैं  और  उन्होंने  लाखों  रुपयों  बकाया  है  ।

 1,  कोडक  एण्ड  बम्बई

 2.  सत्यनारायण  सोनिया  एण्ड  बम्बई

 3.  गिल  एण्ड  बम्बई

 4.  खेम  जी  fasta  एण्ड  कम्पनी  बम्बई

 5.  नारायणदास  राजा  राम  एण्ड  बम्बई

 इनके  माध्यम  से  ये  माल  लेते  हैं  सनौर  इनके  माध्यम  से  वापस  करते  इसलिए  मैं  यह

 पूछना  चाहता  हूं  कि  आज  तक  ने  अपनी  परचैज  पालिसी  क्यों  नहीं  बनाई  ।  उस  सबमें

 समय  नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  यह  कहना  चाहता हूं  कि  वे  खरीद  के  लिए  उस  समय

 नहीं  जाते  जबकि  ट्रस्ट  गौर  ghee  पीकिंग  होती  और  जिस  समय  बेस्ट  काटन  होती

 है  ।  उस  समय  कौर  उद्योगपति  उस  काल  लेते  हैं  और  उसके  बाद  वहां  जाती है  ॥

 इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  जो  दूसरे  उद्योगपति  होते  हैं  वे  इन  के  अफसरों  को  अपनी  तरफ

 मिलाकर  उस  समय  खरीद  के  लिए  आगे  नहीं  जाने  देते

 तीसरी  बात  यह  है  कि  इन्होंने  काटन  इस्टीमेट्स  को  रखा  तो  पुणें  के  प्रोफेसर  नौकर

 को  रखा  जो  कि  इन्डियन  पालिटिकल  इंस्टीट्यूट  में  प्रोफेसर  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन

 की  इस  क्षेत्र  में  जानकारी  है  ।  मैं  fag  career  ही  कटना  चाहता  निति

 (saqeta)  . AAAI
 भेज  दूगा  तो  ये  लोग  जवाब  नहीं  देते

 इसके  बाद  मैं  यह  कहना  चाहता हूं  कि  महाराष्ट्र  में  मोनोपली  परचेज  है  लेकिन  क्या

 कारण  है  कि  का  हेड-आफित  महाराष्ट्र  में  है  ।  वहां  पर  हजारों-हजार  रुपया  किराये

 का  दिया  जाता है  ।  क्या  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकती  कि  जो  स्टेट  सबसे  ज्यादा  कोटा  at

 करती  है  और  जहां  सबसे  ज्यादा  काटन  खरीदा  जाता  जेसे  आंध्र  प्रदेश  है  और  ऐसी  दूसरी

 स्टेट्स  वही  पर  हैड  आफिस  बनाए  जाए  ?  क्या  कारण  है  कि  वहां  पर  हैड  आफिस  नहीं  बनाया

 जाता  ?  ये  बहुत  सी  हरेगूलेरिटीज  हैं  लेकिन  आप  समय  नहीं  देना  इसलिए  में  मंत्री  जी  को

 अलग  से  लिखा गा
 मौर  चाहुंगा  कि  वे  मेरे  हर  प्वाइंट  का  जवाब  दें  ताकि  यह  जानकारी  हो  सके

 कि  काटन  खरीदने  में  घाटा  क्यों  है  घौर  किस  तरह  इसको  अपनी  पसंद  प्रोपर्टी  समझ

 रहे  हैं  ।

 इतना कह
 कर  मैं  समाप्त  करता  हूं
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 प्रो०  एन०  | 16  रंगा  (aFZx)  मैंने  दस  मिनट  का  समय  लेना  है  ओर  मैं  नहीं  चाहता  हूं
 के  मुझे  समय  के  बारे  में  बीच  में  रोका  जाय  मैं  अपनी  समय  सीमा  से  परिचित  हुं  ।  आपके  संक्षिप्त

 वक्तव्य  के  लिए  मैं  आपकों  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  मैं  इस  मामले  में  अपना  मुकाबला  नहीं  कर

 सकता  हूं  ।

 वाणिज्य  मंत्री  ने  बहुत  उत्तरदायित्व  पूर्ण  ढंग  से  उत्तर  देने  में  इस  सदन  में  एक  रिका

 स्थापित  किया  दै  |

 नियम  377  के  अधीन  विशेष  उल्लेख  किये  जाने  तीन  दिन  पश्चात  आंध्र  प्रदेश  में  तीन

 तम्बाकू  उत्पादक  किसानों  को  किस  प्रकार  गोली  से  उड़ा  दिया  गया--उन्होंने  रास्ता  रोका

 यान  में  भाग  लिया  था  क्योंकि  स्थानीय  व्यापारी  ओर  डीलर  उनका  तम्बाकू  नहीं  खरीद  रहे  थे

 यह  पहिला  मौका  है  ।  जब  इस  सदन  में  मंत्री  ने  मेरे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  है  और

 मेरे  भारती  य-मित्र  श्री  इन्द्र जीत  गुप्त  द्वारा  उठाए  गए  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  बहुत  शुभ-बुझ  पूर्ण

 ढंग  से  कहते  हुए  यह  उत्तर  दिया  है  ।  और  जसा  मैंने  और  अन्य  संसद  सदस्यों  ने  qa

 दिया  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  बाजार  में  आयेगा  तम्बाकू  खरीदना  शरू  करेगा  ।  महोदय  इसका

 सारा  aa  उन्हें  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  का  कोई  मी  काम  आज  तक  एक  भी  मंत्री  नहीं  कर

 पाया  है  ।  इसके  बाद  राज्य  व्यापार  निगम  मंत्री  और  उनके  सहयोगियों  के  साथ
 सभी

 प्रकार  की

 वब्वालबाजी  कर  रहा

 अभी-सभी  मेरे  माननीय  सदस्य  मित्र  श्री  यादव  शिकायत  कर  रहे  थे  कि  बे  मन्त्री  को  पत्र

 लिखते  हैं  लेकिन  उन्हें  उत्तर  नहीं  मिलता  है  ।  मैं  भी  लिखा  करता  था  ।  मेरे  पत्र  उन्हें  नहीं  दिए

 जाते  थे  ।  उन्हें  इनको  कोई  जानकारी  नहीं  थी  ।  उनके  निजी  सहायक  था  निजी  सचिव  को  पत्र

 दिए  जाते  थे  ।  ae  मालूम  नहीं  है  कि  वहां  पर  कितने  अधिकारी  हैं  ।  वे  इन  पत्रों  को  उन  तक

 पहुंचाने  का  कष्ट  नहीं  उठाते  हैं  ।  उसके  aie  यहां  पर  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि  वे
 सम्बन्धित

 अधिकारियों  से  मिलना  चहते  थे  ।  वे  उनसे  एक  या  दो  बार  मिले  उसके  बाद  वे  यह  जानता

 चाहते  थे  कि  आखिर-हो  क्या  रहा है
 ।  अधिकारियों  की  मिलने  कोई  सम्भावना  नहीं  थी  ।  इस

 मंत्रालय  में  राज्य  व्यापार  निगम  और  विभिन्‍न  अन्य  निगम  इतने  बड़े  हैं  कि  एक  मंत्री  से  उनकी

 संभाल  नहीं  हो  सकती  है  ।  उनके  अघिकार  बहुत  अधिक  वे  नवाब  हैं  ।  उन  तक  पहुंचा  नहीं

 जा  सकती  है  ।  उन  तक  केवल  उनकी  पहुंच  हो  सकती  है  जो  फाइथ  स्टार  होटलों  ओर  में  उनका

 मनोरंजन  कर  सकते  हैं  ।  साधारण  किस।नों  aaa  उनके  प्रतिनिधियों  की  उन  तक  पहुंच  नहीं  हो

 सकती  है  ।  पिछले  तीन  सप्ताहों  से  यदि  हो  रहा  है  ।

 मैरे  माननीय  मन्त्री  महोदय  चाहते  थे  कि  राज्य  व्यापार  निगम  बाजार  में  जाए  भोर

 तम्बाकू  खरीदने  के  लिए  अपने  प्रतिनिधि  भेजे  तथा  वहां  पर  खरीद  केन्द्र  खोने  ।

 वह  चाहते  थे  कि  12  या  15  बिक्री-चन्द्र  खोले  जाए  ।  केवल  तीन  ही  केन्द्र  खोले  गए

 तथा  मद्रास  से  केवल  एक  हो  अधिकारी  भेजा  गया  उस  अधिकारी  को  तथा  उसके  अनुगामियों

 राज्य  व्यापार  निगम  अधिकारियों  को  जेसी  सुविधा  आम  तौर  पर  हो  जाती  है  अत्यधिक

 मंहगे  होटलो  में  ठहराया  गया  और  वे  श्रोनुगोयल  में  एक  बडे  होटल  में  ठहरे  हुए  थे  तथा  खरीदारी

 के  लिए  बाहर  नहीं  वे  निर्धारित  मुल्य  नहीं  दे  रुके  और  तम्बाकू  नहीं  खरीद  सके  ।  उसी
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 ा  एएए

 क्रिया  में  पिछले  तीन  महत्वपूर्ण  सप्ताह  बीत  गए  ।  तम्बाकू  का  रंग  फीका  पड़  रहा  है  ।  इसके

 उसकी  कीमत  भी  कम  हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  किसान  की  आय  में  भी  कमी  हो
 जाती  है  ।  उसका  नुकसान  अत्यघिक  बढ़  रहा  है  ।  यही  सब  कुछ  हो  रहा  है  ।

 इसलिए  मैं  अपने  माननीय  मित्र  को  यह  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  वे  पहले  के  अनुभव
 को  दोहरायें  नहीं  ।  मंत्री  जी  ag  चेतावनी  उसी  प्रकार  लेकर  जेसे  कि  उन्होंने  मुख्य  मंत्री

 का  पद  त्याग  दिया  था  वे  यह  मंत्री  पद  मी  त्याग  सकते  हैं  ।  इसलिए  वित्त  उद्योग  मंत्री

 तथा  इन  सभी  लोगों  जो  इनका  अपने  में  समर्थन  कर  रहे  विंमान  मंत्री  जी  की

 भसाधघारण  क्षमता  का  ध्यान  रखना  होगा  तथा  इसके  साथ  सहयोग  करना  होगा  ।  तथा  विभिन्न

 नियमों  के  इन  बड़े  नवाबों  और  क्षत्रपतियों  को  जो  उनके  अन्तगेंत  काम  करते  उस  बात  का

 घ्यान  रखना
 होगा  |

 में  समझ  सकता  हूं  और  यह  बात  सही  है  कि  तम्बावृः  खरीदने  का  उन्हें  अधिक  अनुभव

 नहीं  इसलिए  उनके  पास  पर्याप्त  संख्या  में  लोग  नहीं  हैं  ।  उन्हें  उनको  सक्रिय  करना  होता

 है  ।  विभिन्न  स्थानों  से  ate  हुए  कार्मिक  है  ।  लेकिन  क्या  इसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  उन्हें

 रियों-को  प्राप्त  करने  में  एक  सप्ताह  से  भ्रमित  समय  लगना  चाहिए  ?  यदि  विदेश  जाने  का

 मामला  हो  वे  किसी  भो  प्रकार  एक  दूसरे  से  बढ़कर  आगे  आएंगे  ।  क्योंकि  उन्हें  यहां

 ओवूगोल  भर  गन् टूर  तथा  इन  समी  स्थानों  पर  भाना  जाना  पड़ता  है  तथा  वहां  हो  सकता

 5  सितारा  या  होटलों  की  सुविधा  प्राप्त  न  हो  ये  अधिकारी  और  नवाब  उपलब्ध

 wal  होते  इस  प्रकार  किसानों  को  नुकसान  हो  रहा  हो  राज्य  का  भार  नियम  के  अधिकारी

 किसानों  की  सहायता  के  लिए  कब  वहा  जाएंगे  ?  तम्बाकू  दो  प्रकार  होता  है  एक  बढ़िया  किस्म

 का  और  दूसरा  घटिया  किस्म  का ।  इन  दोनों  के  बोच  में  एक  बीच  की  किस्म  भी  होती  है  ।  घटिया

 किस्म  के  तम्बाकू  को  किस्म  और  मूल्य  में  इतनी  जल्दी  फके  नहीं  पड़ा  जितना  बढ़िया  किस्म

 के  तम्बाकू  की  किस्म  भीर  में  पड़ता है  जहाँ  तक  किसानों  का  संबंध  बढ़िया  किस्म  का

 तम्बाकू  बचा  रहा  घटिया  किस्म  को  तम्बाकू  कुल  उत्पादन  का  एक-तिहामा  हिस्सा  है  |

 इस  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खरीदा  जा  रह  क्योंकि  व्यापारी  खरीदने  के  लिए  तेयार  नहीं

 है  ।  वह  अच्छी  किस्म  की  तलाक  खरीदने  के  लिए  उत्सुक  रहता  है  ।  वह  नहीं  चाहता  कि  राज्य

 व्यापार  निगम  बढ़िया  किस्म  की  तम्बाकू  खरीदे  ताकि  मुल्य  कम  रखे  जा  सके  |

 अब  क्या  हुआ  है  meat  क्षेत्र  में  सारी  मात्रा  इन  व्यापारियों  द्वारा  खरीद  ली  गई  ।  लेकिन

 भोनगोल  क्षेत्र  जहां  उस  सत्याग्रह  हुआ  था  किसान  अथवा  माल  बेचने  को  तयार  नहीं  थे  ।  वे

 राज्य  व्यापार  निगम  का  इन्तजार  कर  रहे  अतः  ब्यापारी  उन्हें  देख  देना  चाहते  थे  तथा  राज्य

 व्यापार  निगम  के  अधिकारियों  के  साथ  किसीका  वे  ऐसा  करने  में  समेत  थे  ।  भिखारी  चाहे  जो

 हमें  ।  मैं  नही  वे  कोन  है  वे  राज्य  व्यापार  निगम  को  बहुत  सक्रिया  नहीं  देखना  चाहते

 ताकि  वे  सभा  सम्भव  कम  कीमत  पर  खरीदारी  कर  सकें  ।  यदि  यहीं  उस  बात  का  एक  उदाहरण

 तो  रूई  आदि  बो  विभिन्‍न  फसलों  और  सुत  आदि  के  बारे  में  कया  स्थिति  होगी  ।  यह

 केवल  परमात्मा  ही  जानता  होगा  कि  इस  वाणिज्य  मंत्रालय  में  क्या  हो  रहा  है  ।  इसलिए  मैं  अपने

 माननीय  मित्र  श्री  सिंह  यह  चेतावनी  देता  हूं  कि  जब  उन्होंने  इस  मन्त्रालय  का  कार्यमार

 सम्भाल  ही  लिया  तो  वे
 इन  चेयरमैनों  और  उनके  मातहत  अधिकारियों  से  अनुसानात्मक  और
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 सन्तोषजनक  तथा  लोकतन्त्रीय  परिणाम  प्राप्त  करने  हेतु  उचित  काम  लें  ।  दुर्भाग्यवश  वे  प्रतिनिधि

 बिना  काफी  खरीद  अनन  भी  यहां  मौजद  हैं  गत  तीन  सप्ताहों  से  मेरे  सिर  पर  यह  भारी  दबाव

 पड़ा  gare  भोर  मेरे  मित्र  बाहर  चले  गए  तथा  उनके  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं  थे  ।  मैं  क्या  कर

 सकता  हूँ  ?  मैं  उनको  कसे  मदद  कर  सकता  star  कि  यहां  हुआ  उन्होंने  सोचा  कि  मैं

 इतना  बीमार  सदस्य  हूं  कि  मैं  अन्त  तक  इन्तजार  कर  सकता  इसी  प्रकार  राज्य  व्यापार  निगम

 के  लोक  तथा  माननी  सभी  मेरे  से  ag  आशा  करते  होंगे  कि  इंतजार  करता  रहूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता हूँ  कि  इसके  अनादर  करने  का  को  उद्देश्य

 नवदीं

 Sto  एन०  ज्ञी०  रंगा  :  वे  मेर  से  ऐसी  ही  आधा  कर  रहे  हैं  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  ato  गोयल  याजदानी  ने  !  वे  aga  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में

 असफल  रहे  हैं  जी  वे  केवल  aaa  निर्यातਂ  ओर  आयात  संबंधी  लक्ष्यों  के  इच्छुक  हैं  आप

 सरकार  को  दोष  नहीं  दे  सकते  ।

 ATT  रुपया-मुदा  पर  क्यों  मिश्रित  रहते  हैं  ?  आज  का रूस  ने  अमेरिका  का  स्थान  ले  लिया

 है  ।  कल  तक  हम  अमेरिका  और  इंगलैण्ड  की  दशा  पर  feat  थे  ।  अब  हमें  राहत  मिली  है  ।

 रुपया  मुद्रा  कोई  कमजोर  नहीं  है  ।  मुझे  इस  बात  में  कोई  दाक  नवदीं  है  ।  मैं  साम्यवादी  नहीं  हूं  और

 इस  बात  को  सभी  जानते  मैं  नहीं  चहता  कि  सरकार  इस  बात  में  शर्म  महसुस  करे  कि

 वह  इन  दूषण-पूरे  यूरोपीय  रूस  और  चीन  के  साथ  अधिक  से  प्रतीक  व्यापार  बढ़ाती  जाए  |

 जहाँ  तक  चीने  का  सम्बन्ध  हम  ऐसे  रास्ते  खोजने  इस  समय  साम्यवादी  देशों  के  साथ

 हमारे  अच्छा  मुनाफे  का  व्यापार  चल  रहा  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हुं  ।  यदि  रूस  के  साथ  हमारे

 इतने  प्रमाण  संबंध  नहीं  तो  क्या  मिलाई  और  बोकारो  अस्तित्व  में  आ  सकते  थे  ?  क्या  यह

 रूस  ही  नहीं  किसने  इन  अन्य  उद्यमों  का  निर्माण  रूस  तट  दूर  तेल  की  खोज

 में  मदद  दो  तथा  बिदा खापट नम  में  लोहा  ate  इस्पात  कारखाना  लगवाया  ?  मेरे  माननीय  मित्र

 इन  बातों  को  दिमाग  में  क्यों  नहीं  रखते  हैं  तथा  अपने  पूर्वाग्रहों  से  चिपटे  हुए  हैं  ।  मैं  स्वयं  लोक

 तन्त्र  में  विश्वास  रखता हुं  ।  मैं  लोकसभा  त्रिक  देशों  के  साथ  अधिक  से  अधिक  व्यापार  बढ़ाना

 चाहता  लेकिन  यदि  लोकतान्त्रिक  देश  चीज  नहीं  खरीदना  चाहते  तथा  इसके  साथ-साथ  मेरे

 साथ  इज्जत  से  पेश  नहीं  आते  तो  निश्चित  रूप  से  मुत  उनके  चंगुल  से  निकलना  होगा  ak

 अपना  व्यापार  रुपया-मुद्रा  में  करना  होगा  |

 mea  मैं  वाणिज्य  मंत्रालय  में  काम  करने  वाले  अपने  दोस्तों  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि

 वे  तम्बाकू  की  ओर  विशेष  ध्यान  दे  ।  वे  यहां  प्रोमोशन  मेजर  lds  से  यहा  अध्याय

 देखे  ।  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  सरकार  अपना  दिल  खुद  टटोले  और  देखे  कि

 क्या  वह  तम्बाकू  के  मामले  अन्य  निर्यात योग्य  वस्तुओं  की  तुलना  में  मात्र  1%  प्रयास  भी  कर

 रही है
 ।  उनको  मदद  करने  का  सरकार  ने  क्यों  नहीं  प्रयास  किया  ।  शुरू  जब  समिति  के

 समझ  प्रस्ताव  गाया  था  ।  वास्तव  में  मने  यह  मांग  की  थी  साम्यवादी  देशों  तथा  अन्य  एक
 दलीय  देशों  के  था  व्यापार  करने  के  लिए  एक  राज्य  व्यापार  निगम  होना  चाहिए  ताकि  सरकार
 से  सरकार  के  बीच  व्यापार  किया  जा  सके  और  फिर  इसी  प्रयोजन  से  विशेश  समिति  के  समक्ष
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 मैंने  साक्षय  दी  ।  फिर  राज्य  व्यापर  निगम  अस्तित्व  में  आया  तथा  हमारे  व्यापारियों  के  साथ  इन

 साम्यवादी  देशों  को  व्यापार  करने  की  अनुमति  मिल  गई  आर  हमारे  गरीब  किसान  युंही  रहਂ

 गए  ।  उन  व्यापारियों  को  इसका  लाभ  मिला  कौर  आज  भी  मिल  रहा  जो  एक  cat  से

 स्पर्धा  में  लाये  हुए  हैं  और  इसके  लिए  अपनी  इन  सभी  गेर  मानवीय  अथवा  ws  ढंगों  को  अपनाने

 की  सामान्य  आदत  को  अपनाए  हुए  हैं  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इन  मंत्री  जी  ने  राज्य  व्यापार

 निगम  को  व्यापार  करने  की  अनुमति  दी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  को  उत्पदकों  से

 न  केवल  बल्कि  इन  विभिन्‍न  वस्तुओं  को  खरीदने  अनुमति  मिले  कौर  संबंघ  में  वह

 एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाए  तथा  फिर  वह  इन  वस्तुओं  को  समाजवदी  देशों  तथा  उनके  संगठनों

 को  बेचे  और  इस  प्रक्रिया  उन  बुराइयों  को  ना  आने  दे  जो  हमारे  देश  में  अब  सभी  इन

 हाउसों  में  चल  रही  है  ।  उन  देशों  में  इस  प्रकार  का  इतना  भ्रष्टाचार  नहीं  है  ।  लेकिन  जब  उनके

 एजेन्ट  वहां  आते  हैं  तो  उनकी  अच्छी  खातिर  की  जाती  है  ।  अतः  वे  इस  उपकार  का  बदला

 चुकाते  हैं  और  ag  बदला  सभी  प्रकार  की  वस्तुओं  में  चुकाया  जाता  है  ।  यह  भी  एक  कारण

 जिस  वजह  से  हमारा  जो  चीन  को  उनके  अपने  चीनी  एजेन्ट  की  स्वीकृति  से  बेचा  गया

 था  चीनी  सरकार  द्वारा  बाद  में  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ।  व  हमारे  व्यापारियों  की  गलती  नहीं

 यह  हमारी  सरकार  की  गलती  नहीं  यह  चोरी  एजेन्ट  की  गलती  उन  एजेन्टों  पर  हमारे

 धपने  लोग  हावी  हो  गए  थे  ।  इसलिए  यह  व्यापार  सरकार  से  राज्य  के  बीच  होना

 चाहिए  t

 धन्यवाद  |

 श्री  रामसिंह  यादव  :  माननीय  सभापति  मैं  अधिक  विस्तार  में  न  जाकर

 केवल  जो  सम्बन्धित  बातें  उन्हीं  के  बारे  में  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  ars  यह  बात  सही  है

 कि  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  इम्पोट-एक्सपोर्टे  पालिसी  की  14  aaa  को  सदन  में  घोषणा  को

 है  उसके  द्वारा  विदेशी  व्यापार  में  500  करोड़  रुपए  का  जो  आयात  पर  खर्चा  आया  उसको

 कम  कर  सकेंगे  ।  माननीय  मंत्री  जी  की  राजनैतिक  व्यक्तिगत  भर  प्रशासक  को  हैसियत  से

 तस्वीर  बहुत  लच्छो  है  ।  लेकिन  जो  महकमा  मंत्री  जी  को  मिला  वह  अपने  आप  में  एक  बहुत

 बड़ी  समस्या  वाला  महकमा है  ।  1981-82  में  5,836  करोड़  का  आयात-निर्यात  में  घाटा  था

 और  मोजूदा  वर्ष  में  अन्दाज़ा  यह  है  कि  पांच  हजार  रुपए  का  घाटा  रहेगा  ।  इस  पांच  हजार  के

 घाटे  में  पांच  सो  रुपए  आपकी  जो  इम्पोर्टे-एक्सपोटं  पालिसी  उसको  घाटा  दीजिए  ।  पेट्रोलियम

 तथा  पैट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  से  800  रुपया  मिलेगा  ।  फिर  भी  4200  करोड़  का  घाटा

 रहता  है  ।  अब  प्रश्न  यह  है  कि  इस  घाटे  को  केसे  कम  कर  सकते  हैं  ।  आपकों  मालूम  है  कि  आज

 हिन्दुस्तान  के  ऊपर  बिदेशी  कर्जा  15  बिलीयन  डालें  का  है  ।  यदि  आप  इस  पर  इन्टरेस्ट  लगाते

 हैं  तो  और  कितना  इन्टरेस्ट  देना  होगा  ;  उन  दोनों  को  मिलाने  के  बाद  अपके  ऊपर  प्रति  वर्ष

 कितनी  जिम्मेदारी  है  ।  जब  तक  आप  आयात  कम  नहीं  करेगे  तब  तक  आप  देश  की  आर्थिक

 अवस्था  को  व्यवस्थित  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मैंने  आपकी  रिपोर्ट  को  पढ़ा  हैं  ।  एक्सपोर्ट  के  जो  आप

 इसेन्टिव  देना  चाहते  हैं  ओर  467  करोड़  रुपए  खरच  करते  हैं  वह  किसके  लिए हैं  ?  आप  यह

 कहते  हैं  कि  जो  लोग  निर्यात  करते  हैं  उनको  हम  नकद  सहायता के  रूप  में  देते  हैं  ।  आज  आप
 उनको  नकद  मुआवजा  राशि  दे

 रहे  हैं
 ।  इसको  देने  की  क्या  ग्रा वश्य कता  है  ?  कोई  भी  ऐसा
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 व्यापारी  नहीं  होगा  जो  अपने  घर  से  ag  करता  हो  ।  आप  500  करोड़  रुपया  इसी  बात

 के  लिए  खड़े  कर  रहे  हूँ  ।  दूसरा  मखौल  इसी  मुद्  में  यह  है  कि  जो  लोग  निर्यात  नहीं  करते हैं

 उनको  श्राप  नकद  मुआवजा  राशि  देने  हैँ  ।  यह  कौन  नयी  नीति  है  ?  आप  किसी  भी

 व्यापारी  से  बात  कीजिए  ag  कभी  भी  ऐसे  धोखे  में  नहीं  आयेगा  ।  यह  सारा  आडम्बर  है

 उसमें  उन  लोगों  की  कम्युनिटी  एक्सपोर्ट  की  नहीं  होती  लेकिन  चूकि  आप  उसको  एक्सपो टं

 को  मद  में  मान  रहे  हे  इसलिए  आप  उसको  75  परसेन्ट  कम्पोनेंट  की  असिस्टेंट  दे  रहे  है  ।

 क्या  पब्लिक  का  पेसा  लुटाने  के  लिए  है  ?  तो  आपको  सोचना  होगा  ऐसा  व्यापार  न  करें  जिससे

 मापकों  नुकसान  होने  जा  रहा  है  ।

 मापने  कुछ  वस्तुओं  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  औंर  कस्टमर  शुल्क  माफ  कर  दिया  है  ।

 क्यों  कर  दिया  ?  क्या  आवश्यकता  है  ?  जो  ऐट  पार  F  उनके  साथ  आने  दीजिए  ।  जितने  ऐसे

 लूप होल्स  आप  ट्रेड  में  रखेंगे  उनका  ही  लोग  sta  मार्केटिंग  ate  स्मगलिंग  करेंगे  ओर  पब्लिक

 एक्सचेकर  को  नुकसान  होगा  ।  आपको  सोचना  चाहिए  आज  आपने  उन  इंडस्ट्रीज  को  जो  100

 परसेंट  एक्सपोर्ट  ओरिएन्टेशन  के  नाम  से  छूट  दी  हैं  बाहर  से  माल  खुद  के  नाम  से  एक्सपो टं  करें

 और  दूसरे  किसी  उद्योग  को  दे  दें  तो  लह  नीति  आगे  चल  कर  मारकर  नहीं  होगी  कि  इस  प्रकार

 इस  नाम  से  कुछ  इंडस्ट्रीज  को  इतनी  बड़ी  छूट  दे  दी  जाय  ।  जब  तक  आप  आयात  पर  अंकुश

 नहीं  लगायेंगे  तब  तक  काम  नहीं  बनेगा  ।  ताज्जुब  होता हैं  1981-82  में  230  करोड़  रु०  का

 गेह  आयात  जबकि  आपने  खुद  way  किया  कि  1981-82  और  198  2-83  में  होस्ट

 eave  प्रोडक्शन  जब्र  ऐमा  हे  तो  बाहर  मे  गेहूं  मंगाने  पर  230  करोड़  रु०  क्यों  ख़र्चे  किया

 1981-82  में  ?  ग्रोवर  इस  वर्ष  भी  उतना  ही  aq  ऐप  क्यों  करते  हैं  ?  बफर  स्टाक

 तब  बनाते  हैं  जब  अ  देशी  हो  पक्
 एग्री  कल्चर  प्रोडक्शन  नीचे  जाने  वाला है  ।  ऐसी  तो  कोई  बात

 है  नहीं  ।  भाप  किसान  को  इन्सेंटिव  दीजिए  ।  उल्टे  होता  यह  है  कि  जब्र  किसान  के  घर  में  माल

 जाता  है  तो  उसकी  लूट  की  जाती  आपने  काटन  परचेज  बोर्ड  या  कॉरपोरेशन

 दगर  की  बात  आपको  घन्यवाद  देना  हू  कि  1981-82  में  शुगर  निर्वात  करने  की  छूट

 लेकिन  काटन  में  जेसी  घोखेब्ाजी  हुई  है  किसान  से  get  में  कपास  ले  ली  और  ars  ने  बाद  में  उस

 |  मुनाफा  बनाया  |  यह  ठीक  नहीं  है  ।  गुजरात  और  राजस्थान  में  प्याज  पैदा  होता

 अभी  जनवरी  में  प्याज  हुजरा  आपने  किसान  से  तो  सस्ते  में  प्याज  ले  ली  और  फरवरी  के  महीने

 से  उसका  एक्सपोर्ट  खोल  दिया  जिससे  प्याज  मंहगी  हो  लेकिन  उसका  लाभ  किसान  को  नहीं

 एक्सपोटंस  को  हुआ  ।  ऐसा  लगता  है  कि  क़षि  के  सम्बन्ध  में  आपकी  कोई  नीति  नहीं  है  ।

 जो  कृषि  उत्पाद  हैं  उनको  निर्यात  करने  के  लिए  पत  ad  मैंने  सुझाव  दिया  आप  उत्तर  प्रदेश

 से  जाते  हैं  जहाँ  कृषि  उत्पाद  का  महत्तर  उसको  निर्यात  करने  के  लिए  एक  अलग  से  क्ोरपोरेशन

 बनायें  ।  जब  आप  ऐसा  करेंगे  तभी  किसान  को  सही  कीमत  मिल  सकती  है  भ्र पने  माल  की  ।  आपने

 मुख्य  मंत्रियों  या  मंत्रियों  को  कह  दिया  कि  बोड़ें  तय  करेगा  और  जब  वह  बाहर  भेजने  को  कहेगा

 तभी  भेजेंगे  ।  तो  यह  नीति  ठीक  नहीं  है  ।  इसलिए  कृषि  उत्पाद  को  एक्सपोर्ट  करने  के  लिए  आप

 अलग  से  कोऑपरेशन  बनाइए  |  आप  देखें  कि  नागपुर  के  किसानों  को  अपने  संतरे  का  कितना  कम

 पेसा  मिला  है  ।  आप  उस  को  बाहर  इससे  किसानों  को  लाभ  होगा  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि  आप

 गम्भीरता पू वंक  कृषि  उत्पाद  को  बाहर  भेजने  के  लिए  ate  निर्यात  करने  के  लिए  एक
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 निगम  बनायें  नेपाल  लेबिल  पर  और  उसकी  इकाइयां  सारे  प्रांतों  म
 7

 कायम  कीजिये  जिससे

 किसानों  को  सट्टी  पेसा  अपने  माल  का  मिल  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपकी
 मांगों  का  anda

 करता

 |  सो०  Farntarat  :  माननीय  सभापति  में  अपने  दल

 *आल  इंडिया  अन्ना  द्र  वीर  मुनक़ते  कषगम  की  ओर  से  वो  1983-54  के  लिए  वाणिज्य  मंत्रालय

 की  अनुदान  मांगों  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हु  ।

 हमारे  वाणिज्य  मंत्री  का  नाम  निष्ठा  बौर  व्यापक  प्रयास  का  पर्याप्त  है  ।  मझे

 पक्का  विश्वास  है  कि  उनके  कार्यकाल  में  हमारे  निर्यात  में  आवश्यक  वृद्धि  लोगों  ।  हाल  में  घोषित

 की  गई  निर्यात-आयात  इस  दिशा  में  उनके  लिए  गये  प्रयासों  का  संकेत  है  ।  बर्ष  1983-84

 में  आयात  में  500  करोड़  रुपये  मूल्य  तक  की  कमो  होने  का  अनुपात  है  और  स्वाभाविक  रूप  से

 हमारी  विदेशी-मुद्रा  की  उतनी  बचत  होगी  ।

 लेकिन  ad  1982-83  में  4060  करोड़  रुपए  का  व्यापार-घाटा  हुआ  है  ।  हमें  अपना

 निर्यात  बढ़ाने  की  afar  करनी  4060  करोड़  रुपए  के  इस  अन्तर  को  दर

 करना  कठिन है  ।  इसलिए  हमें  अपने  आयात  में  भारी  कटोती  करनी  होगी  ।  जिन  वस्तुओं  का

 देश  में  उत्पादन  हो  रहा  उनके  आयात  की  किसी  भी  हालत  में  अनुमति  नहीं  की  जानी

 चाहिए  ।  जिन  उत्पादों  देश  के  श्रौद्धोगिक  विकास  के  लिए  आवश्यकता  उन्हें  आयात  करने

 की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  उदाहरणार्थ  हम  600  करोड़  रुपए  मूल्य  तक  के  लोहे  और  इस्पात

 के  आयात  को  अनुसूचित  नहीं  कह  सकते  ।  इसी  प्रकार  हम  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  को  भी

 नहीं  रोक  सकते  ।  लेकिन  हम  सोचा  स्ट्रीट  बूटा  दूध  और  कृत्रिम  प्लास्टिक

 सामग्री  भादि  का  आयात  करना  रोक  सकते  जिनका  उत्पादन  देश  में  किया  जा  रहा  है  ।  मैं

 इन  उत्पादों  का  आयात  करने  का  तक  और  आवश्यकता  नहीं  समझ  सकता  ।  इन  आयातित  मदों

 की  अनुपस्थिति  में  हमारे  देश  की  औद्योगिक  विकास  दर  बिल्कुल  रुक  नहों  रही  ।  हमें  इन  मदों

 का  अपने  देश  में  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिए  ।  इन  वस्तुओं  के  आयात  पर  पूरी  तरह  रोक  लगाई

 जानी  चाहिए  ।  यदि  इनका  आयात  न  जाये  तो  हम  प्रति  ag  100  करोड़  रुपये  बचाने  में

 समर्थ  होगे  ।  में  मांग  करता  हु  कि  इन  वस्तुओं  के  भ्रावश्यक  आयात  को  करने  के  प्रश्न  कीं  जांच

 हेतु  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया  जाये  और  उसको  रिपोर्ट  यथाशीघ्र  प्रस्तुत  की  जाये

 हमारे  पास  12  निर्यात  संबद्ध  न  परिषदें  हैं  जिन्होंने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  में  सफलता  प्राप्त  नहीं

 की  यदि  आवश्यक  तो  उन्हे  बन्द  कर  सकते  मेरा  सुझाव
 है  कि  एक  इम्पोर्ट

 प्रिवेन्टिव  काम  सिल  का  गठन  fear  जाए  जो  निरन्तर  इस  बात  पर  निगरानी  रखे  कि  आयात

 नीति  का  किस  तरह  के  क्रियान्वयन  हो  रहा  है  ।

 यदि  आप  मंत्रालय  की-व  बिक  रिपो  के  पृष्ट  62  को  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि

 1982  में  भारत  ने  लेटिन  अमरीकी  राष्ट्रों  को
 33  27  करोड़  रुपए  मुल्य  को  वस्तुओं  का  निर्यात

 किया  गया  था  ।  इ*
 तरह

 हमने  पूर्वी  युरोपीय  राष्ट्रों  को  1038,31
 करोड़  रपए

 के  मुल्य  कौ

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  BTETT  ।
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 वस्तुओं  का  निर्यात  न्या  ।  अपने  निर्यात  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  हमें  अपना  निर्यात  लेटिन

 अमरीकी  राष्ट्रो  के  साथ  बढ़ाने  पर  विचार  करना  चाहिए  i  इस  तरह  हम  और  अधिक  विदेश

 मुद्रा  कमाने  में  समझें  होंगे  ।

 रूस  ने  1983  में  हमसे  28  क  गोड़  रुपए  के  मुल्य  का  फ्री  पल्प  आदि  प्राप्त  करने

 को  ठेका  किया  लेकिन  रूस  ने  अचानक  इन  उत्पादों  के  पोतਂ  परिवहन  को  अनिश्चित  काल  के

 स्थगित  करने  हेतू  कहा  है  ।  मुझे  आपको  यह  बताने  की  जरूरत  नहीं  है  कि  ये  खराब  होने  वाली

 चस्तुए च्  जिन्हें  अनिमित्त  काल  तक  भण्डार  में  नहीं  रोका  जा  सकता  यदि  सरकार  फ्रूट

 पल्प  के  उत्पादकों  का  बचाव  नहीं  करती  है  तो  क्या  इसके  निर्वात  इस  मामले  को  दस  के

 साथ  उठाकर  और  रूस  के  खरीदारों  को  यथाशीघ्र  उत्पादों  का  ठेका  देने  हेत  कह  सकते हैं
 |  इससे

 यह  उद्योग  समाप्त  हो  जाएगा  |  में  माननीय  वाणिज्य  मंत्री  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  प्लोर

 उचित  कायें वाही  करने  हेतु  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हु  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  सभी-अभी  ag  उल्लेख  किया  गया

 कि  हमारे  अधिकारी  परिवार  हैं  ।  क्योंकि  इनमें  से  अधिकांश  अधिकारी  ATeST  प्रदेश  और  तमिल

 नाडु  के  हैं  इसलिए  मैं  उन्हें  अन्तरंग  रूप  से  जानता  हूं  ।  वे  ग्रामीण  स्कूलों  में  पढ़े  हैं  ।  सौभाग्य  से

 वे  स्तर  तक  पहुँच  गये  हैं  ।  इसलिए  आपको  उन्हें  नहीं  कहना  चाहिए  ।  भाप  उन्हें  सिविल

 सर्विस  कह  सकते  इस  बात  को  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  था  |

 राज्य  व्यापार  निगम  और  खनिज  तथा  ara  व्यापार  निगम  को  60  से  70

 करोड़  रुपए  का  लाभ  हुआ  है  ।  उन्होंने  केन्द्रीय  राजकोष  को  3  से  7  करोड़  रुपए  लाभांश  दिया

 है  ।  उन्होंने  अच्छा  कार्य  किया  है  ।  बाहरी  देशों  में  अघिकारी  अच्छा  कायें  कर  रहे  हैं  इस  सभा

 में  उनकी  प्रशंसा  की  अपेक्षा
 की

 जाती  है  ।  यदि  हम  उनकी  हमेशा  बिना  किसी
 कारण

 उपेक्षा

 करेंगे  .  .

 Sito  एन०  जी०  रंगा  :  वे  ईमानदार  हैं  ओर  स्वाभाव  में  साधारण  हैं

 श्री  amo  राम  गोपाल  रेड्डी  :  कई  बार  मुझे  प्रतिनिधिमण्डल  का  नेतृत्व  करने  का

 मौका  मिला  था  ।  मैं  अधिकारियों  के  पास  जाता  था  कौर  उनसे  बात  करता  था  ।  यहां  तक  कि  मैं

 मंत्री  जी  के  पास  उन्होंने  कहा  कि  are  मेरे  कमरे  में  ara  और  बात  करें  ॥

 Sto  एन ०  जी०  इस  तरह  से  हम  अधिकारियों  की  प्रदा  करके  उन्हें  सिर  पर

 चढ़ाते  हैं  ।

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  मैं  तम्बाकू  की  खरीद  के  बारे  में  एक  सुझाव  देना

 चाहता  हूं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  ने  उस  व्यापार  में  प्रवेश  किया  है  ।  लेकिन  ag  ast  यह  काम

 नहीं  कर  सकता  है  क्योंकि  उनके  पास  गोदाम  और  पैकिंग  व्यवस्थाएं  आदि  नहीं  ।  मैं  मंत्री  जी

 को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  को  तम्बाकू  की  खरीद  के  लिए  कुछ
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 व्यक्ति  नियुक्त  करने  दीजिए  ताकि  तम्बाकू  खराब  न  हो  सके  ।  यह  खराब  होंने  वाली  वस्तु  है

 कौर  यह  पहले  ही  खराब  हो  el  है  ।

 16,40

 (sit  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  पीठासीन

 माणिक्य  तथा  पूर्ति  विभाग  के  मंत्री  विद्वान  प्रताप  fag)  :  मैंने  वाणिज्य

 के  बारे  में  सदस्यों  की  प्रशंसा  और  टिप्पणियां  सुनी  हैं  जिसके  लिए  यह  माननीय

 सभा  प्रतीक  रूप  है  और  इस  अदला  बदली  प्रणाली  में  मैं  एक  ऐसा  व्यक्ति  हु  जिसे  सबसे  अधिक

 लाम  हुआ  है  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  के  प्रत्येक  मूल्यवान  सुझाव  से  हमारी  सोचने  की  प्रक्रिया

 को  बल  मिला  है  जिसके  लिए  मैं  उनका  आभारी  हु  ।

 नी  अलग-अलग  मदों  कौर  प्रशासनिक  मामलो  के  बारे  में  टिप्पणियां  और

 सुझाव  दिए  गए  सव  प्रथम  मैं  नीतियों  की  समस्याओं  पर  आऊंगा  क्योंकि  वृक्षों  की  गिनती

 करने  में  जंगल  को  सुन्दरता  खतम  नहीं  होती  ।  कई  बार  समस्याओं  के  लिए  इस  प्रकार  से

 काय  किए  गए  ta  किसी  कुम्हलाए  हुए  वृक्ष  की  पीली  पत्तियों  को  तोड़ने  के  लिए  Hag,  ताकि

 वह  वृक्ष  हरा  बना  रहे  ।  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जब  हम  उन  समस्याओं  की  जड़ों

 को  देखते  हैं  जो  हमारे  समाने  खड़ी  तो  हम  उन  जड़ों  को  पानी  देना  चाहिए  ।  माननीय  महिला

 सदस्य  श्रीमती  गोपालन  ने  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  समय  विषय  को  विस्ता  रोक  पकड़ा  है  ।  उन्होंने

 इस  विषय  पर  जिस  प्रकार  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  की  उसके  लिए  मैं  उनका  आधार  व्यक्त  करता

 हूं  ।  उन्होंने  हमारी  नीति  के  निष्कर्ष  पर  दुःख  प्रकट  किया  और  इस  बात  पर  भआइचय  प्रकट  किया

 कि  आखिर  व्यापार  घाटा  कम  नहीं  हो  रहा  है  भीर  उन्होंने  वास्तव  में  अन्त में  यह  कहा  कि

 नीति  के  मामले  में  हम  ग्र  घेरे  में  जा  रहे  यदि  हम  अ  घेरे  में  जा  रहे  हैं  तो  मैं  सुझाव  दूगा  कि

 हमें  wat  में  उस  चीज  को  ढूढना  चाहिए  जिसे  हम  भनिवायं  रूप  से  प्रकाश  में  पाते  हैं  लेकिन

 हमें  अपने  इस  भ्र  घेरे  को  अच्छी  तरह  समझे  और  यदि  ga  इसके  चारों  और  देखें  तो  हमें  पता

 चलेगा  कि  अंधेरे  के  घेरे  में  केवल  हम  हो  नवदीं  हैं  बल्कि  सम्पूर्ण  विकासशील  विश्व  है  और  राज

 विकसित  राष्ट्र  भी  अ  घेरे  के  घेरे  में  है  ।  मैं  वास्तविकता  को  किस  प्रकार  उजागर  करू  |  वेतन

 बिकता  के  सम्मुख  आने  के  लिए  साहस  जो  इसके  साथ  लड़ने  का  साहस  देता है  ।

 कल्पनाएं  कायरों  के  खिलौनों  के  समान  होती  हैं  ate  हमारे  पास  इन  कल्पना  रूपी  खिलोनों  के

 साथ  खेलने  का  समय  नहीं  है  ।

 वास्तविकता  यह  है  कि  सारी  दुनिया  वास्तविकता  से  व्याप्त  है  भर  इस  वास्तविकता

 से  दुनिया  ढकी  हुई  तथा  अब  तत्कालीन  कायें वाही  करने  की  जरूरत  माननीय

 थ्री  के०  ए०  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  और  श्री  के  ०के०  गोयल ने  मी  इस  समस्या  के  बारे

 मे  कहा  जो  इस  समय  विश्व  व्यापार  में  विद्यमान  है  ।  विश्व  व्यापार  की  विकास  दर  1979

 में  5.5  प्रतिशत  यह  1980  में  1.5%,  1981  में  शून्य  प्रतिशत  और  1982  में  2  प्रतिशत

 नकारात्मक  थी  ।  इस  प्रकार  यह  कम  होती  जा  रही  विश्व  का  उत्पादन  कम  होता  जा  रहा  है
 भर  1979  में  विश्व  उत्पादन  की  विकास  दर  3.5%  1980  में यह  1.5%  रह  गई  तथा
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 नन

 1981  में  घटकर  0.9%,  हो  गई  ।  विकासशील  देशों  में  वस्तुओं  के  मूल्य  कम  हो  रहे  जो

 हमारे  पूर्वजों  ने  किया  आज  हम  उससे  कम  प्राप्त  करने  के  लिएग्रघिक  बेचते हैं
 ।  देश  में

 चौथे  दशक  की  मंदी  को  छोड़कर  यह  सबसे  कम  1960  में  एक  टन  चीनी  के  बदले  6.3  टन

 तेल  खरीदा  जा  सकता  1982  में  एक  टन  चोरी  के  बदले  में  0.7  टन  तेल  खरीदा  जा  सकता

 ar:  1960  में  एक  टन  काफी  के  बदले  15.8  टन  उवेरक  ख रो दे  जा  सकते  हैं  ।  1982  में  7-8

 टन  के  ट्रक  से  6  टन  जूट  खरीदा  जा  सकता  था  ।  7-8  टन  के  ट्रक  को  खरीदने  हेतू  26  टन  जूट

 की  जरा  रत  होती  थी  ।  इस  स्थिति  में  विकासशील  देशों  का  व्यापार  घाटा  जो  1973  में  17  wea

 डालर  बढ़कर  1981  में  180  अरब  डालर  हो  गया  विकासशील  देशों  का  व्यापार  घाटा

 दस  वर्ष  की  waft  में  10  गुना  बढ़  गया  है  ।

 भाखिर  हम  पाते  क्या  यदि  हमें  इसका  कोई  हल  बना  है  और  हम  इस  भोर  गे  भी

 पुर्वक  ध्यान  दें  तो  हमें  इस  समस्या  की  गहराई  में  जाना  पड़ेगा  और  यह  देखना  होगा  कि  ये

 समस्यायें  कैसे  उत्पन्न  हुई  यह  विपत्ति  कैसे  आई  है  ।  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  बाद  जब  अर्थंव्यवस्था

 में  सुघार  किया  गया  विकसित  देशों  द्वारा  कुछ  संस्थायें  बनाई  गई  ।  ब्रिटनवूड  में  आधुनिक

 झथेव्यवस्था  की  शुरूआत  की  गई  और  उसका  ढांचा  तेयार  किया  गया  था  ।  उस  समय  हम  में  से

 कई  देश  स्वतन्त्र  नहीं  थे  तथा  हम  उन  संस्थाओं  में  कोई  अदनान  नहीं  कर  सके  ।  उसमें  दो  अच्छी

 बातें  अवश्य  जिनमें  हम  पर्याप्त  रूप  से  भ्रशदान  न  कर  सकें  ।  वे  बातें  थी--विनिमय  दर

 स्थिर  at  ait  विकसित  देश  सस्ते  कच्चे  माल  पर
 निमार

 करते  थे  ।

 तेल  के  मुल्यों  में  वृद्धि  क्या  हुई  ?  ये  मूल्यों  कुछ  समय  के  लिए  कम  रखे  गए  थे  और  उसके

 बाद  विकासशील  देशों  या  किसी  विकासशील  देश  ने  पहली  बार  सफलतापूर्वक  अपनी  के

 मुल्य  बढ़ा  दिए  ।  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?  इसका  प्रभाव  मुल्यों  में  वृद्धि  होने  से  मुद्रास्फीति  पर

 पड़ा  ।  विकसित  देशों  में  मुद्रास्फीति  बढ़ो  ।  उन्होंने  तेल  की  क्या  कीमत  दी  और  उन्होंने  अपने

 द्वारा  निमित  माल  को  किस  मुल्य  पर  बेचते  की  कोशिश  की  ।  यह  सब  रहा  किन्तु  अंत  में

 स्फीति  उनका  दानव  बन  गई  ।  उन्होंने  उपचार  के  लिए  जो  कुछ  वह  उसकी  बीमारी  बन  गई

 भर  राज  वे  अपनी  बीमारियों  के  कारण  मुद्रास्फीति  का  सामना  कर  रहे  उन्होंने  मुद्रास्फीति

 समाप्त  करने  के  लिए  तरीका  अपनाया  है  ?  घन  को  कम  करने  के  लिए  आधिक  जोतीयां

 अपनाई  गई  हैं  ।  घन  को  मंहगा  किया  गया  है  और  इससे  ऋण  पर  ब्याज  की  दरें  बढ़ी  हैं  ।  ब्याज

 की  दर  बढाने  से  विकासशील  देशों  को  अपने  देश  में  अधिक  धनराशि  निवेदन  करनी  पड़ती  है

 जिससे  विकासशील  देशों  में  अर्थव्यवस्था  में  मंदी  आई
 है  ae  बेरोजगारी  बढ़ी  है  ।  हर  तरफ  से

 हम  प्रभावित  हुए  हैं  ।  जब  ब्याज  की  दरें  बढ़ाई  गई  थीं  तो  हमारी  वस्तुओं  की  लागत  बढ़ी  ओर

 उसकी  मांग  कम  हुई  ।  उसे  रोकना  कटिन  हो  गया  ।  जब  उद्योग  को  विकास  दर  पर प्रभाव  पढ़ा

 तो  हमारी  वस्तुओं  की  मांग  की  दर  कम  हुई  ।  जब  खरीद  की  क्षमता  कम  तब  क्या

 हमारे  उत्पादों  अथवा  उपभोक्ता  जिनका  हम  निर्यात  करते  की  मांग  अचानक  घट

 गई  ।  उन  देशों  ने  हमारे  निर्यात  के  विरोध  में  मुल्य  सम्बन्धी  और  अन्य  बनाए  डाल  दी  हैं  ।

 इसलिए  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  कुल  स्थिति  यह  है  कि  खाड़ी  के  देश  अंधेरे  में  जहां  एक  ओर

 farq  व्यापार  में  वृद्धि  हुई  विश्व  उत्पादन  में  गिरावट  आई  वस्तुओं  के  मुल्य  बढ़े  वहाँ

 दूसरी  ओर  व्यापार  घाटे  से  विकासशील  देशों  की  भ्रथंब्यवस्था  को  हानि  पहुँची  है  मौर  वे  विदेशी
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 ऋण  के  बोझ  से  प्रसित  हो  रहे  हें  ।  हमें  इस  ओर  बहुत  सावधान  रहना  है  अब  विकास ल  देशों

 का  ऋण  का  बोधक  बढ़कर  निर्यात  से  होने  वाली  आय  के  20  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  और  यदि  हम

 कुछ  देशों  के  मामले  में  विश्लेषण  करें  तो  हम  देखेंगे  कि  उनकी  निर्यात  की  ara  का  100%  या

 100%  से  अधिक  पु  जी  ऋण  से  कट  जायेंगी  ।  उनके  सामने  क्या  करीना  हैं  ?  राजनीति

 स्थिरता  बनाए  रखने  के  लिए  उन्हें  कुछ  विकास  के  वायदे  करने  होंगे  अन्यथा  उनकी  राजनीतिक

 स्थिरता  ख़तरे  में है  ।  उन्होंने  अपने  भविष्य  के  लिए  विंमान  में  परिवर्तन  किया  है  ।  ऋण  न

 लेने  हेतु  उन्हें  आज  अपना  जोवन  कल  के  लिए  बचना  पड़ेगा  ।  इस  संद भें  में  यदि  हम  इस  पर

 विचार  करें  तो  देखेंगे  कि  दूसरी  तरफ  यह  क्या  हो  रहा  है  ।

 विकसित  नशों  में  भी  यह  तस्वीर  अ  घकारमय है  ।  वहां  लड़खड़ाती  मुद्रास्फीति  दूर  न

 होने  वाली  बेरोजगारी  कौर  की  स्थिति  है  ।  सभी  विश्लेषणों  के  बावजूद  उसकी  खोज  लगभग

 पुरी  होने  को  फिर  भी  लोग  विश्वासपूर्वक  नहीं  कह  सकते  कि  ag  ऐसी  बात  है  और  इसमें

 कितना  समय  लगेगा  ।

 अत  विश्लेषण  करने  पर  पता  चलता  है  कि  रूगणता  केवल  लाक्षाणिक  नहीं  यह  मूलतः

 संरचनात्मक  है  ।  यह  विश्व  की  आधिक  व्यवस्था  की  संचरनात्मक  रुग्णता  है  और  दिल्ली  में  हुए

 faye  सम्मेलन  में  इस  पर  प्रकाश  डाला  गया  है  ।  यह  हमारी  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 की  पहल  पर  ही  घन  भोर  वित्त  सम्मेलन  बुलाया  गया  जिसमें  सारे  विश्व  को  बुलाया  गया  और

 उन्होंने  कहा  कि  तब  तक  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  कि  विश्व  स्तर  पर  कोई  तुरन्त  उपाय

 नहीं  किए  परन्तु  जब  तक  विश्व  स्तर  पर  बातचीत  हो  इस  मामले  को  ऐसे  ही  नहीं  छोड़ा

 जा  सकता  इसके  लिए  तुरन्त  उपाय  करने  पड़ेंगे  ।  उन्होंने  कुछ  तुरन्त  किए  जाने  वाले  उपाय

 बताए  जिन्हें  निगुट  सम्मेलन  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि

 और  बिल  के  बारे  में  भारत  ने  निगूढ़  सम्मेलन  में  जो  उपाय  सुझाए  थे  और  जो  कुछ  भारत  ने

 बगदाद  में  कहा  अर्थात्‌  अहं-व्यवस्था  की  पुनरीक्षण  के  लिए  विश्व  अरे-व्यवस्था  का  पुनरीक्षण

 के  लिए  विश्व  अथेंव्यवस्था  का  gate  तंत्र  बनाया  उनका  ब्पूनसएयर  में  विकास  wa  विश्व

 अर्थात  77  देशों  की  बैठक  में  anda  किया  गया  ।  और  ई०एस०ए०पी०  में  भी  विकास  शील

 देशों  ने  दक्षिण-दक्षिण  सहयोग  के  विचार  का  पण  सेन  किया  है  ।

 16.54

 महोदय  पीठासीन

 व्यक्तिगत  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  से  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  व्यापार  का  सारे  विश्व

 से  सम्बन्ध  है  इसका  केवल  अनुदान  मांगों  के  लिए  पेश  किए  जाने  वाले  बजट  से  ही  संबंध  नहीं  है  ।

 यदि  कोई  वाणिज्य  को  समझता  है  तो  मैं  कहता  हूं  कि  सबसे  बाद  में  बजट  की  ओर  ध्यान  दिया

 जाता  है  ।  यह  बजट  के  बाहर  ही  नहीं  जाता है  यह  देश  के  बाहर  भी  लागू  होता  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  गोयल  ने  कहा  है  कि  व्यापार  प्यार  को  भी  पीछे  छोड़  देता  है  ।  अपने

 दीकी  के  साथ  भी  हम  व्यापार  की  शर्तों  के  अनुसार  व्यवहार  करते  वे  यहां  नहीं  हैं  परन्तु  मेरा

 कहना  है  कि  व्यापार  तथा  प्यार  में  एक  समानता  अवश्य  है  यद्यपि  वे  पुर्णतया  विपरीत  दोनों  में
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 एक  भागीदार  की  आवश्यकता  होती  एक  gat  पर  निरंतरता  अनिवार्य  है  कुसंमजन  दोनों में
 विनाश  कर  देता  है  ।  इस  कुंदन  का  हमने  व्यापार  में  समायोजन  करना  है--हो  सकता  है  यह

 प्यार से  किया  जाए  ॥

 हमने  आंधी-तूफान  का  सामना  किया  अपने  पांव  को  उखड़ने  नहीं  दिया  है  ।  निर्यात  दर

 में  वृद्धि  हुई है
 ।  भोर  आयात  दर  कम  हुई  है  ।  निर्यात  पर  1977-78  में  5.1%,  1978-79  में

 1979-80  6%  में  12.80%,  1980-81  में  3.9%  1981-82  में  16.3%  भर  1982-83

 में  15.1  प्रतिशत  थी  ।  मुसीबत  के  समय  में  भी  दर  बढ़ी  है  ।  आयात  को  विकास  दर  1979-80

 में  34.2  प्रतिशत  1980-81  में  37.4  1981  में  8.6  प्रतिशत  कौर  1982-83

 में  6  दिसम्बर  तक  8  प्रतिशत  थी  ।  साथ  ही  भारत  अपने  ऋणों  को  ठीक  प्रकार  से  चुकता  कर

 रहा  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  हमने  ऋण  का  सही  उपयोग  किया  है  और  इसे  खपाने  की  क्षमता

 नवदीं  है  बल्कि  बिना  किसी  चूक  के  इसे  वापस  करने  की  भी  क्षमता  है  ।  औद्योगिक  उत्पादन  भी  बढ़ा

 मेरा  कहने  का  यह  मतलब  है  कि  यह  रास्ता  इतना  सुगम  नहीं  हमारे  सामने  रुकावटें

 हैं  परन्तु  हम  इन  पर  कालू  पा  लेंगे  क्योंकि  ऐसा  करने  का  हमारे  में  साहस  है  ।

 श्री  राजन  ने  कहा  है  कि  नियति  में  वृद्धि  तेल  के  निर्यात  के  कारण  हुई  है  ।  श्री  आर०

 पी०  यादव  का  आश्चर्य  हुआ  ।  आखिरकार  हम  कच्चे  तेल  का  निर्यात  क्यों  कर  रहे  हैं  जबकि

 हम  तेल  का  ara  करते  आयात  इसलिए  किया  जा  रहा है  क्योंकि  कच्चे  तेल में

 सल्फर  की  मात्रा  हमारी  रिफाइनरियों  के  उपयुक्त  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  के  कच्चे  तेल  का

 देय  निर्यात  करना  पड़ता  है  ।  परन्तु  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हू ंकि  यदि  हमने  इस  कच्चे  तेल

 का  निर्यात  न  किया  होता  और  इसे  अपनी  रिफाइनरियों  में  भेजा  होता  तो  व्यापार-अन्तर  और  भी

 कम  हो  जाता  तो  फिर  हम  कौनसी  चीज  निर्यात  करते  ऊचे  दामों  की  वस्तुओं  का  आयात

 करना  पड़ता  ।  इन  प्रकार  कच्चे  तेल  निर्यात  करके  हमने  कोई  लाभ  नहीं  कमाया  है  परन्तु इसे

 द्ममने  रिफाइन  किया  होता  तो  अन्तर  और  कम  हो  जाता  ।  और  ag  किसी  देना  का

 दावा  नहीं  है  और  न  ही  हम  कर  सकते  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  किए  बिना  हम  निर्यात  कर

 सकते  हैं  |  ऐसा  कहां  होता  है  ?  वास्तव  में  निर्यात  उत्पादन  से  होता  इस  विषय  पर  बाद  में

 बात  करूगा  |  और  देश  पर  निर्यात  करता  है--पह  उत्पादन  में  वृद्धि  से  किया  जाता है
 ।

 जब  मुद्रास्फीति  बढ़ती  हैं  तो  मूल्य  बढ़ते  आयात  में  वुद्धि  नहीं  होती  ।

 यदि  मुल्यों  में  बृद्धि  होती  तो  व्यापार--अन्तर  बढ़ता  है  जब  उत्पादन  होगा  तो  देश  को

 अवश्य  ही  इसका  लाभ  मिलेगा  ।

 श्री
 राजन  को  बात  बहुत  ही  दिलचस्प  &  कि  हमारे  साम्राज्य  वादियों  से  संबंध  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कभी  ऐसा  था

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  परन्तु  तुरन्त  ही  उन्होंने  थाइलैंड  और  हांगकांग  की  अर्थव्यवस्था

 के  नमूने  के  रूप  में  पेश  किया
 ।  मुझ  आइटम  हुआ  है  कि  श्री  राजन  ने  किस  प्रकार  अपनी  वामपंथी

 दृष्टि  से
 थाईलेंड  और  हांग  कांग  को  विश्व  के  लिए  विकास  के  मामले  में  आदर  प्रस्तुत  किया  है  ।

 क्या  वहू  ag  जानते  हैं  कि  ये  देश  भी  से  बाहर  की  अर्थ  व्यवस्था  के  परिशिष्ट  बन  गए  हैं  ?  यदि
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 ब  ए  एएए

 इस  देश  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  विश्लेषण  किया  जाए  तो  इनसे  कितने  संसाधन  प्राप्त  होते  है ं?

 कपा  हमारा  विश्लेषण  गलत  नहीं  है  ?  खून  यहां  हो  सकता  है  परन्तु  हृदय  कहीं  ओर  है  ।  इस  अथ

 व्यवस्था  में  उन  देशों  हृदय  निकल  चुका  है  ।  हृदय  इन देशों  में  नहीं  है  ।  हम  इस  आदश  को

 स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 sia  भर  निर्यात  नीतियों  में  क्या  किया  जा  सकता हे  ate  क्या  नहीं  किया  जा

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  पर  कुछ  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।  कई  बार  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  यदि

 ऐसी  कोई  पुस्तक  हो  जिसमें  यह  दिया  गया  हो  कि  सम  क्या  नकद  पोत्साहन  कया  प्रतिबन्ध

 लगाए  तो  यह  एक  रोगी  के  लिए  डाक्टर  के  नुकसे  को  तरह  होगी  ।  हमें  ऐसा  नहीं  कर  सकते

 या  रियायत  देकर  हम  निर्यात  नहीं बढ़ा  सकते  ।

 एक  संतुलित  तथा  स्वस्थ  अथ  व्यवस्था  में  हमें  यह  देखना  होगा  कि  निर्यात  के  लिए  ही  हम

 सभी  रियायत  न  दें  हमें  काफी  मजबूत  बनाना  पड़ेगा  ।

 यदि  हम  अपने  निर्यात  ढांचे  और  विकास  क्षमता  का  विश्लेषण  करें  तो  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचेंगे  कि  आयात-निर्यात  नीति  व्यापार-अन्तर  के  बीच  एक  पुल  है  क्योंकि  आयात  भीर  निर्यात

 एक  उत्पादन  के  दो  चेहरे  आयात  उत्पादन  न  होने  पर  किया  जाता  है  और  निर्वात

 उत्पादन  बढ़ने  पर  किया  जाता  है  ।  व्यापार  अन्तर  को  समाप्त  करना  है  तो  ag  केवल

 आयात  भर  निर्यात  से  हो  नहीं  होगा  परन्तु  यह  उत्पादन  बढ़ाने  से  जहां  आयात  की

 vane  होती  है  इसका  मतलब  है  कि  उस  क्षेत्र  में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।  यदि  इस  प्रकार

 को  पूरा  करना  है  तो  यह  उत्पादन  बढ़ाने  से  होगा  ale  हमें  देखना  होगा  कि  हमारे  इंजन  ठीक  तरह

 से  काम  करें  ।  निर्यात  उत्पादन  के  हिमाचल  की  तरह  है  और  उत्पादकता  हिमाचल  at  उत्पलाकता

 है  इस  विचार  धारा  से  यदि  हम  इस  क्षत्र  में  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करें  तो

 व्यापार  संबंध  में  हम  और  भी  नजदीक  होंगे  बजाय  इसके  कि  हम  नकद  सहायता  दें  या  आयात  पर

 प्रतिबंध  लगाएं  |  क्योंकि  सबसे  बेहतर  ध्याता-निर्यात  नीति  यह  है  कि  हम  उत्पादन  बढ़ाए  ?  मैं

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  को  अच्छी  भायात  निर्यात  नीति  बनाने  का  नियंत्रण  देता  हुं  ।

 श्री  go  नीला  wear  हसन  नाडार  :  वह  कार्य  कर  सकती  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  जब  हमें  बहुमत  प्राप्त  होगा  तब  हम  बनाएंगे  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप
 सिह

 :  यदि  आप  कुछ  आकड़े  जिनकी  जानकारी  मैं  आपको

 तब  भाप  भी  बना  सकती  हैं  |

 पिछले  पांच  वर्षों  के  निर्यात  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  विकास  दर  इन  वर्षों  में  सबसे
 अधिक  रही  है  ओर  यह  16.5  प्रतिशत  हैं  ।  निम्नतम  विकास  दर  8  प्रतिशत  हैं  ।  आयात
 उच्चतम  तथा  न्यूनतम  विकास  दर  लेकर  देखना  होगा  कि  हमारा  निर्वात  इस  अन्तर  को  कितने  दिन

 में  पूरा  कर  लेगा  ।  इसमें  सात  वर्ष  से  कम  समय  नहीं  लगेगा  ।  ओर  यदि  सुखा  पड़  जाता  है  या
 बिजली  की  कमी  पड़  जाती  है  या  fas  संकट  था  जाता  है  तो  सात  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  लग
 सकता

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  या  हड़ताल  हो  जाती  है  ।
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 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  जी  यदि  हुड ताल  हो  जाती  हैं  तो  सात  की  बजाय  10  वर्ष

 आसानी  से  लग  जाएगे  |

 यह  उत्पादन  cars  है  और  क च सबश्रष्ठ  नीति  से  श्राप  इस  अंतर  को  पूरा  कर  सकते हैं  |

 परन्तु  निर्वात  के  लिए  भविष्य  अच्छा  है  ।  हम  20  प्रतिशत  हो  विकास  नहीं  बनाएंगे  |  क्यों

 नहीं  ?  निश्चित  रूप  से  हम  आयात  की  दर  को  कम  कर  सकते  परन्तु  एक  सीमा  तक  ही  ऐसा

 कर  सकते  हैं  ।  एक  देश  का  निर्यात  इसकी  भापकी  विकास  पूजी  प्रतियाँ  गीता
 के  लिए  उत्पादकता  भीर  ad  व्यवस्था  पर  fade  करता  है  ।  परन्तु  इम  बढ़िया  क्या  यह

 तस्वीर  है  परन्तु  मैं  निराशावादी  नहीं  हूँ  ।  परन्तु  मैं  वास्तकिता  को  नजदीक  लाना  चाहता  हूँ  ।

 यह  समय  है  सब्ज  बाग  दिखाना  छोड़कर  हमारे  सामने  खड़े  खतरे  के  बारे  में  सदन  तथा  लोगों  को

 गय गत  कराए  |  उत्तर  कहां  हैं  ?  हमें  इसका  उत्तर  दू  बना  है  ।

 यदि  हम  अपने  आयातों  के  ढांचे  विश्लेषण  करें  तो  कदाचित  इस  विश्लेषण  से  मिल

 सकते  भर  उनसे  हम  पाते  हैं  कि  चार  मद  अथवा  चार
 वस्तु  समूह  ऐसे  है  जो  हमारे  आयात  का

 70  से  76  प्रतिशत  है  ।  उकेरा  और  पेट्रोलियम  उत्पाद  और  बे्रक  के  मशीनरी  जिनमें

 यातायात का  लोह  aga  अलौह  भीर  चौथे  खाद्य  तेल  ये  वस्तुए  हैं  ।  1980-81  में

 रनों  सहित  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  आयात  47.7  प्रतिशत  धातुओं  का  आयात  10.6  प्रतिष्ठित

 यातायात  सामान  सहित  मशीनरी  का  आयात  14.9  प्रतिदिन  था  और  खाद्य  तेलों  का

 arate  '5.4  प्रतिशत  था--इनका  कुल  आयात  78.2  प्रतिशत  थाी  |

 1981-82  में  इन  वस्तुओं  के  आयात  का  प्रतिदिन  67.3  प्रतिशत  था  ।  इस  प्रकार  इन

 वस्तुओं  का  70  प्रतिशत  aaa  75  प्रतिदिन  ware  था  जिनमें  कमी  करने  के  लिए  कोई  होती

 सम्बन्धी  निर्णय  लेकर  बहुत  कुछ  रहीं  कर  सकते  ।  हमें  इनकी  वृद्धि-दर  को  एक  निश्चित  सीमा

 तक  ले  जाना  होता  है  ।  यह  बात  मैं  स्वीकार  करूंगा  कि  इन  परिस्थितयों  इस  संद  मं

 में  हमारे  व्यापार  का  एक  जवाब  है  सीमा  निर्धारित  करना  और  व्यापार  आयात

 नीति  के  सन्दर्भ  में  इस  स्थिति  पर  विचार  करना  होगा  ।  हमारी  इस  समस्या  का  वास्तविक

 समाघान  में  खासतौर  पर  आयात  की  बल्क  मदों  के  उत्पादन  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  में

 निहित  है  ।

 यहाँ  हमें  इत  बात  को  समझना  होगा  कि  हम  अनेक  बार  केवल  ऊपरो  उपचार  ही  करते  हैं  ।

 इससे  काम  नहीं  चलेगा  ।  सारे  ढांचे  का  शुद्धीकरण  करना  होगा  और  सम्पूर्ण  प्रणाली  को  मजबूत

 बनाना  होगा  ।  जब  मैं  इसकी  विस्तार  से  चर्चा  करूगा  मैं  आपको  कहना  agar  कि  किस  तरह

 हमने  ऐसा  करने  की  कोशिश  को  है  ।  लेकिन  जिस  बातਂ  की  हमें  आशंका  है  वहाँ  भी  भाषा  की

 एक  रेखा  है  |  उवेरक  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  उत्पादन  बढ़  रहा  है  ।  खाद्य  तेलों  और  धातुओं

 का  उत्पादन  बढ़ाने  की  क्षमता  भी  हमारे  पास  है  ।  मशीनरी  की  हमें  भ्रावश्यकता  हो  सकती  हैं

 हौर  हम  गलौज  धातुओं  आयात  जारी  रख  सकते  हैं  ।  लेकिन  एक  बल्क  की  अर्थात  65

 प्रतिशत  की  हमारे  पास  निश्चित  ही  क्षमता  है  ।  और  बह्  क्षमता  बढ़  रही  यही  ara  की

 एक  रेखा है  ।
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 यह  सब  कहने  के  कुल  मिलाकर  एक  समस्या  खड़ी  की  गई  हमारी  उदार  आयात

 होती  ने  हमें  वहाँ  पहुंचाया  है  ।  इसका  अनावश्यक  प्रचार  दिया  जा  रहा  हे  ।  65

 प्रतिशत  का  जो  भाग  आपके  लिए  छोड़ा  गया  बहुत  अधिक  कमी  करने  से  कोई  परिणाम

 निकलने  वाले  नहीं  हैं  ।  इस  पर  बहुत  ज्यादा  जोर  दें  तो  उससे  अर्थव्यवस्था  को  क्षति  हो  सकती

 है  ।  हमें  इसमें  एक  बात  के  प्रति  सावधान  रहना  चाहिए  ।  अनावश्यक  आयात  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  और  अनावश्यक  रूप  से  विदेशी  मुद्रा  देश  से  बाहर  नहीं  जानी  चाहिए  कि  जिससे  कि

 उपभोक्ता  सामान  देश  में  जाना  है  जमा  होता  भर  देशी  उद्योगों  को  क्षति  पहुंचती  है  ।  हमें  इस

 पर  निगरानी  रखनी  होगी  ।

 एक  ओर  हमें  नीति  पर  अत्यघिक  प्रतिबन्धक  इस  निष्फल  रास्ते  को  छोड़ना  होगा

 और  हमें  बिना  सोचे  ams  किए  जाने  वाले  आयातों  और  आयात  नीति  को  अविवेक  पूर्ण  ढंग

 से  उदार  बनाने  से  वचना  और  हमें  इन  दोनों  के  बीच  विवेकपूर्ण  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा

 और  अपनी  अधंव्यवस्या  ओर  अपने  देश  को  अपनी  आवश्यकता  के
 अनुसार

 आगे  बढ़ाना  होगा  |

 जब  हम  उत्पादन  स्रोतों  की  संभावनाओं  का  विश्लेषण  करते  हैं  कि  हम

 प्रबन्ध  शरीर  उद्यम  से  सम्पन्न  और  हम  पाते  हैं  कि  हमारे  पास  वित्त  की  कभी  लेकिन

 हमारे  पास  भर  भूमि  की  कमी  नहीं  है  ।  इत  देश  की  भूमि  की  अन्य  देशों  को  भूमि

 से  तुलना  कीजिए  ।  agar  किसी  देश  की  भूमि  जसी  ही  है  ।  यहां  की  भूमि  अन्य  किसी  देश

 की  afa  के  समान  ही  sacs  इसलिए  किसी  नीति  हमें  इस  ओर  ध्यान  देना  होगा  कि

 हमारी  प्राकृतिक  संसाधन  सम्पन्न  का  दोहन  fear  जाना  चाहिए  i  और  इसका  पूरी  तरह  उपयोग

 किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  कभी  की  पिछड़ती  है  तो  वह  भी  हमारी  arta  परिसंपत्ति

 है  ।  अनेक  ठोस  श्रेय-व्यवस्था  वाले  देश  भी  उन  देशों  में  पहुंचा  रहे हैं  जहां  श्रम  ate

 जनदधाक्ति  सस्ते  हैं  वे  सस्ते  श्रमिकों  द्वारा  इसका  दोहन  करने  भर  ग्रसने  उत्पादन  आधार  को

 मजबूत  करने  की  कोशिश  कर  रहे  आज  हमारे  पास  क्षमता  हैं  और  हमें  इनका  दोहन  करना

 चाहिए  ।  यह  बात  राज  सिद्ध  हो  गई  है  कि  यह  ara  किया  जा  सकता  है  ।  हस्तशिल्प  उसका

 एक  प्रमाण  है  ।  नवीनतम  भथंव्यस्था  गौर  औद्योगिकीकरण  की  बहुतायत  होने  के  बीच  इसने

 अपना  मूल्य  सिद्ध  कर  दिया  है  ।  हीरों  के  निर्यात  जोकि  एक  श्रम  प्रधान  उद्योग  हम

 अनुयी  बन  सके  हैं  ।  हमें  पश्चात  seater  को  आधुनिक  आघार  पर  मजबूत  बनाने  की  रणनीति

 में  तेयार  करनी  होगी  ।  भर  इसे  जनशक्ति  मौर  श्रम  प्रधान  उद्योग  में  बदलना  होगा  ।  कपड़ा

 एक  ऐसी  वस्तु  हमारे  यहां  जिसके  मूल्य  अन्य  देशों  की  तुलना  में  कम  है  ।  लेकिन  उसमें  भी

 क्षमता  है  ।  हल्की  इंजीनियरिंग  वस्तुओं  का  उद्योग  एक  अन्य  ऐसा  क्षत्र  है  जिस  टन  जनजाति

 प्रघन  नहीं  बना  सके  ।  हमें  इस  ओर  ध्यान  देना  होगा  क्योंकि  यह  हमारी  संसाधान  सम्पन्नता

 है  ।  हमें  इससे  कुशलता  लानी  होगी  और  उत्पादकता  बढ़ानी  होगी ।  सेवाओं  परियोजना  प्रबन्ध

 जैसे  अन्य  et  में  हम  इसका  अयोग  कर  सकते  हमने  अपनी  जनशक्ति  तकनीकी  कुटिलता
 और  तकनीकी  संसाधनों  का  निर्यात  किया  है  ।  इसलिए  इस  व्यापार  नीति  में  इन  मदों  भी

 शामिल  किया  जाना  चाहिए  और  जब  भूमि  की  वात  भाती  है  तो  ics  समय  कृषि  क्षेत्र  की  उपेक्षा

 नहीं  कर  सकते  ।  यदि  परम्परागत  रुप  से  हम  देखे  तो  पाए गे  कि  हम  उत्पादों

 काजू  और  इलायची  का  काफी  मात्रा  में  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  ये  सभी  मदें  उसमे ंहैं  लेकिन  हमें
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 उस  बात  की  अत्यन्त  स्पष्ट  रहना  होगा  कि  कहां  हम  इनका  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।  पालिसी

 दुनियां  में  कृषि  क्षत्र  की  अत्यन्त  अधिक  afar  राजसहायता  मिलती  हैं  ।  अमेरिका  और  युरोप

 अपनी  कृषि  की  आधिक  मदद  देने  के  लिए  बहुत  वह  धनराशि  खच  करते  हैं  ।  इससे  यह  बात

 नहीं  कि  हम  इन  देशों  के  बाजारों  में  पहुंच  जाएगे  मध्य-पूर्वे  ate  gat  यूरोप  के  बाजारों

 में  जा  सकते  हैं  जहां  हमारे  लिए  संभावनाएं  हो  सकती  जहां  हम  तयार  वरतुओ  के  मुल्य  बढ़ा

 सकते  जहां  हम  इन  संभावनाओं  खोज  कर  सकते  हैं  ।

 इस  संद  में  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहूंगा  कि  जब  हम  अपने  संसाधनों  और

 शीत  तथा
 .  भूमि  की  सम्पन्नता  का  मूल्यांकन  करते  हैं  तो  ये  हमारी  राष्ट्रीय  विकास  नीति  से

 जुड़े  हैं  ।  कोई  भी  व्यापार  नीति  राष्ट्रीय  विकास  से  जो  कि  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  में  है  ।  fara  नहीं

 हो  सकती  कौर  हमारे  राष्ट्रीय  विकास  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  नीति  नियोजन  अथवा  आय  के

 वितरण  से  अलग  नहीं  हो  सकती  ।  विकास  की  कोई  भी  अन्य  प्रणाली  जो  नियोजन  ओर  धाय

 के  वितरण  से  भिन्न  है  ।  कुछ  समय  के  लिए  तो  चल  सकती  है  लेकिन  वह  हमारे  देश  में  विकास

 को  एक  स्थायी  आधार  नहीं  दे  सकती  क्यों  कि  इससे  अस्थायी  समृद्धि  तो  आ  सकती  है  लेकिन

 वह  शीघ्र  हो  विलुप्त  हो  जाएगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  राष्ट्रीय

 विकास  की  अनिश्चित  संभावनाए  भी  हमारे  व्यापार  में  ठीक  से  चल  सकती  है  जबकि  हम

 मजदूरों  wie  इन  क्षमताओं  पर  अपना  ध्यान  केन्द्रित  किसान  को  समृद्धि  बनाए  और

 बाहरी  दुनियां  से  उसका  सम्पर्क  करें  और  गाँवों  तक  पहुचे  जहां  कि  अन्य  देशों  के  संसाधनों  को

 प्रयोग  के  लाया  जा  सकता  है  ।  हमारी  राष्ट्रीय  संभावनायें  के  साथ  साथ  हमारी  व्यापार  नीति

 भी  उलझ  व्यापार  कुछेक  व्यक्तियों  के  हाथों  न  होकर  गांव  गांव  हर  जगह

 मजदूरों  के  लिए  एक  जन आन्दोलन  बनना  चाहिए  ।  ऐसे  जनआंदोलन  से  उत्पादन  बढ़

 सकता हैं

 थ्रो  सत्य साधन  चक्रवातों  आप  जो  कह  रह ेहैं  वह  सही  हैं  लेकिन

 ताग

 किस  संस्थागत  ढांचे  का

 ae

 देते  हैं

 ae  माम  कहना

 सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  कुल  मिलाकर  यह  एक  अच्छा
 कायें  होगा  ।

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  इस  सम्बन्ध  कुछ  छोटे  प्रयासों  से  सहायता  मिली

 यद्यपि  इससे  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  का  दावा  तो  नहीं  कर  लेकिन  फिर  भी  हमने  अपनी

 आयात-निर्वात  नीति  में  कुछ  उद्देश्यों  के  लिए  sara  किया  है  ।  उनमें  से  हो  सका  आयात  बचत  |

 सभी  संभव  आयातों  को  बचाया  सकता  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  फिर  प्रथम  बकता  की  बात  से  शुरू

 करू
 गा  ।  उन्होंने  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  ater  मादा  इकट्ठा  हो  रहा है  और  हम

 कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  तथा  इसके  बारे  में  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  टाटा  कैमिकल्स  के  चेयरमन  आर  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  सेठ  के

 वक्तव्य  को  ही  उसने  कहा  है  :

 “1983-84  की  आयात  नीति  में  जैसा  घोषित  किया  गया  सोडा  एश  की  प्रस्तावित
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 1905

 नियमित  आयात  जो  इस  बातਂ  को  सुनिश्चित  करता  है  कि  आयातों  में  कोई

 हल  नहीं  जाता
 है

 और  जिन  लोगों  के  लिए  यह  वस्तु  मंगाई  गई  है  वह
 उसकी  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  के  पास  पहुं  हमारे  देश  में  सोडा  एश  के  सबसे

 बड़े  उत्पादक  के  चेयरमेन  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  सेठ

 ने  स्वागत  किया है  ।  यह  स्वागत  योग्य  कहा  है  ,  इसमें  वास्तविक  प्रयोक्ता  हों

 तथा  सोडा  एश  के  आयात  के  इच्छुक  अन्य  व्यक्तियों  को  अब  शी  जी  डी  टी  के

 पास  एक  सफेदी  करना  आवश्यक  होता  ।

 आयातित  सोडा  एक  के  मूल्य  और  उसकी  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  आंकड़

 अव्यवस्थित  रहे  हैं  बर  कारगर  ढंग  से  समुचित  रूप  से  दी  गई  इस  नई  भावुकता

 से  सरकार  को  उन  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  में  सहायताਂ  मिलेगी

 सुविधा  जनक  सप्लाई  की  पद्धति  के  अभाव  परेशान  होते  हैं  और  साथ  नुकसान  देह

 मूल्यों  पर  वस्तु  की  डम्प  करने  के  इससे  एश  के  सोडा  एश  उद्योग  के  हितों

 की  रक्षा  हो  सकेगी  ।'

 जब  श्री  टाटा  अपने  आपको  एक  दम  सुरक्षित  महसूस  करते  श्रीमती  सुशील  गोपालन

 अत्यन्त  बेचैनी  अनुभव  करती  हैं  भर  उन्हें  सोडा  एश  के  डम्प  होने  को  श्रीलंका  होती  है  ।  मुझ

 नहीं  मालूम  कि  टाटाओं  में  और  स्वयं  में  किस  तरह  उनकी  रुचि  हो  गई  है  ।

 fray  तरह  ऐसा  भी  हो  जाता  है  कि  छोटे  उद्योगों  की  एक  शृंखला  सी  बन  जाती  हैं  ।  कभी  कभी

 छोटे  उद्योग  हमेशा  छोटे  ही  उद्योग  बन  रहते  हैं  ।  लेकिन  इस  बात  पर  मुल्क  आइटम है  कि

 की  सिसकन  वाम  पक्ष  के  एक  सदस्य  संसद  के  एक  वामपंथी  सदस्य  को  प्रभावित  कर

 थी  के०  टो०  कोसल राम  :  हमें  के  बारे  में  चिता  नहीं  है  ।  इस  समय  स्वदेशी

 उत्पादन  केवल  50  प्रतिशत  है
 '

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  वे  केवल  50  प्रतिश्त  कर  रहे  हैं  ।  मेरी

 रुचि  के  बल  इस  में  है  ।

 शी  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  वे  उत्पादक  आपने  आपको  सुरक्षित  अनुभव  कर  रहे  हैं  क्योंकि

 पंजीकरण  नीति  अपनायी  गयी  है  :  नीति  वहां  मौजूद  मैं  उसे  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।  मैं  केवल

 वही  मुद्दा  उठा  रहा  हूँ  जो  माननीय  सदस्य  ने  उठाया  है  ।  सोडा  पी  odlodto

 ऊनी  कास्टिक  लकड़ी  का  गूदा  और  सिंथेटिक  रबर  की  संविधानों  के पंजीकरण

 कप  जहां  तक  सम्बन्ध  सभी  संविदास  पंजीकृत  की  जाए गी  और  इनकी  निगरानी  रखी  जाएगी  ।

 जसे  ही  ये  हमारे  स्वदेशी  उद्योगों  तक  इनको  रोक  दिया  इस  वग  में  कोई  प्रश्न

 नहीं है  ।

 भोर  इसके  साथ  साथ  कमी  करने  यदि  ये  बड़े  घराने  लाभ  कमाना  चाहते  है  तो  हम

 निर्यात  की  स्वीकृति  agt  देंगे  और  हम  अपना  परिक्षेत्र  इस  और  रखेंगे  ।

 शी  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  यह  आपकी  गलत  नीति  है  ।

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  व्यारिक  घरानों  और  निर्यात  घरानों  को  यह  सुविधा
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 दी  गई  थो  कि  आई०  ई०  पो ०  लाइसेंसों  पर  प्रतिबन्धित  वस्तुओं  का  आयात  करने  के  अतिरिकत

 अपने  लायसेंस  के  नामे  डाले  बिना  वे  उतनी  ही  राशि  की  वस्तुएਂ  एल  से

 आयात  कर  सकें  ।  इससे  दोहरा  लाभ  था  और  इससे  यह  हुआ  कि  इत  सुविधा  से  सारी  समस्याएं

 खडी  हुई  हैं  क्योंकि  इसके  कारण  अन्धाधुन्ध  खरीददारी  बड़े  घराने  वे  घन  लगा  सकते

 उन्होंने  थोक  वस्तुओं  की  खरीद  की  ओर  इससे  देशी  उद्योग  को  नुकसान  हुआ  ।  हमने  ag  सुविधा

 वापिस  ले  ली  अब  जो  जी०  एल०  पर  जो  भी  वस्तु  आयात  की  जायेगी  बह  उनके  आर०

 ई०  पी०  लाइसेंस  के  नामे  डाली  जाएगी  |  उन्हें  दोनों  सुविधाएं  नहीं  मिलेंगी  ।  भार०  ई०  पी०

 लाइसेंस  को  निर्धारित  सीमा  तक  वे  आयात  कर  सकते  हैं  ।  केवल  इतना  सा  परिवर्तन  करने  मात्र

 से  हमें  आशा  है  कि  आयात  के  कारण  बाहर  जाने  वाली  लगभग  200  करोड़  रुपये  को  विदेशी

 मुद्रा  बचा  सकेंगे  ।

 ऐसी  युक्तियां  हैं  जिससे  न  केवल  आयात  बचत  होगी  बल्कि  आयात  बचत  के

 साथ-साथ  देश  में  उत्पादित  देवी  सामान  का  उपयोग  भी  निश्चित  रूप  बढ़ेगा  ।  उदाहरण  के  तौर

 पर  यदि  कोई  व्यक्ति  बैध  लायसेंस  anita  करता  है  तो  उसे  mare  की  अनुमति

 दी  जाती  है  ।  शब  उसे  आयात  सामान  aaa  जायेगा  ate  उसे  उसके  आयातਂ  कार्यनिष्पादन  में

 जोड़ा  जायेगा और  जो  वैघ  आयात  लाइसेंस  के  विरुद्ध  देशी  सामान  सप्लाई  करते  हैं  और  जिस

 स्वदेशी  मात्र  को  सप्लाई  से  mara  qv  भारी  बचत  होती  उस  सप्लाई  को  निर्यात  के  समान

 सभा  जायगा  प्रौढ़  उन्हें  कौर  अधिक्  मात्रा  में  सुविधाए  प्रदान  की  जायेंगी  |

 इस्पात  के  मामले  में  भी  हमने  यह  सुनिश्चित  कर  लिया  है  कि  यदि  इस्पात  का  award

 लायसेंस  किन्तु  कोई  व्यक्ति  उतने  मूल्य  पर  इस्पात  सप्लाई  कर  सकता  हो  तो  उसे  भी  उपरोक्त

 प्रयोजन  के  लिए  दी  गई  सुविधा  के  समान  समझा  जायेगा  ।  इसके  साथ  ही  हमने  यह  भी  निश्चित

 कर  लिया  है  कि  इस्पात  प्राधिकरण  द्वारा  उत्पादकों  और  निर्याताओं  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  पर

 इस्पात  सप्लाई  की  जायेगी  ।  इसके  अलावा  कुछ  ऐसे  एकक  हैं  जिन्होंने  यह  आश्वासन  दिया

 कि  वे  स्वदेशी  माल  लेंगे  किन्तु  उन्हें  कभी  स्वदेशी  माल  नहीं  ।  लिया  और  आपात  करते  रहे  तथा

 स्वदेशीकरण  की  प्रक्रिया  को  हानि  पहुंचाई  ।  अरब  उन्हें  अपना  स्वदेशीकरण  कार्यक्रम

 व्यापार  विकास  को  प्रस्तुत  करना  होगा  ।  उन्हें  अपने  स्वदेशी  कार्यक्रम  पर  दृढ़  रहना  होगा

 किन्तु  हमने  इस  बात की  सावधानी  बरती  है  कि  लाल  फीताशाह्ी  के  कारण  किसी  के  कारण

 faa  रुकावट  न  आये
 ।

 यदि  आवेदन  पत्र  रोके  जति  हैं  तो  तीस  दिन  का  समय  दिया  जाता
 है

 ।

 af  महानिदेशक  व्यापार  विकास  कोई  कार्यवाही  नहीं  करता  तो  उन्हैं  ठीक  समझा  जाएगा  कौर

 थे  भपेंक्षित
 सामग्री  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इस  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  प्रोत्साहन  में  हमने  कार्य  निष्पादन  का  अधिक  महत्व  दिया  है  ।  जहां  कायें

 निष्पादन  बढ़ा  है  वहां  हमने  सुविधाएਂ  भी  बढ़ाई  हैं  ।  हमने  पूंजीगत  माल  की  सुविधा  प्रदान  की

 है  क्योंकि  इससे  उत्पादन  का  झा घार  बढ़ता  इस  विचार  हमने  सुविधायें  दी  हैं

 नये  बाजार  और  नये  उत्पादन  के  लिये  भी  हमने  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  दिये  हैं  जो
 नये  बाजार  खोलते  हैं  बर  नयी  उत्पादित  वस्तु  बेचते  हैं  ।
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 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  हमने  उसे  आसान  बना  दिया  है  ।  ऐसे  किसी  भी  पह  पर

 विशेष  ध्यान  दिया  जाएगा  जो  कृषि  क्षेत्र  में  निर्यात  किये  जाते  हैं  जिये  कि  उसके  निर्यात  के

 लिये  अपेक्षित  किसी  भी  प्रकार  मशीनरी  प्राप्त  की  जा  सके  ।  उसके  साथ  ही  हमने  गुड़

 कौर  इसी  प्रकार  के  अनेक  मदों  का  निर्यात  खोल  दिया  है  ।

 (satata)

 रुई के  लिये  हम  ऐसा  पहले  से  हीं  कर  रहें  हैं मुझे  इस  बात  का  उल्लेख  करने  की

 ध्रावस्यकता  नहीं  है  कि  क्या  किया  जा  रहा  है  ।

 ये  कुछ  रूप  रेखाएं

 थ्री  एम०  रास  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  तबाह  के  बारे  में  भी  कुछ  है  ?

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  ओर  सभी  वस्तुओं  का  उल्लेख  करने  के  मैं  तम्बाकू  के

 बारे  में  भी  बताऊंगा  ।  प्रो०  रंगा  के  मैं  तम्बाकू  के  बारे  में  कसे  बता  सकता  हूं  ?

 मैं  सदन  को  यह  सूचित  करना  चाहता  हूँ  कि  व्यापार  को  दिशा  बदल  गई  है  ।  1971-72

 में  विकासशील  देशों  के  बीच  हमारा  व्यापार  26°6  प्रतिशत  ae  सब  बढ़कर  40  प्रतिशत

 हो  गया  विकसित  देवों  के  साथ  वह  52'1  प्रतिदिन  से  घटकर  34'21  प्रतिशत  रह  गया  है  ।

 पूर्वी  योरोप  में  यह  21°4  प्रतिशत  से  बढ़कर  25:8  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  यदि  ये  आंकड़े  धात

 40  प्रतिशत  बिकास दील  देशों  के  कौर  25  प्रतिशत  समाजवादी  देशों  के  साथ  जसा

 कि  श्री  राजन  कह  रहे  हमारी  भ्रम-व्यवस्था  का  65  प्रतिशत  भाग  इन  देशों-विकासशील

 देवों  और  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  के  साथ  sat  हुआ  है  ।

 समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारे  व्यापार  के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  ।  मैं  पह

 कहना  चाहता  कि  बहुत  जोर-शोर  हुआ  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  हमारा  गर

 म्परागत  निमित  उत्पादन  का  निर्यात  आज  हमारे  समाजवादी  देशों  में  बढ़  गया  है  और  उद्योग

 के  लिए  आवश्यक  कच्चा  तेल  अथवा  उर्वरक  तथा  धन्य  दालें  कच्चा  सामान  आयात  करके

 पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  बनाई  जा  रही  हैं  ।  साथ  ही  अपने  देश  में  आयात  की  अपेक्षा  समाजवादी

 देशों  को  किया  जाने  वाला  निर्यात  तेजी  से  बढ़  रहा  है  ।  इसके  साथ  ही  हमारे  अनेक  श्रम  प्रेरक

 मद  तथा  क्रीम  आघारित  मद  समाजवादी  देशों  को  निर्यात  किये  जा  रहे  हैं  जहां  बिना  किसी

 सामाजिक  आधिक  आवश्यकताओं  के  भली-भांति  खप  जाते  है  ।  इसके  अलावा  निर्यात  से  प्राप्त

 मुल्य  अन्य  स्थानों  की  अपेक्षा  अघिक  रह ेहैं
 ।  उद्धत  करने  के  लिए  मेरे  पास  पुरी  एक  सुची  है  ।

 जबकि  जी०  सी०  ए०  में  एक  मूल्य  बाजारू  क्षेत्र
 से

 प्रति  मदद  प्रति  मीटरिक  टन  17,630  है

 ait  रुपए  के  क्षेत्र  यह  19,016  कांफी  18,447  है  |
 समाजवादी  देशों  में

 22,593  है  ।

 हसी  प्रकार  इस  पर  मैं  पुरी  सूची  saa  सकता  ह  जबकि  अनेक  मदों  के  सम्बन्ध

 में भा यात  मूल्य  अपेक्षाकृत  कम
 रहे  खुले  बाजार  जब  कि  कच्चे  तेल  का  भाव  2,220

 रहा है  किन्तु  पूर्वी  थोरीपीय  देशों  से  यहं  1942  में  मिलता  रहा है
 ।  खुले  क्षेत्र  में  मिट्टी  के

 तेल  का  भाव  2,928  था  भीर  देशों  में  2,  734,  यह  एक  प्रकार  से  देख  है  ।
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 हमारा  बिक्री  भी  बढ़  रही  है  ।  यह  कोई  गुप्त  व्यापार  नहीं  प्रोटोकोल  उपलब्ध  है  ।  मरें  हैं

 मात्रा हैं  ।  इसके  बारे  में  ऐसा  कहने  के  लिए  कि  कोई  गोपनीय  समझौता  अथवा  कोई  गोपनीय

 व्यापार  कुछ  भी  गोपनीय  नहीं  है  ।  इस  कठिनाई  के  समय  में  यह  हमारे  देश  के  लिए  एक

 संतुलन  सिद्ध  हुआ  है  ।  मुद्रास्फीति  के  समय  में  इससे  स्थायित्व  बना  रहा  है  ।  इसके  साथ

 ऐसा  ger  गया  था  कि  रुपया  लेना  भौर  बेचने  तथा  केवल  रुपया  लेने  से  बया  लाभ  है  जिसका

 कोई  लाभ  नहीं  मुद्रा  वस्तुओं  का  चिन्ह  यात्रा  इससे  श्रमिक  कुछ  नहीं  ।  और  अपने

 रुपए  के  बदले  हम  उसी  प्रकार  वस्तुएं  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जेसे  हम  पौन्ड  आदि  के  बदले

 में  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।  इसके  बार  में  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  रुपए  के  बदले  में  हम  सामान  प्राप्त

 कर  सकते हैं  ।

 अनेक  मदों  के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  ।  इसके  लिए  एक  बाजार  पर  बहुत

 अधिक  arfaa  रहना  पड़ा  ।  यह  उस  बाजार  का  दोष  नहीं  है  ।  इसके  बारे  आपको

 निर्णय  लेना  आपने  बेचने  का  निर्यात  लेते  हैं  ।  किसी  हन्य  देश  का  दोष  होने  का  कोई  प्रश्न

 नहीं  उठता  |  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  कि  आप  राज्य  से  क्यों  नहीं  खरीदते  ?  कुछ  ये  भी

 मुद्दे  उठाये  गये  थे  कि  वे  लोग  व्यक्तियों  से  खरीदते  हैं  ।  जब  हम  छान-बीन  करें  तो  उस  समय

 इसके  बारे  में  अपने  स्वतंत्र  मस्तिष्क  से  विचार  करना  होगा  ।  जिससे  कि  उपयुक्त  प्रोद्योगिकी

 झा  सके  ।  पुरानी  मशीन  20  या  30  वर्षों  में  मशीने  पुरानी  नहीं  हो  जाती  ।  समय  सीमा

 निर्घारित  है  कि  वह  दस  ad  से  अधिक  पुरानी  नहीं  होनी  चाहिये  और  उसकी  कार्य  करने  को

 afer  अभी  पांच  वर्ष  और  होनी  चाहिए  ।  इतनी  सावधानी  बरती  गई  है  और  इससे  भी  अधिक

 सावधानी  बरती  जायेगी  और  हमने  इसे  विकेन्दित  कर  दिया  है  ।  समुचित  छान-बीन  करने  के

 बाद  aa  केवल  दिल्‍ली  के  राज्य  व्यापार  निगम  कोहो  लाभ  सेंस  दिए  जायेंगे  ।  इसके  बार  में

 डरने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 मैं  राज्य  व्यापार  निगम  का  उल्लेख  कर  चुका  श्री  कुचल  द्वारा  उल्लेख  किया  गया

 था  ।  गायकों  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  1983  में  बिक्री  अधिकतम  हो  गई  है  निर्यात  मैं

 17  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  सरणीबद्ध  मदों  को  16  प्रतिशत  वुद्धि  से  272  करोड़  रुपए

 गेर  सरणीबद्ध  मदों  की  बृद्धि  सारणीबद्ध  मदों  से  अधिक  रही  है  जो  17  प्रतिष्ठित  afe  से
 375  :

 है  ।  गेर  सारणीबद्ध  निर्माताओं  की  वृद्धि  दर  44  प्रतिशत  रही  है  ।  इस  विशेष  क्षत्र  में  यह  aga

 ही  सराहनीय  वृद्धि  हुई  है  ।  आयात  में  10  प्रतिशत  की  कमी  भाई  हैं  ।

 एक  प्रदान  यह  भी  पूछा  गया  था  कि  खाद्य  तेल  क्यों  खरीदा  गया  है  गौर  क्या  हमने  उसका

 सौदा  किया  था  अथवा  नहीं  ।  इसके  सप्ताहिक  निविदा  और  खुशी  निरधषिदा  है  ।  कोई  भी

 निविदा  देने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  और  निविदा  के  बाद  एक  निर्यात  लिया  जाता  है  और  यदि  किसी

 मुकार  की  विसंगति  -
 के  बारे  में  सूचित  किया  जाता  है  तो  हम  उसका  पता  लगाने  के  लिये  तत्पर

 रहते  हैं  ।  किन्तु  मैं  आपको  प्रणाली  के  बारे  में  बता  रहा  हूं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  तथा  खनिज  भर  धातु  व्यापार  निगम  से  एक  महत्वपूर्ण  बात

 मैंने  कही  हे  वह  यह  है  कि  देना  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  उन्हें  अपनी  क्रय  शक्ति  का  उपयोग
 करना  चाहिये  ।  हम  लोग  क्रेता  हैं  हम  लोग  60  प्रतिशत  खाद्य  तेल  खरीदते  हैं  ।  निर्यात
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 के  लाभ  के  रूप  में  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  को  हमारी  क्रय

 afer  का  उपयोग  उसने  में  सहयोगदेना  चाहिये  ।  हमने  यह  एक  आधारभूत  नीति  निर्यात  लिया

 हमने  इन  एजेन्सियों  की  निर्यातोन्मुख  होने  को  कहा  है  और  सारणीबद्ध  निर्यात  के

 लिये  नहीं  अपितु  गैर  सरणीबद्ध  निर्यात  के  संबंध  में  हमने  इन्हें  विभिनन  कार्यालयों  का  लक्ष्य

 निर्धारित  करने  के  लिये  कहा  और  उनकी  कार्य  निष्पादन  संबंधी  निर्णय  गैर-सारणीबद्ध  मदों

 के  निर्यात  में  हुई  वुद्धि  के  आघार  किया  जायगा  ।  प्रो०  एन०  जी०  लगा  भआाबधिक  निगरानी  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जी  हां  ।  खनिज  ate  धातु  व्यापार  निगम  के  निर्यात  में  18

 की  वृद्धि  हुई  है  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  सकल  हानि  में  वुद्धि  हुई  है  ।  किन्तु  उत्पादन  मुल्य  की

 प्रतिशलता  को  तुलना  में  यह  हानि  कम  है  ।  जब  बिक्रीक्षेत्र  बढ़ता  है  तब  सफल  हानि  भी  बढ़

 सकती  है  किन्तु  कार्य  कुशलता  के  संबंध  में  यह  देखना  होता  है  कि  उत्पादन  मूल्य की  प्रतिशतता

 के  रूप  में  हानि  कम  हुई  है  नहीं  ।  इसमें  कमी  आई  है  ।  1975-76  में  यह  हानि  19-2

 प्रतिदिन  थी  झोर  1981-82  में  वह  3  प्रतिशत  रही है  |

 पुरानी  मशीनों  तथा  प्रबंध  दोष  के  कारण  हुई  हानि  के  पाक  पृथक  मामलों

 में  हानि  होने  का कारण यह  भी  है  किराष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  ऋण  इक् यु टी  अनुपात  बहुत  ही

 प्रतिदिन  रहा है  ।  इसका  ऋण  इन्यू टी  अनुपात  2  :  4  1  है  जबकि  सरकारी  उद्यम  के  लिए  ऋण

 इम्यूटी  अनुपात  1:1  माना  जाता  है  और  इसका  परिणाम  यह है
 कि  1974-75  मे  ब्याज  भार

 8  करोड़  रुपया  था  ।  1981-82  में  ब्याज  भार  बढ़कर  42  करोड़  रुपये  हो  गया  था  ।  इसके

 साथ-साथ  रूई  का  भाव  बढ़ता  रहा  बिजली  और  इंत  के  शेष  स्टाक  भार  में  तथा  वेतन

 और  परि लब्धियों  के  भार  में  वृद्धि  हुई  है  चूंकि  इसका  संबंघ  श्रमिकों  भर
 तमंचा  रियों

 से

 इसलिए  हम  लोग  ने  इस  पर  कोई  पाबंदी  नहीं  लगाई  ।  1974-75  के  दोरान  उसमें  1°9  गुणी

 बुद्धि  न्यूनतम  वेतन  17  गुणा  बढ  गया  है  ।  इसके  साथ-साथ  हम  ये  सामाजिक

 दायित्व  निर्यात  रहे  हैं  ।

 मैं  सदन  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  प्रयोजनों  में  एक

 प्रयोजन  है  श्रमिक  बग  को  समस्याओं  को  सुलताना  तथा  आवश्यक  उत्पादन  भी  बनाये  रखना

 होगा  |  इस  ag  हम  लोग  एक  साहसपूर्ण  प्रयोग  करना  चाहते  हैं  और  हम  लोग  माननीय  सदस्यों

 का  आशीर्वाद  सहयोग  चाहते  राज  सहायता  के  बारे  में  हमने  एक  निर्णय  लिया

 गुजरात  अथवा  महाराष्ट्र  में  से  हम  एक  को  चुन  रहे  जहां  एकक  नहीं  है  तथापि  राज  सहायता
 का  एक  बैध  अस्तित्व  है  ।  किन्तु  हम  sat  भी  आगे  जाने  वाले  हैं  ।  प्रयोग  के  रुप  में  हम  एक

 एकक  में  खरीद  मिल  के  प्रबंध  में  तथा  कपड़ों  की  बिक्री  में  हम  श्रमिकों  को  अधिकार  प्रदान

 करेंगे  ।  उन्हें  हम  अलग  क्यों  रखें  ?  हम  दो  खाते  नहीं  रखना  चाहते  ।  यद्यपि  निजी  क्षेत्र  इसके
 विरुद्ध  हो  सकते  हैं  और  शाह  उन्हें  आरक्षण  प्राप्त  भी  किन्तु  मुझे  विश्वास  तथा  निजी  तौर
 पर  मैं  विश्वस्त  हूं  और  इस  प्रयोग  पर  में  दाव  लगाने  को  तैयार  हूं  कि  यदि  श्रमिकों  को  विश्वास
 में  नहीं  जाय  तो  वे  राष्ट्रीय  वस्त्र  उद्योग  की  काय  प्रणाली  को  ध्यान  में  रखेंगे  कि  खरीद  क्या

 उसका  कार्य  किस  प्रकार  चन  रहा  है  और  उसकी  बिक्री  क्रिस  प्रकार  हो  रही  है  भारी  आदि
 भर  निशचित  रुप  से  श्रमिक  वर्ग  के  पुत्र  विश्वा  के  साथ  बहुत  अधिक  सुधार  हो  सकता  है  ।
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 प्रयोग  करने  जा  रहे  हैं  धीर  हम  सदन  के  समाज  एक  निश्चित  निर्णय  रखेंगे  तथा  उसका

 परिणाम इस  ag  के  अन्धे  तकਂ **

 प्रो ०  एन०  की  रंगा  :  मेरे  मित्रगण  इतने  खामोश  क्यों  हैं

 श्री ०  थी ०  डी०  fag  :  हम  चाहते  हैं  आप  बोलें

 )

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  मुझे  निरीक्षित  रूप  से  पता  है  ।  मैं  इसलिए  ऐसा  कह  रहा  हूं  कि

 यह  मामलों  बाद  विवाद  भर  प्रश्न  उठाने  का  नहीं  है  ।  मैं  ठोस  सुभाव  रखूंगा  ।  किसी  भीं  एक

 एकत्र  में  हम  सीधेਂ  कायें  करने

 थ्रो ०  एन०  जी०  रंगा  :  यूगोस्लाविया  भी  ऐसा  ही  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 थ्री  विश्वास नाथ  प्रताप  इस  पर  कोई  वाद-विवाद  नहीं  हो  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  व्यक्तिगत  मदों  के  बारे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इसे  तभी  सफलता  पूर्वक  कार्यान्वित  कर  सकते  यदि  श्रमिक

 संगठित  हो  जाये  ।

 Sito  एन०  जी०  रंगा  :  यदि  हमारे  जो  वहां  बेठ  रहे  उत्सुक  होते  हैं  ;

 eft  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  समस्यायें  परतु  पहली  बात  यह  है  हमें  श्रमिकों  में

 पूर्ण  विकास  रखना  चाहिये  ।  यदि  हम  उन्हें  केवल  मजदूरी  कमाने  वाले  सम  भेंगे  और
 हमें  विश्वास

 नहीं  तो  यह  निश्चित  है  कि  हम  आगे  नहीं  बढ़  सकते  ।

 मेरा  विचार  है  कि  मैं  पहले  तम्बाकू  पर  बोलूंगा  और  उसके  बाद  दूसरे  मामलों  पर  क्योंकि

 में  देख  रहा  हूं  कि  मेरा  समय  खत्म  होने  वाला

 एक  मानो  सदस्य  :  काजू

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  काजू  मी

 एक  माननीय  सदस्य  ।  पटसन  को  क्या  स्थिति

 थ्री  विश्वनाथ  sata  सिह  मैं  कोशिश  करू

 एक  माननीय  सदस्य  :  नमक  के  बारे  में  क्या  है  ?

 थो  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  ठीक  तम्बाकू  के  बारे

 एक  साधनों  सदस्य  :  चाय  की  क्या  स्थिति  है  ?

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  गरी  का  सुखा  इलाय'ची-सभी  के
 मेरी

 सूची
 में  है
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 चन्द्रपुर  बिजली  परियोजना  के  बारे  में  एक  बात  उठायी  ag  केवल  एक

 प्रस्ताव  है  ।  इस  संबंघ  में  कोई  निदेशक  निर्णय  नहीं  लिया  गया  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल

 टेड  ने  आवेदन  किया  है  ।  पुरानी  मशीनों  के  संबंघ  में  मैंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  है  कि  उसकी

 जांच  तथा  केन्द्रीकरण  किया  जा  रहा  रहा

 इलायची  का  arma  निश्चित  रूप  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  आयात  सुची  में  इसका  उल्लेख  है  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  इसका  आयात  नहीं  किया  जाता  |

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  (ued)  :  परन्तु  यह  सूची  में  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  जब  मन्त्रीਂ  कहते  तो  आपको  मानना  पड़ेगा  ।

 थ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  इस  वस्तु  पर  प्रतिबन्ध  हैं  ।  इसे  बाहर  से  नहीं  मंगाया  जाता  ।

 aa  नारियल  का  तेल  इसका  व्यापार  अप्रैल  1978  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 होता  था  ।  ag  1980-81  में  कुछ  अनिश्चित  आयात  किया  गया  था  ।  यदि  विवरण  अद्यतन

 तो  मुझे  प्रसन्नता  क्योंकि  as  लगाया  जाता  है  कि  प्रतिबन्ध  केवल  खाद्य  तेल  पर  है  और

 अखाद्य  तेल पर  नहीं  है  ।  उसे  स्पष्ट  कर  गया  [:: ह: ह  उस  बात  की  संभावना  नहीं  है  ।

 नारियल  का  wera  तेल  इस  ser  को  आ  ही  नहीं  सकता  |  गरी  के  सूखे  क क केक के के की

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  इसे  आयात  सुची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 थी  बिश्वनाथ  प्रताप  fag  :  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  आयात  किया  जायेगा  ।  सुची के

 मुताबिक  किसी  को  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  ।  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गरी  के  सुखे  गोले  के  सम्बन्ध  में  मुक्के  बताना  है  कि  2  दिसम्बर  1978  राज्य  व्यापार  निगम

 द्वारा  इसका  व्यापार  किया  गया  था  ।  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कोई  आयात  नहीं  किया  है  ।  केवल

 पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात  करने  की  सीमित  व्यवस्था  है  ।  ay  1978-79  कुछ  रबड़  का

 आयात  करने  क्रि  अनुमति  दी  गई  ।  जब  उस  तरफ  के  कुछ  सदस्य  यहां  तब  यह  आयात  किया

 गया  था  मेरे  विचार  से  वह  स्थिति  अमी  तक  जारी  ।  बीन  भर  चूर्ण  का

 आयात  सम्बन्धी  व्यापार  भी  जुलाई  1980  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  गया  था  ।  राज्य

 व्यापार  निगम  ने  वर्ष  1982-83  के  दौरान  कोई  आयात  नहीं  किया  ।  यह  मद  प्रतिबन्ध  सुची  में

 शामिल  थी  ।  इस  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  दिया  गया  है  ।  इसका  आयात  करने  का  प्रदान  ही

 नहीं  उठता  प्रकृतिक  रबड़  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  सुशीला  रबड़  का  उत्पादन  केरल  में  किया  जाता  है  ।

 थी  sera  fag  :  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  जब  मैं  समय  खत्म  होने  के  खयाल

 से  wed कर  रहा  हूं  ।  तब  आप  सचमुच  मेरी  मदद  कर  रह ेहैं  ।  मैंने  अपनी  जीवन-चर्चा  केरल  में

 शुरू  की  इसलिए  के
 रल  के  प्रति  मेरा  अटूट  लगाव  हमें  इस  सदन  में  यह  बात  स्वीकार  करता हूँ

 ।
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 थ्रो  नवल  किशोर  फार्मा  :  आपको  राजस्थान  के  प्रति  भी  लगाव  रहना  चाहिये  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  राजस्थान  के  प्रति  भी  ।  मुझे  लगाव  है  ।  हमने  रबड़  als  की

 राय  ली  ।  रबड़  बोर्डे  ने  अन्दाजा  लगाया  है  कि  लगभग  27,00  टन  तक  के  रबड़  की

 कमी  हो  सकती है  ।  अत  :  हमने  बीच  का  रास्ता  अपनाया  जो  रबड़  बोले  के  अधिकार  क्षेत्र  में

 श्राप  स्वयं  जानते  है  कि  उपजाने  वाले  कई  होते  हैं  छोटे  बड़े  उप जानेवाले  उनमें

 से  छः  सात  को  बो  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  ।  उन्होंने  30,000  टन  लिया  ।  जब

 हमने  रबड़  रेलिज  मैं  स्वयं  इर  के  बारे  में  सतक  था  ।  हमने  देखा  कि  रबड़  का  दो  साल

 का  स्टॉक  बन्द  पड़ा है  |  उसके  बाद  उसे  दो  रिलीज  करने  का  प्रस्ताव  आया  |  हमने  उसे  दो  मागों

 में  बाट  दिया  पहले  एक  भाग  दिया  और  बाद  में  दूसरा  तभी  हम  समझ  सके  कि  क्या  किया

 जा  सकता  है  ।  रबड़  का  मूल्य  प्रति  टन  1200
 से  बढ़  कर  1700  रुपये  हो  गया  ।  इस

 मामले  की  अन्य  पहलू  इस  प्रकार  है  ।  यहां  न  केवल  टायर  निर्माता  ही  है  जिन्हें  आवश्यक

 सामान  तथा  अन्य  वस्तुएं  गाड़ी  द्वारा  भेजना  पड़ता  है  हमें  दोनों  के  बीच  सन्तुलन  बनाना  पढ़ा  ।

 काजू  केरल  और  कर्नाटक  के  लिये  अति  उपयोगी  वस्तु  है  ।  लगभग  दो  लाख  कामगर  इस

 पर  निर्भर  करते  हैं  बेईमान  के  अन्तराष्ट्रीय  मुल्य  से  हमने  देखा  है  कि  हमारे  उत्पाद  इतना  अच्छा

 नहीं  है  हम  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  प्रायस  कर  रहे  थे  ।  हम  ने  जो  कुछ  किया  है  वह  यह  कि

 जहाज  पर  लादने  के  लिये  पूर्व  से  संबंधित  ऋण  को  छः  महीने  से  बढ़ा  कर  एक  ag  कर  दिया

 नये  काजू  की  खरीद  के  लिये  कुछ  सुविधाएं  भी  दी  गई  है  ।  परंतु  पुराने  स्टॉक  के  साथ

 ag  समस्य  ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई
 है  ।  विंमान  के  मानदंड  के  अनुसार  जो  कुछ  हम  कर  सकते

 हम  कर  रहे  हैं  ।

 तम्बाकू  के  संबंघ  में  हमने  जो  निर्णय  लिया  है  ।  वह  इस  प्रकार  है  ।  घटिया  किस्म  का

 तम्बाकू  लगभग  30,000  टन  उत्पादित  हुआ  जिनमें  से  व्यापारियों  ने  10,000  टन  खरीद

 लिया  कौर  ser  10,000  टन  के  लिये  हमने  राज्य  व्यापार  निगम  को  आदेश  दिया  कि  वहं  उसे

 खरीद  ले  ।  समस्या  बढिया  किस्म  के  तम्बाकू  के  साथ  है  ।  कुल  110  हजार  टन  तम्बाकू  में  से

 90,00  टन  तम्बाकू  खरीदा  गया  है  ।  20,000  टन  दोष  रहता  है  ।  जहांतक  सुस्ती  का  संबंध

 मैं  प्रो०  रंगा  और  अन्य  सदस्यों  को  भा इवा सन  दे  सकता  हूँ  कि  मैं  किसी  प्रकार  की  सुस्ती  का  बहाना

 नहीं  ले  सकता  ।  मैं  यहां  अवश्य  कहूंगा  कि  आप  के  तथा  ger  सदस्यों  के  द्वारा  हस्तक्षेप  होने  के

 बाद  ।  मैं  उसी  बात  को  बताना  नहीं  चाहता  ।  मुझे  आंध्र  का  तम्बाकू  चाहिये  और  मैं  उसकी

 खरीद  करूगा  |  उसके  बाद  अक्सर  मैं  सोचता हूँ  कि  मभ भ्  चार  पांच  बार  बात  करनी  चाहिये  थी  ॥

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  अब  तक  केवल  10  लाख  टन  खरीदा  गया  है  ।

 धी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  उससे  अधिक

 प्रो  रंगा  :  उपाध्यक्ष  महोदय :  राज्य  व्यापार  निगम  के  कर्मचारी  मुल्य  की

 30  प्रतिशत  की  कटौती  कर  रहे  हैं  जो  तम्बाकू  बोलें  द्वारा  तथा  बाद  में  स्वयं  मंत्री  द्वारा  स्वीकृत

 हुआ  है  ये  कटौतियों  न्यायसंगत  नटी  है  ।  ननका  स्तर  इतना  ऊंचा  जाता  है  कि  शुद्ध  मुल्य
 घट  जाता  है  और  ब्यावारियों  तथा  मुनाफाखोरों  को  फायदा  होता  है  ।
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 sit  एस  राम  गोपाल  रेडडी  :  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  उपलब्ध  सारे

 तम्बाकू  नही  खरीद  सकता  ।  इसे  ख़रीद  ने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को  कुछ  आदमी  नियुक्त

 करने  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिये  ।

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  अब  राजस्थान  को  बिदको  के  बारे  में  मैं  दो  शब्द

 कहता  हूं  श्री  धर्मा  ने  qa  राजस्थान  की  याद  दिलाई  ।  राजस्थान  के  प्रति  मेरा  स्नेहपूर्ण  लगाव

 है  ।  बह  इसके  बारे  में  जानते  हैं  ।  महोदय  सिटको  से  अभ्रक  की  खरीद  की  मात्रा  बढ़

 गई  है  ओर  खानों  की  संख्या  में  भी  बुद्धि  हुई  है  ।  कागरों  का  बेरोजगार  होने  की  प्रदान  ही

 नवदीं  उठता  राजस्थान  सरकार  ने  भीलवाड़े  मिल  को  1960  में  लिया  था  तथा  उसे  967  में

 रिलीज
 कर  दिया  था  भोर  उसके  बाद  घन  दिया  गया  ar

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  एक  पुराना  मामला  है  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  महोदय  :  पटसन  की  समस्या  के  बारे  में  सभी  जानते  हैं  मैं  इस

 विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  उनका  इन्तजार  कछू गा  ॥

 (  ब्यान  )

 अयस्क  के  संबंध  में  बताते  ys  कहना  है  कि  संसार  भर  में  लौह-अयस्क  में

 मन्दी  चल  रही  है  ।  लोह-अयस्क  से  संबंघित  पारादीप  में  कुछ  निर्दिष्ट  आकार  का  जहाज  भा

 सकता  है  ।  लौह-अयस्क  भारी  वजनदार  वस्तु  होने  के  कारण  आयात  करने  जहाज के  भाडे

 को  ध्यान  में  रखते  उसे  बड़  जहाजों  में  ले  जाना  पसन्द  करते  हैं  विश्वव्यापी

 मन्दी  है  ।  यहां  तक  कि  जापानियों  में  अपनी  स्वीकृति  वस्तुओं  पर  भी  व्यापार  को  घटा  दिया  है  ।

 पारादीप  भी  गार  भरने  संबंधी  समस्या  से  प्रसित  है  और  वहां  मकानों  को  हैण्डल  करने  की  समस्या

 भी  थी  ।  हमने  मशीनों  आदि  को  बदल  दिया  है  ।

 हथकरघा  के  बारे  में  मुझे  बताना  है  कि  उस  पर  राष्ट्रीय  निगम  की  स्थापना  की

 जा  रही  है  ।  इसे  पंजीकृत  कर  दिया
 गया  है  भोर  इसकी  स्थापना  जल्दी  ही  कर  दी  जायेगी  ।

 जायेगी  ।  इसका  कार्यालय  लखनऊ  में  स्थापित  होगा  भोर  मामलों  पर  निर्णय  चौसर  ही  लिया

 जायेगी  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  उन्होंने  जो  अनमोल  सुभाव  दिये  उसके  लिये  अपना  अभाव

 प्रकट  करता  हूं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  चाय  के  बारे  में  कया  है  ?

 17,55  महोदय  पीठासीन

 अध्यक्ष  भहोदंय  :  क्या  आप  को  बनी  बनाई  चार  चाहिए  या  चाय की  dite  चाहिये  ?

 क्या  बाप  चाय  के  साथ  गुलाब  जामुन  भी  चाहते  हैं  ?

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  चाय  की  समस्या
 के  बारे  में  सभी  जानते  हैं  ।  अंब

 ्य
 यह  चाय  है  और  कोई  as  री  चीज  नहीं
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 समस्या के  बारे  सभी  जानते  हैं  ।  इस  परदेशी  बाजार की  मांग  अधिक  जौ  कुछ बच

 जाना  है  उसका  नियति  करना  एक  समस्या  अन्य  देश  इस  चीज  पर  प्रतियोगिता  करने  के

 लिये  निकल  चके  है  कौर  हमें  अपने  बाजारों  की  दिदा  बदलनी  होगो  ate  विभिन्न  फार्मों  में  अपने

 उत्पादों  को  उन्नत  करना  होगा  |

 हथकरघा  पर  गलीचों  आदि  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिये  हम  उन्हें

 कार्यान्वित  करने  की  पूरी  कोशिका  करेंगे  ।  यह  बात  अन्य  मामलों  पर  भो  लागु  है  ।

 बहुत  कुछ  जो  सुभाव  गये  उनका  परिणाम  इतना  अधिक  हैं  कि  अब  मैं  केवल

 अपना  साभार  प्रकट  कर  सकता  हुं  ।  यदि  मैं  शुरू  से  हो  इस  मामले  का  एक  विस्तृत-दुश्  चित्रित

 करना  जो  थोड़ा  भयानक  चिह्नित  कर  सकता  तो  उससे  केवल  वास्तविकता  ही  चित्रित  हो

 सकती  थी  ॥

 उन्नति  सुशीला  गोपालन  :  समीकरण  के  धारे  में  कपा  है  ।

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  उसका  कारण  खुले  सामान्य  लाइसेंस  नहीं  था  |  उसका  कारण

 fats  आयात  हो  सकते  हैं  ।  मैं  ब्योरे  जानता  हस  इस  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ।

 यदि  मने  यह  कही  हैं  कि  आने  वाला  समय  ठीक  नहीं  है  तो  इसका  कारण  यही  है

 कि  यह  वास्तविकता  है  भर  यर्थाथ  चेतावनी  देना  मेरा  कत्तव्य  है  ।

 इनके  साथ  हीं  में  आपको  आश्वासन  देता  हुं  कि  जहां  कहीं  अपेक्षित  होगा  ga  लचीलापन

 मपनापश  भोर  अपने  मध्य  उदेश्य  के  प्रति  निश्चित  रहेंगे  ।

 aa  पूर्ति  विभाग  हैं  ।

 लमच्यक्त  महोदय  उसके  लिए  समय  ag  है  ।

 मैं  अब  वाणिज्य  मंत्रालय  को  अनुदानों  की  मांगों  से  संबन्धित  समी
 कटोती

 ती  प्रस्ताव एक

 साथ  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखू  बचत  कि  कोई  सदस्य  चाहता  हो  कि  उसका  कोई  कटौती

 प्रस्ताव  अलग  से  रखा  जाये  ।.

 समो  कटोती  प्रस्ताव  समा  के  मतदान  के  लिए  रखे  गये  और  अस्वीकृत  हुए  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मैं  अब
 वाणिज्य

 मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगे  सभा  के  मतदान

 के  लिये  रखता हूँ  ।

 प्रदन यह है यह  है

 ara  सूची  के  स्तम्भ  2  मैं  दिलाई  गई  वाणिज्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  मॉंग  संख्या  10  सें
 12  के  सम्बन्ध  में  31  ard  1984  को  समाप्त  हमने  वाले  बल  के  दोरान  होने  वाले  खर्चों  को

 पूरा  करने  के  लिये  काय  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाने  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  राशियों
 से  अनधिक  राशियां  भारत  की  संचित  संधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें

 ”

 322



 बद  हि  है 6  1905  मैदानों  कौ  1983-84

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 लोकसभा  द्वारा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  अनुदानों  की  माँगों  की  सूची

 ee  गैंग ree  oe
 मांग  मांग  का  नाम  18  1983  को  सदन  द्वारा  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान

 as  ण्य  स्वीकृत  लेखानुदान  की  मांग  की  रकम  को  मांग  को  रकम

 राजस्व  पंजी  राजस्व  पंजी

 वाणिज्य  मंत्रालय  रु०  रु०  ०  go

 res 10.  वाणिज्य  मन्त्रालय  40,47,000  2,02,36,000

 11.  विदेशी  व्यापार  और

 निर्यात  उत्पादन  116,54,02,000  102,58,48,000  58,70,09,000  512,92,39,000

 12,  सूती  हथकरघा

 और  हस्तशिल्प  26,45,06,00
 14

 gh  चकली  4,  े  ि
 alates  abe

 IV,
 14  1.0  NNN  12995  20  fan

 whe
 72.0  ,01,56,000

 wea  महोदय :  मैं  अब  पूर्ति  विभाग  से  ae atafi rag  मतदानों  की  माँगें  सभा  के  मतदान  के

 लिए  रखता  हू ँ:

 प्रश्न  यह  है  $

 ग्रीक  काय  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  ag  वाणिज्य  मंत्रालय  संबंधी  मांग  संख्या  104

 कौर  105  के  सम्बन्ध  में  31  ara  1984  को  समाप्त  होने  वाले  वह  के  दौरान  होने  वाले  खर्चो

 को  पुरा  करने  के  लिये  saga  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  user  लेखा
 तभी

 पूंजी  लेखा

 uiferat  से  अत्यधिक  रानियां  भारत  की  सूचित  विधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाये ं'  "I

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 लोक  सभा  द्वारा  पति  विभाग  के  सम्बन्ध  में  स्वीकृत  घ्रनदानों  की  मांगें

 मांग  माग  नाम  18  1983  को  सदन  द्वारा  सदन  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान

 सख्या  की  मांग  को  रकम स्वीकृत  लेखानुदान  की  मांग

 को  रकम

 राजस्व  पंजी  राजस्व  पंजी

 ई  है  toe  Ro

 afer
 विभाग

 104,  पूर्ति  विभाग  13,000  30,68,000

 105  पति  गौर  निपटान  1,95:4  5,000  a  9,77,26,000
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 अनुदानों  की  मांगें  1983-84

 रसायन  ste  उं  संचार  दिक्षा  ओर  संस्कृति  आदि मंत्रालय

 mere  महोदय  :  मैं  अब  अनुदानों  की  देश  मांगों  को  रखता  हूं  ।

 थी  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  यह  बहुत  दुखदायी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  हाँ  गिलोटिन  हमेशा  दुःखदायी  होती  है  ।

 sit  सत्य साधन  चक्रवातों  :  यह  इस  कारण  दुःखदायी  है  क्योंकि  इन  पर  कोई  नहीं

 हुई  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  मंत्रालयों  तथा  विभागों  से  संबंधित  अनुदानों  की  शेष  माँगों  को

 मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ।

 प्रश्न यह  है  ।

 fe  कार्यसूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  माँगों  के  संबंध  में  31  art

 1984  को  समाप्त  होने  वाले  ae  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिये  कार्यसूची  के

 स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  राशियों  से  भनाधिक  संबंधित  राशियाँ

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 (1)  मांग  संख्या  9  जिसके  लिये  रसायन  ate  उकेरा  मंत्रालय  उत्तररदायी  हैं  ।

 (2)  मांग  संख्या  13  से  17,  जिनके  लिये  संचार  मंत्रालय  उत्तरदायी  है  ;

 (3)  मांग  संख्या  24  से  27,  जिनके  लिये  शिक्षा  और  संस्कृति  मंत्रालय  उत्तरदायी  है  ;

 (4)  माँग  संख्या  33  से  44,  जिनके  लिये  वित्त  मंत्रालय  ऊत्तरदायी  है  ;

 (5)  मांग  संख्या  47  से  49,  जिनके  लिये  स्वस्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 उत्तरदायी  है  ;

 (6)
 माँग  संख्या  64  से  66,  जिनके  लिये  सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (7)  मांग  संख्या  60  से  70,  जिनके  लिये  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  उत्तरदायी  है  ;

 (8)  मांग  संख्या  71  से  72,  जिनके  लिये  न्याय  और  कम्पनी  ard  मंत्रालय

 उत्तरदायी  है  ;

 (9)  मांग  संख्या  73  से  75,  जिनके  लिये  योजना  मंत्रालय  उत्तरदायी  दै  ;
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 (10)  माँग  संख्या  76,  जिसके  लिये  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  उत्तरदायी  है  ;

 (11)  मांग  संख्या  77  से  80,  जिनके  लिये  नौवहन  भर  परिवहन  मंत्रालय  उत्तरदायी

 है

 (12)  माँग  संख्या  8  लिये  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 उत्तरदायी

 (13)  माँग  संख्या  82  मौर  83,  जिनके  लिये  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  उतरदायी  है  ;

 (14)  मांग  संख्या  84  से  87,  जिनके  लिये  पेंशन  सनौर  नागर  विमानन  मंत्रालय

 दायी है

 (15)  माँग  संख्या  88  से  92,  जिनके  लिये  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (16)  मांग  संख्या  93  से  95,  जिनके  लिए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  उत्तरदायो  दै  ;

 (17)  मांग  संख्या  96,  जिसके  लिए  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  उत्तरदायी  है  ;

 (18)  मांग  संख्या  97,  जिसके  लिए  पर्यावरण  विभाग  उत्तरदायी  है  ;

 (19)  माँग  संख्या  98,  जिसके  लिए  महासागर  विकास  विभाग  उत्तरदायी  हैं  ;

 (20)  माँग  संख्या  99  से  101  जिसके  लिए  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग  उत्तरदायी

 >
 @  >?

 (21)  माँग  संख्या  102,  जिसके  लिए  अन्तरिक्ष  विभाग  उत्तरदायी है  ;

 (22)  माँग  संख्या  103,  जिसके  लिए  खेल  विभाग  उत्  a  यी  है  ;

 (23)  माँग  संख्या  106,  जिसके  लिए  लोक  सभा  उत्तरदायी है  ;

 (24)  मांग  संख्या  107,  जिसके  लिए  राज्य  सभा  उत्तरदायी  है  ;

 (25)  मांग  संख्या  108,  जिसके  लिए  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  उत्त  रदायी  है  ;  और

 (26)

 मांग  संख्या  109,  जिसके  लिए  उपराष्ट्रपति  सचिवालय  उत्तरदायी है  ।
 | /

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥
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 थी  सत्य सा घन  चक्रवर्ती  :  महोदय  इसे  कोतवाली  sara  में  ले  लिया  गया

 मघ्य  महोदय  :  कया  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवर्ती  :  आपने  कहां  नहींਂ  आपको  अन्तः  आत्मा  बोल  रही

 कयोंकि  सभा  द्वारा  चर्चा  के  बिल  भारी  राशियों  के  लिये  मतदान  किया  जा  रहा  है  ।  भर  आपकी

 पन्त  आत्मा  बोल

 arene  महोदय  :  मेरी  आत्मा  इतनी  कमजोर  नहीं  है  ।  वाले  जीत  गयी  हैं  ।

 क्यों  तथा  विभागों  की  दोष  मांगी  पारित  की  जाती  हैं  ।

 श्री  सत्यसाघधन  चक्रवर्ती  :  हमें  बहुत  दु:ख  है  कि  उन  पर  कोई  चर्चा
 नहीं  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  कारण  यह  है  कि  आपने  अन्य  मांगों  पर  अधिक  समय  ले  लिया  ।

 ee  eee  एला

 विनियोग  विधेयक

 वित्त  मन्त्री  प्रणब  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1983-84  की

 सेवाओं  के  लिए  भारत  को  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपलब्ध  करने

 नाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :  वित्तीय  ae  1983-84  को  सेवाओं  के  लिए  भारत

 को  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  निकाले  जाने  का  उपलब्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 तथा  पत  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 थी  प्रणब  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता हू  :

 वित्तीय  बर्ष  1983-84  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 राशियों  के  सरदार  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  (1

 झच्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ
 :

 वित्तीय  वर्ष  1983-84  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 संदाय  और  विनियोग  को  प्रोधिक्ृत्त  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  करते  को

 राशियों  अनुमति  दी  जाए  **

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्कीमों  उत्तर  :  मुझे  तीन  बातों  का  उल्लेख  करना  हैं  ।

 आप  इन  विनियोग  विधेयक  को  देखें  ।  यही  1,22,927  करोड़  रु०  तथा  कुछ  अतिरिक्त  राशियों
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 विनिंग

 विधायक

 or

 के  लिए  प्राधिकृत  करने  के  लिए
 है  safe  ase  34,000  RUE  स०

 के
 लिए

 ।  स्पष्ट है
 कि  जिनको  दोबारा  की  गई  है

 भीर  इस  बात  के  लिए  व्याख्यात्मक  स्पष्टीकरण  दिया  जाना

 चाहिए  था  कि  1,22,927  करोड़  के  लिए  प्राधिकृत  करने  को  कयों  कहा  जा  रहा  है  और  बजट

 को  केवल
 34,000

 करोड़  रु०  का  क्यों
 दिखाया  गया  है  ।

 मेरा  विचार  है  fa—  यह  नहीं कहूंगा  कि  मेरे  साथ  घोखा  किया  गया  है  क्योंकि  वह

 कठोर  शब्दों  का  उपयोग  होगा--मेरे  साथ  गड़बड़ी  हुई  है  कहा
 जा  रहा  है  कि  वे

 मंध्यवधि  चुनावों  कीं  तैयारी  कर  रहे  हैं  ।  मैं  इस  पर  विश्वास  नहीं  करता  ।.

 संविधान  इस  सम्बन्ध  में  बुत  स्पष्ट  है  कि  इस  पर  मतदान  किया  जाना  है  भोर  क्या

 प्रभारित  किया  जाना है  ।  मद  इस  प्रकार  उल्लिखित  की  गई  है  :

 हैं  जो  मदें  वर्ग  अंतगर्त  में  उन  पर  मतदान  नहीं  हो  सकता  परन्तु

 संविधान  में  यह  कहा  गया  है  कि  सदन  को  उन  पर  चर्चा  से  नहीं  रोका  जाएगा  ।  मेरे  पास

 विनियोग  विधेयक  है  भर  मैं  इस  बात  को  समभने  में  ands  कि  कतिपय  राशियों  को  प्रभावित

 तथा  कतिपय  राशियों  को  मतदानਂ  वग  के  अंतगर्त  किस  कारण  रखा  गया  है  ।  उदाहरण  के

 रूप  इसमें  कहा  गया  कि  राष्ट्रपति  वेतन  ad  में  मैं  इसे  स्वीकार  करता

 हूं  ।  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  faa  मंत्री  का  वेतन  वाले  बग  में

 है  ।  यह  भी  ठीक  यदि  ag  वेतन  में  वुद्धि  चाहते  हैं  तो  हम  उसे  उचित  कहूं  रहे  हैं वह  अपना

 काम  ठीक  प्रकार  से  कह  रहे  हैं  ।

 परन्तु  मुझे  इत  बात  से  है  तभी है
 कि  गृह  मंत्री  को  के  अंतर्गत  130

 करोड़  रु०  की  राशि  दी  गई  है  ।  उनका  इस  प्रभारित *  वर्ग  से  क्या  मतलब  इसकी  कोई  व्याख्या

 नहीं की  गई

 जहां  तक  वाली  मद्दे  है  हमें  मालूम  है  कि  वे  किस  काम  के  लिए  हैं  ।  परन्तु

 प्रभारित  बग  के  अंतगर्त  सरकारों  को  अन्तरणਂ  के  अंतगर्त  4384  करोड़  रु०  कों

 राशि  दिखाई  गई  है  ।  हमें  इस  पर  चर्चा  का  श्रवसरं  नहीं  मिला  है  ।  हम  देखते हैं  कि  बजट  धीरे

 घीरे  संसद  के  हाथों  से  निकल  रहा  है  ।  आज  संचित  निधि  सरकार  के  कुल  बिस  का  एक  छोटा

 सा  sig  मात्र  है--संचित  निधि  केवल  50  करोड़  स०  है  परन्तु  सबंजनिक  लेखे
 जो

 सरकार

 हमारे  सामने  भी  नहीं  लाही  बढ़ते  जा  रहे  हैं  और  भारत  की  संचित  निधि  जिस  पर  कुछ  नियंत्रण

 अपेक्षित  है  हम  देखते  हैं  कि  घीरे  धीरे  77  प्रतिशत  घनरादि  मद  के  झन्तगंत  चली  गई

 है  जिसका  अथ है  किस्म  उस  पर  मतदान  नहीं  कर  सकते  श्र  केवल  23  प्रतिशत  हमारे

 मतदान  के  लिए  रखी  जाती  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  ae  कहना  चाहता  हूँ  कि  आप  संसद  के

 सार्वजनिक  घन  के  व्यय  किए  जाने  के  बारे  में  कुछ  कहने  से  वंचित  करना  चाहते  हैं  तो  बजट  को

 लाते  ही  क्यों  हैं

 मैं  यह  नहीं  कहुंगा  कि  बजट  के  लाए  जाने  से  एक  सप्ताह  gd  कर  किस  प्रकार  लगाए

 जा  सकते  हैं  ।  परन्तु  मैं  इतना  अवद्य  कहूंगा  कि  इस  बात  के  लिए  स्पष्ट  करण  दिया  जाना

 आवश्यक  है  कि  गृह  मंत्रालय  के  बजट  में  150.  करोड़  रु०  की  राशि  ad  के  aaa
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 किस  कारण  से  है  ।  इसका  भी  कारण  बताया  जाना  जरूरी  हैं  कि  वर्ग  के  अन्तर्गत

 राशि  का  agar  किस  कारण  धीरे  घीरे  बढ़  रहा  हैं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  अमी-अभी  बोल  रहे  थे  ।

 जब  शाप  बजट  सम्बन्धी  नियतन  ठीक  इस  समय  जबकि  बजट  पर  वाद-विवाद  हो  रहा  है

 सेमीनार  करेंगे  तो  यही  होगा  भत  उन्होंने  यहां  पर  वसा  gy  भाषण  भी  दिया  है  ।

 यह  सराहनीय  है  |

 मैं  विनियोग  विधेयक  के  अन्तर्गत  प्राधिकृत  नियतनों  की  तुलना  में  व्यय  पर  बेहतर

 नियंत्रण  रखने  की  तुलना  पर  बल  देने  के  लिये  खड़ा  दुआ  हुं  वहांतक  कि  लोक  लेखा  समिति  ने

 अपने  121  वें  प्रतिवेदन  में  यह  लें पु वंक  टिप्पणी  की  हैकि  वितीय  नियंत्रण  अभी  भी  दूर  at  कोही

 है  ।  वर्ष  1980-81  के  सम्बन्ध  में  इत  समिति  ने  टिप्पणी  की  है  कि  एक  प्रो  रक्षा  तथा  रेल  जेसे

 कुछ  मंत्रालयों  की  अनुदानों  घौर  विनियोगों  में  अतिरिक्त  व्यय  गया  था  और  दूसरी  ओर

 सरकार  के  विकास  ससब्वन्वी  विभिन्‍न  कार्यों  और  कल्याण  कायों  पर  व्यय  में  व्यय  में  काफी  बचत

 ay  गई  है  यह  जानकर  दुख  होता  है  कि  विकास  सम्बन्धी  तथा  कल्याण  कार्यों  पर  1,641,76

 करोड़  रुपये  तक  की  बचत  को  गई  जो  कृषि  के  सम्बन्ध  में  26.13  करोड़  रुपये  की  सिचाई

 में  11.41  करोड़  रुपये  कीं  ऊर्जा में  11  2.95  करोड  रुपये की  ग्राम  तथा  लघ  उद्योग में

 12.73  करोड़  रुपये  की  ग्रामीण  पुननिर्माण  में  10.46  करोड़  रुपये  की  थी  और  समाज

 कल्याण  में  24  रुपए  करोड़  कीं  वीगर

 अब  हम  व्यय  का  दूसरा  शशांक  लेते  हैं  जो  अन्य  प्रशासनिक  के  263

 कहलाता  है  ।  मुझे  बहुत  ही  शोभ कारी  स्थिति  का  पता  चलता  है  ।  वर्ष  1981-82
 के

 दोरान

 वास्तविक  व्यय  67.63  करोड़  पये  था  ।  1982-83  के  लिये  बजट  प्राक्कलन  के  414.49  करोड़

 रुपये  रखे  गये  परन्तु  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  केवल  60.78  करोड़  रुपये  ही  हुए  ।  1983-84  के

 लिये  क्रंमाक  बजट  प्रावधान  में  एक  बार  और  हमारा  350.15  करोड़  रुपये  का  अनुमान  है  ।

 ug  क्या  स्थिति  है  ?  gu  इस  बात  पर  बल  देने  को  आवश्यकता  नहीं  है  कि  बात  को
 तुरन्त

 हना
 को  जा  सकती  है  कि  इतने  बड़े  अन्तर  से  बजट  सम्बन्धी  कार्यों  का  महत्व  और  अथ  गम्भीरता

 चुबंक  कम  हो  जाता  हैं  तथा  उन  पर  यह  अन्तर  एक  ara  जसा  हो  जाता  इसी  प्रकार  एक

 मद  है  जो  आधिक  सेवाएं  कहलाती  है  उसके  सम्बन्ध  में  हमें  !  98  2-83  के  लिये  बजट

 तथा  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  के  अनुसार  लगभग  15  करोड़  रुपये  की  बचतਂ  देखने  को  मिलती  है  ।

 क्या  मैं  यह  निवेदन  करूਂ  कि  सामान्य  आर्थिक  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  इस  राशि  का  उपयोग  करने

 में  यह  हमारी  सफलता  यदि  सामान्य  मालिक  सेवाओं  शब्द  का  सामान्य  विदेश-व्यापार

 निर्यात  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  व्यय  है  तो  यह  सब  जो  काम  करने  का  दावा

 करती  के  लिए  ठोक  नहीं  है  ।

 a  1982-83  के  faa  कृषि  के  लिये  fad  गये  नियतन  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका

 तैयार  27  करोड़  रुपये  की  बचत  दिखाई  गईं है
 ।  बजट  तथा  पुनरीक्षित  प्राकलन  343.51

 रुपयें  तथा  286.88  करोड़  रुपये  हैं  ।  इस  समय  1983-84  के  लिये  बजट  विनियोग

 332.24  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  इसके  अलावा  1982-83  के  लिए  नगरीय  आर्थिक
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 लोक  डेरी  नौवहन  भारी  के  सम्बन्ध  में  बजट  तथा

 पुनरीक्षित  प्राकलन  में  काफी  वृद्धि  हुई  दै  ।  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि
 इन  आंकड़ों  से  धनराशि  को

 मा वद यकता  के  दोषपूर्ण  आकलन  का  पता  चलता  है  ।  मैं  इस  बात  पर  बल  देने  के  लिए  बोल

 रहा  हैं  कि  यदि  विनियोग  विधेयक  के  अन्तर्गत  प्रभावित  बजट  तथा  निवतन  की  संकल्पना  का  किसी

 प्रकार  का  कोई  महत्व  रखना  है  तो  व्यय  तथा  उसकी  प्रगति  की  सामजिक  पुनरीक्षा  करने  तथा

 उस  पर  नियन्त्रण  रखने  को  आवश्यकता  है  ।

 कुछ  विभागों  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सका है  ।  मैं  सर्वप्रथम

 पर्यटन  विभाग  का  उल्लेख  कर  रहा  यहां  मैं  पेंशन  विभाग  के  प्रति  पूर्ण  निष्पक्षता  से  कहता

 हूं  कि  इसने  एशियाई  खेलों  तथा  सातवें  निगूढ़  सम्मेलन  के  दौरान  अत्यन्त  सराहनीय  कार्य  feat

 है  इसलिये  इस  विभाग  को  हमारी  हार्दिक  बधाई  है  ।  श्याम  उद्योग  पर  भर  भिषेक  ध्यान

 देने  की  आवश्यकता  विशेषकर  हमारी  के  सम्बन्ध  में  प्रतिकूल  स्थिति  और  पर्यटन  के

 निर्यात  उद्योग  के  चौथे  स्थान  को  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  हमें  बहुत  ही  निष्ठावान

 att  उत्तरदायी  मंत्री  मिले  हुए हैं  हम  आशा  करते  हैं  कि  पर्यटन  उद्योग  पर  भर  अधिक  ध्यान

 दिया  जायेगा  ।

 डा०  स्वामी  :  यदि  आप  मेरे  लिये  ऐसा  ही  करेंगे  तो  मैं  भी  आपको  तारीफ

 करूंगा  |

 थी  जी०  एम०  बनात वाला  :  इसके  अलावा  यह  कहा  जाता है  कि  पर्यटन  गन्तव्य-स्थान  की

 दृष्टि  से  नेपाल  और  बाहमी  जेसे  छोटे-छोटे  देशों  से  भी  बहुत  पीछे  है  ।  हमारा

 विशाल  क्षेत्र  है  और  der  आकर्षण  के  हमारे  अनेक  केन्द्र  फिर  भी  हम  विश्व  के  पर्यटकों  में

 से  केवल  0.28  प्रतिहत  पर्यटकों  को  ही  आक्षित  कर  पाते  हैं  ।  अध्यक्ष  इतना  ही

 भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटक  यातायात  की  वार्षिक  वृद्धि  दर  में  निरन्तर  कमी  होती  जा  रहीं

 जब  हम  पर्यटकों  के  आगमन  में  विधिक  प्रतिशत  वुद्धि  को  देखते  हैं  तो  हमें  बहुत  हो  घूमिल  छवि

 नजर  जाती  है  जिसकी  ओर  मैं  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  यह  1977  में  19.9%

 1978  में  16.8%  1979  में  सारी  अवधि  जनता  सरकार  के  समझो

 है  ।  और  इसके  बाद  जब्र  वर्तमान  सरकार  1980  में  आई  यह  4.6%  1981  में  6.6%

 थी  भौर  1982 में  0.5% थी  ।

 यह  भी  चिंताजनक  है  कि  यदि  आप  भारत  पेंशन  बिकास  निगम  के  होटलों  और  उनमें

 रहने  की  दरों  को  लेते हैं  तो  श्राप  देखेंगे  कि  कमरों  में  रहने  की  प्रतिशतता  1979-80  में  73%

 से  गिर  कर  1983-84  में  के  बजट  प्रावधान  को  63  प्रतिशत  हो  गई  |

 हमारा  एक  परिवहन  डिवीजन  है  जो  ऐश् वयं शाली  पर्यटक  कारें  तथा  गाड़ियां

 चलाता  है  ।  1979-80  में  इनकी  संख्या  जो  265  थी  वह  बढ़कर  1982-83  में  371  हो  गई  है  ।

 इस  बेड़े  में  वुद्धि  के  बावजूद  इन  वाहनों  द्वारा  किलो  मीटरों  में  तय  को  गई  प्रभावी  दूरी  कम  हो

 गई  है  ;  1979-80  में  यह  60.38  लाख  किलोमीटर  थी  1982-83  में  कम  होकर  40.51

 लाख  किलोमीटर  हो  गई  है
 ।  वर्ष  1979-80  के  बाद  द्वितीया  में  लगातार  वृद्धि  दो  रही  है  ।

 यहां  मैं  एक  गौर  बात  का  उल्लेख  करता  हूं  ।
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 मैं  कुछ  विचारों  को  लेकर  जल्दी-जल्दी  बोल  रहा  हुं  ।

 हत्या  महोदय  :  ब  काफी  हो  गया  है  ।  मैंने  आपको  पर्याप्त  समय  दे  दिया  है  |

 श्री  जी  एम०  बनात वाला  :  मैं  कुछ  योजनाओं  का  उल्लेख  करता  हूं  ताकि  केरल  की  पर्यटन

 संभावनाओं  का  समुचित  उपयोग  किया  जा  सके  ।  कालीकट  में  हवाई-अड्डे  को  परियोजना  के

 निष्पादन  में  काफी  बिलम्ब  हो  गया  है  मिट्टी-कार्य  के  लिये  अभी  टेंडर  मांगे  गये  हैं  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  परियोजना  को  युद्ध  स्तर  आरम्भ  किया  जायेगा  ।

 हमारे  चुनाव-सुधारें  के  लिये  कुछ  wera  हैं  ।  मन्त्री मंडल  की  एक  समिति  उन  पर  विचार

 कर  रही है  उसका  कार्य  शीघ्र  करवाया  जाये  ate  हमारे  यहां  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली

 तथा  बहु सदस्यीय  निर्वाचन  आयोग  हो

 उदू  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मैं  गुजरात  समिति  की  रिपोर्ट  का  उल्लेख  करता  पह

 समिति  1972  में  नियुक्त  की  गई  थी  और  इसने  1975  में  रिपोर्ट  पेश  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  इस  बात  को  यादा  के  ले  भाये  ?

 शी  जी०  एस०  बनात वाला  :  फिर  भी  अभी  तक  इसको  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  अब  कृपया  भाषण  समाप्त  कीजिए  |

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी
 :  उनको  इजरायल  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहिये  ।

 थी  जीपीएस  वना तवा ला  :  इससे  पहले  कि  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करू  मैं  सरकार  का

 ध्यान  एक  ध्रत्यत  महत्पूर्ण  समस्या  की  और  दिलाता  हूं  ।  सऊदी  अरबिया  सरकार  ने  हज  यात्रियों

 के  प्रवेश  पर  कपों  प्रतिबन्ध  लगाये  बताते  है  ।  विमान  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  सभी  हज  यात्रीयों

 को  aa  जिल  हज  nels  के  चौथे  दिन  के  बाद  प्रवेश  करने  दिया  जाता  है  जबकि  जहाज  द्वारा

 जाने  वाले  यात्रियों  के  हज  में  सात  दिन  पहले  प्रवेश  करने  दिया  जाता  है  ।  कठिनाइयों  के  कारण

 सऊदी  सरकार  ने  ये  प्रतिबन्ध  लगाये
 है

 उनको  समझते  हुए  भी  तथ्य  यह  है  कि  इन  प्रतिबन्धों  से

 हमारे  देश  से  जाने  वाले  हज  यात्रियों  की  संख्या  पर  बरा  प्रभाव  पडेगा  गत  वर्ष  भारत  से  लगभग

 21,000  al  यात्री  हज  गये  प्रवेश  पर  प्रतिबन्धों  के  परिणामस्वरूप  परिवहन  का  सारा  दबाव

 थोड़  से  दिनों  पर  झ्  पड़गा  ।  इससे  ate  यात्रियों  की  संख्या  में  काफी  कमी  हो  जायेगी  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता हूं  केवल  इस  मामले  पर  सऊदी  सरकार  के  साथ  a  लिखा-पढ़ी  करे  ।

 भारत  सरकार  यह  भी  सुनिश्चित  करे  कि  समय  को  इस  प्रतिबन्धित  अवधि  के  दोरान  विमान

 तथा  समुद्री  माग॑  से  परिवहन  की  पर्याप्त  सुविधाए  उपलब्ध  कराये  जैसे  कि  इस  समय  स्थिति

 मुगल  लाइन्स  बम्बई  से  पुरशिकन  से  11,000  तीर्थ  यात्री
 ति

 जा  सकती  जब  कि  यह

 15,000  यात्री  ले  जाया  करती

 एक  अन्तिम  बात  और  करते  हुए  मैं  अपना  स्थान  ग्रहण  करूगा  ।  अनेक  राज्यों में  वक्त

 संकेतो  काफी  समय
 से

 गेर  कानूनी  कब्जे  में  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  हूं  कि  वह  जल्दी  से
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 जल्दी  गेर  कानूनी  कब्जा  हटवा  ने  के  लिये  विशेष  न्यायाधिकरण  नियुक्त  करे  afte  इस  प्रयोजन  के

 लिये  सभी  संभव  उपाय  शी  घ्लतिदीघ्र  करे  |

 सूटा
 :  हम  यह  भुल

 कर
 चुके  हैं  ।

 भी०  एम०  बरकतवाला  :  कया  आपने  TT  का तूती  कब्जा  हटवा  दिया  है  ?  नहीं  ।  मैं

 केवल  इतना  ही  चाहता  हूं  कि  सुची  प्रकिया  जल्दी  से  जल्दी  पुरी  की  जाये  और  विशेष

 न्यायाधिकरण  नियुक्त  किये  जायें  |

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मुखर्जी  |

 विस  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी ):  मैं  पहले  स्वामी  के  प्रश्न  का  उसर  दूगा  ।

 सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  एक  दिन  आपकी  हा जीवन  जायेंगे  |

 थी  प्रणव  मुखर्जी  :  मैं  उस  दिन  का  स्वागत  करुगा  ।

 श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  एक  दिन  भाप  भी  हज  जायेंगे  ॥

 थ्री  प्रणव  मुखर्जी  :  मैं  आपको  साथ  ले  चलू  गा

 सुब्रहमण्यम  स्वामी  माक्ये वादी  पार्टी  1000  चूहे  मारने  के  बाद

 माप  हज
 करने  जा  सकते  हैं  ।

 ऊर्जा  मन्त्री  पी०  :  श्री  great  बेचेन  हैं  ।

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  :  यह  मैं  आप  पर  छोड़ता  हूँ  कि  1000  चूहे  मारने  के  बाद  हाजी  कोन

 बनेगा  ।

 स्वामी  ने  जिस  बात  का  उल्लेख  किया  तत्र  यह  है  कि  प्रेरित  राशि  को  इतना  बढा

 चढ़ा  कर  क्यों  दिखाया  जाता  है  ।  मैं  ह  कि  ag  बजट  दस्तावेज  और  अनुदानों

 मांगों  घ्यान  चुबंक  पढ़ते  होंगे  यदि  ag  वित  मंत्रालय  की  मांगों  के  पृष्ठ  99  को  देखें  तो  उनकों

 पता  चलेगा  कि  ऋण  चुकता  करने  में  सरकारी  80,000  करोड़  रुपये  के  होते  हैं  ।  यद

 गाय  और  व्यय  दोनों  ही  तरफ  ऐसी  ह  है  जो  एक  दूसरे  को  रद्द  करते  हिसाब  लगाने  की  यही

 पद्धति  है  और  सकल  बजट  बनाने  की  यही  संकल्पना  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  ag  मालूम  है  कि

 सरकारी  बिलों  को  ऋण-विस्तार  के  लिये  परिवर्तन  होने  में  दिन  लगत ेहै  ।  यदि  वह  सरकारी

 बिलों  के  इस  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखें  तो  प्रमारित  राशियों  के  बहुत  ज्यादा  के  लिए  यह

 उत्तरदायी  जिसका  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  ।

 इस  बात  के  बारे  में  कि  कुछ  राशियों  stag  मंत्रालय  अथवा  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन

 दोषी  के  अंतगर्त  क्यों  दिखाया  जाता  इसको  परिभाषा  स्वयं  संविधान  में  अनुच्छेद

 112  के  भन्तग्रंत  दी  गयी  है  ।  मैं  इस  बारे  में  विशेष  रूप  से  अनुच्छेद  293  (2)  के  साथ  पठित

 खंड  (3)  का  उल्लेख  करूंगा  जहां  ऋणों  अथवा  अप्रिय  राशियों  के  रूप  में  राज्यों  को

 संसधनों  का  अन्तरण  प्रसारित  राशि के  रूप  में  दिखाया  जाना  होता  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  यह

 मालूम  हैं  ।  कि  महक  मंत्रालय  के  अ्न्तगंत  भी  कुछ  महत्वपूर्ण  आदिवासी  उप-योजना

 वासि  घटक  यो  अनुसूचित  जातियां  गृह  मंत्रालय  के  शीर्षक  के  अन्तत  दिखाई  जाती

 हैं  और  अनुदान  a  ऋण  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  को  राशि  अन्तरित  की  जाती  है  ।  कृषि  तथा

 ae  मंत्रालयों  जेसे  अन्य  महत्वपूर्ण  मंत्रालयों  द्वारा  भी ,  श्राप  देखेगें  कुछ  राशि  प्रसारित  राशि
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 के  रूप  में  दिखाई  जा  रही  है  उसके  प्रश्न  का  यह  उत्तर  है  ।  ऋण  चुकता  करने  का  समस्त  प्रावधान

 लगभग  80,9000  करोड़  रुपये  रहे  ।

 श्री  बनातवाला  ने  कुछ  अन्य  मंत्रालयों  से  संबद्ध  कुछ  अन्य  मुद्  उठाये  मैं  उन  पर

 नहीं  मंत्रीगण  यहाँ  उपस्थित  हैं  वे  इन  मुद्दों  पर  गौर  कर  लेगें  ।  अन्य  प्रशासनिक

 दीमकों  के  सम्बन्ध  में  जो  उनके  द्वारा  विशेष  तोर  पर  बनाये  गये  हैं  265  अन्य  प्रशासनिक  सेवाए

 @  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  राशि  प्रतिवर्ष  परि समाप्त  क्यों  नहीं  की  जा  रही  उन्होंने  दिखाये  जा

 रहे  दो  वषों  के  बजट  का  उल्लेख  किया  शायद  उनको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस

 भिषेक  के  भगत  हम  महंगाई  va  की  किस्तों  के  लिए  समेकित  प्रांकड़े  दिखाते  हैं  बजट  बनाने  के

 ag  बताना  संभव  नहीं  होता  है  कि  कर्मचारियों  को  देने  के  लिए  कितने  मंहगाई  aa  की  जरूरत

 विभिन्न  विभागों  को  देने  की  तो  बात  ही  और  ही  है  हम  इस  शिक्षक  के  .  अन्तगेंत

 समेकित  राशि  का  प्रावधान  करते  हैं  और  जब  मंहगाई  भत्त  की  घोषणा  को  जाती  हैं  और  किश्तें

 दे  दी  जाती  हैं  तो  अनन-अलग  विभाग  धन  राशि  निकाल  लेते  हैं  वे  इसे  अनुपरक  अनुदानों  के

 अर्न्तगत  fend  हैं  ।  यह  राशि  अप्रयुक्त  पड़ी  रहती  है  ।  वास्तविक  दि  अप्रयुक्त  नहीं

 पड़ी  रहती  है  परन्तु  इत  शिक्षक  के  अंतगर्त  यह  अप्रयुक्त  पड़ी  रहतीं  है  ।  यह  समस्या  प्रक्रिया  है  ।

 हमें  प्रति  वर्ष  ऐसा  करना  पड़ेगा  ।  एक  आम  बात  के  बारे  में  मैं  उनसे  सहमत  हूं  कि  हमें  प्राकलन

 क्ति  समय  और  अधिक  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ताकि  प्रकाशन  बताने  के  समय  की  राशि  और

 व्यय  की  राशि  में  बहुत  अधिक  अन्तर  नहीं  ।

 उन्होंने  कुछ  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  कुछ  विकास  सम्बन्धी  पहलुओं  का  उल्लेख  किया  है

 और  यहाँ  भी  केन्द्रीय  एजेंसियों  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  कुछ  क्षेत्र  बहुत  कम  है  जिनमें  स्वयं  केन्द्रीय

 सरकार  क्रियान्वित  एजेंसी  हो  ।  उसे  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  कार्यकरण  पर  निर्भर  करना

 चाहिए  ।  इसका  एक  ज्वलन्त  उदाहरण  समेकित  ग्रामीण  विरासत  कार्य  क्रम  है  जों  गरी ब

 विरोधी  कुछ  राज्यों  में  वितरित  की  जाने  वाली  वास्तविक  सारी  36  करोड़  रुपये  से  afar

 थी  ।  यदि  प्रति  ब्लाक  600  परिवारों  का  पता  लगाया  जाता  है  ate  प्रति  परिवार  5000  रुपए

 ये  7000  रुपए  औसतन  दिए  जाते  हैं  तो  दो  वर्षों  में  उस  राज्यों  में  वित्त रित  राशि  लगभग  36

 करोड़  रुपए  हो  जानी  चाहिए  परन्तु
 वास्तविक  वितरण  6  करोड़  रुपए  से  7  करोड़  रुपए  gat

 क्योंकि
 परिवारों  का  पता  लगाने  और  परियोजना तैयार  करने  वाला  तंत्र  तेयार  नहीं  था

 परन्तु
 अन्य  राज्यों  में  हम  देखते  हैं  कि  वे  लक्ष्य  से  भी  आगे  बढ़  गए  हैं  ।  जब  हम  केन्द्र  के  श्रन्तगंत

 ज क्त  diss  दर्शाते  हैं
 तब  हमें  पुर्णतया  इन  परियोजनाओं  भर  राज्यों  के  कार्यकरण  पर  fritz

 करना  पड़ती है
 ।  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  अन्तर्गत  आप  पायेंगे  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  धनराशि  का  कुछ

 माग  उप्र यु वत  अथवा  अद्ध॑-प्रयुक्त  पड़ा  रहेगा  |

 उन्होंने  उदू  तथा
 गुजारत

 समिति  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  कही  ।  इस  द  पर

 oy  कुछ  कहना  चाहा  और  जो  qa  आपके  सचिवालय  से  प्राप्त  हुआ  मैंने  जानकारी

 एकत्र  करने  की
 कोशिश  की  और  मैंने  शिक्षा  मंत्रालय  से  जा  जानकारी  एकत्र  की  है  ।  मुसऋ  बताया

 जरा
 कि  इस  पर  1983  alae  बोर्ड  की  बैठक  में  निर्णय  किया  गया  था  कि

 इंस  रिपोर्ट  बोर्डे  द्वारा  चर्चा  किए  जाने  तथा  10  1983  को  होने  वाली  स्थायी  समिति  की

 बैठक  से  पुर्व  पर  स्थायी  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाये  |

 339



 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  26  1983

 थी  जोएल  बनात वाला
 :

 1972  के  बाद  बैठक  के  बाद  बैठक  हो  रही

 mena  महोदय  :
 अब  मैं  प्रस्ताव  सभा  के  विचार  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  ४

 aq  1983-84  की  सेवायों  के  लिए  ara  को  संचित  निधि  में  से  कतिपय

 राशियों  के  संदाय  भर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  का  उपलब्ध  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाएगी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 mead  महोदय  :  अब  हम  खंडों  को  लेंगे  i  प्रश्न  यह  है  ।

 ‘fe  खंड  2  से  4 4  तथा  अनुसूची  विधेयक  के  अंग  बने  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  से  4  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  |

 खंड  1,  अधिनियम  सत्र  तथा  विधायक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ह

 st  प्रणव  मुन्नों  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”'

 went  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाए  शी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 i a

 स्थगन  प्रस्ताव क  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय
 :  ७  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  श्री  dole

 सिंह  wh  fr स्थगन  जिस  पर  सभा  द्वारा  ars  प्रस्तुति  दी  गई  कल  सायं  4  बजे
 लिय  com t

 6.31  कप
 4
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